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संदेश 


मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 
का स्वायत्तशासी संस्थान, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के लेखों एवं भाषणों 
के खंड संख्या 16 का पुनः संस्करण प्रकाशित किया जा रहा हे | 


भारत रत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर भारतीय सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन के ऐसे पुरोधा 
रहे हैं, जिन्होंने जीवनपर्यन्त समाज के आखिरी पायदान पर संघर्षरत्‌ व्यक्तियों की बेहतरी के लिए 
कार्य किया। डॉ. अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे इसीलिए उनके लेखों में विषय की दार्शनिक 
मीमांसा प्रस्फुटित होती है | बाबासाहेब का चिंतन एवं कार्य समाज को बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनैतिक 
समृद्धि की ओर ले जाने वाला तो है ही, साथ ही मनुष्य को जागरूक मानवीय गरिमा की आध्यात्मिकता 
से सुसंस्कृत भी करता है | 


बाबासाहेब का संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति की 
शौर्य-गाथा है। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण और जाति का आधार नहीं बल्कि समता, 
स्वतंत्रता, बंधुत्व व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी 
प्रकार के भेदभाव की कोई गुजाइश न हो । समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व क प्रति कृतसंकल्प बाबासाहेब 
का लेखन प्रबुद्ध मेधा का प्रामाणिक दस्तावेज हे | 


भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्णव्यवस्था, जिसके तहत मानव-मानव में भेद किया 
जाता था, से डॉ. अम्बेडकर कई बार टकराए | इस टकराहट से डॉ. अम्बेडकर में ऐसा जज्बा पैदा हुआ, 
जिसके कारण उन्होंने समतावादी समाज की संरचना को अपने जीवन का मिशन बना लिया। 
समतावादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता के कारण डॉ. अम्बेडकर ने विभिन्न धर्मो की 
सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन व तुलनात्मक चिंतन-मनन किया | 


डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अन्य खंडों को भी शीघ्व प्रकाशित 
करने में प्रयासरत है । मुझे पूरी आशा है कि पाठकों को शीश्व ही अप्रकाशित अन्य खंड भी पुस्तकों के 
आकार में प्राप्त हो जाएंगे | 


आशा है, पाठकगण इस खंड क बारे में अपने अमूल्य विचार एवं सुझाव उपलब्ध करवाएं 
जिससे कि इन अनूदित खंडों की गुणवत्ता एवं साज-सज्जा को आगामी खंडों में आने वाले समय में 
बेहतर बनाया जा सके | 
`) 


Has! 
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जाति प्रथा की कोला रो जन्मी अस्पृश्यता क॑ समूल उन्मुलन हेतु भारत सन बाबा 
साहेब खाए भीमराव अम्बेडकर आजीवन संपर्षरत रहे | 

उर्न्होने नैतिकता, प्रागश्‍वित और gaz qfaada जैसी मान्यताओ को कानून और 
संविघान के ma जोडणे की बात को तर्कसंगत रूप से कहा हैं। उनका मानता 
था कि दोनों व्यवस्थाएं एक-दूसरे की पुरक हैं | 

अस्पृश्यता को जळू से उखाडू फॅकने की दिशा में खनकी भूषिका निःसंदेह 
अभिनन्दनींय हैं । उन्होने अपना अमियान पूर्ण निष्ठा, निर्भीकता एथ 
आत्मविश्वास क॑ साथ चलाया था । 


प्रस्तुत खंड में डा0 अम्बेडकर द्वात्ा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण उन्हें एक 
सृजनात्मक सुधात्त्वादी को रूप में उजागर करता है | 


आजा है पाठक गण इस खंड का भी पुर्ववत स्वागत करेगे । 
परियोजना से जुड़े सभी साथियों को मेरी बधाई । 


Man 


(श्रीमती मेनका गांधी) 


संपादकीय 


बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। 
अस्पृश्योत्थान की दिशा में उनका यौगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने अपनी 
सशक्त लेखनी और भाषणों के माध्यम से जीवन के लगभग सभी पहलुओं 
पर अपने उद्गार पूरी निर्भीकता एव दृढ़ता के साथ व्यक्त किए È | 

बाबा साहेब कै साहित्य की कड़ी का यह सौलहवा खंड (अग्रेजी खंड 
9 का पूर्वार्ध सुधी पाठको के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमे अपार हर्ष का अनुभव 
हो रहा है। डा. अम्बेडकर अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए 
सवैधानिक तथा कानूनी सरक्षण आवश्यक समझते थे | उनकी मान्यता थी 
कि स्वयं कानून में ही न्यूनतम नैतिक तत्व का समावेश होना चाहिए | प्रस्तुत 
खड मे अछतोद्धार को लेकर उनके तथा तत्कालीन शीर्षस्थ नेताओ के विचार 
बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किए गए हैं। 

खंड के अन्त में जोडे हुए परिशिष्टो में राजनीतिक सरक्षणो के लिए 
अस्पृश्यो के आन्दोलन के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है | 

आशा है पाठकगण इस खड का भी पूर्ववत स्वागत करेंगे | 


ओम प्रकाश काश्यप 
सपादक 
डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान 


भूमिका 


डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषणों और लेखों का नवा खड़ "काग्रेस और 
गांधी ने अस्पृश्यो के लिए क्या किया?” तथा “श्री गांधी और अस्पृश्यों का उद्धार" 
का पुनर्मुद्रण है। इन दोनों ग्रन्थों का अब केवल सैद्धान्तिक महत्व है। इनमें डा. 
अम्बेडकर और गाधी जी के बीच कं मतभेदों को उजागर किया गया है। 


इन मतभेदों को एक ही समस्या के दो पहलू कहा जा सकता है। दोनों 
ने ही अस्पृश्यो की समस्या को माना और पहचाना था, परन्तु उसे हल करने 
के तरीको के बारें में उनमे मतभेद था। डा. अम्बेडकर अनुसूचित जातियों के 
हितों की रक्षा के लिए कानून तथा संवैधानिक सरक्षणों पर जोर देते थे। गाधी 
जी समझते थे कि यह समस्या एक नैतिक कलक है जिसे प्रायश्चित द्वारा दूर 
किया जानां चाहिए । 

24 सितम्बर, 1932 को हुए पूना समझोते में इस सामाजिक तथ्य को 
स्वीकारते हुए निष्ठापूर्वक यह अभिपुष्टि की गयी है कि हिन्दुओं में किसी को 
भी अपने जन्म के कारण अस्पृश्य नही माना जायेगा। इसमें कुछ सांविधिक 
सरक्षणों की आवश्यकता भी मानी गयी है। बाद की घटनाओं से नैतिक सुधारों 
तथा कानूनी उपायो की आवश्यकता की भी पुष्टि: हुई । 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रचित संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित 
जनजातियों क लिए स्थान आरक्षण का सिद्धान्त स्वीकार किया गया। आग्ल-भारतीय 
समुदाय में से एक व्यक्ति को नामनिर्देशन के माध्यम से प्रतिनिधित्व दिए जाने 
की प्रथा अब भी प्रचलित है। भाषायी तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भी पर्याप्त 
सवैधानिक सरक्षण È | 


हमारे सविधान की रचना बहुवादी भारतीय समाज कै सभी वर्गों के कल्याणार्थ 
की गयी है। यह डा. अम्बेडकर के ताक्िंक दृष्टिकोण तथा गांधी जी के नैतिक 
विचारों का समन्वय है। इस प्रकार डा. अम्बेडकर और गाधी जी दौनों का ही 
आधुनिक भारत की शासन व्यवस्था में योगदान है। दोनों ही परिवर्तन के घटक 
थे। डा. अम्बेडकर के लिए अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक 


x बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय 


तथा कानूनी संरक्षण आवश्यक थे | केवल मात्र हृदय-परिवर्तन पर निर्भर रहना 
पर्याप्त नहीं था। उनकी मान्यता थी कि स्वयं कानून में ही न्यूनतम नैतिक तत्व 
का समावेश हो। इस प्रकार, कानून और नैतिकता को एक साथ चलना होगा। 
वास्तव मे, भारतीय -सविधान मे कानून और नैतिकता का विलक्षण सम्मिश्रण है । 


"कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया?” में डा. अम्बेडकर द्वारा 
व्यक्त किया गया दृष्टिकोण उन्हें एक सृजनात्मक सुधारवादी के रूप में उजागर 
करता है। जैसा कि जैकब ब्रोनोव्सिकी ने अपनी पुस्तक "ओरिजिस आफ नॉलिज 
एण्ड इमेजिनेशन" (ज्ञान और कल्पना की व्युत्पत्तिया) में लिखा है, "सृजनात्मक 
व्यक्तित्व सदा वही होता है जो संसार को परिवर्तनीय समझत्ता है और स्वयं को 
परिवर्तन का एक साधन | अन्यथा, आप किसके लिए सृजन कर रहे हैं? यदि 
यह ससार अपने विद्यमान स्वरूप में ही सम्पूर्ण है, तो फिर आपके लिए यहाँ 
कोई स्थान नहीं है। एक सृजनात्मक व्यक्ति ससार को परिवर्तन के एक कैनबवैस 
के रूप में और स्वय को परिवर्तन के एक घटक के रूप में देखता है | 


समाज सुधारक का काम सामाजिक ढांचे के दोष बताना है। यदि वह चुप 
रहे, तो उसे समाज सुधारक नहीं कहा जा सकता। सृजनात्मकता में विवाद का 
भी कुछ तत्व शामिल है जो एक गणितीय अंतर्दृष्टि के उन्माद तथा संतुलन की 
मर्यादा के मध्य टकराव के परिणामस्वरूप पैदा होता है। 


भारतीय समाज को उसकी गहन निद्रा सै जगाने कै डा. भीमराव अम्बेडकर 
के अथक प्रयत्न विद्यमान पर्यावरण में ही नये अधिमान स्थापित करने की दिशा 
में शे। इनका तात्पर्य वातावरण को इस प्रकार बदलना था कि मानव व्यक्ति की 
पुनीतता के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके । 

डा. भीमराव अम्बेडकर के लेख और भाषण ऐसी व्याख्या से भरपूर हैं जिनमें 
सामाजिक उत्तरदायित्व तथा वैयक्तिक स्वतत्रता के बीच सामजस्य की आवश्यकत 
जताई गयी है। भारतीय सविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को इसी परिप्रेक्ष्य 
में देखा जाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि भारतीय सविधान का सबसे 
महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो डा. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 का हवाला 
दिया जिसमें उच्चतम न्यायालय के माध्यम से मूलभूत अघिकारों को प्रवर्तित किए 
जाने का उपबन्ध है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय मै जनहित के 
मुकदमों की वृद्धि तथा रिट याचिकाओ की बढ़ती हुई सख्या इस बात की द्योतक 
हैं कि वातावरण की पुनर्रचना के लिए सामाजिक परिवर्तन मे कानून की भूमिका 
अहम है। 

गत 40 वर्षां में समानता तथा न्याय के मूल्यों में क्रमशः वृद्धि हुई है। व्यक्ति 
की स्वतंत्रता का दायरा अब बढ़ गया है और व्यक्ति की स्वायत्तता परिवर्धित 
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हुई है। यह बात उद्यमंता के विकास तथा औधोगीकरण की बढ़त्ती हुई गति से 
स्पष्ट है। यह कहते हुए दुख होता है कि कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता का दुरूपयोग 
हुआ है। परन्तु समानता और न्याय तथा प्रजातांत्रिक आंकाक्षा के मूल्य उस 
उप-महाह्लीप के जीवन का अंग बने गये हैं। 


संविधान में प्रदत्त चुनाव प्रक्रियाओं तथा न्यायालयों तक पहुंच के परिणामस्वरूप 
सरकार को कल्याणकारी राज्य में अपनी भूमिका का अधिकाधिक अहसास हो रहा 
ë | गरीबी उन्मुलन कार्यक्रम, मलिन बस्तियों के उद्धार की योजनाएं, शिक्षा का 
प्रसार, प्रेस की भूमिका, रेडियों और टेलीविजन की स्वायत्तता पर चर्चा - ये सब 
उन मूल्यों का प्रमाण हैं जो अब सामाजिक वातावरण तथा राजनीतिक विशिष्टत 
में गहरी जड़ें जमा चुके हैं। 

1947 का भारत और 1991 का भारत दो भिन्न अस्तित्व हैं। निस्संदेह 
आजादी की तकनीकों ने घटना-चक्र को प्रभावित किया। परन्तु यह श्रेय डा. 
अम्बेडकर और गांधीजी को जाता है कि उन्होंने विभिन्न वर्गो, सम्प्रदायो और 
सस्कृतियों को समन्वित करके समाज को-एक राष्ट का रूप देने में जीवन-मूल्यों 
तथा कानूनी मापदण्डों की भूमिका के महत्व को स्वीकार किया। समाज में 
जीवन-मूल्यों के महत्व को बहुत कम समझा जाता है। कानूनी मापदण्डों के रूप 
à समुचित मूल्यों का चुनाव एक ऐसा कार्य है जिसमें मानव प्रकृति को गहराई 
से समझने तथा भविष्य की परिकल्पना करने की आवश्यकता होती है। 


जी. मिरड़ेल ने अपनी पुस्तक "वैल्यू इन सोशल थ्यौरी" (समाजशास्त्र में मूल्य) 
में कहा है कि "किसी मूल्याधार का चुनाव मर्जी के अनुसार ही नही कर लिया 
जाना चाहिए, यह उस समाज के लिए संगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए जिसमें 
इम रहते हैं। इसलिए सोचसमझकर यह निश्चय करना होगा कि लोगों की क्या 
इच्छा है। कुछ सीमा ततक, लोगों को इच्छाएं तथ्यो तथा अनियत सम्बन्धों के बारे 
में लगातार गलत धारणाओं पर आघारित होती है। उस सीमा तक, एक ऐसा 
दुरूस्त मूल्याधार अपनाना होगा जो उसके अनुरूप हो जिसे वे लोग ऐसी दशा 
मे अपनाते जब उनका ज्ञान अपने इर्दगिर्द की दुनिया के बारे में अधिक परिपूर्ण 
होता |" 

“जहाँ तक आनुवशिकता अथवा मनोवैज्ञानिक आधारों का सम्बन्ध है, मनुष्यों 
की इच्छाएं एक युग से दूसरे युग में अपेक्षाकृत स्थिर होती है। परन्तु जिन विभिन्न 
सामाजिक स्थितियों मे लोग रहते है उसके परिणामस्वरूप उनके अनुभव भिन्न 
होते है | नये अन्वेषणों से मानवजाति का आचरण बदलने लगता है। ये नये 
उत्प्रेक हैं जिनकी और मनुष्य आकर्षित होता Èr 


डा. अम्बेडकर में गाधी जी से मतभेद रखने का साहस था और गाधी जी 
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ने डा. अम्बेडकर का दृष्टिकोण समझने और असमानता दूर करने के लिए 
सामाजिक संगठन को आधार बनाने की आवश्यकता पर जोर देने की तत्परता 
दिखाई | डा. अम्बेडकर तथा गांधी जी के बीच का भारी वादविवाद भारत के 
संवैधानिक इतिहास की एक युगान्तरकारी घटना है। यह दर्शाता है कि विचार 
किस प्रकार जीवनधारा को बदल देते है | वास्तव में विचार दुनिया पर राज करते 
है और आदर्श भविष्य का निर्माण। इस बारै में रोसको पाउड को उद्धरत किया 
जा सकता है : 


“आदर्श जिसका प्रयोग मैं कानून की प्रकृति के सिद्धान्तों के रूप में कर रहा 
हूं, क्या है? इस शाब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से है जिसका मूल अर्थ है 
ऐसी चीज जिसे कोई देखता हो। यदि इसे क्रिया पर लागू किया जाये तो यह 
इस बात का मानसिक चित्र है कि कोई क्या कर रहा है या क्यों. किस लक्ष्य 
अथवा प्रयोजन के लिए वह यह क्या कर रहा है | 


सामाजिक संगठन में न्याय का आदर्श इन ग्रन्थों की विष्षयवस्तु है। ये बताते 
है कि सामाजिक कार्रवाई के पथप्रदर्शक के रूप में नैतिक भावनाएं अपर्याप्त है। 
नैतिक भावनाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए सामाजिक और कानूनी 
स्वीकृति की आवश्यकता है। आशा है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में इन्हे 
शोधकर्ता और आम पाठक यह जानने के लिए उपयोगी पायेंगे कि आदर्शवाद 
के बिना कानून निस्सार है ओर कानूनी स्वीकार्यता के बिना नैतिकता सुन्दर, परन्तु 
Peni फरिश्ता है जो कवि शैली की कविता पर व्यक्त मैथ्यू आर्नोल्ड के शब्दो 
मे "अपने दीप्तिमय परौ को शून्य में व्यर्थ ही फड़फड़ा रहा है! 


मुख्यमत्री. महाराष्ट 


प्राककथन 


'वर्ष 1892 मे इंग्लैन्ड में संसद के लिए एक नया चुनाव हुआ जिसमें लार्ड 
सेलिसबरी के नेतृत्व वाले अनुदार दल की हार हुई और श्री ग्लैडस्टन के नेतृत्व 
वाला उदार दल जीत गया। इस चुनाव के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह थी 
कि चुनावों में अपने दल की हार के बावजूद लॉर्ड सेलिसबरी ने संसदीय प्रथा 
के विपरीत- अपना कार्यमार उदार दल के नेता को सौंपने से इन्कार कर दिया। 
जब ससद समवेत हुई, तो महामहिम नहारानी ने अपना रिवाजी भाषण दिया 
जिसमें लार्ड सेलिसबरी की सरकार का विधायी कार्यक्रम विहित था, और महारानी 
का सम्बोधित किया जाने वाला परम्परागत भाषण सरकार की ओर से प्रस्तुत किया 
गया। यह स्थिति ब्रिटिश सविधान के मूलभूत सिद्धान्त के लिए एक चुनौती थी 
क्योंकि उसमें केवल बहुसख्यक दल की सरकार बनाए जाने का ही प्रावधान है। 
उदार दल ने चुनौती स्वीकार की और उस भाषण पर एक सशोधन पेश किया। 
संशोधन में लाड सेलिसबरी की सरकार की इस ब्रात पर निन्दा की गवी थी 
कि बहुमत में न होते हुए भी वह अपने स्थान पर जमी रही। संशोधन प्रस्तुत 
करने का मार लॉर्ड (ठस समय श्री) ऐसक्विध को सौंपा गया। संशोधन के समर्थन 
में दिएं गये अपने भाषण में लॉर्ड ऐसक्विथ ने इस प्रसिद्ध उक्ति का प्रयोग किया- 
"Causa finita est : Roma locuta est” अर्थात्‌ रोम ने कह दिया है, यह विवाद 
अब समाप्त होना चाहिए'। यह उक्ति मूलतः सेंट ऑगस्टाइन ने प्रयुक्त की. थी, 
परन्तु एक भिन्न सन्दर्भ में। इसे एक धार्मिक विवाद के दौरान प्रयुक्त किया गया 
था और इसका प्रयोग पोप की प्रभुता को आधार मानने के लिए किया जाने लगा 
था। श्री ऐसक्विथ ने ससदीय प्रजातत्र के मूलभूत सिद्धान्त को बनाए रखने के 
लिए इसे राजनीतिक मुहावरे के रूप में प्रयुक्त किया। आज इसे ऐसे मूलभूत 
सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जाता है जिस पर लोकप्रिय सरकार चलती 
है, नामतः राजनीतिक बहुमत को शासन करने का अधिकार। इसका सेलिसबरी 
सरकार पर तत्काल प्रभाव पड़ा और उन सभी दलों परं पड़ना ही चाहिए जो 
संसदीय प्रणाली वाले देशों में होने वाले चुनावों में हार जाते हैं। 


मुझे यह उक्ति उस समय याद आयी जिस समय भारत सरकार अधिनियम, 
1935 के अंतर्गत प्रान्तीय विधान सभाओं के लिए हुए चुनाव के परिणाम घोषित 
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किए गे। काग्रेसजनौं ने वास्तव मे ये शब्द तो नहीं कहे थे कि "Causa finita 
est : India locuta est” (ma ने कह दिया है : अब यह विवाद समाप्त होना 
चाहिए), किन्तु, जहाँ तक उन दलो का सम्बन्ध है जिन्होंने चुनावों में कांग्रेस 
का विरोध किया था, चुनावौ का परिणाम यही कहता प्रतीत होता था। गोलमेज 
सम्मेलन और सयुक्त संसदीय समिति मे पाँच वर्ष तक कांग्रेस के विरूद्ध अस्पृश्यों 
का नेतृत्व करने के बाद मै चुनावों के परिणामों से अप्रभावित रहने का बहाना 
नही कर सकता था | मेरे सम्मुख प्रश्‍न यह था : क्या अस्पृश्य कांग्रेस की ओर 
चले गये है? मेरे लिए यह बात कल्पनातीत थी। मैं यह विशवास नहीं कर सकता 
था, सोच भी. नही सकता था, कि अस्पृश्य - केवल कांग्रेस के उन कुछेक एजेंटों 
को छोडकर जो काग्रेस की धनदौलत से आकर्षित होकर विश्वासघाती बन गये 
है-काग्रेस से मिल सकते है या यह भुला सकते हैं,कि श्री गांधी तथा कांग्रेस 
ने किस प्रकार उनकी राजनीतिक सरक्षणों की प्रत्येक माग का अंतिम क्षण तक 
इच-इच पर विरोध किया था। इसलिए मैने 1937 मे हुए चुनावों के परिणामो 
का विश्लेषण करने का निर्णय किया। | 


यद्यपि मुझे विश्वास था कि यह अध्ययन अस्पृश्यों की दृष्टि से अत्यंत 
महत्वपूर्ण है, तथापि यह काम: बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ा। इसके तीन 
कारण थे। कुछ अन्य ऐसी महत्वपूर्ण साहित्यिक योजनाएं चल रही थी जिन्हें 
वरीयता दी ही जानी थी तथा तनिक भी टाला नहीं जा सकता था। इसलिए 
यह अध्ययन स्थगित रखना पडा | दूसरे 1५३7 के चुनाव परिणामों की आधिकारिक 
पुस्तक, जिसे चुनावों के शीघ्र पश्चात ससद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था 
और चुनावी परिणामों क॑ आकड़ों का मुख्य स्त्रोत है, मेरे प्रयोजन के लिए अपर्याप्त 
और अपूर्ण साबित हुयी। इसमें अलग से ये आकड़े नहीं दिए गये हैं कि अनुसूचित 
जातियों ने किस प्रकार मतदान किया और अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को 
कितने वोट मिले। इसमे ये आकडे तो हैं कि मतदाताओं ने विभिन्‍न निर्वाचन-क्षेत्रो 
में किस प्रकार मतदान किया, परन्तु हिन्दू मतदाताओं तथा अनुसूचित जाति के 
मतदाताओं के बीच का अत्तर नहीं दिखाया गया है। इसलिए विभिन्न प्रान्तीय 
सरकारो को पत्र लिखने पड़े किं मुझे यै आकड़े भेजें कि अनुसूचित जातियो के 
मतदाताओ ने कितने वौट दिए और प्रत्येक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को 
कितने वोट मिले। इससे अनिवार्यत: कार्य मे विलम्ब हुआ। तीसरे, इन चुनाव 
परिणामो के विश्लेषण मे बहुत परिश्रम करना पड़ा जैसा कि इस पुस्तक के अंत 
मे दी गयी सारणी रो विदित होगा। 

इस प्रकार, यह काम खिंचता चला गया। मुझे इस विलम्ब पर बहुत दुखं 
है, क्योकि मे जानता हूं कि इस अतराल के दौरान काग्रेस ने कितनी शरारत 
की है। काग्रेस ने अरपृश्यो का प्रतिनिधित्व करने के अपने दावे को हवा देने 
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के लिए खूब प्रचार किया है। उनके प्रचार का मुख्य बिन्दु था कि अनुसूचित 
जातियों को दिए गये 151 स्थानों में से स्वतंत्र श्रमिक दल' जिसे मैंने गठित 
किया था, को केवल बारह स्थान मिले और शेष सभी स्थान काग्रेस ने जीते । 
कांग्रेसी रसोई की कढ़ाई से निकली यह खिचड़ी इस बात को प्रमाणित करने 
के लिए प्रस्तुत की गयी है कि कांग्रेस अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करती 
है। इस झूठे प्रचार का कुछ क्षेत्रों पर प्रभाव भी पड़ा दिखाई देता है। श्री एच. 
एन. ब्रेल्सफोर्ड जैसे व्यक्ति ने भी अपनी पुरतक 'सबजेक्ट इंडिया' में इस बेतुके 
कांग्रेसी विश्लेषण को बिना इसकी सचाई की जांच किए उदृत करके एक प्रकार 
से स्वीकृति दै दी है। मुझे विशवास है कि इस पुस्तक में किए गये चुनाव परिणामों 
के विश्लेषण से इस गलतत प्रचार का पूरी तरह भंडाफोड़ हो जायेगा क्योंकि कांग्रेस 
द्वारा किया गया चुनाव-विश्लेषण एकदम भ्रामक है। वास्तव में, 1937 क चुनाव 
परिणाम कांग्रेस के इस दावे को गलत साबित करते हैं कि वह अस्पृश्यों का 
प्रिनिधित्व करती है। काग्रेसी कथन के विपरीत, ये चुनाव परिणाम दशति हैं 
कि : (1) कांग्रेस को 151 स्थानों में से केवल 73 स्थान मिले; (2) लगभग 
प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में अस्पृश्यों ने अपने उम्मीदवार खड़े करके काग्रेस कै विरूद्ध 
चुणाव लड़ा; (3) काग्रेस द्वारा जीते गये 73 स्थान हिन्दू वोटों से जीते गये थे 
और इसलिए वह किसी भी प्रकार से अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं 
करती: (4) काग्रेस ने 151 स्थानों में से जो भी स्थान जीते थे उनमें वास्तव 
मे केवल 38 ही ऐसे थे जो अनुसूचित जातियों के बहुसख्यक समर्थन से मिले 
थे। जहा तक कि स्वतंत्र श्रमिक दल का सम्बन्ध है, यह 1937 में चुनावों से 
कुछ मास पूर्व ही बनाया गया था। अन्य प्रान्तों में इसकी शाखाएं स्थापित करने 
का समय नहीं था। स्वतंत्र श्रमिक दल की टिकट पर केवल बम्बई प्रान्त में ही 
चुनाव लड़े गये थे और वहाँ इस दल को आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुयी थी। 
बम्बई प्रेसीडेसी में अनुसूचित जातियों को दिए गये 15 स्थानों में से इसने 13 
स्थानों पर विजय प्राप्त की और इसके अतिरिक्त ? सामान्य स्थानों पर भी विजय 
प्राप्त की। इसलिए मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि अंततोगत्वा मैं वह कार्य 
पूरा करने मे सफल हुआ हुँ जिससे लेशमात्र संदेह किए बिना सिद्ध हो जाता 
है कि यह कथा बिल्कुल मिथ्या है कि कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों के लिए 
आरक्षित सभी स्थान जीते और स्वतंत्र श्रमिक दल असफल रहा। मुझे विश्वास 
है कि यह पुस्तक उन सभी के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक साबित होगी जिनकी 
इस विषय में रूचि है और जो सचाई जानना चाहते हैं। 

इस प्राक्कथन को समाप्त करने से पूर्व, मै उन सभी का आभार व्यक्‍त करना 
चाहता हूँ जिनसे मुझे किसी न किसी रूप में सहायता मिली । प्रान्तीय सरकारों 
ने मेरे पत्र का जो उत्तर दिया और मेरे द्वारा मागे गये जो अतिरिक्त तथ्य तथा 
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आंकड़े प्रदान किए उसका मैं आमारी हूँ। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 
संसदीय सचित श्री करन सिह काने, बी.ए. विधानसभा सदस्य, का भी गै कृतज्ञ 
हूँ जिन्होंने सारणियां तैयार करने के सबसे श्रमसाध्य कार्य में मेरी सहायता की ।" 


जो पाठक उपरोक्त प्राककथन को पढ़कर विषयसूची से इसकी तुलना करेगा 
उसे तुरन्त अहसास हो जायेगा कि इस पुस्तक में व्यवहृत विषय इसकी सीमा 
से बाहर के हैं। उत्सुक पाठक यह भी जानना चाहेंगे कि उपरोक्त प्राक्कथन का 
विवयसूची से किस प्रकार का सम्बन्ध है। इसका स्पष्टीकरण यह है. कि अपने 
वर्तमान अंतिम स्वरूप में यह पुस्तक अपने मूल स्वरूप से बिलकुल भिन्न है | 
अपने मूल स्वरूप में इसमें बहुत संक्षिप्त रूप में उन मुद्दों पर चर्चा की गयी थी 
जिनका अब्र इस पुस्तक के अध्याय 4, 5, 6, 7 और 9 में कहीं अधिक विस्तार 
से विश्लेषण किया गया है। प्राक्कंथन का पहले का भाग पुस्तक के मूल स्वरूप 
का था। यही कारण है कि मैंने इसे उद्धरण चिन्हों के बीच रखा है। उत्सुक 
पाठक शायद यह भी जानना चाहें कि पुस्तक का अन्तिम स्वरूप मूल से इतना 
भिन्न क्यों है? उत्तर बिलकुल सरल है | मूल पुस्तक के प्रुफ एक मित्र व सहयोगी 
ने देखे थे। वह पुस्तक के सीमित क्षेत्र से असंतुष्ट था और उसने इस बात 
पर जोर दिया कि अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करने" के कांग्रेस के दावे की कलई 
खोलने के लिए केवल चुनाव परिणामों का विश्लेषण करना ही पर्याप्त नहीं है 
और मुझे इससे भी अधिक कुछ करना चाहिए। अस्पृश्यों को, और विदेशियों को 
भी जिन्हें कांग्रेस ने गलत तथ्य प्रस्तुत करके धोखे से अपने पक्षं में कर लिया 
था, मुझे काग्रेस और श्री गाधी द्वारा अस्पृश्यौं की दशा सुधारने कौ दिशा में 
किए गये प्रयासो से अवगत कराना चाहिए। पुस्तक चूंकि प्रुफ के चरण पर थी, 
इस प्रयत्न में अनेक कठिनाइयां सामने आती, और यह भी देखते हुए कि मेरे 
हाथ में अन्य बहुत से काम थे, यह बहुत कठिन कार्य था जो मेरे वश का नहीं 
था। परन्तु वह अपनी बात पर जमा रहा और मुझे उसकी योजना स्वीकार करनी 
पड़ी। मूल पुस्तक लगभग 75 पृष्ठो की होती. परन्तु इसे पूरी तरह परिवर्तित 
और संवरद्धिंत करना पड़ा। अपने प्रस्तुत स्वरूप में यह पुस्तक पूर्णतः रूपातरित 
है। जहाँ तक अस्पृश्यों की समस्याओं का प्रश्‍न है, इसमें 1917 से अब तक की 
काँग्रेस तथा श्री गांधी के कार्यों का ब्यौरा दिया गया है। काग्रेस के बारे में काफी 
लिखा गया है, और श्री गांधी के बारे में उससे भी ज्यादा। परन्तु आज तक 
किसी ने यह ब्यौरा नहीं दिया कि उन्होंने अस्पृश्यों के लिए क्‍या किया है। यह 
सर्वविदित है कि श्री गांधी स्वराज के योद्धा के रूप में अथवा अहिंसा के प्रवर्तक 
के रूप में छवि प्रस्तुत करने की आपेक्षा अस्पृश्यो के उद्धारक के रूप में अपनी 
छवि प्रस्तुत करने को अधिक महत्व देते हैं। गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने अस्पृश्यों 
का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा किया तथा वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ 
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इस श्रेय में भागीदार बनने के लिए भी तैयार नहीं थे। मुझे याद हैं कि जब 
उनके इस दावे को चुनौती दीं गयी तो उन्होने कितनी कहासुनी की थी। श्री 
गाधी स्वय को अस्पृश्यों का ही नहीं अपितु कांग्रेस का भी अगुआ मानते है। 
उनका कहना है किं अस्पृश्यों कै प्रति की गयी गलतियों को सुधारने के लिए 
काग्रेस पूर्णतः वचनबद्ध है और तर्क देते है कि अस्पृश्यो के लिए कोई भी 
राजनीतिक सरक्षण अनावश्यक तथा हनिकारक हैं। इसलिए यह कहना बड़ी 
खेदजनक बात है कि श्री गांधी और काग्रेस के इन दावों का कोई भी विस्तृत 
अध्ययन नहीं किया गया है। 


प्रस्तुत अध्ययन यद्यपि अपनी किस्म का पहला अध्ययन है, तथापि श्री गाधी 
का अंघा समर्थन करने वाले हिन्दुओं को यह बात नही भायेगी। और यह हो 
भी कैसे सकता है जब कि इसका निष्कर्ष यह है कि “श्री गाधी से सावधान रहो?" 
यदि इसे वृहत्तर दृष्टिकोण से देखा जाये, तो हिन्दुओं को इस बात पर आक्रोश 
दिखाने का कोई कारण नहीं है। भारत मैं केवल अस्पृश्य सम्प्रदाय ही श्री गाधी 
के बारे में ऐसी राय नहीं रखता। मुसलमान, सिख और ईसाइयों की भी उनके 
बारे में यही धारणा है। वास्तव में हिन्दुओं को इस प्रश्न पर गौर करना चाहिए 
और पूछना चाहिए कि कोई भी सम्प्रदाय श्री गांधी पर कयो भरोसा नहीं करता 
यद्यपि वहः कहते रहे Ë कि वह मुसलमानों, सिखों तथा ईसाइयो के मित्र है. 
और इस अविश्वास का कया कारण है? मेरी समझ में, किसी भी नेता के लिए 
इससे बड़ी विडम्बना नहीं हो सकती कि उस पर सभी अविश्‍वास करें जैसा कि 
आजकल श्री गांधी पर किया जा रहा है | परन्तु मुझे दृढ विश्‍वास है कि .हिन्दुओ 
की यह प्रतिक्रिया नहीं होगी। सदा की तरह, वे इस पुस्तक की भर्त्सना करेंगे 
ओर मुझे कोसेंगे | परन्तु. कहावत है कि कुत्ते भौंकते रहते है, परन्तु कारवा चलता 
रहत्ता है |" इसी प्रकार मुझे तो अपना कर्त्तव्य पूरा करना ही चाहिए, चाहे मेरे 
विरोधी कुछ भी कहें, चूकि जैसा कि वाल्टेयर ने कहा है : "स्वय अपने समय 
का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति को यह आशा रखनी चाहिए कि उसकी उन 
सभी बातो पर कड़ी आलोचना होगी जो उसने लिखी है और जौ उसने नही 
लिखी हैं; परन्तु, इन छोटी बाधाओं से ऐसे व्यक्ति को निरूत्साहित नहीं होना 
चाहिए जो सचाई तथा स्वतत्रता का हिमायती है. किसी चीज की आशा नही 
रखता, किसी से डरता नही. किसी चीज की माग नही करता और अपनी आकाक्षा 
ज्ञानवर्द्धन पर केन्द्रित करता Èr 

पुस्तक बड़ी हो गयी है। कहा जा सकता है कि यह अति-व्याख्यात्मक हो 
गयी है और इसमे पुनरावृत्तिया भी है। मुझे इस बात का भान है। परन्तु यह 
पुस्तक मैंने मुख्य रूप से अस्पृश्यो तथा विदेशियों के लिए लिखी है। इन दोनो 
ही के बारे मे मै यह परिकल्पना नही कर सकता कि वे सगत तथ्यो रो अवगते 
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हैं। इसलिए प्रबुद्ध व सुविज्ञ पाठकों की कलात्मक व तुनकमिजाजी प्रवृत्ति की 
अवहेलना करते हुए, जो वर्ग मेरी दृष्टि में हैं, उनकों तथ्यों व तरको से अवगत 
कराना मेरे लिए आवश्यक है। 


चूंकि इस पुस्तक का लक्ष्य राजनीतिक संरक्षण के लिए अस्पृश्यों के आन्दोलन 
के सम्बन्ध में एक सम्पूर्ण सूचना सार प्रस्तुत करना है, मैंने इसमें आंकड़ों के 
अतिरिक्त कई अन्य परिशिष्ट भी जोडे हैं। इनमें वे शासकीय तथा अशासकीय 
दस्तावेज हैं जिनका इस आन्दोलन से सम्बन्ध है। मुझे विश्‍वास है कि जो लोग 
अस्पृश्यों की समस्याओं में रूचि रखते हैं, उन्हें यह सूचना एक ही जगह तैयार 
मिलने में दिलचस्पी होंगी। आम पाठक यह शिकायत कर सकता है कि परिशिष्ट 
मे दी गयी सूचना आवश्यकता से अधिक है। इसके बारे में भी मुझे यही कहना 
है कि अस्पृश्यों को इस प्रकार की सूचना मिलना असम्मव है जिसे आम पाठक 
सरलत्ता से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक की कसौटी अस्पृश्य लोग हैं न कि आम 
पाठक | 


एक अंतिम शब्द। पाठक पायेंगे कि मैंने इस पुस्तक में अस्पृश्यों के लिए 
कई प्रकार की नामावली जैसे दलित वर्ग, अनुसूचित जाति, हरिजन और तुच्छ 
वर्ग का बार-बार प्रयोग किया है। मैं जानता हूं इससे, विशेषकर उन लोगों के 
मस्तिष्क में, जो भारतीय परिस्थितियों से परिचित नहीं हैं, उलझन पैदा हो सकती 
है। एक ही प्रकार की नामावली प्रयुक्त करने में मुझे बहुत हर्ष होता। परन्तु इसका 
दोष पुरी तरह मुझ पर नहीं जाता। ये सारे नाम अस्पृश्यों के लिए समय-समय 
पर शासकीय या अशासकीय तौर पर प्रयुक्त किए गये हैं। 'भारत सरकार 
अघिनियम' में प्रयुक्त नाम 'अनुसूचित जातियाँ' है। परन्तु इसका प्रयोग 1935 
के बाद प्रारम्भ हुआ। इससे पूर्व इन्हें श्री गांधी द्वारा 'हरिजन' और सरकार द्वारा 
'दलित वर्ग' कहा जाता था। ऐसी बहती गगा में, किसी एक ऐसे नाम पर कायम 
रहना सम्भव नहीं है, जो एक स्थान पर तो सही है परन्तु दूसरे पर गलत हो 
सकता है। पाठकों की प्रत्येक कठिनाई दूर हो जायेगी यदि वे यह याद रखें 
कि ये सभी नाम पर्यायवाची हैं और एक ही वर्ग को दर्शाते हैं। 


24 जून, 1945 
22, पृथ्वीराज रोड 
नई दिल्ली 
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अध्याय : 1 


“कांग्रेस ने अस्पृश्यो की ओर ध्यान दिया।” 


I 


वर्ष 1917 में आयोजित कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 
में एक अनोखी घटना हुई। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित 


किया - 


"कांग्रेस का भारत की जनता से अनुरोध है कि भारत के दलित वर्गों 
पर जो रूढ़िगत अयोग्यताएं लगाई हुई हैं, उन्हें हटाने की आवश्यकत्ता 
न्याएसंगत है क्योंकि ये अयोग्यताएं अत्यन्त अमानुषिक औरं दमनकारी 
ई जिस कारण इन्हें बहुत अधिक कठिनाइयां एवं असुविधाएं सहनी 
पड़ती हैं। 


इस अधिवेशन की अध्यक्षा श्रीमती एनी बैसैंट थीं। मद्रास के श्री जी.ए. नतेशन 
ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और बम्बई के सर्वश्री भूलाभाई देसाई, मालाबार 
के रामा अययर तथा दिल्ली के आसफ अली ने इसका समर्थन किया। प्रस्ताव 
प्रस्तुत करते हुए श्री नतेशन ने कहा ¬ 


देवियों और सज्जनो, इस विषय पर वर्षो से विचार विमर्श होता रहा 
है. लेकिन कांग्रेस के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विषय 
समिति ने भारत के लिए स्वायत्त शासन बनाने की योजना के बाद 
हमने अपने आप से प्रश्न किया कि स्वायत्त शासन क्ले कठिन कार्य 
को हमें स्वयं पूरा करना चाहिए। सर्वप्रथम इस बड़ी जिम्मेदारी को 
पूरा करने के लिए हमें यह देखना हैं कि हर प्रकार की विषमता और 
अन्याय को दूर किया जाये। इस प्रस्ताव कं अनुसार विशेष तौर पर 
आपको अत्यन्त कष्टकारी और दमनकारी किस्म की असमर्थताओं का 
निवारण करना हैं। मैं समझता हूं. कि 'आपकी धार्मिक भावनाओ कौ 


hl 
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ठेस पहुचाए बिना तथा श्रेष्ठ धार्मिक परपराओं को निभाते हुए काग्रेस 
को आपसे, मुझसे और अन्य लोगों सें यहं कहने का अधिकार है कि 
दलितों के लिए स्कूलों में प्रवेश सबंधी सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। 
काग्रेस सभी इन्सानों रो यह अपेक्षा करती है कि देश के उन अधिकांश 
भागों मैं, जहा उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता 
है, ऐसे प्रतिबंध हटाए जाएं। हमें स्वयं कों प्रगतिशील बनाने तथा ऐसे 
कष्टकर Maddi को समाप्त करने È लिए भारत कै जनमानस मे 
चेतना लानी होगी और जब हमे उत्तरदायी स्वायत्त सरकार प्राप्त होगी 
तब हम यह कहने की स्थिति में होंगे कि भारत क॑ सभी वर्गा को, 
सभी मतावलंबियों को समान सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं, सभी को 
स्कूलों और संस्थाओं में प्रवेश पाने का पूरा अधिकार प्राप्त है ताकि 
भारत का जनमानस अपने सच्चे गौरवशाली कूप में अपना विकास करे 
और अपनी परंपराओं पर गर्व करे |" 


श्री भूलाभाई देसाई ने प्रस्ताव के समर्थन में कहा - 


जिन अयोग्यताओं से हमारे कुछ भाई कष्ट उठा रहे हैं, वे अत्याचार 
हमारी समानता और बधुत्व, जिसका हम दम भरते हैं, पर कुठाराघात 
है। बढ़ चढ़ कर हमने आज सवेरे जिस प्रस्ताव को पास किया है, 
यदि उसकै अनुरूप हम अपने भाइयों का उत्थान करने मे असफल 
रहे तो हम ब्रिटिश लोकतंत्र या अन्य शक्ति को क्या मुह दिखायेंगे? 
वे कहेंगे, “तुम्हारा क्या असर है, तुम्हारे वर्ग में सामाजिक ऊच-नीच 
का भेदभाव है जिसे तुम दूरं नही कर सके। यह काम हमें स्वय 
अपने आप करना है और इस मामले मै हमे किसी बाहरी शक्ति की 
सहायता की आवश्यकता नही है। इससे उस महान अगले कदम को 
उठाए जाने की आवश्यकता की पुष्टि हो जाती है जो काग्रेस ने इस 
प्रस्ताव को आपकं सम्मुख प्रस्तुत करके उठाया है | इस विषबेल का 
अस्तित्व हिंदू धर्म कँ लिए अपमानजनक है। इसलिए समय की पुकार 
न्याय और सत्य के आधार पर उन्हे उस सब से कैसे बचित कर 
सकता है जिनके लिए इस प्रस्ताव मे माग की गई है और जबकि 
न्याय आप ही के हाथो मे है औरं यदि आप ऐसा करने मे असमर्थ 
है. तब आप किस न्याय और किस मुँह रौ स्वराज्य की माग कर सकते 
हैं?" 


श्री रामा ऊय्यर ने कहा - 


'इस प्रस्ताव म॑ उस सामाणिक रचतत्रता का आहवान किया गया है 


अनोखी घटना i 


जिससे हम उन बेड़ियों को तोड़ देंगे जो उन पददलित वर्ग के लोगों 
को बांधे हुए हैं। वे राष्ट्र के आधार हैं और यदि हम स्वराज क॑ पथ 
पर बढ़ना चाहते हैं तो हमें इन बेड़ियो को तोड़ना ही होगा..... | आप 
एक समय में राजनीतिक प्रजातांत्रिक और सामाजिक तानाशाह दोनो 
नहीं हो सकते। याद रखें सामाजिक दास कभी स्वतंत्र नहीं कहा जा 
सकता। यहां पर हम समी ऐसा अखंड देश देखना चाहते हैं जो 
राजनीतिक रूप से ही नहीं वरन पूर्ण रूप से अखंड हो। अतः हम 
सभी ब्राह्मणों को जो उच्च वर्ग के हैं, उन दलितों के साथ गावों 
में जाकर सामाजिक बुराइयों की बेड़ियों से मुक्त करना चाहिए जो 
देश के सामाजिक मठाधीशों से संघर्ष कर रहे है 


श्री आसफ अली कै विचार थे - 


न्दलित वर्गो की समस्या सबसे कठिन समस्या है। परंतु अब दलित 
वर्गाँ-अस्पृश्यों का उनके विरूद्ध उठने का समय आ गना है। वे 
मठा्ीशों के निरंकुश और तानाशाही जुल्मो के खिलाफ आवाण उठाते 
चले आ रहे हैं। ये करोड़ों बदनसीब इंसान गूंगे बन कर हजारों वर्षों 
से घृणित कार्य करते चले आ रहे है और देश की इस क्रूरं परपरा 
ने जिसमें समाज ने उन्हें इस दलदल में घकेला है, कभी भी निकल 
नहीं सकते है। इन मजलूमों को सदा सर्द काली रातों की मायूसी 
ही हाथ लगीं है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्रूर त्रासदी है कि जो इन्सान 
अधिकार प्राप्त करने के लिए अनथक प्रयास कर रहे हों वे ही अपने 
आकाओं से वैध अधिकारों के विषय में भी चुप्पी साधे बैठे है। क्या 
रह उचित और न्यायसगत है कि समाज का एक मूक वर्ग जुल्मी को 
सहन कर रहा है जिनके निराकरण के लिएं दूसरे वर्ग अपना खून 
बहा रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि अस्पृश्य कहे जाने वाले ये लोग भी 
इंसान हैं, इसी हिंदुस्तान के बेटे हैं और उनकी नसों में भी वही खून 
दौड़ रहा है जो उन पर हुकूमत करने वालो की नसों में बह रहा 
है। तमाम दलित वर्ग उन सभी अघिकारी और हकों को पाने के 
हकदार हैं और उन्हे इन्सान के पैदायशी अधिकार से वंचित नही किया 
जा सकता। अस्पृश्यं को जिस तरह हेय दृष्टि से देखा गया है। वह 
हिदुस्तानियो क लिए बड़ी अपमान की बात है और अब उसका 
उन्मूलन होना ही चाहिए।' 


बहुत रो लोग इस बात पर ताज्युब करेंगे कि मैंने कांग्रेस के इस प्रस्ताव 
को, जिसे बड़ी उदात्त शैली मैं प्रस्तुत किया गया है और जिस वाकपदुता से 
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समर्थन किया गया है उसे "एक अनोखी घटना" क्यों कहा। परंतु जो लोग इससे 
पहले की घटनाओं से परिचित हैं वे इसे अनुचरित विवरण नहीं समझेंगे। यह कई 
कारणौ से अनोखी घटना है| 


अघिवेशन की अध्यक्षा पहले तो श्रीमती एनी बेसेंट थीं | वह अपने अनेक ऐसे 
कार्यो के कारण जनता में लोकप्रिय थी जिसके लिए भारत के भावी इतिहासकार 
उन्हें सदा राद रखेंगे। वह "थियासोफिकल सोसायटी" की संस्थापक थी जिसका 
मुख्यालय अड्यार में है। श्रीमती एनी बेसेंट भूतपूर्व ब्राहमण रजिस्ट्रार के पुत्र श्री 
कृष्णामूर्ति को भावी नेत्ता के रूप में ऊचा उठाने के लिए प्रसिद्ध थीं | श्रीमती 
ऐनी बेसेट "होमरूल लीग" की सस्थापक के रूप में जानी जाती थीं। श्रीमती 
एनी बेसेट को ऐसे अनेक कार्यों के लिए उनके मित्र भले हीं उनकी प्रशंसा करें, 
परतु वह कभी भी अस्पृश्यों की हमदर्द रही हों, ऐसा मैं नहीं मानता। जहां तक 
मुझे ज्ञात है वह अस्पृश्यों के प्रति प्रतिकूल धारणा रखती थीं। फरवरी 1909 
के “इंडियन रिव्यू" में “दी अपलिफ्ट आफ दी डिप्रेस्ड क्लासेज” शीर्षक से प्रकाशित 
लेख जिसमें अस्पृश्यों के बच्चों को सार्वजनिक स्कूलों में प्रवेश मिलना चाहिए 
अथवा नहीं, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए श्रीमती ऐनी बेसेंट ने कहा- 


"हमने प्रत्येक राष्ट्र में ऊच नीच का सामाजिक आघार देखा है। समाज 
का एक बड़ा वर्ग अज्ञानी, अपमानित, अशिष्ठ है जो ऐसे काम करता 
है, जिसकी समाज को जरूरत है, परंतु उसी समाज द्वारा उन्हें 
तिरस्कृत एव बहिष्कृत किया जाता है जिसकी आवश्यकताओं की वे 
पूर्ति करते है | इंग्लैंड में भी एक ऐसा समाज है जिसे "सबमर्जड 
टेथ" कहते है जो वहा की जनसख्या का दसवां भाग है। उन्हें भरपेट 
भोजन नही मिलता, वे कुपोषण के शिकार हैं और उन्हें बीमारी घेरे 
रहती है। वे रोग जन्ही विषमताओं से पैदा होतै हैं। दे अन्य जीव 
जत्तुओं कं समान अल्पबुद्धि के होते है। कुपोषण के कारण उनके बच्चे 
अकाल गौत मरते हैं। उन्हे सूखे जैसे रोग हो जाते हैं। उनमें जो 
कुछ ठीक-ठाक सुडौल होतै है वें घृणित कार्य करते है जैसे भंगी 
का काम, झाड़ू लगाना, बेलदारी का काम, बदरगाहो पर मजदूरी, ठेले 
खींचना | वै मजदूर बनते हैं और वे समाज में बहुत निम्न स्तर के 
होते हैं, जैसे शराबी, लुच्चे, लॉफर, लफगे, टुच्चे, मंगतें, भीख मांगने 
वाले, जघन्य अपराधी और आततायी लुटेरे। पहले प्रकार के व्यक्ति 
ईमानदार और मेहनती होते है तथा दूसरे प्रकार के लोगो को 
जबरदस्ती अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए श्रम करने पर विवश किया 
जाता है | भारत मे ऐसे ही वर्ग की सख्या कुल जनसख्या का छठा 
भाग है और उनका जातीय नाम "दलित वर्ग" है। इस समाज का 
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निर्माण इस देश के उन प्राचीन निवासियों से हुआ है जिन्हें आर्य 
आक्रमणकारियों ने उन पर आक्रमण कंर गुलाम बनाया। यह वर्ग 
शराबी, कबाबी और निहायत गंदा रहता है तथा उसका स्वच्छता से 
चाहे वह खाने की हो या रहन-सहन की हो, कोई सरोकार नहीं 
रहता | उनके यहां केवल विवाह में ही कुछ रीतिरिवाज होते हैं। बच्चों 
के साथ ठीक व्यवहार किया जाता है। उनमे क्रूरता, हिंसा और अपराध 
बहुत ही कम होते है। अपराधी समुदाय के लोग जैसे वंशानुगत चोर, 
डकैत इन से अलग रहते हैं और झाडू लगाने वाली भंगी जैसी जातियों 
के साथ दे नहीँ मिलते। काश्तकार और कारीगर भी दलित वर्ग के 
होते हैं। वे विनम्र, समर्पित, परिश्रमी. दयालु और सत्ोषी होते हैं। बहुत 
कम में संतोष कर "आनंद" से रहते हैं। सामान्यतः कम बुद्धिमान होते 
हैं। नागरिकोचित मूल्या का उनमें पूरी तरह अभाव हो, ऐसी बात भी 
नही । वे सहिष्णु और दयालु तथा स्वभाव के धार्मिक होते है | वास्तव 


में वे सम्य समाज के लिए बड़े लाभप्रद हैं। 


"ऐसे लोगों के लिए जौ दलितो पर होने वाले अमानुषिक अत्याचार 
एवं क्रूर व्यवहार को महसूस करते हैं, जो यह महसूस करते हैं कि 
उन भारतीयों के लिए क्‍या किया जा सकता है जो स्वतंत्रता की मांग 
करते हैं और चाहते हैं कि दूसरों को भी आदर देना चाहिए तथा 
स्वतंत्रता का भागीदार बनाना चाहिए | 


'शिक्षा ही दलितो के उत्थान का एकमात्र उपाय है परंतु बुनियादी 
कठिनाई यह है कि समाज कै ज़िस वर्ग के लिए मांगें की जाती हैं 
और जिसकी हालत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई जाती 
है, समाज के उसी सबसे निचले. अस्पृश्य वर्ग के बच्चो को स्कूलों 
में प्रवेश नहीँ दिया जाता| जहा कहीं दिया भी जाता है तो उनमें 
तथा सवर्ण बच्चों में बराबरी और मैलजोल का दर्जा नहीं होत्ता। अतः 
यह पूछना आवश्यक हो जाता है कि क्या भाईचारे का अर्थ किसी 
वर्ग के सतर को घटाना है? किसी भी परिवार में बड़े बच्चों और छोटे 
बच्चों कै साथ समान व्यवहार किया जाता है। ज्ञान एव प्रकृति के 
अनुसार नही अब से जौ सम बंधुत्व को बदलेगा और सुसस्कृत वर्ग 
से मांग करेगा कि बनावटी समानता स्थापित करने कै लिए पीढड़ियों 
सै प्राप्त किए जाने वाली शिक्षा के फलों का त्याग करना पड़ेगा क्योंकि 
यह भावी उन्नति में बाधक सिद्ध होगी जैसे इस समय भी निरर्थक 
है । दलित वर्ग के बच्चों को सबसे पहले सफाई से रहने की शिक्षा 
देने की आवश्यकता है। व्यवहार में शालीनता, प्रारम्भ में ही घार्मिक 
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और नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता है। शराब तथा अन्य प्रकार 
की दुर्गध और तेज गंध वाले भोज्य पदार्थो के खाने. के कारण दलित 
वर्ग के बालकों के शरीर से पीढ़ियों से दुर्गध आती रही है। उनका 
शरीर भी पीढ़ियों सै शुद्ध भोजन करते आ रहे तथा सफाई रो रहते 
आए सुसंस्कृत बालकों के समान ही हैं। परन्तु उन दलितों के बच्चों 
को उनके समकक्ष लाने मे पीड़िया गुजर जांएगी। हमें दलित वर्गो 
को भी उस भौतिक शुद्धता के स्तर तक लाना होगा और जब तक 
ऐसा नही किया जाता उनमें निकट संपर्क स्थापित करना अनुचित 
होगा| हम इसकै लिए उन बच्चो तथा उनके माता-पिता को दोष 
नही देते. मैं तो ,केवल कहु वास्तविकता स्पष्ट कर रहा हूँ। ऐसे बच्चों 
को स्कूल में प्रथम पाठ के तौर पर नहाना, सफाई से रहने. साफ 
कपड़े पहनने तथा साफ भोजन करने की शिक्षा देने की आवश्यकता 
हैं| दलित बच्चों की ऐसी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति स्कूलों में नहीं 
की जा सकती | 

दूसरी कठिनाई जिसका सामना दलित वर्गो के शिक्षकों को करना 
पड़ता है, वह संक्रामक रोगों से पीडित बच्चों की है। उदाहरणार्थ, 
आखो की बीमारी एक संक्रामक बीमारी है। मद्रास में पंचम अर्थात्‌ 
अत्यो के स्कूलों में शिक्षक बच्चों की आंखों की सफाई करा कर 
ऐसे संक्रामक रोगों की रोकथाम करते हैं। परंतु क्या उन बच्चों के 
माता पित्ता से ऐसी आशा की जा सकती है कि वे नित्यप्रति उन रोगों 
के संक्रमण से अपने बच्चों को बचा सकेंगे? 

"ऐसे दुर्दशाग्रस्त बच्चों कौ सुपोषित बच्चों के समकक्ष लाना 
विडबना ही होगी। सदाचरण सतत आत्मसंयम का फल होता है और 
सुपोषित बच्चे ऐसा सदाचरण मुख्यतः अपने माता पिता तथा शिक्षका 
से सीखते ह। यदि दूसरे बच्चों के सांथ बैठा कर उन बच्चों की स्कूल 
मे आदते न सुधारी जाएं तो उनका शीघ्र पत्तन होगा जैसा कि हम 
आये दिन देखते हैं। क्योंकि जब तक उनमें पहले से ही अच्छी आदतों 
का समावेश नहीं होगा उनके साथ असावधानी बरतना ठीक नहीं 
होगा। जिन परिवारों के बच्चों में वंशानुगत सदाचरण और विनप्रता 
पाई जाती है उसमें कमी नहीं आने देनी चाहिए। विनम्र भाषण, सुस्वर 
सुहावने तौरतरीकों का व्यवहार ये सब प्राचीन सभ्यता की देन हैं जिन्हे 
सही बंधुत्व के रूप गें सुदूड़ करना है......... । 


"इगलैड मे सभी वर्गो के लड़के या लडकियों को एक साथ शिक्षा 
देना कभी भी उचित नही समझा गया। असमान में ऐसी बेतुकी 
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समानता तुकराई जानी चाहिए। एटन तथा हैरो उच्च वर्गा के स्कूल 
है तथा "रवगी* 'विंचेस्टर* के स्कूल भी उन्हीं कुलीन लोगो के लिए 
हैं जो थोड़े कम ठाठ-बाठ वाले हैं। इसके बाद वे स्कूल हैं जिनमें 
मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं। तत्पश्चात्‌ बोर्ड स्कूल हैं जिनमें 
शिल्पकारों तथा साधारण श्रमिक वर्ग के बच्चों को शिक्षा दी जाती 
है और इन सबसे निम्न स्तर या लावारिसों, अनाथों और छितरे हुए 
लोगों के बच्चों के लिए स्कूल हैं जिनके नाम से ही उन स्कूलों के 
विद्यार्थियों के स्तर का संकेत मिल जाता है। धर्मार्थ यां खैराती शिक्षा 
संस्थान भी हैं। उन दरिद्र स्कूल के बच्चों को एटन एवं हैरो स्कूलों 
में प्रवेश देने की दलील देने वाले व्यक्तियों के साथ तर्क नहीं किया 
जाता उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है। यहां पर जब बंधुत्व भाव के 
नाम पर वैसा हीं प्रस्ताव लाया जाता है तो लोग उसका अनौचित्य 
स्पष्ट रूप में कहने में लज्जा का अनुभव करते हैं और वे यह नहीं 
महसूस करते कि दलित वर्गो पर जो अमानुषिक अत्याचार किए गए 
हैं उनके विरूद्ध वैसा प्रस्ताव केवल हिंसात्मक प्रतिक्रिया सिद्ध करेगा 
और सही भावनाएं उभर कर सामने आएंगी। प्रायः कहा जात्रा है कि 
सरकारी स्कूल सामाजिक असमानताओं या भेदभाव की ओर ध्यान नहीं 
देते, बे वहां ऐसा प्रदर्शन करते हैं मानों वे अनिवार्यतः विदेशी भावनाओं 
से प्रेरित हँ | वे अपने अपने लोगों के बच्चों के साथ वैसा व्यवहार 
नही करते यद्यपि वे भारतीय बच्चों के प्रति उदासीन रहते हैं और 
वै गंदे और साफ ब्रच्चों को एक समूह में एकत्र कर देते हैं। जब 
सुसंस्कृत बच्चों को स्कूल में भरती कराया जाता है तब यहां युवकों 
की भाषा के भाव को सरलता से जाना जा सकता है और यह 
भारतीयों के हित में है कि वे अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजें 
जहां वे आशिष्ट प्रवृत्तियों से बच सकें जैसा कि इगलैँड में अग्रेज अपने 
बच्चों कै मामले में करते हैं। 


ऐसे प्रस्ताव को पारित करने पर इसे अनूठी घटना इसलिए बताना न्यायोचित 
है क्योंकि इसका भी कारण एक यह है कि यह प्रस्ताव काग्रेस की घोषित नीति 
के सर्वथा प्रतिकूल था। इन दिनो जबकि काग्रेस के “रचनात्मक कार्यक्रम" का 
गली गली मे हर समय प्रचार हो रहा था तथा असहयोग आदोलन एव सविनय 
अवज्ञा आंदोलन से उसे कुछ फुर्सत मिली थी, वर्तमान समय के काग्रेस जनो 
तथा जनके मित्रो को यह प्रस्ताव चकित कर सकता है। काग्रेस के वार्षिक 
अचिवेशनों की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्षो के भाषणों के निम्नलिखित उद्धरणो 
से यह स्पष्ट हो जाएगा कि काग्रेस की नीति यह रही है कि वास्तव में समाज 
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सुधार के प्रश्नों का कांग्रेस की नीति, उद्देश्य एवं लक्ष्य के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है। 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886 में कलकत्ता में हुआ 

था जिसकी अध्यक्षता श्री दादाभाई नौरोजी ने की थी | अपने अध्यक्षीय भाषण में 

उन्होंने समाज सुधार के विषय में कांग्रेस के रवैये का उल्लेख करते हुए कहा 

था: 
'इस बात पर बल दिया गया है कि कांग्रेस को सामाजिक सुधार के 
प्रश्‍न को दृढ़ता कं साथ उठाना चाहिए (समर्थन में हर्ष-ध्वनिं) और 
इसमें हमारी असफलता की भर्त्सना की गई है। निःसंदेह सामाजिक 
सुधार की आवश्यकता के प्रति राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सदस्य उतना 
जागरूक नहीं है जितना मैं हूं। परंतु महानुभावों, प्रत्येक काम के लिए 
उचित समय, उचित परिस्थितियां, दलों और उचित स्थान की आवश्यकता 
होती है (हर्ष-ध्वनि) | हम राजनैतिक दल क॑ रूप मैं अपने राजनैतिक 
उद्देश्यों को अपने शासकों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु एकत्र हुए हैं 
सामाजिक सुधारों पर विवाद करने के लिए नहीं, और यदि आप हमें 
इसकी उपेक्षा का दोष देते हैं तो आपको हाउस कामंस को 
भी समान रूप से दोष देना चाहिए कि उसने भी गणित और 
वास्तविकता की गूढ़ समस्याओं जैसे विषयों पर चर्चा नहीं की। लेकिन 
इसके अतिरिक्‍त वहां पर भी प्रत्येक प्रांत में सभी जातियों के हिंदू 
हैं और प्रत्येक प्रात्त में उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं और रीति रिवाजों 
में बहुत अंतर हैं। मुसलमान, और प्रत्येक संप्रदाय के ईसाई, पारसी. 
सिख और ब्राहमण इत्यादि विभिन्न नामों से जाने जाते हैं और सभी 
भारत के ही समेकित अंग हैं (हर्ष-ध्वनि)। अतः विभिन्न जातियों वाला 
यह समूह प्रत्येक वर्ग में वाछनीय सामाजिक सुधारों पर कैसे चर्चा 
कर सकता है? अतः केवल उसी वर्ग के लोग ही अपने वर्ग में वांछित 
सुधारों के बारे में उचित कार्यवाही करें जिनकी उन्हें अपेक्षा है। राष्ट्रीय 
कांग्रेस को कंवल राष्ट्र के सामान्य हितों तक ही अपने को सीमित 
रखना चाहिए और अन्य वर्गों के सामाजिक सुधारों के सामंजस्य तथा 
अन्य मामले उन्ही वर्गो पर छोड़ देने चाहिए 

वर्ष 1887 के आयोजित तीसरे अधिवेशन में जौ माननीय श्री बदरूद्दीन तैयब 

जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था श्री तैयब जी ने समाज सुधार पर पुनः चचां 

करते हए अपने भाषण मे कहा था - 
'....हमारी इन कार्यवाहियों प आपत्ति करते हुए यह कहा गया है 
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कि कांग्रेस सामाजिक सुधार जैसे प्रश्न पर विचार नहीं करती...... | 
मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस केवल किसी एक वर्ग अथवा 
सम्प्रदाय या मारत कै किसी एक भाग का प्रतिनिधित्व नहीं करती है 
वरन्‌ भारतं के प्रत्येक भाग, समस्त वर्गो एवं समस्त संप्रदायो का 
प्रतिनिधित्व करती है। और इस बात को देखते हुए यह आपत्ति विचित्र 
लगती है। जबकि समाज सुधार का कोई भी प्रश्‍न अनिवार्यतः भारत 
के किसी विशेष भाग या संप्रदाय से जुड़ा है और सज्जनों मुझे ऐसा 
प्रतीतं होता है कि यद्यपि हमारी मुसलमानों की भी वैसी ही सामाजिक 
समस्याएं हैं जैसी कि हमारे हिंदू और पारसी मित्रों कौ हैं और उन्हे 
हमें हल करना है। तथापि ऐसे प्रश्नों पर उन्ही सप्रदायों के नेताओं 
को ही विचार करना चाहिए जिनकी वै समस्याएं है। सज्जनों, मै 
समझता हूं कि यहां हमें अपने आप को उन्हीं मामलों एवं प्रश्नों तक 
सीमित रखना चाहिए जिनसे संपूर्ण भारत प्रभावित होता है और हमे 
किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र विशेष को प्रभावित करने वाले प्रश्नो 
पर चर्चा नहीं करनी चाहिए ।' 


तीसरी बार इस विष्य पर 1892 में उल्लेख किया गया जब श्री डब्ल्यू. सी 
बनर्जी ने आठवें अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान निम्नलिखित उद्गार 
प्रकट किए - 


"हमारे आलोचक ये कहते हैं - मानों वे हमारे मामलों को हमसे अधिक 
जानते हैं - कि हमें राजनैतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए | 
वरन्‌ राजनीति को एक तरफ करके सामाजिक कार्या मे लग जाना 
चाहिए और अपने देश की सामाजिक व्यवस्था को उन्नत करना चाहिए | 
मैं उन्ही में से एक हूं जो सामाजिक मामलों की सार्वजनिक चर्चा में 
विशवास नहीं रखते है और मेरे विचार से समाज सुधार का यह काम 
उसी संप्रदाय के उन्हीं लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए जो उस समाज 
के है और वे जितना कार्य करना चाहें करे। हम जानते है कि जब 
सामाजिक विषयों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जाती है तो लोग 
कितने उत्तेजित हो जाते है। उदाहरणार्थ, अभी हाल मे ही वायसराय 
की लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज ऑफ कसेट बिल" पेश हुआ था। 
उस पर जो विवाद उठ खड़ा हुआ था मैं उसके गुण-दोषो मे नही 
जाना चाहता, परंतु मैं यह सकेत देना चाहता हू कि यदि सामाजिक 
मामलों पर जनता की इच्छा कै प्रतिकूल शात्रुतापूर्ण तौर-तरीको से 
किसी ने चर्चा की तो जनता आंदौलित हो उठेगी। गेरा सकेत है कि 
हम सब समाज सुधार का सही अर्थ नही समझत्ते। हम मे से कुछ 


बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


लोग चाहते हैं कि हमारी लड़कियों को भी हमारे लड़कों के समान 
शिक्षा मिले और वे विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाएं तथा ज्ञान कै 
व्यवसायों को अपनाएं। दूसरे लोग जो कहीं अधिक कायर किस्म के 
है वे इसी बात सो संतुष्ट हो जाएंगे कि उनके बच्चों का बालविवाह 
नहीं होगा और उनकी बचपन में विधवा हुई लड़कियों को वैश्व्य का 
जीवने नही बित्ताना पड़ेगा। अन्य इससे अधिक डरपोक लोग हैं जो 
सामाजिक समस्याओं को अपने आप स्वय -हल हो जाने देंगे। 


मुझे विश्‍वास है कि कांग्रेस बनी है और है तथा यह पूर्णतया 
राजनीतिक सस्था रहेगी और केवल राजनीतिक कार्य करेगी | मुझे डर 
है कि वे, चाहे अपने देश के हौ अथवा अन्य देश के हां, हमें सामाजिक 
विषय के संबंध में काम न करने का दोष देंगे। इससे उन निंदक 
बातों को बढ़ावा मिलेगा जिनसे हमें अपने काने बंद करने पड़ेंगे जैसा 
कि "एज aie pe बिल” के विषय में किए थै। और हम बदनामी 
के कगार पर खड़े हो जाएंगे। इससे हमारा कोई हित नहीं सधघेगा। 
हमें ऐसे आलोचक भी देखने पड़ेंगे जो केवल यह कहते है कि कांग्रेस 
केवल सामाजिक समस्याओं पर ही चर्चा कर सकती है। 


मुझे उन पर गुस्सा नहीं करना है जो यह कहते हैं कि जब तक 
हॅम अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं सुधारते तब तक हम राजनीतिक 
सुधार करने योग्य नहीं होंगे। मुझे इन दोनों में कोई संबंध नहीं 
दीखता है। राजनीतिक सुधार, जिसके लिए हम हर वर्ष कहते हैं, को 
ही लीजिए कि एक ही अधिकारी से न्यायपालिका और कार्यपालिका 
कं कार्स न कराए जाएं। इन दोनों के बीच क्या संबंध हो सकता 
है जो पूर्णतया राजनैतिक तथा सामाजिक सुधार हो सकता है? इसी 
प्रकार स्थाई बंदोबस्त (प्मरनिंट सेटलमेंट) को ही लीजिए जिसमें वनों 
से संबंधित नियमों में हम सुधार लाने के पक्ष में तर्क देते हैं। मं 


.फिर पूछता हू. कि इसमें समाज सुधार का प्रश्‍न कहां उठता है? क्या 


हम ऐसा करने के लिए इस कारण योग्य नहीं हैं कि हमारी विद्यवाएं 
अविवाहित रह जाती हैँ और हमारी लड़कियों का बाल विवाह होता 
है जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। क्या ऐसा इसलिए है कि हमारी 
पत्नियां एवं लड़कियां हमारे साथ खुल कर हमारे दोस्तों से मिलने 
नहीं जाती? क्‍या यहं इसलिए है कि हम अपनी लड़कियों को 
आक्सफोर्ड एवं कैँब्रिज़ नहीं भेज सकते। (हर्षध्वनि)" 


वर्ष 1895 में जब कांग्रेस का अधिवेशन पूना में हुआ था तब श्री सुरेन्द्र 
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नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते अधिवेशन की अध्यक्षता की और इस 
विषय पर चर्चा की थी। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा - 


"हम अपने खेमें में फूट नही पड़ने देंगे। कुछ लोग पहले से ही कह 
रहे थे कि यह उिंदू कांग्रेस है यद्यपि हमारे मुसलमान मित्रो की 
पस्थितिं रौ इस वक्तव्य का खंडन हो गया है। कांग्रेस किसी एक 
समाज की पार्टी नहीं वरन्‌ सब की पार्टी है। यह कांग्रेस हिंदुओं, 
मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियो और सिखों की संयुक्त संस्था है। वे 
लोग अपने अपने सामाजिक रीतिरिवाजों मैं सुधार करें या न करें यह 
उन्हीं पर निर्भर करता है। यहां हम सभी लोग एक समान मंच पर 
आकर अपने सामाजिक और धार्मिक मतभेदों को भुला कर केवल 
सार्वभौम विषय पर और एक ही सरकार के अधीन रहते हुए केवल 
समान कठिनाइयों के निराकरण, समान अधिकारों को प्राप्त करने के 
लिए ही कांग्रेस मंच का उपयोग करेंगे। कांग्रेस हमारी राजनैतिक 
सस्था है। हमने काग्रेस का गठन अपने अधिकारों के संरक्षण और 
विस्तार के लिए तथा "अपनी कठिनाइयों का समाधान करने कै लिए 
किया है। डाक्टरों का यह संकाय जो विज्ञान में प्रमुख स्थान रखता 
है और वे भी इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि वे अपनी लड़कियों 
का बचपन में विवाह न करेंगे तथा अपनी विच्यवा पुत्रियौं का पुनर्विवाह 
करेंगे था नहीं करेंगे। हमारी काग्रेस केवल राजनैतिक सस्था है, 
सामाजिक सुधार की संस्था नहीं। अत्तः यह शिकायत नहीं करनी 
चाहिए कि काग्रेस हमारी सामाजिक सांस्था नहीं है यह आरोप इंसी 
प्रकार का है जैसे किसी वकील से कहा जाए कि वह डाक्टरी क्यौ 
नही जानता | राजनैतिक मामलों में भी अल्पसंख्यकों के विचारों का 
हम आदर करते हैं जैसाकि इसके पहले 1887 में श्री बदरूद्दीन तैयब 
ज़ी के विचार थे जो एक बार काग्रेस अध्यक्ष भी बने थे और जिनकी 
बंबई उच्च न्यायालय की न्यायपीठ में प्रदोन्नति राष्ट्रीय अभिनंदन का 
विषय है, और इस सबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि 
जहां एक वर्ग में व्यावहारिक सर्वसम्मति हौ यद्यापि वह वर्ग कांग्रेस में 
अल्पसंख्यक वर्ग है, लेकिन उनके सामाजिक विवादों पर कांग्रेस में 
चर्चा नहीं की जानी चाहिए और उस पर रोक लगा देनी चाहिए। 


हमारी जैसी संस्था के लिए यह विशेष खतरा है - विशेषकर उनसे 
जो उन्नत तथा विकसित समाज के हैं और अपने में झगड़े के बीच 
समाहित किए हुए हैं। हमें उनसे अपनी संस्था की रक्षा करनी है | 
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II 


उपर्युक्त वक्‍्तव्यों से दो प्रश्‍न उभरते हैं जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक ड़ै। प्रथम 
यह जानना है कि सामाजिक सुधार पार्टी क्या थी जिसका उल्लेख अध्यक्षों ने 
अपनी भाषाओं में किया था। दूसरा प्रश्‍न यह है कि वर्ष 1895 में कांग्रेस अधिवेशन 
में श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी का भाषण अंतिम भाषण क्‍यों माना गया जबकि किसी 
काग्रेस अध्यक्ष ने सामाजिक सुधारों की समस्या के प्रति कांग्रेस के उत्तरदायित्व 
का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं समझा गया और 1895 के बाद कांग्रेस के किसी 
अध्यक्ष ने इस पर विचार करना अनिवार्य क्यों नहीं समझा | 

पहले प्रश्‍न को समझने के लिए इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि 
वर्ष 1885 मे बंबई में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तब दल 
के नेताओं ने महसूस किया था कि राष्ट्रीय आंदोलन कंवल राजनैतिक ही नहीं 
वरन्‌ राजनैतिक प्रश्नों पर विचार करने के साथ-साथ भारतीय सामाजिक आर्थिक 
स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर भी विचार किया जाए और सभी 
सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त कर हिंदू समाज को पुनर्जीवन प्रदान 
करने कै लिए सभी भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस विचार कौ ध्यान में 
रखते हुए दीवान बहादुर आर. रघुनाथ राव तथा न्यायमूर्ति श्री एम;जी. रानाडै 
(तत्कालीन राय बहादुर) ने बंबई में काग्रेस की प्रथम ब्वैठक में समाज सुधार पर 
विचार व्यक्त किए थे। वर्ष 1886 में कलकत्ता में कोई नया विचार व्यक्त नहीं 
किया गया। कांग्रेस आंदोलन के नेताओं में तथा मारतीय शिक्षित विचारधारा के 
अन्य नेताओं के साथ इस समस्या पर विचार-विमर्श चलता रहा कि क्या कांग्रेस 
को इस समस्या पर विचार करना चाहिए अथवा क्‍या सामाजिक प्रश्नों पर चर्चा 
करने के लिए अलग से समिति का गठन किया जाना चाहिए। दीवान बहादुर 
आह. रघुनाथ राव, श्री महादेव गोविंद रानाडे, श्री नरेन्द्र नाथ सेन तथा आ जानकी 
नाथ घोषाल तथा अन्य विद्वानों होरा गंभीर विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय किया 
गया कि इंडियन नेशनल सोशल कान्फ्रस नाम से अलग से संस्था बनाई जानी 
चाहिए जो भारतीय सामाजिक अर्थव्यवस्था संबंधी विषयों पर विचार करे | इंडियन 
नेशनल सोशल कान्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1887 में मद्रास गै हुआ 
और उसे हीं इस कांफ्रेंस की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त हुआ। स्वर्गीय 
महाराज सर टी, माधव राव के सी.एस.आई. जो अपने समय के उच्च कोटि के 
राजनीतिज्ञ थे, इस कान्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। इस प्रथम कांफ्रेंस में कोई अधिक 
काम नही हुआ। अन्यं महत्वपूर्ण प्रस्तावो में जो तत्कालीन सदस्यों ने पारित किए 
थे उनमें एक प्रस्ताब यह भी था कि भारत के विभिन्न स्थानों पर इडियन नेशनल 
कान्स के वार्षिक अधिवेशन आयोजित किए जाएं जिनमें हमारे समाज के स्तर 
तथा हमारे सामाजिक रीति-रिवाजों में सुधार करने के लिए विचार किया जाए 
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तथा आवश्यक उपाय किए जाएं तथा काफ्रंस की प्रांतीय उपसमितियां गठित की 
जाएं। कान्मेंस में लंबी समुद्री यात्राओं में फिजूलखर्ची, विवाहों में फिजूलखची 
रोकना, विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण, जवान विधवाओं का पुनर्विवाह, 
जवान लड़कियों का वृद्धों के साथ बेमेल विवाह जैसी बुराइया, अनमेल विवाह, 
एक ही जाति की उपजात्तियों में अंतर्विवाह जसे विषयों प्र विचार किया गया 
और ऐसे निर्णय लेने पर आम सहमति हुई । 

विभिन्न सामाजिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए अलग-अलग उप-समितियो 
का गठन करने पर विचार हुआ और यह बात उन उपसमितियों पर छोड़ दी 
गई कि वे इन सुधारों को लागू करने के लिए मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित करें 
तथा उन सिद्धांतों कै उल्लंघन के लिए दंड विधान बनाएं। इस दड व्यवस्था 
से सहमत एवं प्रतिबद्ध सोशल रिफार्म पार्टी के सदस्य इन नियमों को (1) स्वयं 
उपसमितियों ट्ठारा या (2) जहां कहीं संभव हो, धर्म गुरुओं के प्रभाव के माध्यम 
से या (3) दीवानी न्यायालयों के माध्यम से लागू कराते हैं और यदि कुछ नहीं 
तो सरकार से लिखित में यह अनुरोध किया जा सकता है कि इन समितियों 
को अधिकार दै दिया जाए कि वे अपने प्रतिज्ञाबद्ध सदस्यों के माध्यम से इन 
नियमों को लागू करा सकें | 

सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त हिंदू समाज की अनेक सामाजिक समस्याओं पर 
विचार करने हेतु सोशल रिफार्म पार्टी द्वारा अलग संगठन बनाए जाने पर उन्हे 
इस बात से गहरा असंतोष हुआ कि कांग्रेस ने सामाजिक समस्या से बिल्कुल 
हाथ खींच लिया है। इनमें से कुछ लोग तो इसको एक मुद्दा बनाने के लिए 
आतुर थे कि राजनीतिक सुधारों से पहले सामाजिक सुधार होना आवश्यक हो 
और उन्होंने इस आशय का फैसला लिये जाने पर जोर दिया। इस विचार के 
समर्थक उनके बहुत से मित्र थे | उन समर्थकों में भारत सरकार भी थी। वायसराय 
की एक्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य सर आकलैंड कालविन ने बहुत ही साफ 
और जोरदार तरीके से स्पष्ट किया कि भारतीयों को प्राथमिकता के तौर पर 
सामाजिक सुधार पर ध्यान देना चाहिए "न कि अंग्रेजों को यह सिखाने का प्रयास 
करना चाहिए कि उनका भारत सरकार के प्रति क्या कर्तव्य है।' 

इस प्रकार कांग्रेंस अध्यक्षों के भाषणों में समाज सुधार की बात को सरलता 
से समझा जा सकता है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने की समस्या से काग्रेस 
का अपने को अलग करने के विरोध में सौशल रिफार्म पार्टी द्वारा की गई 
आलोचना का यह उत्तर हो सकता है। इस दूसरे प्रश्‍न का उत्तर कि 189५ के 
बाद किसी भी कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने अभिभाषण में सामाजिक सुधार का जिक्र 
क्यों नहीं किया, यह है कि 1895 से पूर्व काग्रेसजनों में सामाजिक सुधार बनाम 
राजनीतिक सुधार के मुद्दे पर दो विचारधाराए थी। एक विचारधारा के समर्थक 
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थे श्री दादाभाई नौरोजी, श्री बदरुद्दीन तैयबजी और श्री सुरेन्द्र नाथ बनजी। दूसरी 
विचारधारा धी श्री डब्लू.सी. बनर्जी की। पहली विचारधारा के समर्थक सामाजिक 
सुघार की आवश्यकता तो मानते थे, परन्तु उनका विचार था कि इसके लिए 
कांग्रेस अधिवेशन अही मंच नहीं है। दूसरी विचारधारा सामाजिक सुधार की 
आवश्यकता नहीं समझती थी और उसने इस मत को चुनौती दी कि सामाजिक 
सुधार के बिना राजनीतिक सुधार नही लाया जा सकता। यद्यपि कांग्रेस के अंदर 
की ये दोनो विचारधाराएं एक-दूसरे के बिलकुल विपरीत थी, फिर भी 1895 
तक उनमे आपसी प्रतिरोध विकसित नही हुआ था। पहली विचारघारा का प्रभुत्व 
था और परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा सोशल कांफ्रेंस दौ समानान्तर 
सगठनो के रूप में कार्य करते थे और अपने-अपने उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति 
पर ध्यान देते थे। दोनो के बीच इतना अधिक सहयोग त्तथा सद्भाव था कि 
राष्ट्रीय कांग्रेस तथा सोशल कांफ्रेंस के वार्षिक अधिवेशन एक दूसरे के तुरन्त 
बाद उसी पंडाल में किए जाते थे और जो लोग कांग्रेस अधिवेशन के लिए आते 
थे उनमें से अधिकतर सोशल कांफ्रेंस में भी उपस्थित होते थे। परन्तु सोशल 
काफ़ेस उन काग्रसजनो की आंख की किरकिरी थी जो सामाजिक सुधार-विरोधी 
मत के थे। यह वर्ग काग्रेस के उस प्रभुल्वशाली वर्ग के प्रति उद्दिग्न हो रहा 
था। जो सोशल कांफ्रेंस पर मेहरबान थे और उसे अपना अधिवेशन करने के लिए 
काँग्रेस पडाल का प्रयोग करने जैसी सुविधाएं देते थे। 


वर्ष 1895 में जब कांग्रेस की बैठक पूना में हुई तो सामाजिक-सुधार विरोधी 
गुट विद्रोह कर बैठा तथा उसने धमकी दी कि यदि कांग्रेस ने सोशल कान्फेंस 
को अपने पडाल का उपयोग करने की अनुमति दी तो पंडाल फूंक दिया जाएगा। 
सोशल कान्फ्रेंस के उन विरोधियो का नेतृत्व सामाजिक अनुदारवादी और 
राजनीतिक उग्रवादी स्वर्गीय श्री बाल गगाधर तिलक कर रहे थे जिन्होंने "स्वराज 
मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है" का नारा दिया था जो अब कांग्रेस का मूलभूत सिद्धांत 
माना जाने लगा। कांग्रेस में सोशल रिफार्म पार्टी समर्थक अपने विरोधियों' से 
संघर्षं करने के लिए तैयार नही थे इसीलिए विद्रोह काफी सीमा तक सफल हो 
गया। विद्रोह का एक प्रभाव यह पड़ा कि उससे यह भी निश्‍चय हो गया कि 


1. कांग्रेस में सोशल रिफांगं पार्टी के समर्थको ने उस चुनौती को स्वीळार नही किया। यह मात 
श्री सुरेन्ट्र नाथ बनर्जी के उस्त पत्र से 'लिद्ध हो जाती है जो उन्हाने सोशल कान्फेंस हारा कांग्रेस 
पडाल का उपयोग करने कै सब में तिलक की पार्टी द्वारा उठाए गए प्रशन के बारे में श्री 
रानाडै को लिखा था ज़िसगे उन्होने कडा धा कि अघने कार्य क्षेत्र मे सागाणिक प्रश्नी कौ निकालने 
का मुख्य अभिप्राय गह है कि ऐसे प्रश्नों को लेने से हम लोगों गे बडे मतभेद पैदा हो सकते 
€ और अततः फूट पड़ जाएगी और सबसे गहर्यपूर्ण बातत यह है कि हमें विधटन को रोकना 
है। दूसरे पक्ष का अनुरोध बिल्कुल अनुचित है। लेकिन कंगी हगे अपेल्ञाकृते बुराइयौँ फो टालने 
कै लिए अनुचित मांगें भी माननी घड़ती हैं। 


अनोखी घटना 15 


कांग्रेस कोई भी सामाजिक सुधार वह चाहे जितना ही आवश्यक! हो उस पर 
कोई विचार नही करेगी। यह इस बात का स्पष्टीकरण है कि 1895 के बाद 
किसी भी कांग्रेस अध्यक्ष ने समाज सुधार की समस्या का अपने अध्यक्षीय भाषण 
में कभी उल्लेख नहीं किया। वर्ष 1895 में ही काग्रेस पूर्णतया राजनैतिक दल 
बन गई और उसकी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के प्रति कोई इच्छा नही रही। 


II 


पृष्ठमूमि में कांग्रेस ने वर्ष 1917 में दलित वर्ग के विषय में एक प्रस्ताव 
पारित किया जो वास्तव में अनोखी घटना थी। इससे पहले कांग्रेस ने इस प्रकार 
का कोई प्रस्ताव कभी पारित नहीं किया था यद्यपि उसे कार्य करते हुए बत्तीस 
वर्ष हो गए थे। ऐसा करना कांग्रेस की घोषित नीति के विरुद्ध eni 
कांग्रेस ने वर्ष 1917 में ऐसा प्रस्ताव पासं करना क्यौ आवश्यक समझा? 
अस्पृश्यों कै लिए उसमे यह चेतना अथवा ऐसा सज्ञान कैसे आया? कांग्रेस किस 
को धोखा दैना चाहती थी? क्या यह उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण हुआ 
था अथवा उसकी कोई गूढ़ चाल थी? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें दलित 
वर्ग द्वारा वर्ष 1917 में बंबई नगर में दो विभिन्न अध्यक्षों की अध्यक्षता में हुई 
अलग-अलग सभाओं में पारित निम्नलिखित दो प्रस्तावों पर ध्यान देना होगा| 
इनमे पहली सभा 11 नवंबर 1917 को श्री नारायण चन्द्रावरकर की अध्यक्षता 
मे हुई थी। उस समा में निम्नलिखित प्रस्ताव! पारित किए गए थे - 
“प्रथम प्रस्ताव - ब्रिटिश सरकार के प्रति राजमकिति तथा मित्र राष्ट्रों 
की विजय की कामना के लिए प्रार्थना|" उस समय प्रश्चम विशव युद्ध 
हौ रहा था। 
"दूसरा प्रस्ताव - बैठक में पूर्ण बहुमत से पास किया गया जिसका 
लगभग एक दर्जन सदस्यों हारा विरोध किया गया। भारतीय प्रशासन 
मे सुधार लाने सम्बन्धी योजना का अनुमोदन किया गया। इंडियन 
नेशनल कांग्रेस तथा आल इंडिया मुस्लिम लीग नै उनकी सिफारिश की | 


|. कुछ प्रसिद्धे सगाज़ सुधारको ने काग्रेस मै सोशल रिफार्म पार्टी के विरोधियों द्वारा कान्स के 
खिलाफ किए गए विट्रोह का स्वागत किया। दीवान बहादुर आर. रघुनाथ राव नें श्री रानाडे को 
पज्र लिखा कि उन्हें इस बात गनै खुशी है कि सोशल काऱ््रेंस को पंडाल के उपयोग करने 
की अनुगति नहीं दी गई वयोंकि कांग्रेस सौशल काक्नॉस के साथ-साथ अंग्रेजों पर जौ काम 
करने का धोखे का जाल फँक रती थी उसका परदा हट जाता और अंग्रेज अब यह पूरी तौर 
से सगझ़ लेते कि कांग्रेस वास्तव में सोशल कान्फ्रेंस के साथ मिलकर काम नहीं करेंगी। 


2, प्रस्तावों के माषण मारत मैं वाइसराय ताथा राईट सम्मानीय सेक्रेटरी आफ स्टैट फार इंडिया {1918} 
को प्रस्तुत किए गए] (पार्लियामेंटरी पेपर सी.डी. 1978 पू. 74-75) 


बाबा साहेब डा अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


"तीसरा प्रस्ताव जो सर्वसम्मति से पास किया गया वह यह था - भारत 
मे डिप्रेस्ड क्लासेस जिन्हे अस्पृश्य कहा जाता है, की संख्या बहुत 
अधिक मानी जाती है और उनकी दशा अत्यत शोचनीय है जिसके 
कारण उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जो शिक्षा की दृष्टि 
से अन्य भारतीयों से कोसो दूर हैं, उनकी प्रगति के लिए उन्हें कोई 
अवसर नहीं मिलते हैं। इसलिए यह जनसभा दृढ़तापूर्वक महसूस करती 
है कि सरकार को डिप्रेस्ड क्लासेस की सुधार की योजना तथा 
काउंसिल का पुनर्गठन करना चाहिए जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस के fq 
का पूरा ध्यान रखा जाए। इसलिए यह जनसभा ब्रिटिश सरकार से 
अनुरोध करती है कि सरकार लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए बिप्रेस्ड 
क्लासेस को अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजने का अधिकार उनकी 
जनसंख्या के आघार पर प्रदान करे और उनकी सुरक्षा का दायित्व ले |" 
"चौथा प्रस्ताव जो सर्वसम्मति से पास किया गया था वह यह था कि 
सरकार से अनुरोध किया जाए कि सरकार समाज के सभी वर्गों के 
सामाजिक उत्थान के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की यथाशीघ्र 
व्यवस्था करे क्योंकि किसी समुदाय के सदस्यों में शिक्षा का सार्वभौमिक 
विस्तार उस समाज के सामाजिक उत्थान पर निर्भर करता है और 
डिप्रेस्ड क्लासेस का पत्तन अशिक्षा अथवा निरक्षरत्ता एव अज्ञान के 
कारण ही है। 

"सर्वसम्मति से पारित किया गया पांचवा प्रस्ताव इस प्रकार है - कि 
इस सभा के अध्यक्ष को इंडियन नेशनल कांग्रेस से यह अनुरोध करने 
के लिए प्राधिकृत किया जाता है कि काग्रेस अपने अगले अधिवेशन 
में अलग से स्वतत्र प्रस्ताव पास करे जिसमें भारत के जनसाधारण 
के समक्ष डिप्रेस क्लासेस पर धार्मिक तथा रूढ़िगत परम्पराओ द्वारा 
थोपी गई सभी अयोग्यताओं को समाप्त करने की आवशयकता, औचित्य 
एवं नैतिकता के सबंध में घोषणा की जाए क्योंकि ये सभी अयोग्यत्ाए 
डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अत्यत दुखदायी और उन्हे पददलित करने 
वाली सिद्ध हुई हैं जिनके कारण उन्हें पब्लिक स्कूलों में प्रवेश पाने, 
अस्पतालों में, अदालतों में, सरकारी कार्यालयों में तथा सामान्य कुओं 
से पानी भरने में बांधा उत्पन्न हो रही है और ये अयोग्यताएं जो समाज 
में उत्पन्न हुई है कानून और व्यवहार में राजनीतिक अयोग्यताएं बन 
गई है और इसलिए वे इंडियन नेशनल काग्रेस के राजनीतिक मिशन 
और प्रचार का अंग बन गई हैं। 

छठे प्रस्ताव द्वारा अस्पृश्यो और डिप्रेस्ड क्लासेस के अलावा सभी 
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हिंदुओं से विशेषकर जन उच्च सवर्ण. हिंदुओं से, जो राजनीतिक 
अधिकारों का दावा करते है, अनुरोध किया जाता है कि वे डिप्रेस्ड 
क्लासेस पर से पतित होने के कलंक को मिटाने के लिए आवश्यक 
कदम उठाएं क्योंकि उन बुराइयों नें उन्हें गुलाम बना रखा है और 
उनकी दशा अपने ही देश में अत्यंत खराब है | 


पहली सभा से लगभग एक सप्ताह पश्चात्‌ नवंबर 1917 में ही दूसरी सभा 


हुई शी। उस सभा के अध्यक्ष श्री बापू जी नामदेव बागड़े थे जो एक गैर-ब्राहमण 
पार्टी कै नेता थे। उस सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव' सर्वसम्मति से पारित हुए- 


|. कि ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी का प्रस्ताव | 

2, 11 नवंबर 1917 को आयोजित बैठक में इस प्रस्ताव के बहुमत 
से परियोजना घोषित किए जानै के बावजूद यह समभा कांग्रेस-लीग 
योजना को समर्थन नहीं देगी। 

3. कि इस सभा की मंशा यह है किं भारत के प्रशासन पर ब्रिटिश 
शासन का तब तक नियत्रण रहे जब तक कि सभी वर्ग, विशेषतया 
डिप्रेस्ड क्लासेस देश के प्रशासन में प्रभावी रूप से भागीदार होने की 
स्थिति में नही आते | 

4. कि यदि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता को राजनैतिक सुविधाएं 
दैने का निर्णय किया है त्तो यह सभा अनुरोध करती है कि सरकार 
को विभिन्न विधान समाओं अथवा विधायिकाओं में अस्पृश्यों को अपने 
प्रतिनिधि भेजने के अधिकार देने चाहिए ताकि उनके नागरिक एवं 
राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें। 

५. कि यह सभा बहिष्कृत भारत समाज (डिप्रैस्ड इडिया एसोसिएशन) 
के उद्देश्यों को स्वीकृति प्रदान करती है और उसे अपनी ओर से 
भी श्री मान्टेग्यू के सम्मुख अपने प्रत्तिनिधि भेजने का समर्थन करती 
है | 

6. कि यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह डिप्रेस्ड क्लासेस 
की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दैते हुए इनके लिए निःशुल्क तथा 
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करे और डिप्रेस्ड क्लासेस के 
विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं | 
7, कि यह सभा उपरोक्त सभी प्रस्ताव वायसराय तथा बम्बई सरकार 
के समक्ष भेजने के लिए अपने अध्यक्ष को प्राधिकृत करती है | 


1, वही पू. y | 


[8 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


इससे स्पष्ट है कि श्री नारायण चन्द्रावरकर की अध्यक्षता में बम्बई में हुए 
अधिवेशन मं डिप्रेस्ड क्लासेस द्वारा पास किए गए प्रस्ताव तथा 1917 में डिप्रेस्ड 
क्लासेस के उत्थान कॅ लिए कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव के बीच गहरा संबध इस 
संबध को 1917 की घटनाओं के प्रसंग मे आसानी से समझा जा सकता है। 
यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 1917 में और विशेषकर 20 अगस्त 1917 को 
तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के भारत सेक्रेटरी श्री मान्टेग्यू ने हाउस आफ कामन्स 
में ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में प्रगतिशील उत्तरदायी 
सरकार की स्थापना के उद्देश्य से स्वायत्तशासी सरकार की स्थापना और इसके 
क्रमिक विकास करने संबंधी भारत के प्रति ब्रिटिश सम्राट की नई नीति की घोषणा 
की। भारत क जाने माने राजनीतिज्ञ ब्रिटिश शासन सो इस प्रकार की घोषणा 
की आशा करते थे और ऐसी नीति का पूर्वानुमान लगा कर भारत के सवैधानिक 
ढांचे में परिवर्तन करने के लिए योजनाएं तैयार कर रहें थे। बनाई T£ योजनाओं 
में से दो योजनाओं पर जनता का ध्यान केंद्रित हुआ। उनमें एक थी "स्कीम 
ऑफ दि नाइन्टीन” और दूसरी थी "काग्रेस लीग स्कीम” पहली योजना तत्कालीन 
इपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 19 अतिरिक्त निर्वाचित सदस्यों ने प्रस्तुत 
की । दूसरी योजना काग्रेस और लीग द्वारा समर्थित मात्र राजनैतिक सुधारों की 
स्वीकृत योजना थी जिसे “लखनऊ पैक्ट" के नाम से जाना गया। दोनों योजनाएं 
1916 में श्री मान्टेग्यू की घोषणा से एक वर्ष पहले बनाई जा चुकी थी | 


उन दोनों योजनाओं मे से काग्रेस केवल अपनी योजना को ही ब्रिटिश सरकार 
द्वारा स्वीकृत कराने की इच्छुक थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हए लीग 
योजना को काग्रेस राष्ट्रीय माग का रुप और दर्जा देना चाहती थी। लेकिन यह 
तभी हो सकता था जब इस योजना को मारत के समी संप्रदायों का समर्थन 
प्राप्त हो। मुस्लिम लीग ने योजना स्वीकार कर ली। अतः मुस्लिम लीग से समर्धन 
पाने का कोई प्रश्‍न नहीं उठा। इसके बाद डिप्रेस्ड क्लासेस आती है | यद्यपि वे 
मुसलमानों की तरह संगठित नहीं थे, परंतु अपने राजनैतिक अधिकारों के प्रति 
वे बहुत सजग थे जैसाकि उनके प्रस्तावों से स्पष्ट है। वे राजमैतिक रूप से ही 
जागरूक नही थे, वरन्‌ वे काग्रेस के पूर्णतया विरोधी भी थे। वास्तव में 1895 
मे जब श्री तिलकं के अनुयायियो ने काग्रेस को यह धमकी दी कि यदि सामाजिक 
बुराइयों का पर्दाफाश करने के लिए सोशल कान्फ्रेस को अपने पडाल का उपयोग 
करने दिया तो वे पडाल को आग लगा देंगे। तब ऊस्पृश्यां ने काग्रेस के विरुद्ध 
प्रदर्शन किया तथा उसका पुतला मी जलाया। तमी से काग्रेस के प्रति उनका 
ऐसा किरोघ चला आ रहा है। वर्ष 1917 मे बम्बई में डिप्रेस्ड क्लासेस की दोनों 
समाओं में पारित प्रस्ताव से काग्रेस के प्रति डिप्रेस्ड कलासेस की विरोधी भावना 
की पूरी झलक मिलती है। यद्यपि काग्रेस लीग की सुघारो की योजना पर डिप्रेस्ड 
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क्लासेस का समर्थन पाने की इच्छुक थी, तथापि वह यह भी जानती थी कि उसे 
समर्थन मिलेगा नहीं। यद्यपि कांग्रेस उस समय लोगों को आज की तरह भ्रष्ट 
करने का कार्य नहीं कर रही थी क्योंकि वह इस कार्य में तब उत्तनी निषुण नहीं 
शी | तब काग्रेस ने अपने भूतपूर्व अध्यक्ष सर नारायण चन्द्रावरकर की सेवाओ को 
सूचीबद्ध कर लिया था| डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसायटी के अध्यक्ष की हैसियत 
से उन्होने डिप्रेस्ड क्लासेस पर काफी प्रभाव डाला। उन्हीं के प्रभाव तथा उनके 
प्रति आदर भाव के परिणामस्वरूप डिप्रेस्ड क्लासेस का एक वर्ग लीग योजना को 
समर्थन देने के लिए सहमत हो गया। 

प्रस्ताव के पाठ से स्पष्ट है कि डिप्रेस्ड क्लासेस ने कांग्रेस लीग स्कीम को 
बिना शर्त समर्थन नहीं दिया। उसने काग्रेस को इस शर्त पर समर्थन देना मजूर 
किया कि कांग्रेस अस्पृश्यो की समस्त सामाजिक अयोग्यताओं को दूर करने का 
प्रस्ताव पास करेगी | डिप्रेस्ड क्लासेस के साथ सर नारायण चन्द्रावरकर के माध्यम 
से हुए समझौते को कांग्रेस के इस प्रस्ताव से साकार रूप दिया गया | 

इससे डिप्रेस्ड क्लासेस कें विषय मे 1917 के कांग्रेस के प्रस्ताव का मूल 
कारण और सर नारायण चन्द्रावरकर की अध्यक्षता मैं पारित डिप्रेस्ड क्लारोस के 
प्रस्तावों से इसका अतर्सबध भी स्पष्ट हो जाता है। उस स्पस्टीकरण से यह सिद्ध 
हो जाता है कि काग्रेस के प्रस्ताव कै पीछे धोखे की भावना छिपी थी। बह नैतिक 
उद्देश्य नही, वरन राजनीतिक उद्देश्य था | 

कांग्रेस के प्रस्ताव का क्या हुआ? डिप्रेस्ड क्लासेस ने अपने प्रस्ताव में “सवर्ण 
हिंदुओं" से जो राजनीतिक अधिकारों का दावा कर रहे थे, मांग की कि वे डिप्रेस्ड 
क्लासेस पर से पत्तित होने के कलक को मिटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए 
क्योंकि उन बुराइयों ने उन्हें अपने ही देश में गुलाम बना रखा है और उनकी 
दशा बहुत खराब है | कांग्रेस ने डिप्रेस्ड क्लासेस की उपरोक्त मांग पर क्या प्रभावी 
कदम उठाए? कांग्रेस को जो समर्थन मिला था उसके बदले में वह प्रस्ताव में 
व्यक्त भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए अस्पृश्यता के विरूद्ध अभियान छेड़ने 
के लिए वचनबद्ध थी। परन्तु कांग्रेस ने किया कुछ नहीं। कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव 
पास करना केवल अनचाही औपचारिकता शी। डिप्रेस्ड क्लासेस ने काग्रेस-लीग 
स्कीम को समर्थन देने के लिए जो शर्त लगाई थी उसका औपचारिक रूप से 
ही पालन किया गया। यह इसलिए किया गया ताकि काग्रेसी लोगो पर यह दोष 
न लगाया जा सके कि वे अस्पृश्यों पर हो रहे अमानुषिक अत्याचारो को दूर 
करने के लिए हृदय से पश्चात्ताप नहीं करते। यह प्रस्ताव कंवल मृत प्रस्ताव था. 
जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। 

इस प्रकार "काग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया. इसके इतिहास तञ फ्रम 
अध्याय समाप्त हुआ। 
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अध्याय : 2 
तुच्छ प्रदर्शन 


कांग्रेस ने अपनी योजना त्याग दी 
I 


श्री गांधी ने भारतीय राजनीति में 1919 में प्रवेश किया। तत्पश्चात्‌ शीघ्र ही वह 
कांग्रेस पर हावी हो गए। उन्होंने न केवल कांग्रेस पर अधिकार किया बल्कि उसका 
कायाकल्प कर कांग्रेस का स्वरूप ही बदल दिया। उन्होंने तीन मुख्य परिवर्तन 
किए। पुरानी कांग्रेस को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। वह काग्रेस केवल प्रस्ताव 
पास करके ही यह अपेक्षा करती थी कि ब्रिटिश सरकार उस प्रस्ताव को क्रियान्चित 
करेगी | यदि ब्रिटिश सरकार उस प्रस्ताव पर कोई अमल न करती तो साल-साल 
भर बाद उसी प्रस्ताव को दोहराया जाता| पुरानी कांग्रेस वास्तव में बुद्धिजीवियों 
का जमावड़ा थी। तत्कालीन कांग्रेस राजनैतिक आंदोलनों में भाग लेने के लिए 
जनता के बीच में नहीं जाती थी क्योंकि उसका जनशक्ति में विश्‍वास नहीं था। 
पुरानी कांग्रेस कै पास कोई संगठन नही था और जन आंदोलन चलाने के लिए 
कोई आर्थिक साधन भी नहीं थे। वह कांग्रेस ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने, 
अघनी जनशक्ति का प्रदर्शन करने तथा राजनैतिक प्रदर्शन करने में विशवास नही 
करती थी। नई कांग्रेस ने तों कायापलट ही कर दी। उसने सब के लिए काग्रेस 
सदस्यता का दरवाजा खोल कर उसे जनसाधारण की सस्था बना दिया। सिर्फ 
चार आने वार्षिक देकर कोई भी व्यक्ति काग्रेस का सदस्य बन सकता था। प्रस्ताव 
में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा की नीति अपनाकर कांग्रेस ने अपनी स्थिति काफी 
सुदृढ कर ली। कांग्रेस ने असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं "जेल भरो 
आंदोलन की नीति बनाई। उसने देशव्यापी संगठन बनाया और कांग्रेस के पक्ष 
में सारे देश में प्रचारं करने का अभियान चलाया। समाजोत्थान के लिए रचनात्मक 
कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इन कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए एक करोड़ रुपये 
की धनराशि जुटानी आरंम कर दी और इसे "तिलक स्वराज” निधि का नाम दिया | 
इस प्रकार अ गांधी ने 1922 तक आते-आते काग्रेस का स्वरूप ही बदल दिया | 


22 बाबा साहेब डा. अम्येडकर सपूर्ण वाङ्मय 
नई कांग्रेस अपने नाम के अतिरिक्त पुरानी कांग्रेस से एकदम भिन्न हो गई। 

समाजोत्थान का रचनात्मक कार्यक्रम काग्रेस की महत्वपूर्ण विशेषता थी। फरवरी 
1922 मे बारदोली में काग्रेस कार्य समिति ने इसकी रूपरेखा तैयार की। इसे 


"बारदोली कार्यक्रम" के नाम से भी जाना जाता था | प्रस्ताव में तैयार किया गया 
कार्यक्रमं का ब्यौरा इस प्रकार था - 


"कार्य समिति समस्त कांग्रेस संगठनों को सलाह देती हैं कि वे 
निम्नलिखित कार्यकलापों: को क्रियान्वित करने में लग जाएँ - 


1. काग्रेस के कम से कम एक करोड़ सदस्य बनाए जाएं। 


2, चरखे को लोकप्रिय बनाएं तथा खादी का जनसाधारण में प्रचार 
कर उसे बढावा दिया जाए। 


3. राष्ट्रीय विद्यालयौ की स्थापना की जाए। 


4. दलित वर्गो को बेहतर जीवनयापन करने के लिए संगठित 
करना, उनकी सामाजिक, मानसिक एवं नैतिक उन्नति करना, उन्हें 
अपने बच्चों को राष्ट्रीय स्कूलो मे भेजने के लिए प्रेरित करना और 
उन्हें वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जो अन्य नागरिकों को 
उपलब्ध है | 


5. जिन वर्गों में शराब पीने की लत है उनसे संयम से काम 
लिया जाए। उनके घरों पर जाकर धरना (पिकेटिंग) देने के बजाए 
उनसे शराब न पीने की अपील की जाए | 


5. आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए गांवों तथा शहरों में 
पंचायतें स्थापित की जाएं, जिनमें जनमत सर्वोपरि हो और पंचायत के 
फैसलों में निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा हो, ताकि उनका पालन सुनिश्चित 
किया जा सके | 

7. समी वर्गो और जातियो के बीच एकता और आपसी सद्भाव 
लाने पर जोर दिया जाए जिसका उद्देश्य असहयोग आंदोलन को बल 
देना है। इस प्रकार के समाज सेवा विभाग की स्थापना की जाए जो 
बीमारी व दुर्घटना की स्थिति में बिना किसी मेदमाव के सबको सहायता 
दे 

8. तिलक मेमोरियल स्वराज फंड" में घन एकत्र करना जारी रखा 
जाए तथा सभी काग्रेसियों तथा काग्रेस से सहानुमूति रखने वालों से 
कहा जाए कि वर्ष 1921 की वार्षिक आय का कम से कम एक सौवा 


तुच्छ प्रदर्शन 53 


भाग काग्रेस को दें। प्रत्येक प्रांत तिलक मेमोरियल स्वराज फड मै 
जमा धन का 25 प्रतिशत धन प्रतिमाह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
को भेज दे।' 

20 फरवरी, 1922 को दिल्‍ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक 
में इस प्रस्ताव को पुष्टि के लिए लाया गया और उसकी पुष्टि हो गई। मुझे 
इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि रचनात्मक कार्य के इस कार्यक्रम की 
विभिन्‍न मदों का क्‍या हुआ। मेरा संबंध तो केवल डिप्रेस्ड क्लासेस से संब्रधित 
मद से है और मैं इस कार्यक्रम के उसी भाग पर विचार करना चाहूंगा | 


मैं बारदोली प्रस्ताव के अस्पृश्यों से संबंधित भाग की चरणबद्ध कथा-वब्यथा 
सुनाऊंगा। कथा का आरभ इस प्रकार है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 
बारदोली प्रस्ताव की पुष्टि किए जाने के बाद कार्यवाही के लिए इसे कार्यसमिति 
के पास भेज दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति नै लखनऊ मे जून 1922 को 
आयोजित बैठक में इस विषय को विचारार्थ लिया। समिति ने बारदोली प्रस्ताव 
के अछूतों के उद्धार से संबधित उस भाग पर निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया - 


"यह समिति देशभर के तथाकथित अस्पुश्यो की दशा सुधारने की दिशा 
में व्यावहारिक उपायों को साकार रूप देने की योजना बनाने हेतु 
एतदद्वारा एक उपसभिति का गठन करती है। स्वामी श्रद्धानंद जी, 
श्रीमती सरोजिनी नायडू श्री आई.के. याज्ञनिक तथा श्री जी.बी. देशपाडे 
उस उपसमिति के सदस्य होंगे और समिति की आगामी बैठक के 
समक्ष उन उपायो को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। इस योजना के लिए 
फिलहाल दो लाख रूपये की राशि जुटाई जाएगी । 


कार्यसमिति का यह प्रस्ताव अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की जून 1१22 
में लखनऊ में आयोजित बैठक मे प्रस्तुत किया गया। कार्यसमिति के इस प्रस्ताव 
को एक संशोधन के बाद स्वीकार कर लिया गया जिसमे कहा गया था कि 
"फिलहाल इस योजना के लिए पाच लाख रुपये की घनराशि जुटाई जाए" बजाए 
दौ लाख कै, जैसाकि कार्यसमिति के प्रस्ताव मे कहा गया है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यसमिति दारा उस समिति का गठन करने संबधी 
प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने से पहले एक सदस्य स्वामी श्रद्धानद ने समिति 
की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। जिस बैठक में कार्यसमिति ने उप-समिति 
का गठन करने संबधी प्रस्ताव पारित किया था उसी बैठक में उसी विषय पर 
एक अन्य प्रस्ताव पारित किया गया जो इस प्रकार है - 


"दलित वर्गों के काम के लिए योजना बनाने हेतु अग्रिम राशि की 
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व्यवस्था करने सबंधी स्वामी श्रद्धानंद जी का दिनांक 8 जून, 1922 
का पत्र पढ़ा गया। प्रस्ताव पारित किया गया। श्री गंगाधर राव बी. 
देशपांडे को तत्प्रयोजनार्थ गठित उपसमित्ति का संयोजक नियुक्त किया 
जाए और उनसे अनुरोध किया जाए कि वे शीघ्र ही बैठक बुलाएं और 
यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि स्वामी श्रद्धानद का पत्र उपसमिति 
को भेज दिया जाए। 


इस दिलचस्प प्रस्ताव के इतिहास मे समिति का गठन दूसरा चरण माना जाता 
है। समिति के गठन संबधी प्रस्ताव का काग्रेस कार्यसमिति की जुलाई 1922 में 
बम्बई में आयोजित बैठक के कार्यवाही वृत्तात में पुनः उल्लेख मिलता है। उस 
बैठक में समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया था = 


"कि महासचिव (जनरल सेक्रेटरी) से अनुरोध किया जाए कि वह स्वामी 
श्रद्धानद से अपने त्यागपत्र पर पुनर्विचार करने और उसे वापस लेने 
के लिए अनुरोध करें और डिप्रेस्ड क्लासेस उपसमिति के आकस्मिक 
व्यय को पूरा करने हेतु संयोजक श्री जी.बी. देशपांडे को ५00 रुपये 
की राशि दे दी जाए।' 
जहां तक वर्ष 1922 का संबंध है, बात यहीं पर समाप्त हो गई। ऐसा प्रतीत 
होता है कि इसके अतिरिक्‍त और कुछ नहीं हुआ। वर्ष 1923 आरंभ हो गया। 
यह अनुभव करते हुए कि अस्पृश्यों के उत्थान तथा उनकी दशा सुधारने की 
योजना पर कोई अमल नहीं किया गया, जनवरी 1923 में गया में आयोजित 
अपनी बैठक में कार्यसमिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया - 


“स्वामी श्रद्धानंद कै त्यागपत्र के सदर्भ में समिति संकल्प करती है 
कि डिप्रेस्ड क्लासेस उपसमिति के शेष सदस्य समिति का गठन करेंगे 
और औ याज्ञनिक उसके संयोजक होंगे |" 
तत्पश्चात्‌ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 1923 में बम्बई में आयोजित 
बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया = 
'प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अस्पृश्यों की स्थिति से संबंधित 
मामले को आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यसमिति को भेज दिया जाए।" 
इस प्रकार अस्पृश्यों की दशा से संबंधित मामले को विशेष समिति (स्पेशल 
कमेटी) को भेजने के प्रस्ताव से इतिहास का दूसरा चरण समाप्त हो जाता है | 


इसके बाद इतिहास का तीसरा चरण उस समय आरम हुआ जब मई 1923 में 
बम्बई में आयोजित कार्यसमिति की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया: 
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"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जबकि कांग्रेस की नीतियों के 
अनुसरण में अस्पृश्यों की दशा में कुछ सुघार हुआ है फिर भी यह 
समिति इस बात के प्रति सचेत है कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ 
करना बाकी है और जहा तक अस्पृशयता के प्रश्‍न का संबंध है, यह 
समिति हिंदू समाज विशेषकर अखिल भारतीय हिंडू महासभा से अनुरोध 
करती है कि वह इस समस्या को अपने हाथ में ले और हिदू समाज 
से इस कलक को मिटाने के लिए जी तोड़ प्रयत्न करें|” 


प्रस्ताव के आरभ और अंत की यह दुखद गाथा है। अत्यधिक घूमघड़ाके से 
आरंभ किए गए प्रस्तावं की गाथा का ऐसा निर्लज्ज समाघन। 


इसरो यह स्पष्ट है कि काग्रेस ने अस्पृश्यों की समस्या से किस प्रकार अपना 
हाच खींच लिया। अपने दायित्व को हिंदू महासभा पर थोपना जले पर नमक 
छिड़कंने से अधिक और कुछ नही हौ सकता। अछूतोद्धार के लिए हिंदू महासमा 
की अपेक्षा और कोई सस्था उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं समझी गई । अस्पृश्यं 
की समस्या का समाधान करने में सबसे अधिक अयोग्य अगर कोई संस्था है तो 
वह हिदू महासभा ही है। इसका लक्ष्य एव उद्देश्य कंवल हिंदू धर्म एवं हिंदू 
सस्कृति की रक्षा करना ही था। यह लड़ाकू हिंदू संगठन है। यह समाज सुधार 
सस्था नही है। यह पूर्णतया राजनैत्तिक संस्था है जिसका मुख्य लक्ष्य एव उद्देश्य 
भारतीय राजनीति में मुसलमानों के प्रभाव को समाप्त करना है। राजनैतिक शक्ति 
का संचय करने के लिए यह सामाजिक एकता को कायम रखना चाहती है और 
सामाजिक एकता को बनाए रखने का आर्थ जाति अथवा अस्पृश्यता के विषय में 
कोई बात नहीं करना था। तब अस्पृश्यों कै हित में काम करने के लिए हिंदू 
महासभा को काग्रेस द्वारा क्यों चुना गया, यह बात मेरी समझ से बाहर है। इससे 
स्पष्ट है कि काग्रेस अरपृश्यों की असुविधाजनक समस्या से अपना पिंड छुड्राना 
चाहती थी। हिदू महासभा ने निःसदेह अस्पृश्यों की समस्या का कार्य अपने हाथों 
मे नही लिया क्योकि उसे इसमे कोई रचि नही धी और केवल इसलिए कि कांग्रेस 
ने बिना कोई वित्तीय व्यवस्था किए कवल पावन प्रस्ताव पास कर दिया था। अतः 
इस योजना की ऐसी भद्दी और घृणित परिणति हुई । 


इस अध्याय को समाप्त करने से पहले इस बात पर विचार करना असंगत 
न होगा कि कांग्रेस ने अस्पृश्यो की सामाजिक उन्नति के जो डंकै पीछे बजाए 
थे उसे उसने क्यों त्यागा? क्या ऐसा इसलिए किया गया कि स्वामी श्रद्धानंद 
को इस विशाल समस्या सै निपटने की अनुमति देने के बजाए जिसे कांग्रेस न 
तो स्वीकार सकती थी और ना ही रद्द, काग्रेस अस्पृश्यों के लिए दौ से पांच 
लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं करना चाहती थी बल्कि इसलिए कि उसने महसूस 
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किया कि स्वामी श्रद्धानद को समिति गें रख कर उसने भूल की?' काग्रेस ने 
पहले तो स्वामी जी कों संयोजक बनाने से इन्कार किया और बाद मे समिति 
को भंग कर अस्पृश्योत्यान का काम हिंदू महासभा को सौप देना बेहतर समझा | 
ऐसे परिणाम पर पहुंचने के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं थीं। स्वामी जी 
अस्पृश्यो के बहुत बडे और सत्यनिष्ठ शुभचिंतक थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि 
यदि स्वामी जी उस समिति मे होते तो अस्पृश्योत्थान की एक बहुत बड़ी योजना 
प्रस्तुत कंरते। इसीलिए कांग्रेस उन्हे उस समिति में नहीं रहने देना चाहत्ती थी 
क्योंकि उसे डर था कि स्वामी जी अस्पृश्यो के हित में काग्रेस कोष से ब 
धनराशि की मांग करेंगे। यह बात उस पत्रव्यवहार? सै और अघिक स्पष्ट है जो 
काग्रेस के तत्कालीन महासचिव श्री मोतीलाल नेहरू तथा स्वामी जी के बीच हुआ 
था जो परिशिष्ट मै छपा है। यदि यह निष्कर्ष सही है तो इससे स्पष्ट है कि 
काग्रेस, जिसने अस्पृश्योत्थान का प्रस्ताव पास किया था, के शब्द कितने 
अविश्वसनीय À | 


कया काग्रेस ने यह योजना इसलिए ताक पर रख दी कि वह क्रांतिकारी 
कार्यक्रम था? प्रस्ताव किसी भी दशा में क्रांतिकारी नहीं था। यह बात कार्य समिति 
की इस टिप्पणी से परिलक्षित हो जाती है जो उसने अपने प्रस्ताव के साथ संलग्न 
की थी और जिसे काग्रेस महासमिति नै स्वीकार किया था| वह टिप्पणी इस प्रकार 
शी - 


"बहरहाल जहा अस्पृश्यों के प्रति भेदभाव बरता जाता है वहां काग्रेस 
कोष से उनके लिए पृथक स्कूल तथा एथक कुओं की व्यवस्था अवश्य 
की जाए। साथ-साथ उनके बच्चों को राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ने के लिए 
भेजने कै भरसक प्रयत्न किए जाएं तथा लोगों को समझाया जाए कि 
वे अस्पृश्यो को सार्वजनिक कुओऔ से पानी लेने दे ॥ 


इस टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि काग्रेस अस्पृश्यता को समाप्त नही करना 
चाहती थी। उसने पृथक स्कूलों तथा पृंथक कुओं की व्यवस्था की नीति अपनाई | 
कांग्रेस ने अस्पृझ्योत्थान का प्रस्ताव पास करने कै अलावा कुछ नहीं किया और 
कांग्रेस ऐसे भीरू = साधारण तथा न्यूनतम कार्यक्रम को भी लागू नही कर पाई 
और उसने अत्यंत निर्लज्जता और पश्चाताप के साथ इस कार्यक्रम को त्याग दिया | 





1. यह तभ्य कि कांग्रेस शी देशपांडे कौ संयोजक बनाना चाहती थी इस बात को स्पष्ट करता है कि 
यह स्वामी जी के हाथों मेँ उस काम को रखना प्रसंद नहीं करती थी। श्री देशपांडे का संयोजक 
के रूप में चयन इस बात का साक्ष्य है कि वे इस मामले मैं कोई काग नही होने दैना चाहते 
थे क्‍योंकि भी देशपांडे कट्टर ब्राहाण थे जिन्होंने अस्पृश्यं के कल्याण कार्ग गं कोई रुचि नहीं 
दिखाई । [विस्तार के लिए देखे परिशिष्ट सख्या = एक 

2. परिशिष्ट - एक 
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कया काग्रेस ने अस्पृश्योत्थान के कार्यक्रम को इसलिए त्याग दिया था कि उसके 
पास धनं की कमी थी? बात ठीक इसके विपरीत थी। काग्रेस ने 1921 मे तिलक 
स्वराज फड आरभ किया था। काग्रेस ने कितना धन एकत्र किया? तालिका-1 
से इसका कुछ अनुमान मिल जाएगा। इस कोष में जनता ने एक करोड़ तीस 
लाख रुपये का चंदा दिया था। वह धन कांग्रेस के प्रचार के लिए एकत्र किया 
गया था तथा जसे काग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम पर ही खर्च करना था जिसकी 
रूपरेखा काग्रेस कार्यसमिति द्वारा बारदौली में तैयार की गई थी। इतनी बड़ी 
चनराशि कांग्रेस ने कैसै खर्च कौ? वर्ष 1921, 1922 और 1923 के दौरान 
कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत अनुदानों की सूची से यह अनुमान मिलता है कि यह 
धन किन प्रयोजनों पर खर्च किया गया था। 


(क) वर्ष 1921 में स्वीकृत अनुदान ' 


(1) ३1 जनवरी तथा 1, 2 और 3 फरवरी 1921 को कलकत्ता में हुई बैठक में 
काग्रेस कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत अनुदान - 


(1) वकालत का पेशा छोड़ने वाले और आवश्यकता पड़ने पर समर्थन 
देने के लिए तैयार तैनात वकीलों की सहायता के लिए एक लाख 
रुपये महात्मा गाधी को सुपुर्द किए। (1४) 


(2) श्री चक्रवर्ती राळगोपालाचारी से प्राप्त 31 जनवरी 1921 के 
तार को पढ़ें = 


“अफसौस है कि मै बैठक मे शामिल नहीं हो सकता। तमिल, केरल 
और कर्नाटक कै कुछ भागी के लिए लगभग एक सौ पूर्णकालिक 
कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है जिनमे 40 वकील हैं जिन्होंने 
अपनी वकालत बंद कर दी है। तिलक फंड में धन एकत्र किए जाने 
तक ५,600 रुपये प्रति माह देने की स्वीकृति दी जाए। विद्यार्थी 
आदोलन जोर पके रहा है यद्यपि समाचारपत्र पूरी खबरें नही देते 
है। कम सै कम दौ महीने तक अभिभावको के विरोध का मुकाबला 
किया जाए। इसके लिए तीन हजार रुपये महीना निकाला जाए | 
खिलाफत की प्रतिया जैसी सुविधाजनक मूल्य वर्ग की तिलक स्वराज 
फड की रसीवें काग्रेस के नाम में जारी करने कै लिए कमेटी अधिकारी 


1. प्रापैफ अनुदान कँ अत गें कोष्ठक मै दी गई रौमन सख्या पकिँग कमेटी के उस प्रस्ताव कौ इंगित 
करती है जिसके तहत छह अनुदान दिया गदा था। 
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को तुरत तार भेजे। तीन महीने मे सभी अग्निम राशि पूरी करने मे 
सक्षम मद्रास से बहुत अधिक धन की आशा न करें। 

प्रस्ताव पारित किया जाता हैं कि तमिल, केरल, कर्नाटक तथा मद्रास के कुछ 
भाग को फिलहाल एक महीने के लिए 8,600 रुपये की राशि पेशगी प्रदान की 
जाए तथा भविष्य मे दी जाने वाली पेशगी की रारि के लिए कार्यसमिति की दूसरी 
बैठक में मामला पेश किया जाए। (%%) 

(1) कार्यसमिति ने बेजवाड़ा में 3| मार्च तथा 1 अप्रैल 1921 को आयोजित 
बैठक में निम्नलिखित अनुदान स्वीकार किया - 

(3) संयुक्त प्रांत के प्रातीय कांग्रेस के सेक्रेटरी पडित मोतीलाल नेहरू 
को कांग्रैस के प्रचार तथा धन एकत्र करने के लिए 6,000 रूपये की 
एकमुश्त धनराशि दी जाए। (५) 

(4) काग्रेस अध्यक्ष, समस्त साथियों, कोषाध्यक्ष कार्यालय के कार्य 
का शेष वर्ष का खर्चा पूरा करने के लिए 17,000 रुपये की राशि 
स्वीकृत की जाए और उपरोक्‍त घन राशि मे से तीन सौ रुपये प्रतिमास 
श्री सी. राजगोपालाचारी को उनके सचिव और अध्यक्ष क॑ स्टेनो-टाडइपिस्ट 
के खर्च के लिए दिए जाए। (vI) 

(S) 1,000 डालर की धनराशि श्री डी.वी.एस. राव, इडिया होम 
रूल लीग आफ अमरीका, 14) ब्राडवे न्यूयार्क को तार द्वारा भेजी 
गई I (VIII) 

(1॥) कार्य समिति ने अनुदानो के लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्रो का निपटारा 
करने हेतु अपने प्रस्ताव सख्या 18 के तहत अनुदान उपसमिति गठित की जिसमे 
श्री गाधी, पडित मोतीलाल नेहरू और सेठ जमना लाल बजाज सदस्य थे। इस 
अनुदान उपसमिति ने अपनी बैठको मे निम्नलिखित अनुदान पास किए - 

(6) बिहार मे स्वदेशी कार्य के लिए एक लाख रुपये का अनुदान और 
उसी प्रयोजन के लिए चार लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया 
जाए। (1) 

(7) ३५,000 रुपये का ऋण सी.पी. (हिंदुस्तानी) प्रातीय काग्रेस 
कमेटी को स्वदेशी के लिए दिया जाए। (1) 

(४) यूपी, में अकाल सहायता के लिए 25,1)00 रुपये दिए 
जाए। (HD 

(५) पजाब प्रातीय काग्रेस कमेटी को अकाल सहायता के लिए 
तथा जगराव स्कूल को 25,110) रुपये । (1) 
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(10) मालाबार में पीड़ितों की सहायता के लिए 50,000 रुपये 
तार द्वारा आवेदन करने पर दिए। (४) 

(11) गांधी आश्रम, बनारस सिटी को 15,000 रुपये दिए । (VD 

(12) पल्लीपाद आश्रम को 10,000 रुपयैं। (VI) 

(13) आंध्र जातीय कलाशाला, मसुलीपटटनम को 15,000 रुपये। (४1!) 

(14) सेक्रेटरी, तालुका काग्रेस कमेटी, करजात (महाराष्ट्र को 
10, रुपये। (४४) 

(15) अनाथ विद्यार्थी गृह, चिंचवाड़ (महाराष्ट्र) को 10.000 रुपये। (१६) 

(16) (1) श्री के.जी. पटाडे, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, डीप्रेस्ड 
क्लासेज मिशन सोसायटी आफ इंडिया (1) कुल्लडई कुरीची नेशनल 
स्कूल, विद्यासंगम तथा (111) राजामुद्री डीप्रेस्ड क्लासेस मिशन के 
प्रार्थनापत्र इसलिए रदूृद कर दिए गए थे क्‍योंकि उनका समर्थन नहीं 
किया गया था तथा वे उपसमिति (सब-कमेटी) द्वारा जारी किए गए 
अनुदेशों के अनुसार नहीं थे। (४५1) 

(17) कंरल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को 10,000 रुपये मुख्यतया 
इसीलिए स्वीकार किए गए कि वह धनराशि स्वदेशी तथा खद्दर को 
लोकप्रिय बनाने के लिए खर्च की जाएगी। (%%) 

(18) मङ्रास प्रातीय काग्रेस कमेटी को 60,000 +1 (XXI) 

(19) यू.पी, प्रातीय काग्रेस कमेटी को 1,15,000 रूपये | (XXII 

(20) सिघ प्रात्तीय काग्रेस कमेटी को 63,000 रुपये । (XXIV) 

(21) आंध्र को सुपुर्द जिलो के अकाल राहत के लिए 25,000 
रुपये | (99८४) 

(22) महाराष्ट्र प्रातीय काग्रेस कमेटी को 20,000 कपये | (XXVI) 

(23) स्वदेशी तथा हथकरघा एव खद्दर को लौकप्रिय बनाने के 
लिए गजम जिला काग्रेस कमेटी को 20,000 रुपये स्वीकृत किए जाए | 
(XXVII 

वकिंग कमेटी ने दिनाक 6 नवम्बर, 1921 के प्रस्ताव सख्या 8 द्वारा उपसमिति 
को भंग कर दिया और अनुदान स्वीकार करने का कार्य अपने हाथ में ले लिया | 

(V) वर्किंग कमेटी ने दिनाक 3, 5 व 6 नवंबर 192] को दिल्ली में 
आयोजित अपनी बैठकों में निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किए - 
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(24) हाथ का कपडा बुनने तथा सूत कातने के लिए कुई खरीदने 
हेतु आसाम के श्री फूकन को 25,000 रुपये दिए गए। (1%) 
(25) आध्र कै गुंटूर जिले मे कृष्णापुरम के लिए 5,000 रुपये । (X) 
(26) आध्र जातीय कलाशाला को अतिरिक्‍त अनुदान के रूप में 
10,000 रुपये। (XD 
(27) राजामुंद्री डीप्रेर्ड क्लासेस मिशन को 1,000 रुपये। (XI 
(28) अगलुर जातीय परिश्रमालयम के लिए 5,000 रुपये। (%॥॥) 
(29) आंध में कोटारम के लिए 3,000 रुपये। (XIV) 
(30) आंध्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को सामान्य स्वदेशी कार्य क॑ 
लिए 15,000 रुपये | (१५) 
(31) मसुलीपट्टम जिला कांग्रेस कमेटी को 3,000 रुपये | (XVI) 
(32) उत्कल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को सूत तथा खद॒दर के लिए 
30,000 *q3| (XVID 
(33) थाना जिले मे उन ताडी बनाने वालों की सहायतार्थ जो 
अपना पेशा छोड देना चाहते थे, 3,000 रुपये । (XVII) 
(34) नागपुर तिलक विद्यालय को ५,000 रुपये | (5193) 
(3५) नागपुर असहयोगाश्रम को 5,000 रुपये। (XX) 
(36) अजमेर प्रात्तीय काग्रेस कमेटी को खद्दर तथा हथकरघा सूत्र 
का उत्पादन बढ़ाने के लिए 25,000 रुपये । (X31) 
(37) यदि संभव हो तौ गुजरात के लिए 18,00,000 रुपये तथा 
कम से कम 10,00,000 रूपये हर हालत में। (XXII 
(38) शी सी. राजगोपालाचारी को मालाबार में पीड़ितों की 
सहायतार्थ 40,000 रुपये । (XXI) 
(\) वकिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित धनराशि । 
दिनांक 22 व 23 नवंबर 1921 को बंबई मे हुई अपनी बैठको मे वर्किंग 
कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान - 
"(३५) जाट एग्लो संस्कृत हाईस्कूल, रोहतक, पंजाब को 10,000 
रुपये | (111) 
(41)) बीजापुर जिला कांग्रेस कमेटी को अकाल राहत्त तथा स्वदेशी 
कार्य के लिए 25,॥॥) रुपये । (1॥] 
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(41) मद्रास की मिलों से निकाले गए श्रमिकों के सहायतार्थ 
स्वदेशी कार्य प्रदान करने के लिए सहायत्तार्थ 30,000 रुपये। (1!) 
(ख्‌) वर्ष 1922 सें स्वीकृत अनुदान 
(|) 17 जनवरी 1922 को बबई मे आयोजित बैठक मे वकिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत 
किए गए अनुदान - 
(42) संयुक्‍त प्रांत प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ५0,000 रुपये के लिए 
आवेदन पत्र पहले ही स्वीकृत किया गया और स्वदेशी कार्य के लिए 
2 लाख रुपये की और अधिक अनुदान राशि के लिए आवेदन अंतिम 
निपटान के लिए महात्मा गांधी के पास भेजा जाए। (1\) 

(43) 50,000 रुपये की स्वीकृत्त अनुदान राशि में से 25,000 
रुपये प्रेषित करने हेतु असम प्रातीय काग्रेस कमेटी का आवैदन पत्र 
अतिम निपटान के लिए महात्मा गांधी के पास भेजा जाए। (४[)" 

(11) 26 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित बैठक में वर्किंग कमेटी द्वारा 
स्वीकृत अनुदान - 
(44) महात्मा गाधी द्वारा तैयार विदेशी योजना पर प्रारंभिक व्यय के 
लिए 10,000 रुपये। (1) 
(45) चालू वर्ष के दौरान कार्यालय खर्च के लिए 14,000 
रुपये । (IVY 
(11) 17 व 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में हुई बैठकों में विंग कमेटी 
द्वारा स्वीकृत अनुदान - 
(46) खददर का बडे पैमाने पर उत्पादन करने तथा उसके विपणन 
की व्यवस्था करने के लिए 3,00,000 रुपये। (1) 

(47) सयुक्त प्रात, प्रातीय कमेटी के लिए पहले से स्वीकृत 
50,000 रुपये मै से 10,000 रुपये दिए गए। (1%) 

(48) केरल प्रांतीय कमेटी को कांग्रेस का सामान्य काम करने के 
लिए 5,000 रुपये जो मालाबार में सहायतार्थ स्वीकृत, 48,000 रुपये 
की धनराशि मे से कम किए जापगे तथा 84,000 रुपये में से और 
20,000 रुपये राहत कार्य के लिए भेजे जाएं। (४) 

(49) रोहतक एंग्लों वर्नाक्युलर स्कूल को 10,000 रुपये | (१४1) 

(50) आंध्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि श्री टी. प्रकाशम को 
सुपुर्द किए गए जिलों (सेडेड ड्िस्ट्रिक्ट्स) में अकाल राहत कार्य के 
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लिए 25,000 रुपये की राशि में से 10,000 रुपये दिए जाएं। (211) 
(IV) 20, 21 और 22 अप्रैल 1922 कौ कलकत्ता में आयोजित बैठकों में 
वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान - 
“(51) गुजरात में डिप्रेस्ड क्लासेस में शिक्षा प्रसार के लिए अंत्यज 
कार्यालय अहमदाबाद को 5,000 रुपये। (५) 


(52) हैदराबाद दक्‍कन के मौलवी बदरुल हसन को मुख्यतया 
खददर कार्य के लिए 40,000 रुपये ऋण के wq | (VI) 
(५३) नेशनलिस्ट जनरल लिमिटेड को *इंडेपेंडेंट* पत्र पुनः आरंभ 
करने तथा उसे काग्रैस कार्यक्रम के ऊनुरूप चल्लाने के लिए 25,000 
रुपये बशर्ते कि ऋण दी गई राशि के बराबर कपनी की संपत्तियों 
परं स्वामित्वं रहे । (XIX) 
(V) 12, 13, 14 व 15 मई 1922 को बंबई में आयोजित बैठकों में वकिँग 
कमेटी द्वारा निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किए गए - 
"(५4) अत्यज कार्यालय अहमदाबाद को पहले ही स्वीकृत ५,000 
रुपये के अत्तिरिक्त 17,381 रुपये। (४) 


(55) प्रस्ताव पारित किया जाता है कि शाहदरा डिप्रेस्ड क्लासेज 
सेटलमेंट के लिए 1,25,000 रुपये के पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 
के आवेदन पत्र पर तब तक विचार नह किया जाएगा जब तक 
कि वर्किंग कमेटी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि योजना आरंभ 
करने के लिए स्थानीय साधनों से पर्याप्त मात्रा में धन एकत्र कर 
लिया गया हैं और इस प्रकार आरभ की गई योजना भली प्रकार 
कार्य कर्‌ रही है। (XI 

(५6) प्रस्ताव पारित किया जात्ता है कि अहमदनगर डीप्रेस्ड 
क्लासेस होम के लिए ५,000 रुपये निर्धारित किए जाए और कि 
इस धन को देने की तब सिफारिशें की जाएं जब कि वर्किंग कमेटी 
इस बात से संतुष्ट हो जाए कि होम ने स्थानीय साधनों द्वारा सुचारू 
रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया है। (XI) 

(57) मद्रास में डीप्रेस्ड क्लासेस कार्य के लिए 10,000 रुपये 
निर्धारित किए जाएं जैसा कि श्री निवास आयंगर ने आवेदन किया 
है और वह राशि तब दी जाये जब आवेदन पत्र प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 
के माध्यम से इस कमेटी को भेजा जाए और कमेटी इस बात से 
संतुष्ट हो जाए कि उतनी ही धनराशि स्थानीय संसाधनों से जुटा 
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ली गई है। (उणा) 
(58) श्री टी. प्रकाशम को आंध्र में डीप्रेर्ड क्लासेस कार्य के 
लिए 7,000 sài (XXIV)" 
(४1) 6, 7 तथा 10 जून 1922 को लखनऊ में आयोजित बैठकों में वर्किंग 
कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान - 
(59) सिंघ प्रांत में खद्दर कार्य के ल्लिए 50,000 रुपये | (४11) 
(60) श्री सी. राजगोपालाचारी को आकस्मिक व्यय के लिए 1,000 
रुपये की अग्रिम राशि दी जाए। (शा॥* 
(४1) 30 जून 1922 को दिल्ली में आयोजित बैठक में वर्किंग कमेटी द्वारा 
स्वीकृत अनुदान - 
(61) बगाल से असम में भेजे गए & कार्यकर्ताओं को सेवा कार्य के 
लिए स्वीकृत अगले तीन महीनों के लिए 180 रुपये प्रति माह 
व्यय | (VI) 
(VII) 18 और 19 जुलाई, 1922 को बंबई में आयोजित बैठकों में वर्किंग 
कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान - 
(62) असम के लिए 5,000 रुपये। (1) 
(63) आंध्र तथा उत्कल में खद्दर कार्य के लिए प्रत्येक प्रदेश 
को 1,50,000 रुपये के ऋण ।| (X) 
(1%) 18, 19 व 25 नवबर 1922 को कलकत्ता में आयोजित बैठकों में वरकिंग 
कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान - 
(64) गुजरात को अनुदान के रूप में 3,00,000 रुपये । (XII) 
(65) सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के खर्चे के लिए 
16,000 रुपये | (XXI) 
(ग्‌) वर्ष 1923 गें स्वीकृत अनुदान ' 
() 1 व 2 जनवरी 1923 को गया में आयोजित बैठक में वर्किंग कमेटी द्वारा 
स्वीकृत अनुदान - 
(66) अस्पृश्यता निवारण और शराबबंदी तथा अंतर्जातीय एकता को 
बढ़ावा देने के लिए इंडियन नेशनल सोशल कांफ्रेंस के जनरल 
सेक्रेटरी को 3,000 रुपये। (XXI) 
(67) इलाहाबाद से प्रकाशित हिंदी दैनिक "नवयुग" को इस शर्त 
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पर सहायत्तार्थ 1,200 रुपये कि वह गया में कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव 
के अनुरूप प्रचार करेगा | (XXXID 
(68) काग्रेस पब्लिसिटी ब्यूरो को 10,000 रुपये | (XXXIN 


(1) 26 व 28 फरवरी 1923 को इलाहाबाद में आयोजित बैठक में वर्किंग 
कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान - 


(69) तमिल देश प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दलित वर्ग कार्य के 
लिए 10,000 रुपये। (४1) 

(70) पडित जवाहरलाल नेहरू के प्रार्थना पत्र पर संयुक्त प्रांत 
प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को 15,000 रुपये का ऋण। (%) 

(71) औ सी. राजगोपालचारी के प्रार्थनापत्र पर तमिल देश प्रांतीय 
कांग्रेस कमेटी को 15,000 रुपये का ऋण। (%) 


(72) बनारस में गांधी आश्रम के लिए संयुक्त प्रांत प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटी कौ 5,000 रुपये | (XI) 


(IIT) 23, 24, 25, 26, 27, 28 मई 1923 कै दौरान बंबई में आयोजित 
बैठकों गे वकिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान — 

(73) गुजरात प्रातीय कांग्रेस कमेटी को देश के विभिन्न प्रांतों से खादी 

के फालतू भडार को उठाने के लिए पाच लाख रुपये का ऋण। (४) 


(74) बगाल प्रातीय काग्रेस कमेटी को खादी कार्य करने के लिए 
50,000 रुपये का i (VII) 


(75) बिहार राष्ट्रीय विद्यालय को 15,000 रुपये। (%1) 

(76) सत्यवादी विद्यालय को 10,000 रुपये। (211) 

(77) स्वावलम्बन राष्ट्रीय पाठशाला को 5,000 रुपये। (%1४) 

(78) कांग्रेस लेबर कमेटी द्वारा निश्चित किए जाने वाले कार्यों 
के निपटान के लिए डा. साठे को ५,000 रुपये। (५४५४५) 


(1४) 7, 8, 11 व 12 जुलाई 1923 को नागपुर में आयोजित बैठकों में वर्किंग 
कमेटी द्वारा स्वीकृत अनुदान - 


(79) मद्रास प्रेसीडेंसी में हिंदुस्तानी सिखाने के लिए हिंदी साहित्य 
सम्मेलन के सेक्रेटरी श्री बृजराज को 20,000 रुपये । (1%) 


(80) नागपुर में विशेष रूप से सत्याग्रह के सहायतार्थ कांग्रेस के 
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सामान्य प्रयोजनों के लिएं व्यय करने हेतु मध्यप्रान्त प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटी को 2,000 रुपये | (XI) 
कांग्रेस के उपरोक्त मदवार खर्च से पाठकगण कांग्रेस द्वारा जनता के धन 
के सही व्यय अथवा अपव्यय का ठीक अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। क्‍या वह कार्य 
किसी सिद्धांत द्वारा विनियमित किया गया था?े क्‍या वह घनराशि प्रांतों की 
आवश्यकता के अनुसार आवंटित की गई थी? निम्नलिखित तालिका पर विचार 
करें - 





तालिका-? 
प्रातों का स्वीकृत धनराशि जनसख्या** कुल जनसंख्या की वास्तव में 
नास तुलना में जनसख्या दी गई 
के अनुपात के आधार धनराशि 

पर देय अनुदान की 

की प्रतिशतता प्रतिशतता 
भ्स्ामान्य ---1ऑ ० १ १ 0 
अखिल भारत 494000 227,238,000 = 10 
बम्बई 26,90, 38 | 16,012 ,623 8 54.3 
मद्रास 5,05,000 42,319,000 18 10.1 
बिहार और 
उड़ीसा s 65,000 33,820,000 I5 11.3 
यूपी. ३3,11,20) 45,376,000 20 6.26 
सिंघ 1,13,000 3,279,377 1.2 
असम 51,080 6,735,000 3 1.1 
बगाल 50,000 46,241,000 20 1.0 
मध्य प्रान्त 47,000 12,780,000 5 0.95 
पजाब 45,000 20,675,000 9 0.9 
हैदराबाद 40,000 = 0.81 
अजमेर 25,000 = ~ 0.5 
विदेश 14,000 z = 0.28 
कुल योग 49,50,666 


° wm तथा देशी रियासतौ कौ अलावा 
° गे आंकड़े साइमन कमीशन की रिपोर्ट खड । सै लिए गए है और वर्ष 1971 के संदर्भ पे हँ 
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क्या वह धनराशि सास्कृतिक इकाइयो और उनके सापेक्ष के आधार पर वितरित 
की गई थी? कृपया निन्मलिखित तालिका क॑ आकडो से तुलना करें - 





तालिका-3 
माषायी क्षेत्र कुल अनुदान अनुदान की प्रांत को दी प्रांत की 
नाम राशि गईं कुल जनसंख्या 
अनुदान की प्रतिशतता 
धनराशि उस प्रात 
की का आकार 
रुपये रुपये प्रतिशतता देखते हुए 
बंबई प्रेसिडेसी 26,90,381 | - 100 
गुजरात - 126,22,381 97.4 18 
महाराष्ट्र - 43,000 1.6 69 
कर्नाटक न्न 25,000 0.93 13 
मध्य प्रान्त 47,000 100 
मराठी जिले =- 10,000 21.2 45 
हिंदुस्तानी जिले ~ 37,000 78.7 55 
मद्रास प्रेसीडेसी 5,05,000 - - 100 
तमिलनाडु | 03,000 20.4 38 
आप्र - 302,000 60.0 52 
केरल > 1,00,000 19.6 10 
बिहार और 
उड़ीसा 5,65,000 ~ - 100 
बिहार G s. 15,000 91.0 73 
उड़ीसा = s0,000 0.9 27 


उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट हैं कि उपरोक्त धन का वितरण किसी बुद्धिमत्तापूर्ण 
सिद्धात के आधार पर नहीं किया गया था। अनुदान और जनसख्या के बीच कोई 
तालमेल नही था और न ही सांस्कृतिक इकाइयों तथा अनुदानों में। बम्बई प्रात 
की आबादी डेढ करोड थी उसे 27 लाख रुपये दिए गए जबकि यूपी. और मद्रास, 
जिनकी प्रत्येक की आबादी चार-चार करोड थी, को पाच-पाच लाख से अधिक 
नही मिले । सास्कृतिक इकाइयों के अनुपात में अनुदानो पर विचार करे। बम्बई 
प्रेसिडेसी को ही लें। इसमे तीन सांस्कृतिक इकाइया महाराष्ट्र, गुजरात और 
कर्नाटक है । बम्बई प्रेसीडेसी को दिए गए 26 लाख 90 हजार रुपये मे से 18 
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प्रतिशत की जनसंख्या वाले गुजरात को 26 लाख 22 हजार अर्थात 97.4 प्रतिशत 
और महाराष्ट्र कों जिसकी आबादी 69 प्रतिशत है केवल 43 हजार रुपये मिले 
अर्थात केवल 1.6 प्रतिशत और कर्नाटक को जिसकी आबादी 13 प्रतिशत है केवल 
25 हजार रुपये अर्थात कुल अनुदान का (0.9 प्रतिशत मिला। मध्य प्रान्त में 47 
हजार रुपये के अनुदान में से 55 प्रतिशत आबादी वाले हिंदुस्तानी जिलों को 
३7 हजार रुपये अर्थात 78.7 प्रतिशत जबकि 45 प्रतिशत आबादी वाले मराठी 
भाषी जिलों को 10 हजार कपये अर्थात 21.2 प्रतिशत मिला। बिहार और उड़ीसा 
में 5 लाख 65 हजार रुपये के कुल अनुदान में से बिहार को मिला ५ लाख 
15 हजार अर्थात 91 प्रतिशत जबकि उसकी आबादी 73 प्रतिशत है और उड़ीसा 
को केवल ५0 हजार रुपये अर्थात 9 प्रतिशत जबकि उसकी आबादी 27 प्रतिशत 
Ë | अनुदानो के वितरण में इसी प्रकार की असमानताएं मद्रास प्रेसीडेंसी के तीनों 
क्षेत्रों में मिलती है | 

निधियों -का बंटवारा केवल सिद्धांतहीन ही नहीं था वरन निर्लज्ज पक्षपात भी 
था। तीन वर्षों में वितरित कुल 49.5 लाख रुपये के अनुदान में से श्री गांधी 
के प्रांत गुजरात को 26,25 लाख रुपये और शेष मारत को 23 लाख रुपये दिए 
गए | इसका अर्थ यह हुआ कि 29.50 लाख की आबादी वाले प्रदेश को 26.25 
लाख तथा शेष भारत को, जिसकी आबादी 23 करोड़ थी, 23 लाख रुपये दिए 
गए | 

इस पर न कोई प्रतिबंध था, न कोई नियत्रण। यह जानने की कोई जरूरत 
नहीँ समझी गई कि अनुदान किस उद्देश्य कं लिए स्वीकृत किया गया और यह 
धन किसे दिया गया। कृपया निम्नलिखित तालिका पर ध्यान दें - 


तालिका-4 

किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए 
विनियोजन किए बिना धन विनियोजन किए बिना और 
आबंटित किया गया कितु व्याक्ति गारंटी के बिना धन का 
विशेष के नियन्नणाधीन रखा गया। आबटन किया गया। विशेक क नियत्रणाधीन रखा गया आबटन किया गया, 

रुपये रुपये 
मौलवी बदरूल हसन - 40,000 गुजरात - 3,000,000 
श्री टी. प्रकाशम - 7,000 गुजरात - 18,00,000 
सी. राजगोपालाचारी - 1,000 गुजरात = 3,00,000 
बरजाज - 20,000 


श्री गांधी - 1,00,000 
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यह पत्ता नहीं है कि पाने वालों के पास रखी गई इतनी बड़ी धनराशि का 
कया कोई लेखाजोखा रखा गया था अथवा जिन्होंने इतना अधिक घन प्राप्त किया 
उन्होंने वह धन अनजान या बेनामी प्राप्तकर्ता को दे दिया। यदि इन प्रश्नों का 
संतोषजनक उत्तर मिल भी जाए तो भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जिस 
तरह धन की बरबादी और अपव्यय हुआ उसका पत्ता लगाना बहुत कठिन है। 
यह बड़े दुख की बात है कि इसमें जनता के घन की काग्रेस के लुटेरे नेता 
ने मनमाने ढंग से बिना किसी चिता के जो विवेकहीन लूट मचाई वह केवल अपने 
अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में अपनी अपनी साख बनाने के लिए की गई थी। 


कांग्रेसियों द्वारा शेष एक करोड़ तीस लाख रुपये की राशि की सुनियोजित 
और सुसंगठित ढंग से की गई लूट की कहानी का पीछा करना अनावश्यक है। 
यह घनराशि उस लूट के बाद के वर्षा में खर्च होती रही | इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि जनता के धन की इस प्रकार की मनमानी और सुनियोजित लूट पहले 
कभी नहीं हुई थी। ध्यान देने योग्य बात्त यह है कि उन अनुदानों की सूची से 
यह ज्ञात नहीं होता है कि उसमें अस्पृश्योत्थान कही दिखाई पड़ता हो तो स्वराज 
फंड से अग्रिम धनराशि निकालने का एक सार्थक उद्देश्य है। काग्रेस से आशा 
की जाती थी कि वह स्वराज फड से अस्पृश्योत्थान पर प्राथमिकता के तौर पर 
धन खर्च करेगी। जबकि हजारो रुपये उन तमाम वकीलों के भरणपोषण पर बिना 
जाच-पड़ताल किए खर्च किए गए, जिनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने 
राष्ट्र-हित मे अपनी वकालत छोड़ी थी। बिना कोई जाच किए उन ताड़ी निकालने 
वालों पर हजारों रुपये खर्च किए गए जिन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया था और 
जनता के धन पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे तथा अन्य इसी प्रकार की 
वाहियात योजनाएं चलाई जा रही थीं जो स्वयं में बेईमानी की निशानी थीं। लेकिन 
कांग्रेस ने यह प्रस्ताव तो किया कि अस्पृश्योत्थान के लिए अलग फंड बनाया जाए 
परन्तु इस दिशा में कुछ किया नही। उस अलग फंड का कया परिणाम निकला? 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस मद के लिए पांच लाख रुपये निर्धारित 
किए। वर्किंग कमेटी ने यह महसूस किया कि अस्पृश्योत्यान जैसे महत्वहीन तथा 
अलामप्रद कार्य के लिए यह धनराशि बहुत अधिक है और उसमें कटौती कर उसे 
दो लाख रुपये कर दिया। छह करोड़ अस्पृश्यों के लिए दो लाख रुपये! 

अस्पश्योत्थान के लिए कांग्रेस ने इतनी अधिक धनराशि निर्धारित की। उस 
धनराशि में से इस कार्य पर वास्तव में कितना व्यय किया गया? यह निम्नलिखित 
तालिका से स्पष्ट है; 
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तालिका-5 
प्रयोजन स्वीकृत धनराशि (रुपये) 
राजमुन्द्री डीप्रेस्ट क्लास मिशन 1,000 
अन्त्यज कार्यालय अहमदाबाद 5, 
अन्त्यज कार्यालय अहमदाबाद 17,381 
आंध्र में डीप्रेस्ड क्लासेस वर्क्स 7,000 
नेशनल सोशल कांफ्रेंस फार डीप्रेस्ड क्लासेस वर्क्स 3,000 


तमिल जिला प्रांतीय कांग्रेस कमेटी फार डीप्रेस्ड क्लासेस वर्क्स 10,000 


योग 43,381 रुपये 
संक्षेप मे काग्रेस को रचनात्मक बारदोली कार्यक्रम जिसमें अस्पृश्योत्थान को 
इतना अधिक महत्व प्राप्त हुआ, पर व्यय करने के लिए 49.5 लाख रुपये में 
से केवल 43,381 रूपये ही मिल पाए। क्या छलकपट का इससे बढ़ कर भी 
और कोई उदाहरण हो सकता है? काग्रेस ने अस्पृश्योत्थान का जो ढिंढोरा पीटा 
था वह अस्पृश्य प्रेम कहां गया? काग्रेस की उस अस्पृश्यौत्थान की इच्छा का क्या 
हुआ? क्या यह कहना गलत होगा कि बारदोली प्रस्ताव अस्पृश्यों के साथ बिल्कुल 
धोखा था? 
कोई भी यह प्रश्‍न उठा सकता है। काग्रेस शिविर में अस्पृश्यों के प्रति जब 
यह सब घटित हो रहा था उस समय श्री गांधी कहा थे? यह प्रश्‍न बहुत ही 
प्रासंगिक है, क्योकि वह श्री गाधी ही थे जिन्होंने काग्रेस में पदार्पण करते ही 
स्वराज प्राप्ति तथा अस्पृश्यता उन्मूलन के बीच गहन संबंध पर जोर दिया था। 
श्री गाधी ने अपने 3 नवंबर 1921 के 'यग इडिया' मे लिखा था - - 
"अस्पृश्यता को कांग्रेस के कार्यक्रमो में दूसरे स्तर का स्थान नहीं दिया 
जा सकता। उस कलंक को मिटाए बिना स्वराज शब्द का कोई अर्थ 
नहीं है | कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चाहिए कि उस कलक को मिटाने 
के लिए सामाजिक बहिष्कार तथा जनता के इस अभिशाप को अपने 
कार्यक्रम मे शामिल करे। मै स्वराज प्राप्ति की प्रक्रिया में अस्पृश्यता 
निवारण को अत्यंत शक्तिशाली घटक मानता ह! 
इस तरह गाधी अस्पृश्यो को प्रेरित कर रहे थे कि वे स्वराज के विरुद्ध अग्रेजो 
से हाथ न मिलाए और इसके विपरीत वे स्वराज प्राप्ति के लिए हिंदुओं के साथ 
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कंधे से कंधा मिलाकर चलें। 20 अक्तूबर 1920 क॑ "यंग इंडिया" मे प्रकाशित 
श्री गांधी ने अस्पृश्यों को इस प्रकार सबोधित किया - 
"देश के पददलितों के सामने तीन विकल्प हैं। वे अपनी जल्दबाजी 
मे गुलाम बनाने वाली सरकार की सहायता कर सकते हैं। ऐसा करने 
से उनका उसी प्रकार पतन होगा जैसे कोई वस्तु कड़ाही से निकाल 
कर आग में गिराई जाए। आज अस्पृश्य गुलामों के गुलाम हैं | सरकार 
की सहायता प्राप्त करने के बाद वे अपने ही लोगों को दबाने कै लिए 
सरकार के साधन बनेंगे। कज़कं को धोने के बजाए वे स्वयं कलंकी 
बन जाएंगे। मुसलमानों ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किया परंतु असफल 
रहे । उन्हें महसूस हुआ कि वे पहले की अपेक्षा कहीं अधिक शोचनीय 
स्थिति में हैं। सिखों मै भी अज्ञानता में ऐसा ही किया और वे भी 
असफल रहे। आज भारत में सिखों से अधिक असंतुष्ट कौम और कोई 
नहीं है। इसलिए सरकारी सहायता इस समस्या का कोई हल नहीं 
है|" 
दूसरा विकल्प हिंदू धर्म का त्याग और इस्लाम अथवा ईसाई धर्म 
को बड़े पैमाने पर ग्रहण करना है। यदि सांसारिक सुखो के लिए 
धर्मपरिवर्तन उचित माना जाए तो इसके लिए मै बिना हिचकिचाहट 
इसकी सलाह दूंगा परंतु धर्म हृदय से मानने की बात है। भौतिक 
असुविधा किसी को अपना धर्म त्यागने के लिए बाध्य नहीं कर सकती | 
यदि पचम वर्ण के साथ अमानुषिक बर्ताव करना हिंदू धर्म का अभिन्न 
अंग है तो उस हिंदू धर्म को त्यागना पंचम वर्ण तथा मेरे जैसे उन 
सभी लोगों का परम कर्तव्य होगा जो धर्म को अंधविश्वास नहीं बनाएंगे 
और इसके पवित्र नाम पर हर बुराई की अनदेखी नहीं करेंगे। परतु 
मुझे विश्वास है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग नहीं है | अस्पृश्यता 
एक कलक है जिसका निराकरण सभी सभव तरीकों से किया जाना 
चाहिए । हिंदू धर्म-सुधारको की संख्या काफी अघिक है जो हिंदू धर्म 
के इस कलक के घब को मिटाने के लिए कटिबद्ध हैं। अत्तः मैं 
समझता हूँ कि धर्मपरिवर्तन इसका हल नही है। 
अत्त में स्व॑सहायता तथा स्वावलंबन है जिसके लिए सवर्ण हिंदुओं 
को अपने हृदय से सहायता करनी चाहिए न कि उसे एक कर्त्तव्य 
मान कर। इसके बाद असहयोग की बात आती है। इसलिए हिंदू घर्म 
के विरुद्ध आदोलन छैड़कर पचम वर्ण कै लोग अपनी समस्याओं के 
समाधान के लिए सवर्ण हिदुऔ सै समस्त संबंध तोड सकते हे । परतु 
इनके लिए सुसगठित बुद्धिगत्तापूर्ण प्रयत्नो की आवश्यकता है। जहा 
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तक मैं समझता हूं, पंचम वर्ण के लोगों कै पास ऐसा कोई नेता नहीं 

है जो असहयोग आंदौलन के माध्यम से उन्हें विजय दिला सके। 
इसलिए पचम वर्ण के लोगों कै लिए यही बेहतर है कि वे वर्तमान 

सरकार की गुलामी की जंजीरें उखाड़ फॅकने में राष्ट्रीय आदोलन में 

खुले दिल से साथ दें। पंचम वर्ण के लोगों को देखना चाहिए कि 

वर्तमान बुरी सरकार के विरुद्ध असहयोग करने के लिए भारत के अन्य 

वर्गों से पूरा सहयोग करें | 

उसी लेख में श्री गांघी ने हिंदुओं से कहा - 

"हिंदुओं को समझ लेना चाहिए कि यदि वे सरकार के विरुद्ध पूर्णत: 

सफल असहयोग करना चाहते हैं तो उन्हें पंचम वर्ण के लोगों से वैसा 

ही सदव्यवहार करना चाहिए जैसा कि वे मुसलमानों के साथ करते 


Š 
श्री गांधी ने 29 दिसंबर 1920 के “यंग इंडिया" में वही चेतावनी फिर दोहराते 
हुए कहा - 


"सरकार से असहयोग का अर्थ है शासितों से सहयोग और यदि हिंदू 
अस्पृश्यत्ता के पाप को नहीं मिटाएंगे तो उन्हे रौकडों वर्ष बीत जाने 
पर भी स्वराज नहीं मिलेगा। अस्पृश्यता का पाप मिटाए बिना स्वराज 
उतना ही दुर्लभ है जितना कि हिंदू-मुस्लिम एकता के बिना है | 
अत्तः श्री गाधी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि 
बारदोली प्रस्ताव में निहित अस्पृश्योत्थान की कांग्रेस की नीति कार्यान्वित की जाए। 
वास्तविकता यह है कि श्री गांधी ने इसे श्रद्धा की भावना से करने के बजाए 
अस्पृश्योत्थान के कार्यक्रम में लेशमात्र भी रुचि नही दिखाई । यदि उनकी नीयत 
नेक होती तो वह दूसरी कमेटी नियुक्त करते | यदि उनकी नीयत नेक होती तो 
कांग्रेसियों दारा की जा रही तिलक स्वराज फंड की संगठित लूट से इस फड 
को बचाते और अस्पृश्यो को लाभ पहुंचाने के लिए इस धनराशि को सुरक्षित रख 
सकते थे। आश्चर्य की बात है कि श्री गांधी ऐसी चुप्पी साधे रहे जैसे कि जस 
समस्या से उनका कोई संबंध ही न हो। किसी प्रकार का पश्चाताप करने क॑ 
बजाए श्री गांधी ने अस्पृश्यों की समस्या के प्रति उदासीनता बरतने को उचित 
ठहराते हुए जिन तर्को का सहारा लिया उन पर कोई विशवास नहीँ करेगा। ये 
तर्क अक्तूबर 20, 1920 के यंग इंडिया” मे उपलब्ध है - 
अंग्रेजों से अपना कलंक धोने के लिए कहने से पहले क्या स्वय हमें 
अपना कलंक नहीं धोना चाहिए? यह प्रश्‍न समुचित रूप से उठाया 
जा सकता है। यदि कोई गुलाम अपनी गुलामी का फदा काटे बिना 
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अपने अधीन व्यक्ति को आजाद कर सकता तो आज मैं ऐसा ही कर 
देवा किंतु यह बिल्कुल असंभव बात है। एक गुलाम को तो सही काम 
करने की भी आजादी नहीं होती ë I 
शी गांधी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा - 
“अब यह चक्र चल गया है और पंचम वर्ण के लोग इसमें भाग ले 
अथवा न लें, शेष हिंदू समाज अपनी ही उन्नति में बाधा पहुचाए बिना 
उनकी उपेक्षा नही कर सकता। इसलिए पंचम वर्ण की समस्या मुझे 
उतनी ही प्रिय है जितना मुझे अपना जीवन | 
“मै अपना सारा ध्यान राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन पर देकर सतुष्ट 
gi अतः मैं इस बात से आश्वस्त हूं क्योंकि समग्र जनता गें सभी 
छोटे-बड़े वर्ग आ जाते हैं|" 
इस प्रकार कांग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए क्‍या किया के दूसरे अध्याय का अत 
हुआ। इस दुःखद घटना की खेदजनक बात यह है कि इससे यह तथ्य सामने 
आ गया कि श्री गांधी शाब्दिक इंद्रजाल में फसाने की कला खूब जानते थे। इस 
बात पर सन्देह हो सकता है कि क्या श्री गाधी धोखे की दुनिया में रहना पसंद 
करते हैं परंतु इस बात मे कोई सन्देह नही कि वह कुछ ऐसे भ्रम पैदा करना 
पसन्द करते हैं जिन्हें वह अपने प्रिय प्रस्ताव के पक्ष में तकौ के रूष में प्रयोग 
कर सकें। श्री गांधी ने अस्पृश्यों को उठाने का व्यक्तिगत दायित्व अपने ऊपर 
न लेनै का जो कारण बत्तलाया है वह उनकी उसी अशोभनीय आदत का श्रेष्ठ 
प्रमाण है। अस्पृश्यों से यह कहना कि वे हिंदुऔ क॑ विरुद्ध कुछ न करें क्योंकि 
वे उनके सगे संबंधियों के विरुद्ध हो जाएगे, यह बात तो मानने वाली है परतु 
यह मान लेना कि हिंदु अस्पृश्यो को अपने सगे-संबघी समझते हैं एक दम भ्रामक 
है। वे अस्पृश्यों कें लिए और इन्द्रजाल भी फैलाते हैं। हिंदुओं से यह कहना कि 
वे अस्पृश्यता निवारण में लग जाए, अच्छी सलाह है कितु यह मान कर चलना 
कि हिंदुओं ने अस्पृश्यों के साथ जो अमानुषिक अत्याचार किए हैं उससे उन्हे 
इतनी अधिक शर्म महसूस हो रही है कि उन्हें अस्पृश्यता का उन्भूलन करनी हीं 
होगा और हिंदू सुधारकों का एक दल केवल अस्पृश्यता निवारण के लिए ही 
कटिबद्ध ह केवल अस्पृश्यों को मूर्ख बनाने के लिए म्मम फॅलाने वाली बात है 
और संसार को भी बेवकूफ बनाना है। यह दलील तर्कसगत है कि समष्टि के 
हित में व्यष्टि का हित भी निहित है और इसलिए हमें च्यष्टि के हित तक ही 
सीमित नहीं रहना चाहिए। परंतु यह मानना कि अस्पृश्य समुदाय जैसा माग समग्र 
हिंदू समाज का एक अंग है अपने आपको धोखा देना ही होगा। यह बात बहुत 
कम लोग जानते हैं कि श्री गाधी दवारा फैलाए गए इस भ्रमजाल के कारण अस्पृश्यो 
तथा देश को कितनी दुखांत घटनाओं का सामना करना पड़ा है | 
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अध्याय : 3 
तुच्छ चालें 
कांग्रेस द्वारा अपने अधिकार त्यागने से इकार 
I 


भारत सरकार के अधिनियम, 1919 में एक प्रावधान कै अन्तर्गत यह अनिवार्य 
कर दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार 10 वर्ष की अवघि समाप्त होने पर, सविधान 
की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए, एक रायल कमीशन नियुक्त करेगी, जो 
संविधान में आवश्यक समझे जाने वाले संशोघनों के लिए भी अपनी रिपोर्ट देगा | 
इस प्रकार 1928 में सर जॉन साईमन की अध्यक्षत्ता में रायल कमीशन नियुक्त 
किया गया। भारतीयों को आशा थी कि कमीशन में उन्हें भी सम्मिलित किया 
जाएगा परंतु लार्ड बर्किनहेड ने, जो उस समय मारत के राज्य सचिव थे, कमीशन 
में भारतीयों के सम्मिलित किए जाने का विरोध किया और उसे पूर्णतया संसदीय 
आयोग (पार्लियामेंटरी कमीशन) बनाने पर बल दिया। उस पर काग्रेस तथा 
उदारपंथियों ने इसे अपना अपमान समझकर उसका विरोध किया। उन्होंने एक 
बड़ा आंदोलन चला कर कमीशन का बहिष्कार किया। विरोध की उस भावना को 
शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार को यह घोषणा करनी पड़ी किं कमीशन कां 
कार्य पूरा हो जाने के बाद भारत के लिए संविधान लागू करने से पहले भारतीय 
प्रतिनिधियों को विचार-विमर्श के लिए बुलाया जाएगा। इस घोषणा क॑ अनुसार 
संसद के प्रतिनिधियों तथा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श 
करने कै लिए लंदन में एक गौलमेज सम्मेलन मे भारत के प्रतिनिधियों को बुलाया 
गया | 


12 नवबर 1930 को स्वर्गीय सम्राट जार्ज पंचम ने भारतीय गोलमेज सम्मेलन 
का औपचारिक रूप से उदघाटन किया। उस गोलमेज सम्मेलन का महत्व इस 
बात से है कि इस में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए संविधान निर्माण मे 
भारतीयों से परामर्श करने के लिए उनके अधिकार को मान्यता दी। अस्पृश्यों के 
लिए इतिहास में यह बात महत्वपूर्ण घटना थी। यह पहला अवसर था, जव 
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अस्पृश्यो को इसमे अपने दो प्रतिनिधि अलग से भेजने की अनुमति मिली, जिनमे 
एक मै तथा दूसरे दीवान बहादुर आर. श्रीनिवासन थे। इसका अर्थ यह था कि 
अस्पृश्यों का हिंदुओं रो अलग अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि वे इतना महत्व रखते 
हैं कि भारत कै लिए सविधान बनाने में भी उन्हें अपनी राय देने का अधिकार 
है | 


इस गोलगेज सम्मेलन का कार्य नौ समितियों में विभाजित था। उसमें से 
एक अल्पसख्यक समिति (माइनारिटिज कमेटी) थी, जिसे साप्रदायिक प्रश्नों का 
हल निकालने का अत्यंत कठिन कार्य सौंपा गया था। महत्वपूर्ण समिति होने के 
कारण, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय रेमसे मैक्डोनाल्ड स्वयं उसके अध्यक्ष बने। 
अल्पसंख्यक समिति के सभी कार्य अस्पृश्यों के लिए बड़ा महत्व रखते हैं, क्योंकि 
उसमें कांग्रेस तथा अस्पृश्यों के मध्य जो बात घटित हुई और दोनों के बीच जो 
कटुता आई, वह समिति के कार्यवाही वृत्तान्त से प्राप्त हो जाएगी | 


जब गोलमेज सम्मेलन की बैठक हुई, तब अस्पृश्यों की मांगों के अतिरिक्त 
अन्य सभी संप्रदायों की राजनीतिक मांगें सबको ज्ञात थीं। वास्तव में 1919 के 
संविघान मे अस्पृश्यो को सांविधिक अल्पसंख्यक माना गया था और उनकी मांगो 
के लिए संरक्षण एवं सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। अब उन प्रावधानों को 
और विस्तृत करने तथा उनकी रूपरेखा में परिवर्तन करने का प्रश्न था। जहां 
तक दलित वर्गो (डिप्रेस्ड क्लासेस) का प्रश्‍न था, उनकी स्थिति बिल्कुल भिन्न 
थी। मान्टेग्यू' चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में, जिस पर 1919 का भारतं सरकार का 
अधिनियम आघारित था, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संविधान में 
अस्पृश्यों की सुरक्षा का प्रावधान अवश्य किया जाए। परतु दुर्माग्यर्वश जब संविधान 
का मसविदा तैयार किया गया तब संविधान में भारत सरकार को विधानसभाओ 
में नामजदगी से नाममात्र का प्रतिनिधित्व देने में बड़ी कठिनाई हुई। पहली बात 
यह थी कि हिंदुओं दवारा अस्पृश्यों पर, जो अमानवीय अत्याचार हो रहे थे, उनसे 
उनकी सुरक्षा करने के लिए प्रावधान करना नितांत आवश्यक था। गोलमेज 
सम्मेलन की अल्पसंख्यक समिति में एक ज्ञापन देकर मैंने उस कार्य को पूरा 
किया। उनकी सुरक्षा के लिए मैंने जो ज्ञापन दिया था मैं उसका पाठ प्रस्तुत 
कर रहा हू :- 

"स्वायत्तशासी मारत के भावी संविधान में दलित वगो के राजनीतिक अधिकारों 
की सुरक्षा के लिए व्यवस्था - जिसे भारत के गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत किया 
गया | 

स्वायत्तशासी भारत में बहुमत वाले शासन में शामिल होने के लिए दलित 
वर्ग निम्नलिखित शर्तों पर अपनी सहमति देंगे :- 
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शर्त संख्या - 1 
समान नागरिकता 


वर्तमान परिस्थिति में दलित वर्ग सदा गुलाम बनाएं रखने वाले बहुमत के 
शासन का समर्थन नहीँ कर सकत्ता। बहुमत का शासन स्थापित होने से पहले 
अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। यह बहुमत की इच्छा 
पर नहीं छोड़ना चाहिए। दलित वर्गों के लोगों को स्वतंत्र नागरिकों के वे सभी 
अधिकार मिलने चाहिए जो साधारणतया स्वतंत्र देश के सभी नागरिकों को प्राप्त 
É | 

(क) अस्पृश्यता उन्मूलन तथा समान नागरिकता की स्थापना सुनिश्चित करने 
के लिए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान का अंग बनाने 
का प्रस्ताव है | 

मूल अधिकार 

भारत में राज्य के सभी व्यक्ति कानूनी रूप से एक समान हों और उन्हें 

संयुक्त राज्य अमरीका समां नागरिक अधिकार प्राप्त हाँ। कोई वर्तमान 

संविधान संशोचन 14  अधिनियमन, विनियमन, आदेश, रूढि या विधि की 

तथा आयरलैंड सरकार व्याख्या - जिसके द्वारा अस्पृश्यता के आधार पर किसी 

अधिनियम 1920 10 प्रकार का दंड असुविधा, अयोग्यत्ता, आरोपित की जाती 

तथा 11 जि.यो. ४ ३ अथवा राज्य के किसी नागरिक से किसी प्रकार का 

करकर लता लि भेदभाव किया जाता है, वह उस दिन से समाप्त हो 
जाएगा, जब से भारत का संविधान लागू होगा | 


(ख) भारत सरकार के अधिनियम 1919 की धारा 110 तथा 111 के अतर्गत, 
सभी शविधानौ गे ऐसी जो छूट और सुविधाएं कार्यपालिका को अब प्राप्त हैं, 
स्थिति है देखें- प्रो. जन्हें समाप्त करना तथा कार्यपालिका के कृत्यों में उनके 
कीथ की टिप्पणी, सी उत्तरदायित्व को यूरोपियन ब्रिटिश नागरिक के 
एम डी 207, पृष्ठ उत्तरदायित्व के समान बनाना। 


शर्त संख्या -2 
अमान अधिकारों का अबाध उपयोग 


दलित वर्गों के लिए अधिकारों की घोषणा मात्र से कोई लाभ नहीं होगा। 
यदि दलित वर्ग समान नागरिक अधिकारों का उपयोग करेंगे तो निस्संदेह उन्है 
रूढ़िवादी पूरे हिदू समाज को प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दलित 
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वर्ग के लोग यह अनुभव करते हैं कि अधिकारों की ऐसी घोषणाएं केवल घोषणाएं 
बन कर ही न रह जाएं बल्कि दैनिक व्यवहार मे आनी चाहिए। उन घोषित 
अधिकारों कै प्रयोग में उठने वाली बाधाओं का सामना करने कै लिए उचित दण्ड 
की व्यवस्था की जानी चाहिए | 


(क) अतः दलित वर्ग यह प्रस्ताव करता है कि 1919 के भारत सरकार के 
अधिनियम के भाग 11 में अपराघ, प्रक्रिया और दंडं का प्रावधान करने वाली 
निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए। 


(1) नागरिकता के नियम का उल्लघंन करने पर दंड का प्रावधान 


यदि कोई व्यक्ति किस अन्य व्यक्ति को कानून के अलावा अस्पृश्यता के 
अमरीका का कानून धार पर आवास, लाभ, सुविधाओं, का उपभोग 
| Ei a करने, सरायो में ठहरने, शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश 
erbat कवल करने सड़कों पर चलने, तालाबों और पानी भरने के 
हितों की सुरक्षा के लिए अन्य स्थानों, कुओं का प्रयोग करने, सड़क मार्ग या 
पासं किए गए अल 1866 जेल मार्गो के आवागमन के साधनों का उपयोग 
तथा 1 मार्च 1875 के करने, सिनेमाघरों, लोक मनोरंजन के स्थानों जिनका 
सिविल राइट्स प्रोटेक्शन प्रयोग सार्वजनिक रूप से होता हो, पर जाने से 
k रोकेगा तो वह दंड का भागी होगा, जिसे, अपराध 
के अनुसार, अधिक से अधिक पांच वर्ष का कारावास हो सकता है और जुर्माना 
भी हो सकता है। 


(ख) दलित वर्गो द्वारा अपने अधिकारों के शांतिपूर्वक उपभोग करने में हिंदू 
केवल बाधाए ही नहीं डालते। उनका सबसे अधिक प्रचलित तरीका सामाजिक 
बहिष्कार है। यदि दलित वर्गो के अधिकार कट्टर हिंदुओं को नहीँ पचते हैं, तो 
सामाजिक बहिष्कार उनका अचूक शस्त्र है। सामाजिक बहिष्कार किस प्रकार और 
किन अवसरों पर किया जाता है उसका वर्णन बम्बई सरकार द्वारा वर्ष 1928 
में गठित एक समिति की रिपोर्ट में विस्तार से किया गया है। बम्बई प्रेसीडेंसी 
में दलित वर्गो कै बारे में जांच करने और उनके उत्थान के उपायों का सुझाव 
देने क॑ लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशों के कुछ 
अंश निम्न प्रकार हैं :- 


दलित वर्ग तथा उसका सामाजिक बहिष्कार 


"102 - यद्यपि सभी सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने के अधिकार दलित 
वर्गो को दिलाने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के उपचार सुझाए हैं, तथापि हमें 
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डर है कि उन वर्गों को उन अधिकारों का उपयोग करने में भविष्य में बहुत सी 
कठिनाइयों का सामना करना होगा। पहली कठिनाई कट्टर हिदुओं द्वारा दलित्त 
वर्गो पर खुलेआम हिंसा बरपाने की है। यह ध्यान देने की बात है कि गांवों में 
दलित वर्गो की सख्या बहुत कम होती है जबकि कट्टर हिंदू बहुत अधिक सख्या 
में होते है, जो हर कीमत पर दलितों से अपने स्वार्थो और हितों की रक्षा करने 
में सक्षम हैं। दलित वर्गो पर कट्टर हिंदुओं की हिंसा पुलिस की कार्यवाही के 
भय से कम हो गई है और परिणामस्वरूप ऐसे बहुत कम मामले प्रकाश में आते 
हैं। 


"दलित वर्गो में आजकल भयानक आर्थिक समस्याएं हैं। प्रेसीडेसी के अघिकतर 
भागों में दलित वर्ग कै लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। कुछ रूढ़िवादी हिंदुओं 
के खेत जोतत्ते-बोते हैं, तो कुछ उनके यहा मजदूरों के तौर पर काम करते 
Ë | अन्य बहुत से लोग रूढ़िवादी हिंदुओं के खेत्तिहर मजदूर बन कर अपनी 
जीविका चलाते हैं और कुछ अस्पृश्यों को उन हिदुओं के यहां नौकरी करके जो 
अनाज मिलता है उसी से गुजर-बसर करते हैं। बहुत से उदाहरण सुनने में आए 
हैं, जहां पर सनातनी हिंदुओं ने अपनी आर्थिक स्थिति को अपने गांवों के दलितों 
को दबाने के लिए हथियार के रूप मे प्रयोग किया। जब दलित्तो ने अपने प्राप्त 
अधिकारों का उपयोग करना चाहा तो कट्टर हिंदुओं ने उनसे खेत छीन लिए, 
उनको काम से हटा दिया और गावो में जहां उन्हें काम मिलता था उस काम 
से वचित कर दिया गया। इस प्रकार उनके बहिष्कार की योजना इस हद तक 
बनाई जाती है कि उन्हें सार्वजनिक मार्गो पर चलने भी नहीं दिया जाता। गांव 
के बनिए से जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएं खरीदने के बहिष्कार की घोषणा कर 
दी जाती है। प्रायः दलितों को सामान्य कुओं से पानी नहीं लेने दिया जात्ता। 
ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि कुछ दलितों के जनेऊ धारण कर लेने पर, 
कुछ भूमि खरीद लेने पर, कूछ साफ कपड़े और गहने पहन लैने पर सार्वजनिक 
मार्ग से दूल्हे को घोड़े पर चढ़ाकर बारात में ले जाने पर पूरी तरह रोक लगी 
होती है। 


"हम नहीं समझत्ते कि अस्पृश्यों को कुचलने के लिए इस प्रकार के सामाजिक 
बहिष्कार से बढ़कर कोई और हथियार हो सकता है। लाठी डंडा चलाने की बात 
भी इसके सामने कुछ नहीं बचती, क्योकि सामाजिक बहिष्कार बहुत ही भयंकर 
हथियार है। यह और भी घातक है, क्योंकि यह घुलमिल कर रहने की स्वतंत्रता 
के सिद्धांत पर ही वार करता है। हम इस बात से सहमत हैं कि बहुसख्यको 
के इस प्रकार के अत्याचार की वारदातें बहुत सख्ती के साथ दबाई जाएं, यदि ` 
हम दलितों के बोलने की स्वतंत्रता और उनके उत्थान की आवश्यकता समझते 
है तो हमें इसकी गारटी देनी होगी। 
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दलित वर्ग के विचार से उनकी स्वतंत्रता तथा अघिकारों पर कुठाराधात्त करने 
वाली मुसीबत्तो से छुटकारा दिलाने का केवल एक ही उपाय है कि सामाजिक 
बहिष्कार कानूनी रूप से दंडनीय अपराघ घोषित किया जाए। इसलिए दलित वर्ग 
के लोग भारतीय सविधान के 1919 के भाग 11 में यह जोड़ने पर जोर देते 
है कि सामाजिक बहिष्कार पर दंड की व्यवस्था अवश्य की जाए। 


।-बहिष्कार के अपराध को परिभाषित्त करना 
(५) इसे बहिष्कार माना जाए जब कोई मनुष्य दूसरे को ; 


(क) किसी भी घर में नहीँ रहने देता, भूमि पर कब्जा लेने से रोकता है, 
यह और निम्नलिखित विधिक उपबंध वेंगार कराता है, किसी मनुष्य को व्यापार 
बर्मा ऐंटी बायकाट एक्ट 1922 से करने में बाधा डालता है या किसी से 
लेकर मामले की आवश्यकतानुसार कुछ दासता कराता है अथवा उन्हे उक्त 
आवश्यक परिवर्तन के साथ उद्धत.किए सार्वजनिक कार्यो में से किसी को करने 
गए हैं। से रोकता है, अथवा- 


(ख) सामाजिक, और व्यावसायिक अथवा व्यापारिक कार्यों में रोक लगाकर ऐसे 
रिवाज थोपता है जो सविधान में घोषित नागरिकत्ता संबंधी मूल अधिकारों के 
विपरीत है | 


(ग) किसी भी प्रकार से आघात पहुंचाता है, किसी प्रकार के कष्ट देता है. 
अथवा सविधान प्रदत्त अधिकारो का उपयोग करने में कोई बाधा उत्पन्न करता है 


2. बहिष्कार करने पर सजा 


यदि कोई किसी को संविधानसम्मत कार्य करने से रोकता है और बरबस वह 
कार्य कराता हैं, जिन्हें कानूनन वर्जित कर दिया गया है, कोई व्यक्ति जबरदस्ती 
किसी से वह कार्य कराना चाहता है, जिसके लिए बह वैधानिक रूप से मजबूर 
नही किया जा सकता, अथवा कोई किसी के कानूनसम्मत कार्य कराने पर उसके 
शारीरिक, मानसिक, मानमर्यादा, सपत्तिहरण का इरादा रखता है, उसके व्यापार 
अथवा जीविकोपार्जन से वचित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा । 
दोनो मामलों की गभीरता को देखकर सात वर्ष की सज़ा अथवा जुर्माना अन्यथा 
दोनों ही किया जा सकता है | 

न्यायालय यदि इस' बात रो सतुष्ट है कि अभियुक्त ने किसी के भड़काने 
पर अथवा किसी साजिश के तहत अपराध नही किया है अथवा सामूहिक रूप 
से बहिष्कार करने मे शामिल नहीं है. तो उपरोक्त धारा के अंतर्गत कोई कार्य 
अपराध की सीमा मे नही आता | 
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३. बहिष्कार करने के लिए भड़काने अथवा बढ़ावा देने पर दंड 

जो व्यक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के बहिष्कार के लिए 

(क) सार्वजनिक रूप से कोई प्रस्ताव रखता है या प्रकाशित करता है या 
परिचालित करता है अथवा 

(ख) उक्त आशय से कोई वक्तव्य देता है या अफवाह फैलाता हैं या उसे 
प्रकाशित या परिचालित करता है अथवा 

(ग) किसी और तरीके से उक्त बहिष्कार के लिए भड़काता है या बढ़ावा देता 
है, वह पांच वर्ष तक ले कारावास या जुर्माना या दोनों के दंड का भागी होगा। 

व्याख्या- उपरोक्त रीति से किये गये किसी कार्य से प्रभावित व्यक्ति या वह 
व्यक्ति जिसके प्रभावित होने की संभावना हो, का नाम या किसी प्रकार का उल्लेख 
न भी किया गया हो, परंतु उसके कार्यो का परोक्ष उल्लेख किया गया हो, तो 
भी इस धारा के अधीन अपराध किया गया समझा जाएगा | 
(4) बहिष्कार करने की धमकी दंडनीय 
कोई मनुष्य जो कोई कार्य करने के लिए कानूनन अधिकृत है और वह जसे करता 
है अथवा ऐसे किसी काम को जिसके लिए बह बाध्य नहीं है, तो उससे जो व्यक्ति 
जोर-जबरदस्ती अनधिकूतत कार्य कराएगा अथवा अधिकृत कार्य से वचित करेगा 
घा बहिष्कार करने की धमकी देगा तो उसे कैद की सजा मिलेगी, जो पाच वर्ष 
तक की होगी या जसे जुर्माना देना होगा अथवा सजा और जुर्माना दौनौं भुगतने 
होगे | 

अपवाद - उसे बहिष्कार नही माना जाएगा । 

(1) मान्यताप्राप्त अम विवाद पर कारंवाई। 

(2) व्यापारिक प्रतियोगिता के दौरान की गई कार्रवाई | 


टिप्पणी - ये सभी अपराध सज्ञेय समझे जाएगे। 
शर्त सख्या -3 


भेदभाव के विरूद्ध सरक्षण 


दलित वर्गो कै लोग भविष्य मे व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाने अथवा 
कार्यपालिका द्वारा भेदभावमूलक आदेश जारी करने के बारे में आशकित है। 
इसलिए वे बहुसख्यक शासन को तब तक स्वीकार नही करेंगे जब तक कि 
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संवैधानिक रूप से व्यवस्थापिका द्वारा या प्रशासन में दलितों के विरूद्ध भेदमावमूलक 
नियम बनाने या आदेश जारी करने को असंभव नहीँ बना दिया जाता| 


इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि भारत के सांविधिक कानून में 
निम्नति स्थाई प्रावचान कर दिए जाएं- 


“सारे भारत में कोई भी व्यवस्थापिका अथवा कार्यपालिका कोई भी ऐसे कानून 
नहीं बना सकती अथवा आदेश पारित नहीं कर सकती अथवा कोई नियम अथवा 
विनियम नहीं बना सकती, जिनसे राज्य की जनता के अधिकारों का उल्लंघन 
होता हो तथा भारत भूमि पर कहीं भी पूर्व प्रचलित विषमता अथवा अस्पृश्यततामूलक 
रीतियों की झलक मिलती हो । इसमे - 

(1) ठेके लेना-देना, मुकदमें दायर करना, पक्षकार बनना, गवाही देना, पैतृक 
संपत्ति प्राप्त करना, जायदाद बेचना, खरीदना, पटटे पर जमीन लेना आदि का 
प्रावधान किया जाये | 

(2) सिवाय उन हालात के जहां किसी को वंचित रखना आवश्यक हो दलितों 
को नागरिक एवं सैनिक सेवाओं में भर्ती, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, की व्यवस्था 
की जाए | 

(3) सराय होटलों में ठहरना, शैक्षिक संस्थाओं में भर्ती, नदियों के जल का 
उपयोग करना, झरनों, कुओं, तालाबों, सामान्य सड़कों, गलियों, सभी प्रकार की 
सवारियों चाहे वह धरती, जल अथवा आसमान पर हों, का उपयोग करना, सिनेमा, 
थियेटर आदि सभी सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करना और सभी प्रकार के 
अधिकार अन्य नागरिकों की भाति जाति, रंग, घर्म अथवा वर्ग का भेदमाव किए 
बिना पूर्ण अधिकार प्राप्त हो | 

(4) बिना किसी प्रकार कै भेदभाव किए समी धार्मिक स्थानों = जो उस घर्म 
के लोगों कै लिए सार्वजनिक रूप से खुले होंगे, अछूतो के लिए भी खुले रहेंगे। 

(५) अन्य लोगों कै समान अस्पृश्यं को न्यायालयं में समान अघिकार, अन्य 
अधिकारो तथा उनकी जायदाद की सुरक्षा की गांरटी बिना पूर्व शर्त के दी जाएगी, 
जिससे उन्हें दड देने. सताए जाने या जुर्माने की आशंका हो। 


शर्त संख्या -4 
विधानमंडलों में समुचित प्रतिनिधित्य 


दलित वर्गों को अपने कल्याण के लिए विधायिका एव कार्यपालिका पर प्रभाव 
डालने के लिए समुचित राजनीतिक शक्ति प्रदान की जाये। इस विचार से वे माग 
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करते हैं कि चुनाव नियम में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएं :- 
(1) प्रांतीय तथा केंद्रीय विधायिका में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। 
(2) उनको अपने ही वर्ग से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाए जिसके 
लिए- 
(क) वयस्क मताधिकार, और 


(ख) प्रथम दस वर्षो के लिए पृथक मतदान द्वारा और उसके बाद 
संयुक्त चुनाव प्रणाली द्वारा उनके लिए सुरक्षित सीटों पर चुनाव का 
प्रावधान हो। यह भी जरूरी है कि संयुक्त चुनाव प्रणाली उन पर 
जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरूद्ध तब तक नहीं थोपी जाए, जब तक 
संयुक्त चुनाव प्रणाली में पूर्ण वयस्क मताधिकार का विधान न हौ। 


टिप्पणी ~ दलित वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व तब तक नहीं समझा जा 
सकता, जब तक कि अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व परिभाषित न हो। परतु यह 
अवश्य समझ लेना चाहिए किं दलित वर्ग इसे स्वीकार नही करेंगे कि किसी अन्य 
समुदाय के प्रतिनिधित्व को उनसे बेहतर सुविधाए दे दी जाएं। इस दिशा में दलित 
वर्ग के लोग किसी प्रकार की अलाभकर स्थिति में रहना पसंद नहीं करेंगे। किसी 
भी हालत में बम्बई और मद्रास के दलित वर्ग अपनी जनसंख्या कं आधार पर 
अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए विशेष स्थान 
चाहेंगे. भले ही अन्य समुदायों को उन प्रांतों में कितना ही प्रतिनिधित्व 
मिले । 

शर्त संख्या -5 
नौकरियों में यथोचित प्रतिनिधित्व 

सरकारी नौकरियों पर सवर्णो ने एकाधिकार जमा रखा है। इस कारण दलित 
वगो की भारी उपेक्षा हो रही है। सवर्ण लोगों ने न्याय और समानता को धता 
बता कर सवर्ण हिंदुओ को लाम पहुंचाने के लिए कानून की अनदेखी कर अपने 
अधिकारों का दुरूपयोग किया है। सरकारी नौकरियों में सवर्ण हिंदुओं के 
एकाधिकार को समाप्त करने और इस प्रकार का नियम बनाने की जरूरत है 
कि नौकरी में मरती इस प्रकार की जाए, जिससे सभी संप्रदायों कों उनका उचित 
भाग मिले। तभी हिंदुओं की चालाकी से बचा जा सकता है। इसके लिए दलित 
वर्गों को संवैधानिक विधि के अंग के रूप में सांविधिक व्यवस्था करने के लिए 
निम्नलिखित प्रस्ताव करने है - 

(1) भारत में तथा प्रत्येक प्रांत मे सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के लिए 
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तथा नौकरियो पर नियत्रण रखने के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। 
(2) लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को इटाया नही जा सकता, केवल 


विधायिका ही प्रस्ताव पास करके उसे हटा सकती है। उसे सेवानिवृत्ति के बाद 
किसी सरकारी नौकरी पर नियुक्त नही किया जाएगा। 


(3) इसी आयोग का यह भी कर्तव्य होगा कि वह निर्धारित योग्यता के लिए 
परीक्षाओं का आयोजन करके, 


(क) इस प्रकार की नौकरियों मे मरती की व्यवस्था करें जिसमें समी 
समुदायों को उनका समुचित प्रतिनिधित्व मिला हो, और 


(ख) किन्ही विशेष नौकरियों में बिभिन्न संप्रदायो कै प्रतिनिधित्व को 
पूरा करने के लिए युक्तिसगत प्राथमिकता देने की समय-समय पर 
व्यवस्था कर | 


शर्त संख्या -& 
पक्षपात अथवा हितो की उपेक्षा को दूर करना 


इस बात को देखते हुए कि भविष्य में जब शासन बहुसंख्यक पुरातनपंथी हिंदुओं 
के हाथ में होगा, दलित वर्गों को आशका है कि बहुसख्यक सवर्ण हिंदू उनसे 
कोई सहानुभूति नहीं दिखाएंगे और संभवतः उनके हितों के प्रति पूर्वाग्रह बरतेंगे 
तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की उपेक्षा करेंगे- जिसकी अनदेखी नहीं की 
जा सकती । संविधान में प्रावधान अवश्य कर दिए गए हैं। विधायिका गे दलित 
वर्ग के लोग अल्पसंख्यक रूप में ही रहेंगे। दलित वर्ग के लोग यह नितांत 
आवश्यक समझते हैं कि सविधान मे उनके हितो की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की 
जाए। इसलिए प्रस्तावित किया जाता है कि सविधान मे निम्नलिखित प्रावधान किए 
जाप — 

(1) भारत की कंद्रीय विधायिका तथा प्रत्येक प्रातीय विधानसभा और कार्यपालिका 
अथवा कानून द्वारा गदित अन्य सस्थाओ के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए 
कि वे दलित वर्गों के लिए शिक्षा, स्वच्छता, नौकरियों में रखने हेतु उचित कानून 
बनाएं और कोई ऐसा कार्य न करें जो दलितों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाले | 

(2) जब कभी किसी भी प्रान्त में अथवा भारत में इन प्रावधानों का उल्लघन 
होगा तो काउसिंल के गवर्नर जनरल को प्रान्तीय व्यवस्था तथा सेक्रेटरी ऑफ 
स्टेट को केन्द्रीय व्यवस्था के लिए अपील की जा सकेगी। 
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(3) ऐसे प्रत्येक मामले में जहां गवर्नर जनरल अथवा सेक्रेटरी आफ स्टेंट को 
यह प्रतीत हो कि प्रांतीय अथवा केंद्रीय सरकारें इस प्रावधान को लागू करने के 
लिए आवश्यक कदम नहीं उठातीं, तब ऐसे प्रत्येक मामले में गर्वनर जनरल तथा 
भारत सरकार अपील सुनने वाले प्राधिकरण होने के नाते इस प्रावधान के पालन 
के लिए कुछ समय निर्धारित करें और प्रातीय और केंद्रीय सरकार इस विषय 
में उनको मानने को बाध्य हों। 


शर्त संख्या -7 
विशेष विभागीय सुरक्षा 


बेबस, बेसहारा और बेकस दलितों की दुर्दशा का मुख्य कारण समस्त हिंदुओं 
की हठधर्मी है, जिसने कभी दलित वर्ग को बराबरी का स्थान नहीं दिया और 
न ही समानता का व्यवहार किया । उनकी आर्थिक स्थिति के विषय मे केवल इतना 
ही कहना पर्याप्त नहीं है कि वे गरीबी के मारे हुए है अथवा वे भूमिहीन मजदूर 
वर्ग से हैं। वैसे तो ये दोनो बाते सही हैं तब भी यह ध्यान देने की बात है 
कि दलित वर्गो की गरीबी की जड़ अधिकांश रूप से सामाजिक पूर्वाग्रह है, जिसके 
परिणामस्वरूप वे जीविकोपार्जन के सभी साधनों से वंचित है । यह एक सत्य है. 
जो दलित वर्गो तथा साधारण सवर्ण हिंदू मजदूरों के बीच अतर पैदा करता है 
और प्राय: उनकी मुसीबतों की जड़ है। यह भी ध्यान देने की बात है किं दलितों 
के उत्पीडन तथा उनके दमन का कुचक्र विभिन्न प्रकार का है और उन मुसीबतो 
और अत्याचारों से अपनी रक्षा करने की उनकी क्षमता बहुत सीमित है। अस्पृश्यों 
पर जो अत्याचारों की घटनाएं साधारणतया सारे देश में घटित होती है, उनका 
वर्णन मद्रास सरकार के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दिनांक ५ नवंबर 1892 के 
कार्यवाही सार संख्या 723 में किया गया है जिसका एक उद्धरण नीचे दिया 
जा रहा है - 

"]3३4-दमन के बहुत से तरीके हैं जिनकी ओर सक्षेप में संकेत किया 
गया है। पैरियाओं द्वारा आदेश न मानने पर उनके मालिक उन्हें दड देने 
$ fag- 

(क) गांव पंचायत में अथवा फौजदारी अदालत में उनके विरूद्ध 
झूठे मामले दायर करते है। 

(ख) पेरिया लोगों की बस्ती के चारों ओर जो परती जमीन है 
सरकार से प्राप्त कर लिया जाता है और पेरियाओऑं के जानवरों को घेर 
लिया जाता है तथा उन्हें मंदिरों में जाने से रोक दिया जाता है। 
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(ग) पेरिया लोगों के विरूद्ध सरकारी कागजात में छलकपट से 
मिरासियों के नाम लिखवा देते हैं। 


(घ) उनकी झोंपड़ियां गिरा कर नष्ट कर देते हैं और उन्हें ढकेल 
कर पीछे कर देते हैं। 

(ड.) बहुत पुराने समय से चली आई शिकमी काश्तकारी के 
अधिकार से उन्हें वंचित कर देते हैं। 

(च) पेरिया की खेती जबरदस्ती काट लेते हैं और उनके एतराज़ 
करने पर उन पर चोरी तथा दंगों का इलजाम लगाते हैं। 

(छ) गलतबयानी करके उनके पुश्तैनी अधिकारों को समाप्त कर्‌ 
उन्हें बरबाद करले हैं| 

।ज) उनके खेतों को जाने वाले पानी को रोक कर फसल सुखा 
डाल देते हैं| 

(झ) जमीदारों द्वारा लगान बाकी होने पर बिना कानूनी नोटिस 
दिए उनकी जमीन से उन्हें बेदखल कर हेते है। 

“135- सभी माल एवं फौजदारी मामलों को निपटाने के लिए भारत à 
न्यायालय हैं, परतु उनसे गांव वालों की समस्याएं भी हल नही होती | न्यायालय 
में जाने की हिम्मत होनी चाहिए, कानूनी जानकारी में धन खर्च होता है | कानूनी 
खर्च की क्षमता होनी चाहिए और मुकदमो तथा अपीलो के दौरान जीवनयापन 
का साधन होना चाहिए। अधिकांश लोग निचली अदालतों के फैसले पर ही निर्भर 
करते हैं। जिन अधिकारियों के अधीन ये न्यायालय होते हैं, वे प्राय: भ्रष्ट होते 
हैं अथवा सामान्यतया वे धनाढ्यो तथा भूस्वामियों के वर्ग से सबंधित होते हैं। 

136-ऐसे धनाढयों और जमीदारों के वर्ग के होने के कारण वे अपने ही 
देश के लोगों को नहीं प्रभावित करते, बल्कि यूरोपवासियों को भी प्रभावित करते 
है। प्रत्येक कार्यालय ऊपर से नीचे तक उन्हीं धनाढ्यो और भूस्वामियो के 
प्रतिनिधियों से भरा हुआ है। उनकी मज़ी के विरूद्ध कुछ नहीं किया जा सकता | 
शासन में उनका बहुत दबदबा है। 

इन परिस्थितियों में निस्संदेह दलित वगा का उत्थान उस समय तक कबल 
"नत बल कर रह जाएगा, जब तक शासन की समस्त कार्य-प्रणाली की अग्रिम 
पक्ति मे उनके उत्थान को बरीयता नही दी जाएगी और जब तक शासन स्तर 
से सबको समान अवसर प्रदान करने की नीति नहीं अपनाई जाती। इस ल्लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए दलित वर्गो का यह प्रस्ताव है कि शासन संविधान प्रदत्त नियम 
स्थायी रूप से लागू करने के लिए एक विभाग बनाए. जो नियमों को लागू करके 


तुच्छ चाले 57 


उनकी समस्याएं हल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में निम्नलिखित 
धारा को भी जोड़ ले- 
"1, संविधान लागू करने के साथ-साथ एक मत्री के अधीन ऐसा विभाग भी 
बने, जौ दलित वर्गो के हितों और उनके कल्याण कार्यो की देखरेख करे | 
“0, उस विभाग का मंत्री अपने पद पर तभी तक रहेगा जेब तक केंद्रीय 
व्यवस्थापिका का उस पर विशवास हो। 


"३, उस मंत्री को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों का पालन ऐसे 
करना पड़ेगा कि उसको दलित वर्गो के दमन और उनके प्रति सामाजिक अन्याय 
से उनकी सुरक्षा करते हुए सारे देश में उनके लिए कल्याणकारी कार्य करने का 
उत्तरदायित्व सौंपा जाए | 

“4. गवर्नर जनरल निम्नलिखित नियम बनाने के लिए सक्षम हो :- 

(क) दलित वर्गों के कल्याण के संबंध में मंत्री को सभी अथवा कुछ 
ऐसे अधिकार अथवा कर्तव्य सौंपना, जिससे वह मंत्री उनकी शिक्षा एवं 
स्वच्छता आदि के संबंध में नियम बना सके। 

(ब) दलित वर्गो के कल्याण के लिए प्रत्येक प्रान्त में ब्यूरो स्थापित 
करना, जो मंत्री के अधीन रह कर कार्य करें और मंत्री को सहयोग 
करें | 


शर्त सख्या -& 
दलित वर्ग और मंत्रिमंडल 


यह आवश्यक है कि सरकारी कार्यकलाप पर प्रमाव डालने हैतु व्यवस्थापिक 
में उन्हें प्रतिनिधित्व मिले, जिससे कि दलित वर्गों को सरकार की सामान्य नीति 
निर्धारण करने का अवसर प्रदान किया जा सके। यह तभी संभच है, जब उन्हें 
मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। दलित वर्गों के लोग इसीलिए यह दावा करते 
हैं कि वे साधारणतया अन्य अल्पसंख्यकों के साथ-साथ मंत्रिमंडल में उन्हें भी 
शामिल करने का नैतिक अधिकार सुनिश्चित किया जाए। इसे ध्यान में रखते 
हुए दलित वर्गो के लोग प्रस्ताव करते हैं कि गवर्नर-जनरल तथा सभी प्रातो 
कै गर्वनरों को आवश्यक निर्देश दे दिपू जाएं कि वैं अपने मंत्रिमंडल में दलित 
वगा को यथोचित प्रतिनिधित्व % | 


II 


अस्पृश्यो की उपरोक्त मांगो के संबंध में क्या हुआ और अल्पसंख्यक समिति के 
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सदस्यों की ओर से क्या प्रतिक्रिया हुई, इन सबके संबंध में अल्पसंख्यक समिति 

न गोलमेज सम्मेलन को जौ रिपार्ट दी थी उसका अध्ययन कर उसे समझाया 

जा सकता है। मै उस समिति की रिपोर्ट के कुछ उद्धरण रख रहा हू :- 
५. सभी समितियों ने अपने दावे पेश किए कि सीटों की संख्या प्रत्येक 
सम्प्रदाय के अनुपात में निर्धारित की जाए। इस बात पर भी बल दिया 
गया कि उनके; प्रतिनिधियों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात 
में किसी भी प्रकार कम नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों को विधानसभाओं 
में प्रतिनिधित्व देने के संबंध मे (1) नामजदगी, (2) सामान्य चुनाव 
और (3) पृथक चुनाव प्रणाली के तीन विकल्प अपनाए जा सकते है 
“6. नामजदगी को सर्वसम्मति से अनुपयुक्त ठहराया गया। 


“7. संयुक्त निर्वाचन प्रणाली इस प्रतिबंध के साथ प्रस्तावित की गई 
कि विभिन्‍न समुदायों के लिए सीटें सुरक्षित की जाएं। इस प्रकार 
चुनावों को लोकतांत्रिक रूप दिया जा सकेगा। तभी चुनाव प्रणाली 
का उददेश्य पूरा हो सकेगा। इस विषय में संदेह व्यक्त किया गया 
था कि कया इस प्रकार अल्पसख्यकों को प्रतिनिधित्व की गारटीं नही 
होगी, वह युक्तिसंगत होगा। या तो उन्हें मनोनीत किया जाएगा अथवा 
उसमे बहुसंख्यक की इच्छानुसार ही अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिल 
पाएगा | 


इस ओर भी संकेत किया गया था कि वास्तव में यह सांप्रदायिक 
प्रतिनिधित्व का रूप होगा। सांप्रदायिक चुनाव के प्रति एतराजं उठाए 
गए थे। 

8, विचार-विमर्श से यह निष्कर्ष निकला कि केवल एक ही ऐसी 
मांग थी, जो सामान्यतया 'लोगो को स्वीकार हो सकत्ती थी कि पृथक 
निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए। बहुत पहले से इस एतराज पर विचार 
हुआ। इन कठिन समस्याओं का हल दूढ निकालना भी इसमे समाहित 
था, जैसे कि प्रातों तथा केद्र में कितना कितना सआप्रदायिक प्रतिनिधित्व 
होना चाहिए। यदि विघानसभाओं की समस्त सीटें समुदायों को दें दी 
जाएं. तो स्वतंत्र राजनैतिक विचार स्पष्ट करने की कोई गुजाइश नही 
रह जाएंगी और दलित वर्गा की प्रतिनिधित्व की माग उलझन में पड़ 
जाएगी। अतः चुनाव कराने के विचार से उन्हे हिंदू प्रतिनिधित्व मे से 
काट कर प्रतिनिधित्व दे देना चाहिए और उन्हे मतदाता माना जाए | 

-9. यह सुझाव दिया गया कि विभिन्न समुदायों में सीटों के बंटवारे 
à जौ ऐतराज होगा उसका सामना करने के लिए केवल ऐसा अनुपात 
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निर्धारित किया जाए कि 80 अथवा 90 प्रतिशत सीटें पृथक निर्वाचन 
से भरी जाएं और शेष सीटें आम चुनाव द्वारा। यह कुछ समुदायों 
द्वारा मनौवाछित गारंटी न मिलने क कारण मान्य नहीँ था। 


"10. उप-समिति के सदस्य, मौलाना मुहम्मद अली की योजना 
पर, जिनकी मृत्यु पर हमें खेद है, विचार-विमर्श में यह प्रस्ताव किया 
गया था कि जहां तक संभव हो कोई सांप्रदायिक अभ्यर्थी तब तक 
चुना हुआ न माना जाए, जब तक कि व्यवस्था के अनुसार दूसरे 
समुदायों के 40 प्रतिशत मत वह प्राप्त न कर ले। यद्यपि इस सबंध 
में कहा गया था कि जैसा कि उस योजना के लिए साप्रदायिक 
रजिस्टर बनाना आवश्यक है, अतः जो लोग पृथक निर्वाचन कै विरुद्ध 
थे. उनकै समान एतराज करने की छूट थी। 


"11. महिलाओं को जिन्हें चुनावों मे पुरूषों के बराबर दर्जा दिया 
जाता था, उनकी ओर से सयुक्त निर्वाचन पृथक मत्तदान अथवा सीट 
संरक्षण का कोई दावा नहीं किया गया था। परतु राजनीतिकं जीवन 
में पुरुषों के समान सक्रिय भाग लै सक इस विचार से जनता को 
अवगत कराने के लिए और महिलाओं को व्यवस्थापिका में अतरिम 
प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा गया कि प्रथम तीन काउंसिलों में 
महिलाओं को 5 प्रतिशत स्थान दिया जाए और उनकी पूर्ति निर्वाचित 
सदस्यं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार नियमित करके की 
जाए। 


“12. उप समिति सख्या 2 (प्रातीय संविधान) की इस सिफारिश 
पर आम सहमत्ति थी कि नए राविधान के सफल कार्यकरण क लिए 
महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदायों का प्रांतीय कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व 
सर्वाधिक व्यावहारिक महत्व रखता था। इस बात पर भी सहमति थी 
कि उस आधार पर मुसलमानों को संघीय कार्यपालिका मे भी 
प्रतिनिधित्व मिले। छोटे अल्पसख्यको की ओर से प्रांतीय और संघीय 
कार्यपालिकाओ में उनके प्रतिनिधित्वं कै लिए दावा पेश किया गया 
था. वह चाहे व्यक्तिगत हो अथवा सामूहिक रूप रो हो अथवा यदि 
ऐसा करना सभव हो, तो प्रत्येक मंत्रिमंडल में एक मजी को मुख्यतया 
उन अल्पसंख्यकों के हितो फी रक्षा के लिए नियुक्त किया जाए। 

(डाक्टर अम्बेडकर तथा सरदार उज्जल सिंह उपर्युक्त पैरा 12 मे 
"मुसलमान" शब्द के बाद "और अन्य महत्वपूर्ण अल्पसख्यक' शब्द 
जोड़ेंगे) | 
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उस योजना के अतर्गत उत्तरदायी कार्यपालिका को संयुक्त रूप में 
कार्य करने में जो कठिनाई होती उसकी ओर भी संकेत किया गया 
था | 


“13. जहां तक प्रशासन का संबंध है - यह आम सहमति थी 
कि प्रांतीय तथा केंद्रीय नौकरियों में भरती का कार्य लोक सेवा आयोगों 
को सौंप दिया जाए, जिन्हें निर्देश हो कि वे नौकरियों में विभिन्न 
समुदायों के उम्मीदवारों की योग्यता तथा नौकरियों के मापदंड का 
ध्यान रखते हुए यंथोचित प्रतिनिधित्व प्रदान करें | 

x x x 

"16. यह भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रिटिश सरकार किसी 
सहमति से समुदायों पर कोई ऐसा चुनाव सिद्धांत अपनी और से नहीं 
थोप सकती, जिसका किसी प्रकार का कोई विरोध हो | इसलिए यह 
स्पष्ट कर दिया गया था कि कमियों एवं कठिनाइयों के होते हुए भी 
समझौता न होने पर नए संविधान के अंतर्गत पृथक मतदान प्रणाली 
को ही चुनाव व्यवस्था का आधार रखना होगा। इससे अनुपात का 
प्रश्न उठेगा। ऐसी परिस्थितियों में दलित वर्गों के दावों पर समुचित 
विचार करना होगा। 


x x x 
“18, अल्पसख्यक तथा दलित वर्गों के लोग इस बात पर अटल 
थे कि वे भारत के लिए किसी स्वायत्तशासी संविधान के लिए अपनी 
सहमति तब तक नहीं देंगे जब तक कि उसमें उनकी मांगों को यथार्थ 
रूप में नही मान लिया जाएगा | 
गोलमेज सम्मेलन हारा दूसरी समिति "सघीय ढाचा समिति" से जो केद्रीय 
सरकार के कार्यक्रमों पर विचार करने हेतु नियुक्त की गई थी, उसे संघीय 
विधायिका से सबघित अस्पृश्यों के प्रश्‍न पर भी विचार करना था। गोलमेज 
सम्मेलन को दी गई रिपोर्ट में कहा गया था - 
"उप-समिति में सर्व सम्मति से यह विचार प्रकट किया गया था कि 
दलित वर्गों, ईसाइयों, यूरोपियनों, एंग्लोइंडियनों, जमींनदारों, व्यापारियों 
(यूरोपीय एवं भारतीय) और श्रमिकों को जहां तक संभव हो, दोनों 
सदनो में मुख्यतया निम्न सदन (लोअर चैम्बर) में प्रतिनिधित्व दिया 
जाए |" 
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गोलमेज सम्मेलन का प्रथम सत्र समाप्त होने से पहले ही उपरोक्त दोनों समितियों 
की रिपोर्ट गौलमेंज सम्मैलन कौ प्रस्तुत कर दी गई और उसे पारित कर दिया 
गया। ध्यान देने योग्यं बात यह थी कि यद्यपि रिपोर्ट को विस्तृत रूप में संपूर्ण 
सहमति प्राप्त नही हुई थी, परतु राजनैतिक एवं सवैधानिक मामलों में अस्पृशयों 
का पृथक अस्तित्व आम सहमति से स्वीकार कर लिया गया था। 


प्रथम गोलमेज सम्मेलन कै समाप्त होने से पहले इस निर्णय पर राजनीतिक 
दलों में से केवल काग्रेस का रवैया स्पष्ट नहीं था। इसका कारण यह था कि 
कांग्रेस ने गोजमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था और सरकार के विरुद्ध सविनय 
अवज्ञा आंदोलन चलाने में लगी थी। कुछ समय पश्चात दूसरा गोलमेज सम्मेलन 
मी आरंभ होने का समय आ गया | ब्रिटिश सरकार तथा कांग्रेस में समझौता हुआ 
जिसके फलस्वरूप कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई 
और गोलमेज सम्मेलन के सामने जो समस्याएं उठी उनका हल दूढ़ निकालने 
में काग्रेस भी अपना योगदान करने पर सहमत्त हो गई। गोलगेज सम्मेलन के 
प्रथम अधिवेशन में प्रतिनिधियों की भागीदारी और उस समय के सदभाव के 
वातावरण से चाहत और राहत देने की भावना देखी गई शी, उससे यह भावना 
प्रकट हुई कि एक के बाद अगले सम्मेलन में प्रगति की आशा है। वास्तव में 
सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा भाग लेने के कारण और तेजी से प्रगति की आशा थी। 
वास्तव में कांग्रेस के मित्रों का यही कहना था कि यदि प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस 
की अनुपस्थिति किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाने का एकमात्र कारण थी। 


इसलिए गोलमेज सम्मेलन में और सफलता के लिए सबकी निगाहे काग्रेस 
पर शीं। दुर्भाग्यवश सभा के लिए काग्रेस ने अपना प्रतिनिधि श्री गांधी जैसे क॒पात्र 
को नहीं चुनना चाहिए था। एकजुटता लाने की शक्ति में चह असफल *हे। उन्होंने 
अपने आपको नम्नता की मूर्ति दिखाने का प्रयत्न किया। परतु गोलमेज सम्मेलन 
में उनके व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है कि श्री गांधी विजय के मुहाने पर कितने 
सकुचित हो सकते थे। सरकार से समझौते के बाद जैसे श्री गांधी ने सम्मेलन 
में भाग लिया, उन्होंने संपूर्ण गैर-कांग्रेसियों के प्रति अपमानजनक़ व्यवहार किया। 
जब कभी देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर आया तो श्री गांधी ने यह कह 
कर दूसरों का अनादर किया कि उन लोगों की कोई हस्ती नहीं है, केवल वहीं 
उस कांग्रेस के प्रतिनिधि है. जो सारे देश का प्रतिनिधित्व करती है | भारतीय 
प्रतिनिधिमंडल को एकताबद्ध करने के बजाए श्री गांधी ने उनमें वैमनस्य की खाई 
और चौड़ी कर दी। यदि प्रस्तुत विषयों को जानकारी की दृष्टि से देखा जाए. 
तो उसमें श्री गांधी ने अपने आपको अति अल्पज्ञ प्रमाणित किया। जिन संवैधारि 
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तथा सांप्रदायिक प्रश्नों पर गोलमेज सम्मेलन में विचार हुआ वहां औ गांधी 
रचनात्मक सुझाव न दे सके और व्यर्थ की बातें कहीं । उन्होने अपने आपको एक 
मतिभ्रम व्यक्ति के रूप में प्रकट किया, ताकि कौई समझौता न हो सके। उन्होंने 
मूलमूत सिद्धांतों को भी काटा। 
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मे अस्पृश्यो की मागों पर श्री गांधी का रूख उनके 
अजीबोगरीब चरित्र का द्योतक है। जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए सभी 
प्रतिनिधि एक्रत्र हुए तब संघीय ढाचा समिति (फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी) की प्रथम 
बैठक हुई। सघीय दांचा समिति में दिनांक 15 सितंबर, 1931 को श्री गांधी ने 
अपना जो प्रथम भाषण दिया उसमें उन्होंने अस्पृश्यों की समस्या पर इस प्रकार 
कहा - 
"कांग्रेस ने अस्तित्व में आते ही तथाकथित अस्पृश्यों की समस्या अफ्ने 
हाथों में ले ली है। कोई समय था जबकि सामाजिक सम्मेलन कांग्रेस 
के वार्षिक अधिवेशनों का प्रमुख अंग हुआ करता था, जिसके लिए स्व. 
रानाडे ने अपनी शक्ति लगा दी थी। अस्पृश्यों से संबंधित सुधार के 
विषय को प्रमुख स्थान दिया गया था। परंतु 1920 में कांग्रेस ने 
अस्पृश्यता निवारण के प्रश्‍न के लिए बड़ा कदम उठाया, जिससे कि 
अस्पृश्यता निवारण काग्रेस मच का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन जाए । 
कांग्रेस नें सभी वर्गो में एकता लाने के लिए हिंदू और मुस्लिम एकता 
को स्वराज प्राप्त करने के लिए जितना आवश्यक समझा, उतना ही 
सभी वर्गो मे एकता और अस्पृश्यता निचारण पर बल दिया था। काग्रेस 
की अस्पृश्यों के हित में जो स्थिति 1920 में थी बही आज़ भी है। 
इस प्रकार आप देखेंगे कि काग्रेस नें शुरू से ही राष्ट्रीय हित के प्रश्नों 
पर कार्य किया | 
जिस किसी ने इस विषय पर अध्ययन किया होगा, उसे ज्ञात्त होगा कि वरं 
1922 में काग्रेस ने बारदोली कार्यक्रम मै अस्पृश्योद्वार की जिस योजना को 
स्वीकारं किया था, काग्रेस कितनी विफल रही और वह कार्य उसने किस प्रकार 
हिंदू महासभा के मतथे मढ़ दिया। किसी को भी यह कहने में कोई संकोच नही 
होगा कि गाधी जी ने ऊपर जो कुछ कहा, बिल्कुल झूठ था। श्री गाधी के माषण 
से यह सकैत नहीं मिलता कि श्री गाधी अस्पृझ्यो की मांगों पर क्या करने वाले 
थे, यद्यपि मैं उनका अभिप्राय समझ गया था| 


परतु अधिक समय तक लोगों को वह यह सोचने से न रोक सके कि इस 


|. प्रथम गोलपेज सम्मेलन गै जाने से पहले वैं बम्बई में श्री गांधी से मिला था। उन्होंने मुझसे 
कहा था कि बह राजनीतिक गामलौ गै अछूतौ के पथक अस्तित्व क॑ पक्ष मे नही हँ । 
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दिशा में उनकी क्या स्थिति होने जा रही है। सितंबर 17, 1931 को संघीय 
ढांचा समिति की जो ब्रैठक हुई, उसमें श्री गांधी के हाश्च में एक अवसर था। 
बैठक की कार्यसूची में संघीय ढांचा समिति के सदस्यो के चुनाव का प्रश्‍न भी 
शामिल था। इस विषय में औ गाधी के निम्नलिखित विचार थै = 


"मैं इस जउप-शीर्ष (पाच) = विशेष हितों में विशेष निर्वाचनक्षेत्रों द्वारा 
प्रतिनिधित्व पर आता हू। मै काग्रेस के पक्ष में बोलूगा। काग्रेस ने 
हिंदू. मुसलमान, सिख एकता पर विशेष जोर दिया है। इसके लिए 
ठोस ऐतिहासिक कारण हैं परतु कांग्रेस किसी भी रूप में इस सिद्धांत 
को जारी नहीं रखेगी। मैंने विशेष हितों की सूची सुनी है। जहा तक 
अस्पृश्यों का संबंध है, मैं पूरी तरह से सही समझ गया था कि डाक्टर 
अम्बेडकर क्या कहना चाहते हैं, परंतु अस्पृश्यों के हित में उसके 
प्रतिनिधित्व के लिए काग्रेस डाक्टर अम्बेडकर के साथ है। अस्पृश्यों 
के हिते काग्रेस के सामने उतने ही स्पष्ट है, जितने पूरे देश के किसी 
अन्य व्यक्ति को स्पष्ट हो सकते हैं। अतः किसी और विशेष प्रतिनिधित्व 
का मै पूरी ताकत से विरोध करूगा।' 


यह श्री गांधी द्वारा अछूतों के विरूद्ध काग्रेस की युद्ध घोषणा के अतिरिक्त 
कुछ नहीँ था। इसके परिणामस्वरूप काग्रेस और अस्पुश्यो मे सघर्ष शुरू हो गया। 
श्री गाधी की घोषणा से मुझे मालूम हो गया कि श्री गाधी उस अल्पसंख्यक समिति 
में क्या करेंगे जिसमे इस मुख्य विषय पर विचार होना था। श्री गांधी की योजना 
शी कि हिंदू, मुसलमान और सिखो मे समझौता करा कर सांप्रदायिक समस्या 
का पटाक्षेप करते हुए अस्पृश्यों को अलग छोड़ दिया जाए। अल्पसंख्यक समिति 
की बैठक से पहले ही श्री गाधी स्वय अकेले ही मुसलमानों से समझौता करने 
में जुट गये। परंतु कोई समझौता न हो सका। अंततः दिनांक 28 सितबर 1931 
कौ जब अल्पसंरब्यक्र समिति की बैठक हुई उसमें श्री अली इमाम ने मुसलमानों 
के प्रतिनिधि के रूप में बोलते हुए कहा - 
"मैं व्यक्तिगत रूप से नही जानता कि मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से कोई 
समझौता वार्ता चल रही है। मुझे यह जानने का अवसर नही मिला 
कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव चल रहा है। ऐसा हो सकता है, जैसा 
कि मैंने सुना है कि शायद कोई समझौता हो जाए। पर मैं इस विष्षय 
में कछ नहीं जानता। यदि आप मुस्लिम राष्ट्रवादी का विचार मुझसे 
जानने के इच्छुक हैं, तो मैं उसे बतलाने को तैयार हूं। इसके लिए 
मैं आपसे थोड़े समय की अनुमति चाहता हू ।' 


emia - मुख्य बात यह है कि इस समिति का विचारणीय 
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विषय केवल अल्पसख्यक समस्या तक ही सीमित है। 

चेयरमैन सर अली ईमाम- इसी दृष्टि से मैं अपने विचार व्यक्त 
करता हूँ। 

चेयरमैन - यदि इसमें अन्य किसी को कोई आपत्ति न हो तो. 
मैं सर अली इमाम को अनुमति दैता EI 

महामहिम आगा खा ने निम्नलिखित बात कही - 
"मुझे विश्‍वास है कि आज रात को महात्मा गांधी मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल 
से मिलने ज़ा रहे हैं। हमें आशा है कि आपने उस मित्र से आज 
मित्रतापूर्ण वात्तावरण मे बात होगी। जहां तक किसी समझौता वार्ता 
का संबध है, मै इस बारे में यही कह सकता T 


पडित मदन मोहन मालवीय ने भी राय दी कि थोड़े समय के लिए स्थगन 


लाभप्रद होगा। मैने समझ लिया कि कोई चालबाजी होगी, तो मैंने कहा 


“स्थगन के पहले मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा। ऐसे समय में जबकि 
समझौता वार्ता चल रही हो, दूसरे अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों कौ भी 
अपना मामला तैयार करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक 
दलित वर्गा की समस्या का संबंध है, हमने पहले इस अल्पसंख्यक 
उग-समिति को अपना मत प्रकट कर दिया है। 


"मुझे जो करना है, वह यह है कि मुझे समिति के सामने एक संक्षिप्त 
वक्‍तव्य देना है जिसमें मुझे यह बताना है कि हमें विभिन्न विधानमंडलों 
मे कितना-कितना प्रतिनिधित्व चाहिए।' उसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं 
सोचता | मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूँ कि मुझे यह सुन कर 
प्रसन्नता हुई कि साप्नदायिक मुद्दे पर समझौता वार्ता होनें जा रही 
है। परतु आरम में ही मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहूंगा। हम 
नहीं चाहते कि कोई संदेह बाकी रहे कि जो लोग समझौता वार्ता 
चला रहे है, उन्हे जानना होगा कि समिति में समझौता करने वाले 
वे सर्वशक्तिमान नहीं हैं। श्री गांधी अथवा उनसे समझौता करने वाले. 
जो भी पक्ष हो और जो भी स्थिति हो निस्संदेह उनका समझौता मानने 
के लिए हम वाध्य नही हैं। मैं स्पष्ट रूप से इस बैठक में बताए देता 
T 

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि विभिन्न 


J. ताह शिंग परिशिष्ट शा है niria mea मै कहा É! 
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अल्पसंख्यकों द्वारा पेश किए गए दावे उनके अपने दावे हैं। इनका 
दूसरे अल्पसंख्यकों के दावों से कोई सरोकार नहीं। इसलिए जो भी 
समझौता एक अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस के साथ या दूसरे दल के 
साथ अल्पसंख्यकों के दावों की अनदेखी करके करेगा, तो जहां तक 
मेरा सबंध है, मैं उसमें भागीदार नहीं रहूगा। मुझे इस बात से कोई 
लेना दैना नहीं है कि किसी विशेष समुदाय को कोई महत्व मिलेगा 
या नहीं, परंतु मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि महत्व प्राप्त 
करने का दावा कोई भी करें या कोई मी किसी को महत्व दे परंतु 
मेरे हिस्से में से छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। 
मैं यह बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं | 


तदुपरान्त जो हुआ वह कार्यवाही के निम्नाकित उद्धरण से स्पष्ट हो जाएगा- 


"चेयरमैन - कोई भ्राति नही रह जानी चाहिए | इस समिति के सामने 
अंतिम रूप से फैसला हो जाना चाहिए और जब अल्पसंख्यकों अथवा 
समुदायों में कोई विरोधाभास आ जाए, तो उन दलों को चाहिए कि 
उन विवादास्पद मुद्दौ के समाधान के लिए कुछ समय निकाल कर 
हले कर ले। ऐसा कदम महत्वपूर्ण और. आवश्यक सिद्ध होगा, जिसमें 
आम सहमत्ति पर पहुंचा जा सकता है। 

डा. अम्बेडकर - मैंने अपनी स्थिति पूर्णतया स्पष्ट कर दी है। 


"चेयरमैन - डा. अम्बेडकर ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और 
ऐसे ढंग सें की है कि उसमें संदेह की कोई गुंजाइश नही बची है। 
वह स्पष्टीकरण इस समिति के समक्ष विचार-विमर्श के समय आ 
जाएगा। मै वही कहना चाहूगा, जिससे हम सभी एक दूसरे के सहयोग 
से सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंच सकें। जो केवल दो या तीन दलों के 
बीच में ही न हो, बल्कि सर्वसम्मत निर्णय हो। 


"चेयरमैन - स्थिति यह है कि अब हम कार्यवाही स्थगित करते 
हैं और बाद में अपनी बैठकें शुरू करेगे। आप में से दौ अथवा तीन 
दलो में जब तक समझौता वार्ता चल रही है, हमें दूसरे अल्पसंख्यकों 
के दावे भी सुनने होगे। मै सोचता हू. कि वैसा करना हितकर होगा | 
इसमे समय बचेगा और इससे उस समरसता की सम्भावना को भी 
ठेस नही पहुचेगी जो हमारे सिख मित्रो, श्री गाधी तथा सर आगा 
खां तथा उनके मित्रों के बीच स्थापित हो सकेगी। 

“डा. अम्बेडकर - मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या ऐसी उपसमिति 
नियुक्त करना सभव नहीं होगा, जिसमें विभिन्न समुदायों के सदस्य हों 
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साथ में काग्रेस प्रतिनिधि भी हो. जो स्थगन काल में एक साथ बैठकर 
समस्या पर बहस कर ले | 


"चेयरमैन - मैं यह राय देने.जा रहा था। मुझे वैसी समिति नियुक्त 
करने के लिए न कहिए: वरन्‌ स्वयं कीजिए । मैंने आप सबको बैठक 
के लिए आमत्रित किया है। क्या आप लोग अनौपचारिक ढंग से अपने 
आप बैठक करके ऐसा वार्तालाप नहीं कर सकते थे, जिससे वहां पर 
आप जो बात करेंगे, उससे कोई पृष्ठभूमि उभर कर सामने आए। 


“डा. अम्बेडकर - जैसा आप चाहें। 
"चेयरमैन - वैसा करना अधिक अच्छा होगा। 


स्थगन काल में तीनों पक्षों का आपस में कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके पश्चात 
पहली अक्तूबर 1931 में जब अल्पसंख्यक समिति की पुनः बैठक हुई तो श्री गांधी 
ने कहा - 


"प्रधानमंत्री जी पिछली रात महामहिम आगा खां तथा अन्य मुस्लिम 
मित्रों से वार्तालाप करने के पश्चात, हम इस नतीजे पर पहुचे हैं कि 
हम जिस उद्देश्य से यहां एकत्र हुए है, उस निर्णय में एक सप्ताह 
का स्थगन काल होना चाहिएं। इस विषय में मुझे अपने साथियों से 
विचार करने को कोई समय नहीं मिला । वें निस्सदेह मेरे प्रस्ताव से 
सहमत होगे | 


इस प्रस्ताव का समर्थन सर आगा खां ने भी किया। गैं उसका 
विरोध करने के लिए उठा खड़ा हुआ | जो कुछ मैंने कहा वह कार्यवाही 
के निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट है - 


"डा. अम्बेडकर - धन्यवाद, परंतु पता नहीं है किं आज मैं जिस 
स्थिति में हूँ, उससे क्या प्रस्तावित समिति में काम करने से मुझे कोई 
लाम होगा। इसका कारण यह है - पहले ही दिन श्री गांधी ने हमें 
बतलाया था कि उन्होंने सधीय ढांचा समिति के सामने यह कह दिया 
है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कै प्रतिनिधि होने के नाते 
मुसलमानों और सिखों के अतिरिक्त किसी अन्य दल को स्वीकारने 
के लिए तैयार नहीं है। वह एग्लो-भारतीयों, दलित वर्गो और भारतीय 
ईसाइयों को राजनैतिक मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है | मेरे विचार 
में मैं इस कमेटी में ऐसा कह कर शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं कर 
रहा हू क्योंकि मुझे एक सप्ताह पहले दलित वर्गो के प्रश्‍न पर श्री 
गांधी से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ था और दूसरे अल्पसंख्यक 
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वर्ग के सदस्य हम लोग कल जब श्री गांधी से उनके कार्यालय में 
मिले, तो उन्होंने हमसे स्पष्ट रूप से कहा कि संघीय ढांचा समिति 
के सामने जो कुछ उन्होंने कहा था, उसी रवैये पर वह अडिग और 
वही उनका सुविचारित मत है। मैं कहना चाहूगा कि जब तरक दलित 
वर्गो को उस अल्पसख्यक समुदाय कै रूप में मान्यता नहीं होगी, तब 
तक मैं नहीं समझता कि इस संबध में श्री गाधी द्वारा प्रस्तावित कमेटी 
में मेरे शामिल होने से कोई मतलब हल होगा। इसलिए जब तक 
हमें यह आश्वासन नहीं मिल जाता कि यह समिति इस ढग से कार्य 
करती है कि सभी समुदाय जिनके लिए पिछले वर्ष अल्पसंख्यक उप 
समिति ने भारत के भावी संविधान में शामिल .करने की सिफारिश की 
थीं, मैं नहीं समझता कि मैं स्थगन के प्रस्ताव का समर्थन हृदय से 
कर सकू। मै यही स्पष्ट करना चाहता हू। 
x x x 

"डा. अम्बेडकर - मैं अपनी स्थिति और भी स्पष्ट करता हूं | ऐसा 
प्रतीत होता है कि मैने जो कुछ कहा उससे लोगों में कुछ भ्रातिया 
पैदा हो गई हैं। मुझे स्थगन पर आपत्ति नही है। मै समस्या पर विचार 
करने के लिए नियुक्त की जाने वाली किसी समिति का सदस्य बनने 
पर भी एतराज नही उठा रहा हू। यदि वे मुझे इस समिति का सदस्य 
बनने का सम्मान प्रदान करते है तो इसमे शामिल होने से पहले मै 
जानना चाहूंगा कि यह समिति किस समस्या पर विचार करने जा रही 
है। कया हिंदू और मुसलमान के बीच जो परस्पर-विरोधी रवैया है 
उससे सबंधित प्रश्‍न पर विचार किया जाना है? कया उस समिति में 
पजाब के सिक्खों और मुसलमानों के प्रश्‍न पर विचार किया जाना 
है, अथवा ईसाइयों, ऐग्लोइडियनो और दलित वर्गो के प्रश्‍न पर भी 
बातचीत होगी? 

चर्चा आरंभ करने से पहले यदि हम यह भली भाति समझ ले 
कि यह समिति हिंदू और मुसलमानों, हिन्दुओं और सिक्खो के प्रश्‍न 
पर विचार करने के साथ-साथ ईसाइयों, ऐग्लोइडियनो तथा दलित 
वर्गों के प्रश्न पर भी विचार करने की जिम्मेदारी निभायेगी तो गै 
इस बात के लिए पूरी तरह सहमत हू कि इस स्थगन प्रस्ताव को 
ब्रिना किसी आपत्ति के पारित किया जाए। मै फिर भी यह कहना 
चाहता हूं कि यदि मेरी बात नही मानी गई और इस अन्तराल का 
उपयोग केवल हिंदू-मुस्लिम प्रश्‍नो को सुलझाने के लिए किया गया 
तो मैं यह जोर देकर कहूंगा कि इस प्रशन पर स्वय अल्पसख्यक 


HH 
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समिति को ही विचार करना चाहिए और किसी अन्य अनौपचारिक 
समिति को इस साप्रदायिक प्रश्‍न पर विचार करने की अनुमति नही 
दी जानी चाहिए | 

श्री गांधी - "प्रधानमंत्री एवं मित्रो। मैं समझता हूं कि हम लोगों 
ने अपने कार्य की जों रूपरेखा बनाई है, उसके विषय में कछ लोगों 
को श्रम है। मैं सोचता हूं डॉक्टर अम्बेडकर, कर्नल गिडने तथा अन्य 
मित्रगण, जो कुछ होने जा रहा है, उससे बिना बात परेशान हो रहे 
हैं। किसी भी वर्ग के राजनैतिक हितों को नकारने वाला मैं कौन होता 
s| यदि मैं एक भी राष्ट्रीय हित की अनदेखी करता हूँ तो मैं उस 
विश्‍वास के योग्य नहीं हूँ जो कांग्रेस ने मुझमें कांग्रेस का प्रतिनिधि 
होने के नाते प्रकट किया है। निस्संदेह इन विषयों पर मैंने अपने 
विचार प्रकट किए हैं। मुझे उन्ही विचारों पर दृढ़ रहना है। प्रत्येक 
वर्ग के हित की रक्षा करने के बहुत से तरीके हैं। हम संबको मिलकर 
एक योजना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी को अपने विचारों 
पर बल देने से रोका नहीं जाएगा | 


"इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी को अपने विचार प्रकट करने 
में किसी प्रकार का मय हो। प्रत्येक को समान अधिकार होगा। मुझे 
कोई अधिकार नहीं कि मैं किसी पर अपने विचारों को थोपूँ। मैंने 
कंवल राष्ट्र हित में अपने विचार प्रकट किए थे और जब-जब अवसर 
आएगा, मैं अपने विचार पेश करूगा। उनको स्वीकार करना न करना 
आप पर निर्भर है। इसलिए कृपया आप लोग अब अपना ध्यान इस 
ओर लगाएं कि यदि आप सोचते हैं कि इस गोलमेज सम्मेलन में मुह 
चढाए बैठे रहने की अपेक्षा एक साथ बैठकर विचार करने का तरीका 
ठीक है, तो आप इस स्थगन को ही नहीं मानेंगे, बल्कि इन 
अनौपचारिक बैठकों के लिए मैंने जौ प्रस्ताव रखा है, उसमें आप हृदय 
से सहयोग कंरेंगे | 
x x x 

"चेयरमैन = अब मैं इंसे प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, मेरे दिमाग 
में यह बात स्पष्ट है कि हम समय व्यर्थ नहीं गवांयेगे। अब से और 
दूसरी बैठक होने के अंतराल में जैसाकि श्री गांधी ने कहा, अनौपचारिक 
बैठकें होंगी और मुझे आशा है कि आप सभी दलों के लोग उस अवसर 
का लाभ उठाएगे | 


स्थगन के बाद हुई अनौपचारिक बैठक में जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे 
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बताने की आवश्यकता नही है। यह बैठक पूरी तरह असफल रही। इसके अध्यक्ष 
श्री गांधी थे। श्री गांधी ने सांप्रदायिक प्रश्‍न के जटिलतम भाग अर्थात्‌ पंजाब में 
सिख-मुस्लिम झगड़े से आरंभ किया। किसी स्तर तक मामला सुलझत्ता लगा, 
जबकि दोनों पक्ष पंच के फैसले के लिए सहमत हो ग़ाए। यद्यपि सिख चाहते 
थे कि जब तक पच का नाम मालूम न हो जाए, आगे कोई कार्रवाई न की जाए, 
जबकि मुसलमान पंच का नाम प्रकट करने के लिए तैयार न थे। अस्पृश्यों जैसे 
दूसरे .अल्पसख्यको की समस्या हल करने में श्री गांधी को रुचि नही थी यद्यपि 
उन्होंने दूसरे अल्पसंख्यकों की मांगों की सूची प्रस्तुत करने के लिए उनके 
प्रतिनिधियों से कहा था। श्री गांधी ने उनकी मांगो को सुना, परतु अनसुना करने 
के लिए। क्या श्री गांधी ने उन मांगो को बैठक मे विचार करने के लिए रखा? 
जैसे ही सिखौं और मुसलमानों के बीच समझौता विफल हुआ वैसे ही श्री गाधी 
ने बैठक भग कर दी। अल्पसंख्यक समिति की बैठक 8 अक्तूबर 1931 को हुई । 
प्रधानमंत्री ने श्री गांधी को पहले बोलने के लिए कहा। श्री गांधी ने कहा - 


“प्रधानमत्री एवं मित्रों! बड़े खेद एवं दुख के साथ मुझे कहना पद्ध रहा 
है कि विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के मध्य आपसी वार्तालाप द्वारा 
साप्रदायिक एइन को पारस्परिक सहमति के आघार पर हल करने की 
दिशा में मैं एकदम नाकाम रहा। एक सप्ताह निरर्थक गंवाने के लिए, 
प्रधानमंत्री एंव मित्रों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। जब मैंने इस कठिन 
कार्य को अपने हाथों मे लिया था मैं सोचता था कि इस कार्य में 
मुझे सफलता मिलेगी | मुझे धैर्य एव सतौष इसी बात में है कि मैंने 
इसका हल gg निकालने गें कोई कसर नहीं उठा रखी। 


परतु यह कहना पूर्णतया सत्य नहीं होगा कि हमारी बातचीत 
पूर्णतया विफल रही। वार्तालाप की असफलता का कारण भारतीय 
शिष्टमंडल कै सदस्य 9 | EH लगभग समी लोग उन दलों कै जिनका 
हमें प्रतिनिधित्व का करना थां निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, हमें सरकार 
ने नामनिर्देशित किया है। उस बैठक में एक सर्वमान्य हल पर पहुंचने 
के लिए जिन प्रतिनिधियों की उपस्थिति नित्तात आवश्यक थी, वे भी 
उस शिष्टमडल में नहीं थे। आगे मैं कहना चाईँगा कि यह अल्पसख्यक 
समिति बुलाने का समय नही था. इसमें यथार्थ की भावना नही है 
कधोकि हमें पत्ता ही नहीं है कि हमे क्या प्राप्त करना है। यदि हमे 
यह ज्ञात होता कि हम चाहते हैं, उसके बदले ऐसी असफलता हाथ 
लगेगी, तो हम वही रुक जाते और इस अपवित्र विवाद से बचे रहते | 
यदि हमारे मतभेद गहरे हो गए हैं और यदि वे विदेशी प्रमुत्व के कारण 
उभर कर न आते, तो समाधान स्वराज्य सबिधान की बुनियाद न रह 
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कर उसका कलश बन गया होत्ता। मुझे लेशमात्र भी संदेह नहीं कि 
स्वतंत्रता की सूर्य किरणों में सांप्रदायिकता का हिमखड़ पिघल जाएगा | 


"इसलिए मेरा सुझाव है कि अल्पसंख्यक समिति अनिश्चित समय 
के लिए स्थगित कर दी जाएं और संविधान के मूल सिद्धातो की शीघ्र 
रचना की जाए। इस बरीच साप्रदायिक समस्या का सही हल निकालने 
का अनवरत प्रयास होना चाहिए। इससे संविधान निर्माण में कोई 
कूकावट या बाधा नही आनी चाहिए। हमें अपना ध्यान सब बातों से 
हटाकर मुख्य कार्य सविधान निर्माण पर केंद्रित करना होगा। 


“मुझे समिति को यह बताने की जरूरत नहीं कि मेरी असफलता 
का अर्थ यह नहीं कि सांप्रदायिक समस्या का सर्वमान्य हल तलाश 
करने की सभी आशाएं घूमिल हो गई हैं। मेरी, असफलता का अर्थ 
मेरी घोर पराजय भी नहीं है। मेरे शब्दकोष में ऐसा शब्द ही नहीं 
है। मेरी स्वीकारोक्ति का अर्थ केवल विशेष प्रयत्नो का असफल होना 
है, जिनके लिए हमें आपने एक सप्ताह का समय दिया था। 


"मेरी स्वीकारोक्ति का अर्थ है कि मेरी असफलता जिसे सफलता 
की दिशा में एक सीढी मानी जाए और मैं आप सभी से ऐसा करने 
का आह्वान करता हूं। सांप्रदायिक समस्या का हल ढूंढने में हमें चाहे 
जितनी भी असफलता मिलें और गोलमेज सम्मेलन के प्रयत्न विफल 
हो जाते हैं, तो भी मेरी यह राय है कि भावी संविधान में यह एक 
धारा जोड़ दी जाए कि जिन मुद्दों पर निर्णय लिया जा सकता है 
उनकी जाच परख की जाए तथा अंतिम निर्णय देने के लिए एक पंचाट 
बना दिया जाए | 


सभी ने बहस के दौरान श्री गाधी के इस आरोप को गलत बताया कि 
प्रतिनिधि सरकार हारा नामजद किए गए थे और वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं 
करते थे। मैने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा - 


प्रधानमंत्री जी! पिछली रात जब औपचारिक बैठक की समाप्ति के बाद 
हम लोग बैठक से बिदा हुए थे तो हम सबकी कम से कम यह राय 
थी कि जब हम लोग अगली बैठक में शामिल होंगे, तो हम में से 
कोई भी इस प्रकार का भाषण नहीं देगा, जिसमें आरोप की भावना 
हो। मुझे यह देखकर अफसोस होता है कि श्री गांधी ने उस आपसी 
समझौते का गला घोट दिया। मुझे क्षमा करें, मुझे यह कहने का मौका 
मिला है कि श्री गांधी ने वही रो अपनी बात आरभ की जो उनकी 
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नजर में असफलता का कारण था। अब मैं अपने विचार से वहीं बातें 
बताता हूँ, जिन्हें मैं ऑपचारिक बैठक में किसी समझौते पर पहुंचने 
की असफलता का कारण समझता हूं| मैं उन पर यहां पर बहस नहीं 
करना चाहता | अल्पसंख्यक समिति की बैठक अनिश्‍चित काल तक 
स्थगित करने के प्रस्ताव मे 'श्री गांधी की जो बाते मुझे कुछ खटकी 
वह ये थी कि उन्होने अपनी सीमाए लाघी, उन्होने अपने को अपनी 
स्थिति में सीमित नहीं रखा, उन्होने विभिन्न सप्रदायौ के प्रतिनिधियो 
पर, जो यहा गोलमेज सम्मेलन में बैठे हँ, छीटाकशी की। श्री गांधी 
ने कहा था कि सभी प्रतिनिधि सरकार द्वारा नामजद किए गए हैं और 
वे अपने सबंधित समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हम इस बात 
से इंकार नहीं कर करते हैं कि हम सरकार द्वारा नामजद किए गए 
है, परतु जहा तक मेरा सबंध है, इस बात में तनिक मी संदेह की 
गुंजाइश नहीं कि यदि इस सभा के लिए दलित वर्गो को अपने 
प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जाता, तो निश्चय ही मैं ही यहां 
चुन करं आता। प्रश्‍न यह नहीं है कि मैं सरकार द्वारा नामजद किया 
गया हूं अथवा नहीं। मैं अपने उस समुदाय का पूर्णरूपेण प्रतिनिधित्व 
करता हूं। इसम किसी को कोई शक नही रहना चाहिए। 


“महात्मा गांधी सदा से इस बात का दावा करते रहे है कि दलित 
वर्गो का प्रतिनिधित्व काग्रेस करती है और इतना जोरदार प्रतिनिधित्व 
करती है जितना मैं तथा मेरे साथी नहीं कर सकते । इस दावे के 
विषय में मैं इतना हीं कह सकता हूं कि यह एकदम झूठा और 
गैरजिम्मेदाराना दावा है और इस दावे से संबधित लोग इससे सर्वथा 
इकार करते हँ | 

"मुझे अल्मोड़ा जिले के दलित वर्ग सघ के अध्यक्ष का तार मिला | 
मैं समझता हूं, वह सयुक्त प्रात में है, जहा से मेरा कोई परिचय नही 
है और कभी मैं वहा गया मी नही हू। वह तार इस प्रकारं है - 

"यह सभा काग्रेस मे अपने अविश्‍वास की घोषणा करती है और 
उसने देश के अदर और बाहर जो रवैया अख्तियार किया है तथा 
काग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो हथकड़े अपनाए गए हैं. उनकी भर्त्सना 
करती है।' 


मैं इसे और आगे नहीं पढ़ना चाहता। परतु यह कह सकता हू 


कि मैं समझता हूं कि श्री गांधी अस्पृश्यों के बीच में अपनी स्थिति 
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का जायजा लेना चाहेंगे, तो उन्हे सच्चाई का पता चल जायेगा। यद्या 
कांग्रेस में ऐसे भी लोग होगे, जो दलित वर्गो के प्रति सहानुभूति 
दिखलाते होंगे, परंतु दलित वर्ग के लोग काग्रेस में नहीं हैं। यह ऐसी 
स्थिति है, जिसका मैं प्रमाण देना चाहता हू। मैं इन विवादित बिंदुओं 
पर नहीं जाना चाहता। ये मुख्य प्रस्तावना से कुछ अलग प्रतीत होते 
हैं। गांधी जी ने जो मुख्य बात रखी वह यह थी कि यह समिति 
अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए। इस प्रस्ताव के संबंध 
में मैं पूर्णतः सर मोहम्मद शफी के विचारों से सहमत हू। इसके लिए 
केवल दो विकल्प हैं - या तो अल्पसंख्यक कमेटी कोई संतोषजनक 
हल खोजे और यादि यह सभव न हो, तो ब्रिटिश सरकार इस समस्या 
का समाघान स्वयं करें। हम ऐसे किसी तीसरे दल कं पच-निर्णय पर 
इसे छोड़ देने के लिए सहमत नहीं हो सकते, जिसका ब्रिटिश सरकार 
जैसा जिम्मेदाराना भाव न हों। 


प्रधानमंत्री, मुझ एक बात स्पष्ट- करने की अनुमति दें कि दलित 
वर्गों ने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को तुरंत सत्ता हस्तात्तरित करने 
के लिए अभी कोई उत्तेजना नही दिखाई, न वे इसके लिए आतुर 
है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनकी कुछ विशेष शिकायते है और 
मैं समझता हूं कि मैंने उन शिकायतों कौ बहुत सही और स्पष्ट ढग 
से पेश किया है। वास्तव में सच तो यह है कि दलित वर्ग के लौग 
राजनीतिक शक्ति के हस्तांतरण के लिए व्याकुल नहीं हैं। स्पष्टत्त: 
उनकी स्थिति इस प्रकार की है कि वे सत्ता हस्तांतरण के लिए आतुर 
नहीं हैं, परतु यदि इस समय राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण करने 
के लिए जो होहल्ला मचा हुआ है, ब्रिटिश सरकार उसका सामना करने 
में अपने को बेबस पाती है। हम यह जानते हैं कि दलित वर्ग के 
लोग वर्तमान परिस्थितियों में इसका प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं 
है | तब हमारा निवेदन यह है कि सत्ता हस्तातरण कुछ शर्तों के साथ 
ऐसी व्यवस्था में हो कि किसी गिरोह के हाथ में सारी शक्ति न चली 
जाए किसी अल्पत्तत्र के हाथ में न चली जाए अथवा कुछ लोगो के 
गिरोह की मुट्ठी में न दब जाए, चाहे वे मुसलमान हों, या हिंदू। वरन 
वह हल ऐसा हो कि अपने-अपने समुदाय के अनुपात में सत्ता में 
सबको हिस्सा मिले | इस विचार से मुझे ऐसा नही लगत्ता कि सघीय 
ढाचा समिति में मै उस समय तक कैसे भाग लू जब तक कि मैं 
यह नहीं समझ पाऊ कि उस समथय तक मेरी तथा मेरे समुदाय की 
कया स्थिति होगी |' 
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प्रधानमंत्री ने अपने समापन में कहा - 


“हम बैठक स्थगित करते हैं। मैं दुबारा आप लोगों की बैठक बुलाऊगा। 
इस बीच मैं चाहूंगा कि मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, जो 
अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि हैं वे भी अपनी ओर से प्रयत्न करे | 


यदि आप लोगों में कोई आम सहमति हो जाती है, तो मेरी 
राय है कि उससे सबको अवगत कराए......... । ब्रिटिश सरकार आपके 
समझौते में आडे नहीं आएगी। इसलिए मै चाहता हूं कि हमने अब 
तक जो निराशाजनक बाते सुनी, उन्हें छोड़कर अब अपने दिलों में 
यह बात रखें कि ब्रिटिश सरकार आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि 
ब्रिटिश सरकार कृतसकल्प है कि मारत में ऐसा सुधार किया जाए 
जो हमारे विचारों से मेल खाता हो और जिससे स्वतंत्रता की ओर 
कदम बढ़ता हो। यही हम चाहते हैं। मैं सभी प्रतिनिधियों से अपील 
करता हूं कि प्रगति में किसी भी प्रकार के रौड़े न अटकाएं। 


[४ 


प्रधानमंत्री के सुझाव के अनुसार अल्पसख्यकों के प्रतिनिधियों ने इस उद्देश्य 
से अनौपचारिक बातचीत की कि वें इसका कोई हल निकालें। उन्होंने आपस 
में विचार-विमर्श कर एक करार तैयार किया और उसे 13 नवंबर 1931 को 
अल्पसंख्यक समिति की बैठक की पूर्वसध्या पर प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया। 
उस बैठक का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा - 


"आरभ से ही इस समिति का कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आज मुझे 
इस बात पर खेद है कि आप सब लोग एक सर्वमान्य समाधान पर 
पहुंचने मे असफल रहे है। 


"कल रात एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला था जिसमें मुसलमानों, 
दलित वर्गों तथा कुछ हद तक भारतीय ईसाइयों, एंग्लॉं-इंडियनों और 
ब्रिटिश समुदाय के प्रतिनिधि थे। वे कल रात हाउस आफ कामन्स 
मे मेरे कक्ष में आकर मुझसे मिले। उनके पास तैयार किया गया वह 
सहमति पत्र मी था, जिस पर उन सबकी आम राय थी। उन्होंने मुझे 
बतलाया कि उस समझौते में ब्रिटिश भारत की 46 प्रतिशत जनता 
की मांग समाविष्ट है। 


"उस समय तुरंत उस पर विचार करने का समय नहीं था। मै 
समझता हू, मुझे दिया गया वह समझौता पत्र कमेटी के अधिवेशन 
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में अधिकृत रूप में रखा जाए और इसके लिए मैं आगा खां से जवाब 
देने के लिए कहूंगा कि वह उस समझौता पत्र को यहा प्रस्तुत करें |" 


आगा खां उठ खडे हुए और बोले - 


"प्रधानमंत्री मैं मुसलमानों, दलित वर्गों, एग्लोइडियनो, यूरोपियनों और 
भारतीय ईसाइयों की ओर सो वह समझौता प्रस्तुत करता हूं, जिसमें 
वे सभी लोग सांप्रदायिक समस्या का हल निकालने में सफल हुए, 
जो गोलमेज सम्मेलन की साप्रदायिक समिति से संबंधित l हम 
यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस कठिन और जटिल प्रस्ताव 
पर यह समझौता बहुत सोच चिचारकर किया गया है और इसे संपूर्ण 
रूप में लिया जाना चाहिए। इस समझौते के सभी अंश एक दूसरे 
के पूरक है| 


यह दस्तावेज अल्पसंख्यक समझौता' (माइनारिटीज पैकट) कै नाम से प्रसिद्ध 
Ë | निस्संदेह भी गांधी जी के भाषण ने सबका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित 
किया। इस समझौते से शी गाधी बिफर उठे। वह अल्पसंख्यक समझौता प्रस्तुत 
करने और विशेषकर अछूतो को पृथक राजनीतिक अघिकारों पर मान्यता मिल 
जाने के कारण, आग बबूला हो गए। श्री गांधी ने जो कहा वह इस प्रकार था - 


"मैंने जो कुछ पहले कहा था, उसे दोहराना चाहता हू कि हिदुओ, 
मुसलमानों और सिखों को जो समझौत्ता मान्य होगा काग्रेस उसे हमेशा 
स्वीकार करैगी। कांग्रेस किन्ही अन्य अल्पसंख्यक सप्रदायों के विशेष 
निर्वाचन को स्वीकार नहीं करेगी। दो शब्द तथाकथित अस्पृश्यों के 
विषय में कहना चाहूंगा कि दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मैं 
समझता हूं, परंतु अस्पृश्यों के बारें में जो बातें की गई हैं, वह हम 
सब का अग भग है। इससे जन्म-जन्मातर तक विभाजन की रेखा 
खिंच जाएगी। मैं अस्पृश्यौ के महत्वपूर्ण हितों का सौदा नहीं करूगा, 
चाहे भारत की स्वतंत्रता भी दाव पर लगी हौ। मैं अपने आप को 
व्यक्तिगत रूप में अस्पृश्यौ की बहुसख्या का एकमात्र प्रतिनिधि होने 
का दावा करता हूं। मै यहां पर केवल काग्रेस की ओर से ही नहीं 
बोल रहा हूं, वरन्‌ अपनी ओर से भी बोल रहा हूं और मेरा दावा 
है कि यादि अस्पृश्यों मे जनमतसग्रह कराया जाए, तो उनके मत मुझे 
मिलेंगे और मेरा स्थान शीर्ष पर होगा। मैं भारत के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक अस्पृश्यो से कहूगा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली तथा उनके 
लिए पृथक आरक्षण उनके इस कलुषित अलगाव को मिटाने का सही 


I. w परिशिष्ट तीन में |... यह परिशिष्ट तीन मै शामिल है| 
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तरीका नहीं है। यहं उन्हीं के लिए लज्जा की बात नहीं है, वरन्‌ 
कट्टर हिंदुओं के लिए भी लज्जाजनक ६। 


"यह समिति और सारी दुनिया समझ ले कि आज हिंदू सुधारको की 
एक संस्था है, जो अस्पृश्यता कै कलंक को मिटाने का प्रण ले चुकी 
$। हम नहीं चाहते हैं कि सरकारी कागजात पर तथा जनगणना में 
अस्पृश्यों का पृथक वर्ग दर्शाया जाए। सिख लोग जैसे हैं, निरंतर बने 
रहे, मुसलमान और यूरोपियन लोग भी। क्या अस्पृश्य भी निरंतर 
अस्पृश्य बने रहेंगे? मैं आगे और स्पष्ट कहूंगा कि अस्पृश्यता बनी रहने 
की अपेक्षा हिंदू धर्म का नामोनिशान मिट जाना बेहतर होगा। अतः 
डाक्टर अम्बेडकर की आकांक्षा है कि अस्पृश्यो की उन्नति होने के 
लिए. सम्मान प्रदर्शन करते हुए, मैं उनकी भावना और योग्यता का 
सम्मान करता हूँ. परंतु यहां मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि उन्होंने गलत 
दिशा में सिर खपाया है। उन्हें जो कदु अनुभव हुए हैं, शायद उसी 
की छाप उनके निर्णय पर है। इससे मुझे यह कहते हुए दुःख होता 
%। यदि इस विषय पर मैं चुप्पी साध लूँगा, तो मै उनके हितों क॑ 
प्रति वफादार नहीं होऊंगा जो मुझे जी जान से प्यारे हैं। मै उनके 
अधिकारों को लेकर कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा, चाहे उसके बदले 
मुझे सारे विश्‍व का साम्राज्य ही क्यों न मिल जाएं! मै पूरी जिम्मेदारी 
के साथ बोल रहा हूं और कहता हूं कि डाक्टर अम्बेडकर जो दावा 
पेश करते है, जैसे कि वह भारत के समस्त अस्पृश्यों की ओर से 
बोलते हैं, इससे हिदू धर्म का विभाजन होगा, जिसे मैं किसी भी कीमत 
पर नहीं होने दूंगा। यदि अस्पृश्य इस्लाम अथवा ईसाइयत ग्रहण करना 
चाहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीँ। मैं उसे बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन 
मैं यह नहीं बर्दाश्त करूंगा कि हिंदू धर्म गांव-गांव में दो भागों में 
जत हो जाए। जो अस्पृश्यों के राजनैतिक अधिकारों कें हितों की 
बात करते हैं, वे भारत को नहीं जानते। वे नहीं जानते कि भारत 
का समाज किस प्रकार बना है। इसलिए मैं पूर्णतया स्पष्ट कर देना 
चाहता हुं, चाहे मैं अकेला भी रह जाऊ, मै अंतिम सांस तक इसका 
विरोध a 


चेयरमैन ने, यह जानकर कि उसमें कोई सर्वमान्य समझौता नहीं हो पाया 

है. अल्पसंख्यक समिति के अनिश्चित काल कै लिए स्थगित करने कें पहले, 
प्रतिनिधियों को परामर्श देते हुए कहा = 

“क्या इस समिति के समस्त सदस्यगण सांप्रदायिक समस्या को हल 

करने के लिए मुझसे लिखित अनुरोध करेंगे और मेरे द्वारा किए गए 
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फसले को स्वीकार कर लेंगे? मैं समझता हूं कि यह अच्छा प्रस्ताव 
है..... क्या सदस्यगण ऐसा अनुरोध करते हुए यह प्रण करेंगे कि मैं 
किसी वर्ग या व्यक्ति से ऐसा नहीं चाहता हूं, चाहे वह अस्थायी ही 
हो और आप सभी लोग उस पर अपनी सहमति प्रदान करेंगे? गैं अभी 
ऐसा नहीं चाहता, मैं कहता हूं कि क्या आप लोग इस विशवास के 
साथ दिए गए फैसले को मानेंगे और नये संविधान के अनुसार पूरी 
क्षमता के साथ कार्य करेंगे और अपने नाम लिखकर देंगे? मैंने कई 
वर्गो से कम से कम कुछ व्यक्तियों से भी समय-समय पर कहा है, 
परतु उसका कौई परिणाम नहीं निकला। इससे स्थिति में सरलता 
आएगी, परतु उसे दरकिनार करते हुए उन बातों को न भूल जाए, 
जो मैने बैठक का आरंभ करते हुए कही थी कि संविधान निर्माण की अपेक्षा 
सरकार को सांप्रदायिक गतमेदों को अधिक महत्व नही दिया जाना चाहिए |" 
y 


इस प्रकार अल्पसंख्यक समिति द्वारा सांप्रदायिक समस्या का हल दूंढ निकालने 
के समस्त प्रयत्नो पर पानी फिर गया। समिति में बहस के कारण श्री गांधी का 
ध्यान अस्पृश्यं की और गया। प्रत्येक ने अनुभव किया किं श्री गांधी अस्पृश्यों 
के कट्टर शत्रु है । अस्पृश्यो के प्रश्‍न पर आ गाधी ने अपनी पूरी शक्ति लगा 
दी और अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दिया, जैसे कि श्री गांधी का गोलमेज 
सम्मेलन में जाने का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों की मांगों की काट करना ही रहा 
हो। जो श्री गांधी के मित्र थे, वे मी अस्पृश्यों की मांगों के प्रति श्री गांधी का 
वास्तविक रूप देखकर सकते मे पड़ गए। मुसलमानों तथा सिखों की मांग पर 
श्री माधी की सहमति तथा अस्पृश्यो की माग को नकार देना उनके लिए बड़े 
अचरज की "बात थी। उन्होने इस विषय पर जो कुछ स्पष्टीकरण मागे श्री गांधी 
उनका विरोध करने का कोई ताकिंक जत्तर नहीं दे सके। गोलमेज सम्मेलन में 
श्री गाधी का तक यही था कि हिदुओं ने अस्पृश्यों के उद्धार का कार्य गभीरता 
से लिया है और इसीलिए उन्हे राजनैतिक सरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं । 
गोलमेज सम्मेलन के बाहर श्री गाधी ने इसके विपरीत जो कारण प्रस्तुत किया 
था वह इस प्रकारं है - अ गाधी ने अपने पक्ष में कहा = 
"मुसलमान और सिख भली भांति संगठित हैं, परतु अस्पृश्य नहीं। उनमें 
राजनैतिक चेतना बहुत कम है। वे काफी सत्ताए_ इए ओर भयाक्रांत 
है. उनके प्रति भीषण दुर्व्यवहार हुआ है। मैं उन्हें भय से मुक्ति दिलाना 
चाहता हूं | यदि उनके लिए पृथक मतदान की व्यवस्था कर दी जाएगी, 
तो गावों मे उनकी दशा बहुत दयनीय ही जाएगी । वहां कट्टर हिंदुओं 
का ही प्रभुत्व है। वहा हिंदुओ का ही उच्च वर्ग है. जिन्होंने युगों से 
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अस्पृश्यो की उपेक्षा का पश्चाताप करना है। यह पश्चाताप उनका 
सामाजिक सुधार तथा उनकी सेवा करके ही किया जा सकता है 
उनके लिए पृथक निर्वाचन मांग कर नहीं। पृथक मतदान से उनके 
और हिंदुओं क॑ बीच झगडे खड़े होंगे और उन्हें हिंदुओं से अलगकर 
देंगे। आपको समझ लेना चाहिए कि मैं सिखों और मुसलमानों के 
विशेष प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को सहन कर सकता हूँ, मुझे विश्वास 
है कि अस्पृश्यों के लिए यह गंभीर खतरे की बात होगी | मुझे विश्‍वास 
है किं अस्पृश्यों के लिए पृथक मतदान वर्तमान सरकार की ताजा 
तरकीब है। केवल इस बात की आवश्यकता है कि मतदान सूची में 
उनके नाम होने चाहिए और संविधान में उन्हें मौलिक अधिकार दिए 
जाएं। ऐसे मामलों में जहां उनके साथ अनुचित व्यवहार किए जाएं 
और उनके प्रतिनिधि को जानबूझकर बाहर कर दिया जाए. तो उन्हे 
विशेष चुनाव पंचाट का अधिकार हो कि चुने गए अभ्यर्थी को हटा 
कर उस व्यक्ति को सीट देने का अवसर दें, जो हार गया था। पृथक 
मतदान से वे सदा के लिए अलग हो जाएंगे। मुसलमान सदा 
मुसलमान रहेगा। क्‍या आप अस्पृश्याँ को सदा के लिए अस्पृश्य ही 
बनाए रखना चाहते हैं? पृथक मतंदान इस कलक को अमिट और 
एक्का बना देगा। आवश्यकता इस बात की है कि अस्पृश्यता समाप्त 
की जाएं और जब आप इतना कर लगे, तब जौ पृथकता का भाव 
उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग पर लादा गया है, समाप्त हो जाएगा। जब्र 
आप पृथकत्ता के भेद की नष्ट कर देंगे, तब आप किसे पृथक निर्वाचन 
देंगे? आप यूरोप के इतिहास पर दृष्टिपात करें । कया आपने श्रमिक 
वर्ग अथवा वहा की महिलाओं को पृथक मतदान अधिकार दिया था? 
आप अछूतों को वयस्क मताधिकार देकर उन्हें संरक्षण प्रदान करें। यहां 
तक कि दभी हिंदू भी उनसे वोट मांगने जाएंगे। 

"तब आप पूछेंगे कि क्‍या डा. अम्बेडकर तब भी उनके प्रतिनिधि 
के रूप में पृथक मतदान अधिकार की मांग करेंगे? मैं डा. अम्बैडकर 
की बड़ी इज्जत करता हू। उन्हे क्षुब्ध होनें का पूरा अधिकार है। यह 
रचंय उनके धैर्य की बात है कि वे हमारा सिर नहीं तोड़ सकते। वह 
आजकल इतने अधिक अविश्‍वास और शका से भरे हुए है कि उन्हे 
उसके अतिरिक्‍त और कुछ नही सूझता। उन्हें प्रत्येक हिदू अस्पृश्यो 
का पक्का शत्रु नजर आत्ता है और यह स्वाभाविक है | आरंभ मे दक्षिणी 
अफ्रीका मे मेरे साथ भी यही स्थिति थी। मै जहा कहीं जाता यूरोपियन 
लोगों द्वारा सताया जात्ा। यह डा. अम्बेडकर के लिए स्वाभाविक है 


a बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाङमय 


कि उनके खून में उबाल आ जाए, परतु उन्होंने जो पृथक मतदान 

की माग की है, उससे समाज सुधार नहीं होगा, भले ही वे सत्ता और 

अपनी हैसियत बढ़ा लैं। परतु इससे अस्पृश्यों का कोई हित नहीं 

होगा | मैं साधिकारं यह कह सकता हूं, क्योंकि मैं उन अस्पृश्यों के 

साथ रहा हू. और वर्षां तक उनके सुख-दुख मे हिस्सेदार रहा É 

गोलमेज सम्मेलन में श्री गांधी केवल प्रचार से सतुष्ट न थे। जब उन्होंने 
देखा कि प्रचार करने से भी कोई आशातीत सफलता हाथ नहीं लग रही है, 
तो वे षड्यंत्र पर उतर आए। जब श्री गांधी ने सुना कि प्रधानमंत्री की राय के 
अनुसार अल्पसंख्यक समझौता प्रस्तुत होने वाला है और उस समझौते से अस्पृश्यों 
को सभी अन्य अल्पसख्यको का समर्थन मिलने वाला है, विशेषकर मुसलमानों के 
समर्थन से तो श्री गांधी परेशान हो गए, तो उन्होंने अस्पृश्यों को अलग-थलग 
करने के लिए नया पासा फॅका। इसके लिए श्री गांधी ने मुसलमानों की 
।+ मागें मान ली और उन्हें अस्पृश्यों से अलग करने की योजना बनाई यद्यपि 
वै ऐसा करने के लिएं पहले सहमत नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान 
अस्पृश्यो को समर्थन दे रहे हैं, तब श्री गांधी ने उनकी 14 सूत्रीय मांग इस 
सौदेबाजी कं साथ मानने के प्रति सहमति प्रकट की कि वे अस्पृश्यों को समर्थन 
+ Š | जो सुलहनामा तैयार किया गया वह इस प्रकार था - 
गांधी मुस्लिम समझौते का प्रारूप' 
गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधिः 
टेलीफोन : विक्टोरिया - 2360 क्वीन्स हाउस 
तार : कोर्ट लाइफ - लंदन ५7-सेंटजेम्स कोर्ट 
बकिघम गेट लंदन, एस.ङब्ल्यू.] 
6 अक्तूबर, 1931 
क्रो गाधी तथा मुस्लिम प्रतिनिधियों की कल रात 10 बजे जिन प्रस्तावो पर 

बहस हुई थी, वै दो मागों मे विभाजित हैं - अपने हितों की सुरक्षा के लिए 
मुसलमानों ने जो प्रस्ताव रखे तथा श्री गाधी ने काग्रेस की नीति के संबंध में 
जो प्रस्ताव रखे। उन दोनो प्रस्तावों पर श्री गाधी ने स्वीकृति प्रदान की और 
वे मुस्लिम प्रतिनिधि-मडल के सामने विचारार्थ रखे गए - 


। यह दस्तावेज वैने 19 पे अपनी पुस्तक 'साटस आन पाकिस्तान Q परिशिष्ट के रूप गै छापा 
था। यहां उस समग पहली बार प्रकाशित हुआ था। इसकी प्रामाणिकता पर कनी भी रून्दैह नही 
किया गदा | 

) इससे पता चलता है कि यह दस्तावैज मुस्लिम लीग प्रतिनिधिगण्डल के लैटर-पैड पर टाइप किया 
गंगा श्या] 
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मुस्लिम प्रस्ताव 


पजाब और बगाल मे मुसलमानो की 
संख्या । प्रतिशत अधिक है । परतु 


यह प्रश्न मुसलमानों पर छोड दिया 


जाए कि नया संविधान लागू होने से 


पहले सदन में सदस्य सख्या का ५] । 
प्रतिशत सरक्षण मुसलमानों को सयुक्त | 


मततः "न के हारा दिया जाए या नही । 


दूसरे प्रातो में जहां पर मुसलमान 


अल्पमत में है वर्तमान अनुपात जारी | 
रहे, परन्तु सीटें सयुक्त मतदान कै | 


अधीन सुरक्षित रहे अथवा पृथक पृथक 
मतदान के, इस पर मुस्लिम मतदाता 
सविधान के अतर्गत जनमत्तसम्रह द्वारा 
निर्णय करें और उनका निर्णय स्वीकार 
किया जाए। 


. यह कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों 


संदनो में अंग्रेजी राज के प्रतिनिधियों 
की कुल संख्या का 26 प्रतिशत 
मुसलमान प्रतिनिधियो का होना चाहिए 
और 7 प्रतिशत कम से कम मुसलमान 
होने चाहिए। यह उस कोटे में से 
होना चाहिए जो भारतीय राज्यों को 
आवंटित किया जाये अर्थात पूरे सदन 
का एक तिहाई प्रतिनिधित्य मुसलमानों 
को मिलना चाहिए । 


- यह कि अवशिष्ट अधिकार अंग्रेजी 


राज की प्रात्तीय सरकारों में अंतर्निष्ठित 
होने चाहिए | 
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श्री गाधी का प्रस्ताव 


यह कि मतदान का अधिकार पूर्ण 
वयस्क मताधिकार के आधार पर 
होना चाहिए | 


वहां पर सिर और हिंदू 
अल्पसख्यको के अतिरिक्त किसी 
को सरंक्षण नहीं होगा। 


कांग्रेस माग करती है कि - 


[) पूर्ण स्वतंत्रता (||) सेना पर 
तुरंत एवं पूर्ण नियंत्रण, (11) विदेशी 
मामलों पर पूर्ण नियंत्रण, (५) 
वित्त पर पूर्ण नियंत्रण, (४) किसी 
स्वतंत्र अधिकार द्वारा सार्वजनिक 
ऋणों (डैटस) और दायित्यो की 
जांच करना | (४॥ हिस्सेदारी क॑ 
विषय में दोनों पक्षो को निरस्ति 
का अधिकार | 


४] बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाडमय 


५. यह किं निम्नांकित विंषयो पर भी 
सहमति हुई थी- 

1) सिंध', (1) उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, | 
(ID सेवाएं, (९५) मंत्रिमंडल" 
(५) मौलिक अधिकार तथा धार्मिक 
एवं सांस्कृतिक मामलों सें संरक्षण | 
(५) किसी भी संप्रदाय के विरुद्ध 
कानून बनाने पर सुरक्षात्मक उपाय | 


यह सत्य है कि इस समझौते के प्रारूप में अस्पृश्यों का कहीं भी उल्लेख 
नहीं किया गया। परंतु मुसलमान सिखों के अतिरिक्त किसी अन्य समुदाय को 
समर्थन न देने के लिए वचनबद्ध थे - इस बात से साफ स्पष्ट है कि वे अस्पृश्यों 
को कोई समर्थन नहीं देना चाहते थे। इस षड्यंत्र में श्री गांधी ने मुंह की खाई, 
जौ स्वाभाविक था। मुसलमान, जो अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे 
थे, अपने वायदै पर नहीं टिक सके और अस्पृश्यो की मागो के विरोध पर चुप 
लगा गए और उसका विरोध नही किया। औ गाधी अस्पृश्यों को दबाने की धरुन 
मे इतना बोखलाए कि भले बुरे का भेद ही नहीं कर सके। श्री गांधी अपने शब्दों 
पर टिके नहीं रहे | अल्पसंख्यक समिति में श्री गांधी ने कहा था कि यदि समिति 
अस्पृश्यौं के पृथक मतदान की मांग पर सहमत होती है, तो उसे इसका अधिकार 
है। उसका अर्थ था बहुमत के फैसले को मानना। परतु जब उन्हें मालूम हुआ 
कि दूसरे अल्पसंख्यक अस्पृश्यो की मागो का समर्थन कर रहे हैं, तब श्री गांधी 
का मुसलमानों के पास आकर उनकी चौदह सूत्रीय मांग बेहिचक स्वीकार कर 
ले, जिन्हें काग्रेस हिंदू महासभा, यहां तक कि साइमन कमीशन भी अस्वीकार कर 
चुका था। श्री गांधी ने लोकमत की भी अनदेखी कर दी। नैतिकता का जूलूस 
निकाल दिया। पर उनकी शैतानी चाल भी न चल पाईं, क्योंकि मुसलमानों ने 
उनको मझधार में छोड़ दिया। जब गोलमेज सम्मेलन कै दूसरे सत्र का अवसान 
हो गया, तब अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री का प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया, जिसमे लिखित रूप से प्रधानमत्री को अधिकृत किया गया था कि 
वह पंच के तौर पर साप्रदायिक समस्या पर निर्णय Š | इस बात को अल्पसख्यको 


. सिंध का पथक्करण अगिंप्रेत है | 

प्रशिचिंगौत्तर प्रांत गें प्रांतीय स्वायत्तता r ger सरकार अंधिप्रेत 2 | 
सेय्या में प्रतिनिधित्व अभिष्नत È | 

गजिगडले गै प्रतिनिधित्व अगिप्रेत दै । 


sma = ha = 
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ने भी मान लिया था। श्री गांधी! सहित बहुत से प्रतिनिधियों ने भी यह लिखित 
रूप में दिया था। प्रतिनिधियों को अब कुछ करना ही नहीं था और भारत आकर 
प्रधानमंत्री के निर्णय की प्रतीक्षा करनी थी जिसके लिए उन्हे खुशी खुशी पच 
बनाया गया था। 


VI 


इसके पहले कि इस विषयं में कुछ कहूं, प्रधानमंत्री ने क्या फैसला दिया, मैने 
मताधिकार समिति के सदस्य की हैसियत से, जो अजीब हालत देखी, मै उसको 
बताना चाहता हूं | दूसरे गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने के बाद, प्रधानमत्री ने 
नए संविधान में मताधिकार के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति द्वारा 
जांच-पडताल कराने की सलाह दीं। तदनुसार दिसंबर 1931 Š लार्ड लोथियन 
के सभापतित्व में एक कमेटी नियुक्ति की गई। इसका उद्देश्य था, मताधिकार 
की व्यवस्था के लिए सुझाव देना। इस विषय मे प्रधानमत्री ने, जो पत्र लिखा 
था, उसकी भाषा इस प्रकार थी - 
"वि्चायको मे जिन्हें उत्तरदायित्व दिया जाने वाला है, जनसाधारण का 
प्रतिनिधित्व होना चाहिए और किसी समाज के किसी भी महत्वपूर्ण वर्ग 
के लिए अपनी आवश्यकताओं और विचारों को व्यक्त करने के साधनों 
की कमी नहीं होनी चाहिए ।' 
समिति ने जनवरी 1932 में अपना कार्य आरंभ किया। अपना काम निपटाने 
के लिए उसने प्रांतीय सरकारों का सहयोग लिया और सभी प्रांतों में इस काम 
के लिए प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय मताधिकार समितियां बनाई गई. जिसमें गैर- 
सरकारी सदस्य रखे गए। समिति ने प्रश्नावली जारी की। प्रातीय सरकारों ने 
प्रांतीय मताधिकार समितियां तथा व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर 
भेजे। प्रत्येक प्रांतीय मताधिकार समिति ने साक्ष्यों की जांच की। प्रांतीय सरकारों 
तथा प्रांतीय समितियों ने केद्रीय समिति को अपनी अलग-अलग रिपोर्ट भेजी। 
केंद्रीय समिति ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उन प्रांतीय समितियों तथा 
प्राततीय मताधिकार समितियों से उन रिपौटॉँ पर विचार विमर्श किया। लोधियन 
समिति को दिए गए सामान्य कार्य के अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने एक मुख्य कार्य 
भी उसको सौंपा था, जो अस्पृश्यों की राजनैतिक मागों के सबघ में था। प्रघानमत्री 
ने कमेटी के अध्यक्ष को अपने पत्र मे, जो निर्देश दिए थे, वे इस प्रकार थे- 
"गोलमेज सम्मेलन की विभिन्न बैठको में हुए विचार-विमर्श से स्पष्ट 


|... तिने ऐसा कुछ लिख कर नही दिया था। ैने महसूस किया था कि अस्पृश्यो की मागे इतनी 
म्यायोचित हैं कि उसके लिए पच-फैसले की आवशकता नही थी। 
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है कि नए संविधान में दलित वर्गो के प्रतिनिधित्व की समुचित 
व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। नामजदगी द्वारा किए जाने वाले 
प्रतिनिधित्व के तरीके को अब उपयुक्तं नही कहा जा सकता। जैसा 
कि आपको विदित है, दलित वर्गा के लिए पृथक मतदान व्यवस्था 
के प्रश्न पर मतभेद हैं और आप की समिति इस प्रश्न को हल करने 
के लिए इसकी जांच-पड़ताल करे कि दलित वर्गों के लिए ऐसा 
करना कहा तक उचित रहेगा और जनसाधारण के मताधिकार 
सुरक्षित रह सके | दूसरी बात यह है कि दलित वर्गों के लिए पृथक 
मतदान की व्यवस्था पर अतिम रूप से निर्णय ले लिया जाए कि 
जिन प्रांतों में जनसंख्या के अनुसार उनका पृथक अस्तित्व है, आपकी 
समिति मत्ताधिकार की समस्या पर गभीरता से विचार करे, जिससे 
सभी तथ्यों को सम्मिलित करके दलित वर्गों क॑ पृथक प्रतिनिधित्व 
के सिद्धांत का हल दूंढने में सुविधा हो।' 
इन निर्देशों का पालन करने से अंग्रेजी राज में समिति के सामने अस्पृश्यों 
की समस्त जनसंख्या के लिए हल दढूढ़ निकालने का भारी काम था। 
अस्पृश्यों की कितनी जनसंख्या है, इस प्रश्‍न के उत्तर चौंकाने वाले थे। जौ 
साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उनके अनुसार प्रातों में अस्पृश्यों की जनसख्या बहुत कम 
है | ऐसे साक्ष्यों की भी कमी नहीं थी, जिनके अनुसार अस्पृश्य बिल्कुल नहीं हैं। 
यह विचित्र स्थिति थी कि हिंदू साक्ष्य अस्पृश्यौं के अस्तित्व को बिल्कुल अस्वीकार 
करते अश्वा उनकी सख्या नगण्य बता कर सच्चाई पर पर्दा डाल रहे थे। इस 
षड्यत्र में प्रातीय मताधिकार समिति के सदस्य भी शामिल थे। आश्चर्य की बात 
तो यह है कि लोथियन समिति के हिंदू सदस्य भी इस कुचक्र में सम्मिलित थे। 
अस्पृश्यों के अस्तित्व को अस्वीकार करना अथवा उनकी संख्या नगण्य बताने के 
प्रयास तो कुछ प्रांतों में बुलंदियों पर थे। हिदू उनको पूरी तरह कैसे छिपा रहे 
थे, यह बात अस्पृश्यों की समस्या पर निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट होती है। 
वर्ष 1931 में उत्तरप्रदेश में जनगणना आयुक्त के अनुमान के अनुसार अस्पृश्यों 
की जनसंख्या 01 करोड़ 26 लाख थी; प्रातीय सरकार के अनुसार 68 लाख 
थी, जबकि मताधिकार समिति ने केवल 6 लाख ही बताई थी। बंगाल में जनगणना 
के अनुसार सख्या 01 करोड़ 3 लाख, प्रातीय सरकार के अनुसार 01 करोड़ 
12 लाख तथा प्रांतीय मताधिकार कमेटी के अनुसार केवल 07 लाख थी। 
गोलमेज सम्मेलन से पूर्व किसी भी हिदू ने अस्पृश्यों की सही जनसख्या 
जानने की कोशिश नहीं की। वे जनगणना के आकड़ों से संतुष्ट थे, जिनमें 
अस्पृश्यों की संख्या 7 से 8 करोड़ बतलाई गई थी। जब लोथियन समिति ने 
इस प्रश्‍न पर विचार करना आरभ किया, तब हिंदुओं ने जनसंख्या के उन आकड़ों 
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को अचानक उस समय चुनौती क्यों दी? उत्तर बहुत स्पष्ट है। लोथियन समिति 
से पहले अस्पुश्यों की जनसंख्या को कोई महत्व नहीं दिया गया था, परंतु गोलमेज 
सम्मेलन के बाद जब हिंदुओं की आंखे खुली कि अस्पृश्य अपना अलग प्रतिनिधित्व 
मांग रहे हैं, जिन्हें अब तक हिंदू दबाए बैठे हुए थे, जिनका उपभोग सवर्ण हिंदू 
बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तब हिंदुओं ने समझा कि अस्पृश्यों के अस्तित्व 
को स्वीकार करना सवर्ण हिंदुओं के हितों के आड़े आएगा। उन्होंने मर्यादा और 
सत्य का गला घोंट्ने में कोई कसर नही उठायी और भारत में अस्पृश्यों को 
नकारनें का सरल उपाय खोज लिया। तब उन्होंने निश्चय किया कि अस्पृश्यों 
की राजनीतिक मांगों को नकारा जाए तथा किसी भी प्रकार के तर्क की गुंजाइश 
न छोड़ी जाए। यह इस बात का प्रमाण है कि हिंदू कितना षड्यंत्र रच सकते 
हैं और वह उल्लू सीधा करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अस्पृश्यों के 
विरुद्ध सुनियोजित ढंग से क्या-क्या कर सकते हैं। 


VII 


हम फिर पहली बात पर आते हैं| गोलमेज सम्मेलन से मात खाकर भारत लौटने 
वालों में श्री गांधी फ्ले व्यक्ति थे, जहां पर उनके आलोचको के अतिरिक्त 
श्री गांधी का कोई अंध भक्तं नहीं था। कहा जात्ता है कि वापसी के समय रोम 
में उन्होंने अपने बयान में एक संवाददाता से सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से 
चलाने की धमकी दी थी, जिसके कारण भारत पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार करके 
जैल में बंद कर दिया गया था। यद्यपि वह जेल में थे, परतु उनके मस्तिष्क 
में स्वराज की अपेक्षा अस्पृश्य ही कुलमुला रहे थे। उन्हें आशंका थी कि उनके 
प्राणों की बाजी लगाने की धमकी देने के बावजूद कहीं अस्पृश्यो की मांगो को 
मान न लिया जाय। प्रधानमंत्री को पंच बनाया गया था। उनके निर्णयं देने सै 
बहुत पहले ही श्री गांधी ने जेल से ही, मार्च 1932, को तत्कालीन- भारत मंत्री 
सर सैमुअल होर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अस्पृश्यों की मांगों पर अपना 
विरोध दोहराया । वहं पत्र इस प्रकार था - 
“प्रिय सर सैमुअल, 
गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति पर जब अल्पसंख्यकों का दावा 
प्रस्तुत किया गया था, तब मैंने जो भाषण दिया था, शायद आपको 
याद हो, उसमें मैंने कहा था कि यदि दलितों को पृथक मतदान 
स्वीकारं किया जाता है, तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगा कर उसका 
विरोध करूंगा। यह भावावेश या जोश में नहीं कहा गया था। वह मेरा 
गंभीर बयान था। उसी के अतर्गत मैंने आशा की थी कि भारत वापस 
आते ही दलित वर्गो कै पृथक मतदान के विरुद्ध लोकमत जगाऊगा। 
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परतु ऐसा नही हो पाया । समाचारपत्रों से जिनको मुझे पढ़ने की 
अनुमति मिली हुई है - मैं देखता हूं कि किसी भी समय सरकार 
की ओर से फैसले की घोषणा की जा सकती है। पहले मैंने यह सोचा 
था कि यदि फैसले में दलित वर्गो को पृथक मतदान स्वीकार किया 
जाता है, ती मैं ऐसे कदम उठाऊगा, जिससे मेरे विचार को बल मिले । 
लेकिन मैं सोचता हूं कि ब्रिटिश सरकार को पहले बिना नोटिस दिए 
ऐसा करना तीक न होगा। यह स्वाभाविक है कि मेरे बयान को वे 
अधिक महत्व न दें। मुझे अन्य एतराजों को बुहराने की आवश्यकता 
नही | आपत्ति है तो केवल दलित वर्गों के पृथक मतदान व्यवस्था 
स्वीकार करने पर। मैं समझता हूं कि मैं भी उनमें से एक होऊंगा 
दूसरों की अपेक्षा उनके मामले की बात ही कुछ और है। मैं 
व्यवस्थापिकाओं में उनके प्रतिनिधित्व के विरुद्ध नहीं हूं, मैं उनके 
प्रत्येक वयस्क, स्त्री, पुरुष की कोई शैक्षिक या आर्थिक योग्यता नि 
रित किए बिना, जिनका नाम मतदान सूची में उनके मताधिकार के 
पक्ष में हूं। परंतु मेरा दावा है कि शुद्ध राजनैतिक दृष्टिकोण से कुछ 
भी समझा जाए, परतु पृथक मतदान से उनकी जो हानि होगी, उसको 
समझते हुए यह सोचना होगा कि वे सवर्ण हिंदुओं के बीच कितना 
फसे हुए हैं और वे सवर्ण हिदुओ पर कितने निर्भर हैं। जहां तक 
हिदू धर्म का सबंध है, उसके लिए पृथक मतदान समाज के अंगभंग 
के समान होगा। 

R लिए दलित वर्गो का प्रश्‍न विशेष रूप से नैतिक तथा धार्मिक 
है। इसका राजनैतिक पहलू भी यद्यापि महत्वपूर्ण है, परंतु बह नैतिक 
तथा धार्मिक पक्ष के सामने फीका पड जाता है | 

"आप मेरी भावनाओं को समझिए कि मै अपने बचपन से ही उन 
वर्गो की दशा पर कितना सोचता रहा हूं। एक बार नही, वरन्‌ कई 
बार मैने अपना सब कुछ उनके लिए दाव पर लगा दिया। मै शेखी 
नहीँ बघारता हूं, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि सदियों से दलित 
वर्गो को जितना दबाया गया है और उन पर जो अत्याचार हुए हैं, 
उनकी क्षतिपूर्ति हिदुओं के किसी पश्चाताप से नही हो सकती। परंतु 
मै जानता हूं कि पृथक मतदान न तो पश्चाताप है और न इससे 
दलित वर्गो का सदियौ पुराना दमन रूकेगा अथवा उससे बचाव का 
कोई रास्ता निकलेगा । 

"अतः मै सरकार को सविनय सूचित करना चाहता हू कि यदि 
रारकारी निर्णय में दलित वर्गो को पृथक मत्तदान स्वीकार किया जाता 
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है, तो मैं आमरण अनशन केरूगा | 

मैं दुख के साथ अपनी आत्मा की आवाज बता रहा हूं कि मैं 
जेल में बंद हुं और मेरे इस कदम और ऐसा करने से सरकार के 
सामने कठिन समस्या आ जाएगी | सम्राट की सरकार का असमजस 
में पड़ना बहुत से लोग उचित नहीं मानेंगे और मेरे निर्णय को 
राजनीति में पागलपन का नया तरीका समझा जाएगा | इसका औचित्य 
यह है कि यह कोई चालं नही है, बल्कि मेरे जीवन की एक पहेली 
है। यह मेरी आत्मा की पुकार है, जिसकी मैं अवहेलना नहीं कर 
सकता । चाहे मेरे विवेक कौ छवि पर कितनी ही आंच क्यों न आ 
जाए। जहां तक मैं सोचता हूं यदि मुझे जेल से रिहा कर दिया जाए, 
तब भी अनशन पर कोई फर्क नहीं पडेगा। मुझे आशा है कि ब्रिटिश 
सरकार दलित वर्गो के पृथक मत्तदान को मानने का विचार त्याग 
देगी |" 


सैक्रैटरी ऑफ स्टेट नें श्री गाधी को जो उत्तर दिया था वहं इस प्रकार था- 


"इंडिया आफिस, व्हाइट हाल, 
दिनांक 13 अप्रैल, 1932 
प्रिय श्री गाधी, 

आपके दिनांक 11 मार्च, 1932 के पत्र के उत्तर में मैं लिख रहा 
हूं कि दलित वर्गो के पथक मतदान के प्रश्‍न पर आपके मनोभावो 
को मैं पूरी तरह समझ गया। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम 
किसी प्रश्‍न के गुणावगुण को देख कर्‌ ही निर्णय देना चाहते है। जैसा 
कि आपको ज्ञात है. लोथियन समिति अपनी रिपोर्ट देने के लिए अमी 
दौरा कर रही है और उनकी रिपोर्ट कुछ सप्ताह बाद ही मिलेगी | 
तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जब उसकी रिपोर्ट हमे मिल 
जाएगी, तब हम ध्यानपूर्वक उनकी संस्तुतियों पर विचार करेंगे और 
जब तक उन बातो पर विचार नही कर लेंगे जो विचार कमेटी ने 
आरभ मे प्रकट किए थे और जो विचार आपने तथा आपके साथियों 
ने जोरदार शब्दों में प्रकट किए थे, तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। 
मैं सोचता हू कि यदि आप हमारे स्थान पर होते, तो आप भी ऐसा 
ही करते | आप स्वीकार करेंगे कि जब आप समिति के प्रतिवेदन पर 
विचार करेंगे, तो अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले आप विवादास्पद 
मुद्दे के दोनों पक्षो पर विचार करके अंतिम निर्णय लेंगे। मैं नहीं 

समझता कि आप मुझसे इससे अधिक कहने की आशा करेंगे। 
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यह चेतावनी देने के बाद इस मामले में श्री गांधी लम्बी तान कर सो गए। 
उनका सोच था कि उन्होने आमरण अनशन की जो धमकी दी थी, ब्रिटिश सरकार 
को झकझोर देने के लिए तथा अस्पृश्यौ के विशेष प्रतिनिधित्व के दावे पर 
तुषारापात करने के लिए काफी है। 17 अगस्त, 1932 को प्रधानमंत्री ने 
सांप्रदायिक प्रश्‍न पर अपने निर्णय की घोषणा की। उसमें अस्पृश्यों से संबंधित 
जो निर्णय दिया गया था वह इस प्रकार था - 
'ब्रिटिश सरकार का 1932 का सांप्रदायिक निर्णय” 
दूसरे गोलमेज सम्मेलन के पश्चात प्रघानमत्री ने । दिसंबर 1931 
कौ जो वक्‍तव्य दिया वह संसद में भेज दिया गया। उसका संसद 
कै दोनो सदनो ने समर्थन किया। उसमें यह बात स्पष्ट कर दी गई 
थी कि भारत कै सभी समुदाय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रश्‍न 
पर किसी सर्वमान्य समझौते पर नही पहुच पाए हैं। ब्रिटिश सरकार 
ने सकल्प किया है कि भारत के संविधान का विकास केवल उन 
असफलताओं के कारण रूक न जाए और कोई तदर्थ योजना लागू 
करके इस बाधा को समाप्त किया जाए। 


2. पिछली 19 मार्च को ब्रिटिश सरकार को सूचना मिली थी कि 
नए सविधान निर्माण की योजना में समुदायो द्वारा किसी समझौते पर्‌ 
न॑ पहुंचने के कारण प्रगति रूकी हुई है और वे लोग इस विषय में 
उत्पन्न मतभेदो की समीक्षा करने में व्यस्त है। अब उनकी सिफारिश 
है कि नए संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की समस्याओं के कुछ 
पहलुओ पर निर्णय लिए बिना नए सविधान के निर्माण में कोई प्रगति 
नही हो सकती | 

3. अतः इस संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया है कि 
उचित समय मे ससद में प्रस्तुत किंए जाने वाले भारतीय संविधान 
से सबघित प्रस्तावो मे नीचे दी गई योजना को मूर्त रूप देने के लिए 
वे प्रावधान करेंगे। इस योजना का उद्देश्य अंग्रेजी राज में प्रांतीय 
व्यवस्थापिकाओ मे प्रतिनिधित्व तक सीमित रहेगा । निम्नलिखित परिच्छेद 
20 में वर्णित कारणों से केंद्रीय सभा में प्रतिनिधित्व का मामला 
निलंबित कर दिया जाएगा। योजना को सीमित करने के निर्णय का 
अर्थ यह नहीं कि हम यह समझने में असफल रहे हैं कि संविधान 
का निर्माण करते समय अल्पसंख्यकों की असंख्य महत्वपूर्ण समस्याएं 
उठ खड़ी होंगी, वरन इस आशा से ऐसा किया जा रहा है कि समुदायों 
के प्रतिनिधित्व के अनुपात और ढग तथा मूल प्रश्नों पर एक बार 
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घोषणा हो जाने पर वे समुदाय स्वय अन्य सांप्रदायिक समस्याओ का 
हल निकाल सकेगे | 

4. ब्रिटिश सरकार चाहती है कि यह भली भाति समझ लिया जाए 
कि वे समुदाय अपने आप में ऐसी बातचीत में कोई पक्ष नहीं बन 
सकते, जिससे उनके द्वारा किए गए फैसले पर फिर से विचार करने 
की पहल हो सके जिसमें कोई संशोधन किया जाए और प्रतिनिधित्व 
के प्रश्‍न पर किसी संशोधन पर विचार नहीं कर सकते | परंतु उनकी 
हार्द्रिक इच्छा है कि यदि सदभावनापूर्ण समझौतों की संभावनाएं हैं तो 
वे/नष्ट न हो जाए। इसलिए भारत सरकार के अधिनियम को कानून 
बनने से पहले यदि वें कार्यान्वयन योग्य किसी अन्य योजना पर 


, सबधित समुदायो में पारस्परिक समझौता हो जाता है, वह चाहे किसी 
' एक या अधिक प्रातो अथवा पूरे ब्रिटिश मारत के लिए हो, तो उन 


सुझावों को साकार रूप देने के लिए संसद से सिफारिश की जाएगी 
कि अब प्रस्तुत विकल्पो को इसमें शामिल कर लिया जाए। 


5. x x x 
6, x x x 
7 > x x 
N. x > x 


५. दलित वर्गो के वै सदस्य, जो मतदान करने के पात्र हैं 
सामान्य निर्वाचन क्षेत्र मे मतदान कर सकेंगे। यह देखते हुए कि ये 
वर्ग केवल इसी तरीके से अपने बलबूते पर विधायिकाओं में समुचित 
प्रतिनिधित्व नही पा सकेंगे, उन्हे उतने समय तक के लिए ही 
विधायिका मे उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इसा उद्देश्य से जैसा 
कि तालिका मे दिखाया गया है, उनके लिए खास क्षेत्र नियत किए 
गए हैं। वे सीटें उन विशेष निर्वाचनक्षेत्रों में केवल चुने गए दलित 
वर्गो द्वारा ही भरी जाएगी। कोई भी मतदाता, जो विशेष निर्वाचनक्षेत्र 
मे मतदान करेगा, वह सामान्य निर्वाचनक्षेत्र में भी मतदान कर सकेगा । 
ये विशेष निर्वाचनक्षेत्र मद्रास को छोड़ उन चुने हुए इलाकों में बनाए 
जाएगे, जहा दलित वर्गो की आबादी अधिक हो। परतु ये निर्वाचनक्षेत् 
पूरे प्रात मे नहीं फैले होगे। 

बगाल मे ऐसा करना संभव है. जहा सामान्य निर्वाचनक्षेत्रों में 
दलित मतदाताओं की संख्या अधिक है। इस प्रकार जब तक इस विष्य 
में जाच रिपोर्ट नही मिल जाती, तब तक बंगाल में दलित वर्गों के 
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विशेष निर्वाचनक्षेत्रों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। ऐसा. विचार 
है कि बंगाल विधान सभा में दलित वर्गों के लिए दस से कम संख्या 
नहीं होनी चाहिए । 
अभी यह अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है कि सभी प्रांतों 
मे विशेष दलित वर्ग निर्वाचनक्षेत्रो में कौन से लोग और मतदाता कैसे 
मतदान के अधिकारी होंगे। इसका निश्चय मताधिकार समिति की 
रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों के अनुसार होगा। कुछ उत्तरी प्रांतो के 
विषय में संशोधन किया जा सकता है, जहां अस्पृश्यता के निर्धारित 
मापदड प्रात की अवस्था को देखते हुए परिभाषा कै प्रतिकूल पाई 
जाएगी | 
अंग्रेज सरकार यह नहीं मानती कि अस्पृश्यो के लिए नियत इन 
विशेष निर्वाचनक्षेत्रो की किसी सीमित अवधि के बाद भी आवश्यकता 
पडेगी। उसका विचार है कि यदि पहले भी नहीं, तो मतसूचियों के 
सशोधन की परिच्छेद 6 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार 20 साल बाद 
तो यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी । 
VIII 
भी गाधी को अहसास हुआ कि उनकी धमकी का असर नहीं हो रहा है। उन्हे 
इसकी मी परवाह नही रहीं कि प्रधान मंत्री से पंच-निर्णय करने की मांग पर 
उन्होने भी हस्ताक्षर किदे थे और इस नाते वह पंच-निर्णय को मानने को बाध्य 
थे | उन्होने प्रधानमंत्री के किए-कराये पर पानी फेरना शुरू कर दिया | पहले तो 
उन्‍होंने कहा कि सांप्रदायिक फैसले की शर्तों में संशोधन किया जाए। उसी के 
अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री को निम्नलिखित पत्र लिखा - 
यर्वदा केंद्रीय जेल, 
अगस्त 18, 1932 
“प्रिय मित्र. 
इसमें कोई शक नहीं कि दलितों के प्रतिनिधित्व के बारे में सर 
सैमुअल होर ने मेरा 11 मार्च का पत्र आपको और आपके मंत्रिमंडल 
को दिखा दिया होगा। यह पत्र उसी का एक अश माना जाए और 
उसी के साथ पढ़ा जाए। 
मेने अल्पसख्यकों के प्रतिनिधित्व के विषद में ब्रिटिश सरकार का 
निर्णय पढ़ा और एक तरफ रख दिया। जैसाकि मैने श्री सैमुअल होर 
का पत्र लिखा था और दिनाक 13 नवबर 19३1 की सेंट जेम्स पैलेस 
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मे गोलमेज सम्मेलन की अल्पसख्यक समिति की बैठक में घोषणा की 
शी, मैं आपके निर्णय के विरोध में अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा | 
ऐसा करने के लिए केवल एक रास्ता है कि मैं नमक और सोडा पानी 
के अतिरिक्त कुछ न लेकर आमरण अनशन करूं | यह अनशन तभी 
gem जब ब्रिटिश सरकार स्वय कोई प्रस्ताव करेगी अथवा लोकमत 
के दबाव में आकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी और उन दलित 
वर्गा के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रणाली के विचार को त्याग देगी। 
उनके प्रतिनिधि प्रस्तावित सामान्य निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जाने 
चाहिए | 

प्रस्तावित अनशन आम तौर से 20 सितम्बर के दोपहर से आरभ 
होगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि ऊपर बताए गए तरीके 
पर सरकार के फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर लिया जाता। 

मैं अधिकारियों से कह रहा हूं कि इस पत्र को तार के जरिए 
आपको नोटिस कै तौर पर भेज दें। इस विषय में बै आपको यह 
पत्र पहुंचाने के लिए काफी समय दे रहा हूं। मै यह भी कहना चाहता 
हू कि मेरा यह पत्र तथा सर सैमुअल होर को पहले लिखा गया पत्र 
दोनों शीघ्रातिशीघ् प्रकाशित किए जाए। मैने अपनी ओर से ईमानदारी 
के साथ जेल के सभी नियमों का पालन किया है और उन दोनो 
पत्रों में जो कुछ लिखा गया था उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा 
श्री महादेव देसाई को छोड़ मैंने किसी को भी नहीं बतलाया है। मै 
चाहता हू कि जनता की राय जानने के लिए उन पत्रों को प्रकाशित 
किया जाये | 

मुझे खेद है कि मैंने इस प्रकार का दुखद निर्णय लिया। परतु 
धार्मिक व्यक्ति होने के नाते मेरे पास अन्य कोई चारा नहीं था। जैसाकि 
मैंने सर सैमुअल होर को भेजें गए पत्र में कहा था, यदि ब्रिटिश 
सरकार अपने को परेशानी से बचाने के लिए मुझे जेल से मुक्त करने 
का फैसला लेती है. तब जेल से छूटने के बाद बाहर भी मेरी भूख 
हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि उस फैसले का प्रतिरोध करने के अलावा 
मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं जेल से बाइज्जत छूटने की 
अपेक्षा कोई अन्य विकल्प उठाना ठीक नही समझता हू। 

हो सकता है कि मेरा फैसला गलत हो और दलित वर्गों के पृथक 
मतदान के संबध मे मैं पूर्णतया गलती पर होऊ और ऐसा मतदान 
उनके और हिंदुओं के लिए हानिकारक हो। यदि ऐसा होगा तो मेरा 
जीवन दर्शन ही बेकार होगा। ऐसी दशा मे अनशन करते हुए यदि मेरे 
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प्राण भी चले जाते है, तो वह गेरी गलतियों का प्रायश्चित होगा और 
उन तमाम असंख्य पुरुषों और स्त्रियाँ का, जो मेरी समझदारी पर आदूट 
विश्वास करते हैं, बोझ हल्का हो जाएगा। यदि तमाम चिंतन के बाद 
लिया गया मेरा निर्णय, जिसमें मुझे बिल्कुल संदेह नही है, और यह 
निर्णय सही है भी तो इससे मेरे जीवन की उस योजना की उल्लेखनीय 
क्रियान्तिति होगी जिसके लिए मैने ?5 चर्ष से भी अधिक समय लक 
काम किया है।" 


आपका मित्र 
मो. क. गांधी 


प्रधान मत्री का उत्तर था - 


"प्रिय श्री गाधी, 


10 डाउनिग स्ट्रीट 
8 सितम्बर, 1932 


मुझे आपका पत्र मिला। पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ और बड़ा 
अफसोस भी। मै सोचता हू, यह पत्र आपने गलतफहमी में आकर 
लिखा है। ब्रिटिश सरकार ने दलित वगो से संबघित जो फैसला लिया 
है, वास्तव मे वह ठीक है | हमने सदैव यही समझा है कि आप दलित 
वर्गा को हिंदू समाज में स्थायी रूप से अलग करने का डटकर विरोध 
करते रहे है। आपने गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक समिति में 
अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। 11 मार्च को पुनः सर सैमुअल होर 
को अपने पत्र में आपने अपने विचार प्रकट किए थे। हम यह भी जानते 
है कि विशाल हिदू समाजे के विचार आपके जैसे ही हैं। इसलिए 
दलितो के प्रतिनिधित्व के इस प्रश्‍न पर हमने गभीरतापूर्वक विचार 
किया था। 

हमे जब दलित सस्थाओ से बहुत सी अपीलें प्राप्त हुई: सभी लोग 
यह भी मानते है कि सामाजिक विषमताओं से शोषण होता है और 
आपने. भी यह स्वीकार किया है, तो हमने यह अपना कर्तव्य समझा 
कि विधानसभाओ में दलित वर्गो को सही अनुपात में प्रतिनिधित्व के 
अधिकारो की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। हम ऐसा कुछ भी नहीं 
करना चाहते थे, जिससे उनका संबंध हिदू समाज से दूट जाए। आपने 
स्वय अपने 1! मार्च कै पत्र में लिखा था कि आप विधानसभाओं में 
उनके प्रतिनिधित्व के विरूद्ध नही थे | 
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ब्रिटिश सरकार की योजना के अंतर्गत दलित वर्ग हिंदू समाज 
के अंग बने रहे और वे चुनाव में आम सीटों पर हिंदुओं के साथ 
ही मतदान करेंगे, परंतु यह व्यवस्था प्रथम बीस वर्षां तक रहेगी | हिंदू 
समाज का अंग रहते हुए भी उनके लिए सीमित संख्या में निर्वाचन- 
क्षेत्र होंगे, जिसमें उनके अधिकारों और हितों की रक्षा हो सके - 
वर्तमान स्थितियो में ऐसा करना नित्तात आवश्यक हो गया है। 

जहां विशेष £=र्वाचन-्षेत्र होंगे, वहां सामान्य हिंदुओं के निर्वाचन-द्षेत्रों 
में दलित वर्गो को मत देने से वचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार 
दलित वर्गो के लिए दोहरे मतो का अधिकार होगा। एक विशेष 
निर्वाचनक्षेत्र के अपने सदस्य के लिए, दूसरा 'हिंदू समाज के सामान्य 
सदस्य कै लिए, जिसे आपने अस्पृश्यों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन 
कहा है, हमने जान बूझकर उसके विपरीत फैसला दिया है और तय 
किया है कि दलित वर्ग कै मत्तदाता सामान्य निर्वाचनक्षेत्रों में सवर्ण 
हिंदू उम्मीदवारों को मत दे सकेंगे तथा सवर्ण हिंदू मतदाता दलित 
उम्मीदवार के पक्ष में उसके निर्वाचनक्षेत्र में मतदान कर सकेंगे। इस 
प्रकार हिंदू समाज की एकता को सुरक्षित रखा गया है। 

हमने यह बात अनुभव की है कि उत्तरदायी सरकार के आरंभिक 
काल में प्रांतीय विधानसभाओं में, जो भी बहुमत में आए वहां दलितों 
की पसंद के भी कुछ प्रतिनिधि चुने जाएं, जबकि स्वयं आपने सर 
सैमुअल होर को अपने पत्र मैं लिखा था कि सवर्ण हिंदुओं ने दलितों 
को सदियों से दलित बना रखा है। इसलिए नौ प्रातों में से सात 
प्रातो की विधानसभाओं में अपनी कठिनाइयों की आवाज उठाने के 
लिए उन्हें भी चुना जाए और यदि उनकै हितों के विरुद्ध कुछ किया 
जाए, तो उसके विरोध में अपने विचार रख सकें, जिनकी बात विधान 
समा या सरकार में कोई नही सुनता। हमने वहीं किया है, जैसा किसी 
भी बेबाक व्यक्ति को करना चाहिए। हम नहीं समझते कि वर्तमान 
हालात मे मताधिकार की किसी प्रणाली के तहत यह व्यावहारिक हौ 
सकता है कि ऐसे प्रतिनिधि, जो वास्तव गें उनके प्रतिनिधि हैं, 
बहुमतप्राप्त सवर्ण हिंदुओं द्वारा चुने जाएंगे । 

हमारी योजना में सामान्य हिंदू निर्वाचनक्षेत्रो में दलितों को मतदान 
के अधिकार दिए गए हैं। इसके साध-साथ उनके लिए सीमित सख्या 
में जो विशेष निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे वै मुसलमानों के पृथक 
सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत से सर्वथा है | उदाहरण के तौर 
पर मुसलमान सामान्य निर्वाचनक्षेत्रों में न तो मतदान कर सकता है 
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और न वहां से चुनाव लड़ सकता है, जबकि मतदान करने की योग्यता 
रखने वाला कोई भी दलित वर्ग का सदस्य उस सामान्य निर्वाचनक्षेत्र 
में भी मतदान कर सकता है और उम्मीदवार के रूप में खड़ा भी 
हो सकता है। 


पूरे देश में मुसलमानों के लिए जो सीटें निश्चित की गई हैं, उनके 
साथ यह शर्त जुड़ी हुई है कि उन निश्चित सीटों के अतिरिक्त और 
सीटें बढ़ाना संभव नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों में वह 
अपनी जनसंख्या के अनुपात से अधिक सीटें प्राप्त कर रहे हैं। दलित 
वर्गों के लिए नियत निर्वाचनक्षेत्रों की संख्या उनकी जनसंख्या के 
अनुपात से बहुत कम होगी और उनकी पूरी जनसंख्या के अनुपात 
में पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था इस प्रकार की गई 
है कि कुछ संख्या में दलित वर्गा के प्रतिनिधि उन्हीं के द्वारा चुनकर 
विधानसभाओं में पहुचे। सभी प्रांतों में दलित वर्गो कै लिए जौ विशेष 
सीटों की संख्या निर्धारित की गई है, उनकी जनसंख्या के अनुपात 
से बहुत कम है। 


जैसा कि मैं आपकी मनोवृत्ति समझता हूं, आप आमरण अनशन 
करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आप दलित वर्गों के लिए हिंदुओं 
के साथ संयुक्त चुनाव प्रणाली चाहते हैं क्योंकि उसकी व्यवस्था तो 
पहले से ही है, और न ही इसलिए कि आप हिंदुओ की एकता बनाए 
रखना चाहते हे क्योकि उसका प्रावधान भी पहले से ही है। आप तो 
बस दलितों को, जो सदियों से आज तक सामाजिक शिकंजे में जकड़े 
हुए है, अपने मनपसन्द के ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने से रोकना चाहते 
हैं जो विधानसभाओं में जाकर उनकी ओर से आवाज़ उठा सके, 
जिसका उनके भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ सके। 


इन नितांत निष्पक्ष और सुविचारित प्रस्तावों के संदर्भ में आपके 
हारा लिए गए निर्णय को मैं उचित नहीं समझता। मैं तो यही समझता 
हू कि आपने वास्तविक तथ्यों से मयभीत होकर यह निर्णय लिया है | 


सभी भारतीयों से किसी सर्वमान्य समझौते पर न पहुंच पानै पर 
सरकार ने अनिच्छा से अल्पसख्यकों के प्रश्‍न पर फैसला दिया है | 
उसने अब जो तय किया है उसमें कोई परिवर्तन करने की अब कोई 
गुजाइश नही है बशर्ते कि जो शर्तें उन्होंने रखी हैं. वे पूरी हो जाए। 
मै समझता हूं कि सरकार अपने फैसले पर दृढ़ है। केवल उन 
सामुदायिक अल्पसंख्यकों की आपसी सहमति से चुनाव में कुछ 
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फेरबदल किया जा सकता है, जिनकी उचित मांगों पर शासन ने 
गुणावगुण पर विचार कर आपसी मतभेदों को दूर करने का भरसक 
प्रयत्न किया है। 


आप चाहते है कि यह पत्र-व्यवहार जिसमें ।1 मार्च को सर 
सैमुअल होर को लिखा गया आपका पत्र भी शामिल है, प्रकाशित किया 
जाए। मुझे यह अनुचित प्रतीत होता है। यदि आपकी नजरबंदी के 
कारण आप जनता के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं 
और इसीलिए आपने अनशन का इरादा किया है तो मैं आपके अनुरोध 
पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हू, बशर्ते कि आप पुनर्विचार के 
बाद ऐसा न करें। मैं पुनः जोर देकर कहना चाहता हुं कि आप शासन 
कै निर्णय पर फिर से विचार करें और गभीरता से सोचें कि आपने 
अनशन करने का जो निर्णय लिया है, वह कहां तक उचित हैं? 
आपका विश्वासपात्र 
जे रैम्जे मेकडोनाल्ड" 
यह मालूम होने पर कि प्रधानमंत्री बात मानने वाले नहीं हैं, गाधी जी ने 
आमरण अनशन की धमकी पर अटल रहने की सूचना देते हुए निम्नलिखित पत्र 
भेजो = 
"यरवदा सेंट्रल जेल, 
सितंबर 9, 1932 
प्रिय मित्र, 


"तार के माध्यम से भेजा हुआ आपका पन्न मुझे आज मिला। इसके 
लिए धन्यवाद | मुझे खेद है कि आमरण अनशन करने के मेरे विचार 
की आपने जो व्याख्या की है, वह मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। 
मैंने उस विशेषवर्ग (दलित वर्ग) के लिए बोलने की मांग की है, जिनके 
हितो का बलिदान करने का दोषी आपने मुझे ठहराया हैं। मैंने 
इसीलिए आमरण अनशन करने का निश्चय किया है। मुझे आशा थी 
कि मेरा यह निर्णय ही आपको ऐसी स्वार्थपूर्ण व्याख्या करने से अवश्य 
रोकेगा। बिना किसी तक-वितर्क के मैं यह कह सकता g कि मेरा 
यह कार्य मेरा धर्म है | दलित वर्गौ के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 
करना हिदू धर्म को बरबाद करने का प्रयास करना है और इससे दलित 
वग को कोई लाभ नही होगा। मै यह कहना चाहूगा कि आप उन 
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दलित वर्गो के प्रति कितनी भी सहानुभूति क्यों न रखते हों परंतु आप 
ऐसे जीवत और धार्मिक महत्व क॑ प्रश्‍न पर सही फैसला नहीं ले 
सकते | 
मैं दलित वर्गों को उनके अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने के 
विरुद्ध भी नहीं हूँ। मैं तो जब तक वे हिंदू रहना चाहें तब तक उन्हें 
संवैधानिक ढंग से पृथक करने के विरुद्ध हूं। वह भले ही सीमित रूप 
में क्यों न हों। क्या आपको इस बात का अहसास है कि यदि आपका 
निर्णय लागू रहता है और संविधान बन जाता है तो आप उन हिंदू 
समाज-सुधारकों के महान कार्य में बाधा उपस्थित करेंगे जिन्होंने 
शोषित और दलितों का प्रत्येक क्षेत्र में उत्थान करने का बीड़ा उठाया 
हुआ है। 
इसलिए मैं विवश हूं और अनिच्छा से मैं उस फैसले पर (आमरण 
अनशन) पर अडिग हूं जिसकी सूचना मैं आपको दे चुका हूँ। 
आपके पत्र से कुछ गलतफहमी हो सकती है। मैं कहना चाहूंगा 
कि आपके फैसले के उस भाग से मैं सहमत नहीं हूँ जिसमें दलित 
वर्गो को हमसे अलग करने को कहा गया है। मुझे इसके साथ ही 
अन्य कुछ भागों पर भी गभीर आपत्ति है। मैं उन्हें भी आत्मोत्सर्ग का 
कारण नहीं समझता, क्योंकि मेरी आत्मा ने मुझे केवल दलित वर्ग कै 
बारे में झकझोरा है। 
आपका विश्वसनीय मित्र 
मो, क. गांधी 
तदनुसार 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अस्पृश्यों को पृथक मतदान 
देने के विरुद्ध अपना “आमरण अनशन” आरंभ किया। श्री प्यारे लाल ने अपनी 
पुस्तक "द एपिक फास्ट” में इस कथानक की सत्यता को चित्रात्मक रूप से 
प्रकाशित किया है। इच्छुक पाठक इसका संदर्भ देख सकते हैं। मैं उन्हें चुनौती 
देना चाहूंगा कि यह पुस्तक बासवेल द्वारा लिखी गई थी और इसमें ऐसी गलतियां 
भरी पड़ी है, जैसी बासवेल करते है। इसका एक पक्ष यह भी है कि उसकी प्रस्तुति 
-के लिए न मेरै पास समय है, न स्थान। उद्धत करने के लिएं न स्थान है और 
न समय ही। मैं केवल उस बयान' की ओर ध्यान दिला सकता हू जिसे मैंने 
श्री गाधी कॅ आरंभिक अनशन की पूर्वसध्या पर प्रैस को छपने के लिए दिया था 
और इसमें उनकी चालो का पर्दाफाश किया गया था। यह कहना काफी है कि 
यद्यपि श्री गांधी ने आमरण अनशन की घोषणा की थी परंतु वे मरना नही चाहते 


1, परिशिष्ट चार | 
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थे और बहुत लंबे जीवन के आकांक्षी थे। जो प्रेस नोट गैने छपने के लिए दिया 
था, उससे यह स्पष्ट हो जाता है। 

अनशन से समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या थी कि श्री गांधी कै प्राण कैसे 
बचाए जाएं? उनके प्राण बचाने का केवल एक ही उपाय था। वह यह था कि 
सांप्रदायिक पचाट को रद्द कर दिया जाए जिसके बारे में श्री wm कहते थे 
कि इसने उनकी आत्मा को हिला दिया है। प्रधानमत्री ने एकदम स्पष्ट कर दिया 
था कि: ब्रिटिश मंत्रिमंडल उसे वापस नहीं लेगा और न हीं उसमें अपने आप कोई 
परिवर्तन करेगा, परन्तु वे किसी ऐसे सिद्धा्त को जो सवर्ण हिंदुओं और अस्पृश्यों 
को मान्य हो, उसके स्थान पर लाने के लिए तैयार थे। चूकि मुझे गोलमेज सम्मेलन 
में दलितों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला था, इसलिए यह मान लिया 
गया कि अस्पृश्यो की सहमति सेरे उसमे शामिल हुए बिना मान्य नही होगी। 
आश्चर्य की बात यह थी कि भारत के अस्पृश्यों के प्रतिनिधि और नेत्रा के रूप 
में मेरी स्थिति पर काग्रेसियों ने प्रश्‍न चिन्ह नहीं लगाया, वरन्‌ उसे वास्तविक 
रूप में स्वीकार किया। स्वभावतः: सबकी आंखे मेरी ओर लगी थी, जैसे कि मैं 
इस नाटक का खलनायक होऊ | 

यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इन जटिल परिस्थितियों में, मैं 
असमंजस गें पड़ गया | मैरै सामने दौ ही रास्ते थे। मेरे सामने कर्तव्य था, जिसे 
मै मानवीय कर्तव्य मानता हूं कि श्री गांधी के प्राणो को बचाया जाए। दूसरी ओर 
मेरे सामने समस्या थी कि अस्पृश्यं कें उन अधिकारों की रक्षा की जाय जो 
प्रधानमंत्री ने दिए थे। मैंने मानवता की पुकार को सुना और श्री गांधी के प्राणों 
की रक्षा की। मैं सॉप्रदायिक पचाट मे ऐरो ढंग से परिवर्तन करने के लिए राजी 
हो गया जो श्री गांधी को संतोषजनक लगे | वह समझौता पूना पैक्ट के नाम 
से जाना जाता है | 





पूना पैक्ट का मूल पाठ 
समझीते का मूल पाठ निम्न प्रकार से था = 

|. प्रांतीय विधानसभाओं मे सामान्य निर्वाचित सीटों में से दलित वर्गो 
के लिए सीटें सुरक्षित की जाएंगी जो निम्न प्रकार होंगी। 

मद्रास 30, बम्बई और सिध मिला कर 15, पंजाब 8, बिहार एवं 
उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30, संयुक्त प्रात 20, कुल 
योग 148, ये संख्या प्रातीय काउसिलो में कुल सीटों की सख्या पर 
आधारित थी, जिन्हें प्रधानमंत्री ने अपने फैसले में घोषित किया था। 

2. इन सीटों का चुनाव सयुक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा निम्नलिखित 
प्रक्रिया से किया जाएगा : 


96 


बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाङमय 


दलित वर्गो के सभी लोग जिनके नाम उस निर्वाचनक्षेत्र की 
मतदाता सूची में दर्ज होंगे, एक निर्वाचन मंडल में होंगे. जो प्रत्येक 
सुरक्षित सीट के लिए दलित वर्गो के चार अभ्यर्थियों का पैनल चुनेगा | 
वह चुनाव-पद्धति एकल मत प्रणाली के आधार पर होगी। ऐसे प्राथमिक 
चुनाव में जिन चार सदस्यों को सबसे अधिक मत मिलेंगे, वे सामान्य 
निर्वाचन के लिए उम्मीदवार माने जाएंगे | 


3. केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व उपरोक्त 
खड 2 में उपबंधित रीति से सुक्त निर्वाचन प्रणाली कें सिद्धांत पर 
होगा और प्रांतीय विधानमंडलो में उनके प्रतिनिधित्व के लिए प्राथमिक 
निर्वाचन के तरीके द्वारा सीटों का आरक्षण होगा | 

4. केंद्रीय विधानमंडल में अंग्रेजी राज के तहत सीटों में से 
दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18 प्रतिशत होगी। 

5, उम्मीदवारों के पैनल की प्राथमिक चुनाव व्यवस्था केंद्रीय तथा 
प्रांतीय विधानमंडलों के लिए जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है प्रथम 
दस वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगी। दोनों पक्षों की आपसी सहमति 
पर निम्नलिखित पैरा 6 के अनुसार इसे पहले भी समाप्त किया जा 
सकता हैं। 

6. प्रातीय तथा केंद्रीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सीटों का 
प्रतिनिधित्व, जैसा कि ऊपर खंड | और š दिया गया है, तब तक 
जारी रहेगा, जब तक कि दोनों संबंधित पक्षों में आपसी समझौते द्वारा 
उसे समाप्त करने पर सहमति नहीं हो जाती | 

7. कंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलो क॑ चुनाव के लिए दलितों 
को मतदान का अधिकार उसी प्रकार होगा जैसा लोथियन समिति की 
रिपोर्ट में कहा गया है। 

8. दलित वर्गों के सदस्यों को स्थानीय निकायों के चुनावों तथा 
सरकारी नौकरियों में अस्पृश्य होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया 
जाएगा। दलितों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए सभी तरह के 
प्रयत्त किए जाएंगे और सरकारी नौकरियों में उनकी नियुक्ति निर्धारित 
शैक्षिक योग्यता के अनुसार की जाएगी। 

9. सभी प्रातो में शैक्षिक अनुदान से उन दलितों के बच्चों को 
सुविधाए प्रदान करने के लिए समुचित धनराशि नियत की जाएगी | 
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समझौते की शर्तें श्री गांधी ने मान ली और उनको भारत सरकार के 
अधिनियम में शामिल कर लिया गया। पूना te पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुईं | 
अप्यृश्य दुखी थे। ऐसा होना स्वाभाविक था। बहुत से लोग उस समझौते के पक्ष 
मे नहीं है। वे यह जानते हैं कि यह सही है कि प्रधानमंत्री दवारा कम्युनल अवार्ड 
मे दी गई सीटों की अपेक्षा पूना पैक मे अस्पृश्यों को अधिक सीटें दी गई हैं। 
पूना पैक्ट से अस्पृश्यौ को 148 सीटें मिली है, जबकि कम्युनल अवार्ड में 78 सीटें 
मिलनी थी। परंतु इससे यह परिणाम निकालना कि कम्युनल अवार्ड की अपेक्षा पूना 
पैक्ट में बहुत कूछ अधिक दिया गया है, वास्तव में कम्युनल अवार्ड की उपेक्षा करना 
है क्यौंकि कम्युनल अवार्ड ने भी अस्पृश्यो को बहुत कुछ दिया है | 


कम्युनल अवार्ड से अस्पृश्यों को दो लाभ थे - 


।. पृथक मतदाता प्रणाली द्वारा अस्पृश्यों को सीटों का निश्‍चित कोटा, जिन 
पर अस्पृश्य उम्मीदवारों को ही चुना जा सकता था | 


2. दोहरी मतदान सुविधा - वें एक बोट का उपयोग पृथक मतदान के तहत 
दे सकते थे और दूसरा आम चुनाव के समय देते। 


अब यदि पूना d ने सीटों का कोटा बढ़ा दियां गया है तों इसने दोहरे 
मत की सुविधा भी समाप्त कर दी है। सीटों की वृद्धि दोहरे गत की सुविधा 
की हानि की क्षतिपूर्ति कभी नही कर सकती। कम्युनलं अवार्ड हरा दिया गया 
दौहरे मत्तदान का अधिकार अमूल्य एवं विशेष अधिकार था | यह एक राजनीतिक 
हथियार था, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती। प्रत्येक निर्वाचनक्षेत्र में मतदान 
करने योग्य अस्पृश्यों की संख्या पूर्ण मत्तदान सख्या का दसवां भाग है। इस 
मतदान शक्ति से आम हिंदू उम्मीदवारों के चुनाव में अस्पृश्य की स्थिति निर्णायक 
होती, चाहे साधिकार न भी हों। कोई भी सवर्ण हिंदू अपने निर्वाचनक्षेत्र में अस्पृश्यों 
की उपेक्षा नहीं कर पाता और अस्पृश्यों को आंख दिखाने की स्थिति में मी न 
रहता। अस्पृश्यों के मतो पर निर्मर करता। आज अस्पृश्यो की कम्युनल अवाडं 
की अपेक्षा कहीं अधिक सीटें मिली हैं। बस उन्हें यही मिला। प्रत्येक सदस्य यदि 
क्षुब्ध नहीं भी है, तो भी उदासीन है। यदि कम्युनल अवार्ड द्वारा दिया गया दोहरे 
मतदान का अधिकार बरकरार रहता, तो अस्पृश्यो को कुछ सीटें भले ही कम 
मिलती, परंतु प्रत्येक सदस्य अस्पृश्यो के लिए भी प्रतिनिधि होता | अस्पृश्यो के 
लिए अब सीटों की संख्या में की गई बढ़ोतरी कोई बढ़ोतरी नहीं है। इससे 
पृथक मतदान प्रणाली और दोहरे मतदान की क्षतिपूर्ति नहीं होती। हिदुऔ नै 
यद्यपि पूना पैक्ट पर खुशियां नही मनाई. वे इसे पसद नही करते। वे इस 
अफरातफरी में श्री गांधी के प्राणों की रक्षा के लिएं चिंतित थे। इस दौरान भावना 
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की लहर चल रही थी कि श्री गांधी के प्राण बचाना महान कार्य है। इसलिए 
जब उन्होने समझौते की शर्ते देखी, तौ वे उन्हे पसंद नहीं थी, लेकिन उनमें 
उस समझौते को अस्वीकार करने का भी साहस नहीं था। जिस समझौते को 
हिंदुओं ने पसद नहीं किया और अस्पृश्य उसके विरोध में थे, पूना पैक्ट को दोनों 
पक्षो को स्वीकार करना पड़ा और उसे भारत सरकार कै अधिनियम में शामिल 
कर लिया गया। 


IX 


पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हो जाने कॅ. पश्‍चात निर्वाचनक्षेत्र निर्धारित करने के लिए 
हेमंड समिति नियुक्त की गई। उसका काम नए संविधान के अनुसार विधानसभाओं 
के लिए मतदान की व्यवस्था करना और निश्चित सीटों के लिए निर्वाचनक्षेतरों 
का निर्धारण करना था। 

हेमड समिति को पूना पैक्ट की शर्तों को ध्यान में रखेते हुए कार्य करना 
था और चुनाव योजना में अस्पृश्यों कौ आवश्यकताओं को पूरा करना था। 
दुर्भाग्यवश पूना पैक्ट हड़बड़ी में तैयार हुआ था, इसलिए बहुत सी बातें परिमाषित 
नहीं हो पाई। जो बातें अपरिभाषित रह गई थीं, उनमें से दो बहुत महत्वपूर्ण 
थीं : (1) प्राथमिक चुनावों में कम से कम कितने 'सदस्यों का पैनल हो अथवा 
इससे कम का नहीं? (2) अंतिम चुनाव में मतदान का क्या सिद्धांत निर्धारित किया 
जाए? हिंदुओं की ओर से इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया कि न्यूनतम 
चार का पैनल बने। यदि चार उम्मीदवार मैदान में नहीं आते, तो प्राथमिक चुनाव 
वैध नहीं होगा और इस प्रकार सुरक्षित सीट पर चुनाव नहीं हो सकता | इसके 
विषय में उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों को खाली पड़ा रहने दिया जाए और 
अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व न रहे। अस्पृश्यों की ओर से उस विवादः्रस्त मुद्दे की 
व्याख्या करने के लिए मुझे बुलाया गया। मैंने कहा 'कि पूना पैक्ट में चार का 
अर्थ है अधिकतम चार, न कि न्यूनतम चार | मतदान के प्रश्‍न पर हिंदुओं ने कहा 
कि अनिवार्य विभाजक मत का सिद्धांत उपयुक्त है। अस्पृश्यों की ओर से मैंने 
कहा कि मतों की एकत्रित व्यवस्था ही समुचित व्यवस्था रहेगी। सौभाग्यवश हेमंड 
समिति ने मेरे विचारों को स्वीकार कर लिया और हिंदुओं के तका को रद्द 
कर दिया। यह दिलचस्प बात है कि सवर्ण हिंदुओं ने इस विषय में यह तर्क 
क्‍यों प्रस्तुत किया था? जरा सा ध्यान देने पर पता चल जाएगा। प्रश्‍न उठता 
है कि हिंदुओं ने हैमंड समिति के समक्ष यह खास विचार क्यों रखा? उस तर्क 
के पीछे उनका असल इरादा क्या था? मेरे विचार से हिंदुओं का इरादा था कि 
वैध प्राथमिक चुनाव में अस्पृश्यों के "कम से कम चार” उम्मीदवारों के सिद्धांत 
की माग स्वीकार होनें पर सवर्ण हिंदू आरक्षित मीटों पर ऐसे अस्पृश्य उम्मीदवार 
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का कब्जा करा सकते थे, जो उनकी पसद का हो और उनकी कठपुतली बन 
जाए। अंतिम चुनाव में ऐसे अस्पृश्य के चुने जान के लिए उसे पैनल में आना 
आवश्यक था और वह पैनल में तभी आ सकता था, फ पैनल बड़ा हो। क्योंकि 
केवल अस्पृश्य मतदाताओं के पृथक निर्वाचन द्वारा पैनल का चुनाव बन सकता 
था। यह स्पष्ट है कि यदि पैनल में एक ही उम्मीदवार हो, तब वह अस्पृश्य का 
बहुत ही तगड़ा उम्मीदवार होगा और हिंदुओं की वृष्टि से बहुत ही खराब। यादि 
वहां पर दो उम्मीदवार होंगे, तो दूसरा पहले की अपेक्षा कुछ कम प्रभावशाली 
डोगा। तीन होने पर तीसरा पहले और दूसरे से भी हिंदुओं की दृष्टि में ढीला 
होगा। चार हागे, तो चौथा हिंदुओं के हिसाब से ऊपर वाले तीनों से गया बीता 
होगा। इस प्रकार यदि चार का पैनल होगा तो हिन्दु उसमें अस्पृश्यों का ऐसा 
प्रतिनिधि शामिल करा सकेंगे जो उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यही कारण था 
कि हिंदुओं ने हैमंड समिति के सामने न्यूनतम चार वैध उम्मीदवारों का पैनल 
बनाने के सिद्धांत पर अधिक जोर दिया | 


इस प्रकार अनिवार्य मत विभाजक व्यवस्था पर हिंदुओं द्वारा अधिक जोर देने 
का उद्देश्य यही था कि अस्पृश्यों की सुरक्षित सीटों पर सवर्ण हिंदुओं का कब्जा 
हो जाए। एकत्रित मत व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचक के उतने ही मत हो सकते 
है. जितनी संख्या में सीटें हों। वह सभी मत एक उम्मीदवार को भी दे सकता 
३ अथवा अपनी इच्छानुसार दो या दो से अधिक उम्मीदवारों में विभाजित कर 
सकता है। मत विभाजक व्यवस्था के अनुसार भी निर्वाचक (मतदाता) के उतने 
ही मत हो सकते हैं, जितनी सीटें हों, परंतु वह किसी एक उम्मीदवार को केवल 
एक वोट दे सकता है। यद्यपि दोनों व्यवस्थाओं मे कोई विशेष अंतर नहीं है, 
क्योंकि एकत्रित मत व्यवस्था में भी मतदाता को अपने मत विभाजित करने से 
नहीं रोका जा सकता। वह एक उम्मीदवार को ही मत देने के लिए स्वतंत्र है । 
परंतु सवर्ण हिंदू कोई अवसर नहीं खोना चाइते थै । उनका मुख्य ध्येय था, सयुक्त 
निर्वाचन में अस्पृश्यों के लिए सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों की झड़ी लगा दें, 
ताकि चुनाव द्वारा अपने कठपुतली अस्पृश्य उम्मीदवार के पक्ष में हिंदुओं के अधिक 
फालतू मत्तो द्वारा उन सीटों को हड़पा जा सके | उसका उद्देश्य था अस्पृश्यों 
कै मतों से ज्यादा मत जुटाना या जिसको उनकी पसद का उम्मीदवार न जीत 
पाए। ऐसा तभी हो सकता था, जबकि हिंदू अपने फालतू मतो को सामान्य अभ्यर्थी 
से हटा कर प्रत्यक्ष अभ्यर्थी को दिला दें। इस विभाजक व्यवस्था के अंतर्गत फालतू 
मतों की दिशा मोड़ना एकत्रित मत व्यवस्था कौ अपेक्षा कही अधिक संभव होगा | 
मत विभाजक व्यवस्था में हिंदू मतदाता हिंदू अभ्यर्थी को केवल एक वोट दे सकता 
है। दूसरा वोट जो हिंदू अभ्यर्थी के लिए उपयुक्त नहीं, केवल अस्पृश्य अभ्यर्थी 
के लिए होगा। इस प्रकार मत विभाजन मत व्यवस्था में अस्पृश्यों के लिए सुरक्षित 
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सीटों में उम्मीदवारों की भरमार की संभावना है और यही कारण हैं कि हिंदू 
एकत्रित मत व्यवस्था की अपेक्षा उसे ही पसंद करते हैं। परतु वे उस व्यवस्था 
को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके विचार सै मत्त विभाजक व्यवस्था भी गलत 
साबित होती। मतं विभाजक व्यवस्था के अंतर्गत मतदाता को अपने सभी मतो 
का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। वह सवर्ण हिदू को एक वोट दे सकता है और 
शेष मतों को प्रयोग न करने की उसे पूरी छूट है। यदि ऐसा ही होता, तो नामज़द 
अस्पृश्य अभ्यर्थी को उन्हे जिताने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इस अवसर को न॑ 
छोड़ने के लिए ही सवर्ण हिदू मत विभाजक व्यवस्था को इसलिए आवश्यक बनाना 
चाहते है, ताकि सवर्ण हिदू मतदाता चाहते या न चाहते हुए मी अपना एक बोट 
अस्पृश्य अभ्यर्थी को दें, जो उनका नामजद किया हुआ हो और इस प्रकार उसे 
जिताने में उन्हे अवश्य सफलता मिलेगी | 

इन बातो के संदर्भ मे पूना पैक्ट अस्पृश्यो पर न केवल पहली चोट सिद्ध 
हुआ और वे हिंदू जो उसे पसंद नहीं करते थे, एक और वार करने पर आमादा 
थे। उन्होंने सवर्ण हिंदुओं ने दो प्रकार के विचार जौ हेमंड समिति के सामने 
उठाए। उससे हिंदुओं हारा रचे गए षड्यत्र का पक्का सबूत मिल जाता है कि 
उनका उद्देश्य यदि पूना पैकट को अस्वीकार करना नही, तो अस्पृश्यों को उससे 
कोई लाभ न होने देने का था | अस्पृश्यों की राजनीतिक मांगों को काग्रेस ने 
किस प्रकार विफल किया, यह कहानी यहीं समाप्त नही हो जाती| जो कुछ पहले 
लिखा जा चुका है, आगे लिखे जाने वाले भागों में उससे भी अधिक प्रकाश पडेगा | 


x 


हम उस चुनाव सें संबंधित कहानी को जारी रखते है। भारत सरकार. अधिनियम, 
193५ के अनुसार प्रातीय विधान सभाओं के लिए फरवरी 1937 में जो चुनाव 
हुए थे, वह कांग्रेस के लिए चुनावों मे उतरने का अवसर था। यह अस्पृश्यो के 
लिए भी पहला अवसर था, जब उन्हे अपने प्रतिनिधि चुनने की सुविधा मिली थी. 
जैसा कि स्व. दीवान बहादुर एम.सी. राजा ने बड़ी खुशी से आशा को थी कि 
अछूतों कं लिए निर्धारित सीटों पर काग्रेस कोई व्यवधान नही डालेगी। परततु इन 
आशाओ की धज्जिया उड़ गई। अस्पृश्यो के लिए आरक्षित स्थानो पर काग्रेस के 
भाग लेने कै पीछे उनकै दो गकसद थे पहला यह कि अपना बहुमत बनाने के 
लिए उन सुरक्षित सीटों को प्राप्त करना जिससे काग्रेस सरकार बना सके | दूसरा 
श्री गांधी के इस कथन को साबित करना कि काग्रेस अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व 
करती है और अस्पृश्य काग्रेस में विशवास करते हैं। इसलिए कांग्रेस पूरी भूमिका 
निभाने मे तनिक भी नही हिचकिचाई । मैं तो यह कह राकता हूं कि उसने अस्पृश्यों 
के अहित की इच्छा से अस्पृश्यों के चुनाव में कांग्रेस टिकट पर अस्पृश्य 
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अभ्यर्थी को खड़ा किया और उन सीटों पर, जो अस्पश्यों के लिए सुरक्षित थीं, 
वित्तीय थैलियों के बल पर कांग्रेस ने अच्छा खासा लाभ कमाया। 
गर्वनमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अतर्गत अस्पृश्यों को 151 सीटें! 
सुरक्षित थीं | निम्न तालिका से स्पष्ट है कि कांग्रेस टिकट पर जो अस्पृश्य अम्यर्थी 
थे, उन्हे कितनी अधिक सीटें प्राप्त हुई - 
तालिका - 5 


प्रात अस्पृश्यो के लिए सुरक्षित | काग्रेस ने कुल कितनी 
कुल सीटों की सख्या सीटें प्राप्त की 
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ड्ससे स्पष्ट है कि अस्पृश्यों के लिए कुल सुरक्षित सीटों की लगभग ५1 
प्रतिशत सीटें काग्रेस ने ले लीं। काग्रेस ने 78 सीटें प्राप्त कर केवल 73 सीटें 
अस्पृश्यों के सही और स्वतंत्र प्रतिनिधियों के लिए छोड़ी। कम्युनल अवार्ड में उन 
अस्पृश्यो ने. जो कुछ प्राप्त किया था, पूना पैक्ट में बहुत कुछ गवा दिया | 
प्रभावकारी प्रतिनिधित्व की दृष्टि से कम्युनल अवार्ड की अपेक्षा बहुत कम लाम 
हुआ जबकि कांग्रेस को पूना पैंक्ट से बहुत लाम हुआ। यद्यपि पूना पैकट में दलितों 
का 151 सीटे दी गई थी परतु 78 काग्रेस डकार गई जिससे कांग्रेस को अच्छा 
खासा लाभ हुआ। यह हानि 1937 क चुनाव नै अस्पृश्यौं को पहुंचाई। यह काग्रेस 
का अस्पृश्यों के मुह पर दूसरा सबरो जोरदार और करारा तमाचा था। इससे 
उन्हें कार्यपालिका में स्थान पाने से वचित कर दिया गया। 

मै आरभ से ही गोलमेज सम्मेलन मे बहस के दौरान इस बात पर बल॑ देता 


I. feo और उड़ीसा में सीरी कॅ ठीक निश्‍चय करने में तीन सीटों के बढ़ जाने के कारण 145 
से 151 हौ गई। 
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रहा हूँ कि अस्पृश्यों को कंवल व्यवस्थापिकाओं में ही अपने प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार न मिले, अपितु उन्हें मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले | 
अस्पृश्यों की परेशानी केवल कानूनों के कारण ही नहीं, वरन शासन में अस्पृश्यों 
के विरुद्ध प्राचीन काल से चले आ रहे पूर्वाग्रह के कारण भी है। जब तक 
सार्वजनिक सेवाओं में हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा त्तब तक अस्पृश्य लोग पुलिस से 
कभी सुरक्षा की आशा नही कर सकते, न्यायपालिका से भी न्याय की आशा नही 
कर सकते और वे प्रशासन सै भी कुछ नहीँ पा सकते। सार्वजनिक सेवाओं मे 
क्रूरता से अस्पृश्यों को तभी मुक्ति मिल सकती है, जब कार्यकारी पदों पर अस्पृश्यं 
की नियुक्ति की जाप। गोलमेज सम्मेलन मे मैने इसी बात पर बल दिया था कि 
मंत्रिमंडल में उन्हें प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया जाए, ठीक उसी प्रभावी ढंग से 
जैसा कि व्यवस्थापिकाओ मे उनके प्रतिनिधित्व कै अधिकार दिए जाएगे। गोलमेज 
सम्मेलन ने इस दावे की वैघत्ता को मान लिया था और उन्हे लागू करने के 
तरीके भी खोज लिए थे। उस प्रस्ताव को प्रभावी ढंग से लागू करने के दौ तरीके 
थे। प्रथम यह था कि भारत सरकार के अधिनियम में कानूनसम्मत ऐसा उपबंध 
किया जाए कि उस कानूनी दायरै सें बचना असभव हो। दूसरा तरीका यह था 
कि कानूनसम्मत प्रावधान न होकर इंसानियत और भलमनसाहत सै मामला आम 
सहमति पर छोड़ दिया जाए, जैसा कि प्रथा के अनुसार इंगलैड़ के सविधान में 
प्रावधान है। मैने तथा अल्पसख्यक समुदायो के प्रतिनिधियों ने कूछ प्रमुख भारतीयों 
की इच्छानुसार देशवासियों से दूसरे तरीके पर कोई जोर नही दिया और इसलिए 
मध्यम मार्ग पर सहमति हो गई। गर्वनरो के लिए जौ निर्देश जारी होने थे और 
उनमें एक यह धारा जोड़ी जाने वाली थी कि उन्ह इस बात का ध्यान रखना 
होगा कि मंत्रिमंडल का गठन करते समय उसमें अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व 
अवश्य हो। नियम इस प्रकार था - 


"मंत्रिमंडल का गठन करते समय गवर्नर निम्नलिखित तरीके से 
मंत्रिमंडल गठित करने का भरसक प्रयत्न करेगा - वह ऐसे व्यक्ति 
के परामर्श से जिसे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त हो, उन 
व्यक्तियों को नियुक्ता करेगा (जिनमें जहा त्तक व्यवहार्य हो, महत्वपूर्ण 
समुदायों के अल्पसंख्यक सदस्य भी सम्मिलित हागे) जिन्हें विधान-मंडल 
का सामूहिक विशवास प्राप्त होगा। ऐसा करते हुए वह इस प्रकार 
मंत्रिमंडल का गठन करेगा कि उनमे मंत्रियों में सामूहिक दायित्व वहन 
करने की भावना हौ |" 
इस व्यवस्था का क्या हुआ इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। काग्रेस ने 
घोषणा की किं वे विभिन्न कारणो से जिनका उल्लेख आवश्यक नही, भारत सरकार 
कें अधिनियम 193३५ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सभी को 
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स्पष्ट था और बहुत से कांग्रेसी भी जानते थे कि इस घोषणा के पीछे कोई 
गंभीरता नहीं है। इसका उद्देश्य जनता की निगाहों में कांग्रेस की यह छवि बनाने 
को छोड़कर और कुछ नहीं था कि कांग्रेस ही एक क्रांतिकारी दल है, जो ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद को उखाड़ फेकने की क्षमता रखता है | यही वह कथा थी, जिसकी 
कांग्रेस सदा रट लगाती थी। यह उनकी कवल एक चाल थी। कांग्रेस वही 
अधिकार प्राप्त करना चाहती थी, जो गवर्नर को संविधान के अंतर्गत विशेष 
परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने के लिए मिले थे | कांग्रेस ने संविधान को अस्वीकार 
करने की घोषणा नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि संविधान ही वह साधन 
है, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार नई संसदीय व्यवस्था चलाएगी और उसे कांग्रेस 
का सहयोग लेना होगा| ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को दरकिनार करने की धमकी 
दी थी। ब्रिटिश सरकार ने न केवल 1 अप्रैल 1937 को संविधान के प्रांतीय 
अश का शुभारभ किया, बल्कि वास्तव में गैरकाग्रेसी अतरिम मंत्रिमंडल भी बना 
डाला | कांग्रेसी सिहर उठे, क्योकि वे सत्ता के भूखे थे और इन्होंने सौतिया डाह 
वाले राजनीतिज्ञो का जमघट बना रखा था। उन्हें अनुभव हुआ कि वे परिश्रम 
का फल चखने से वचित किए जा रहे है। ब्रिटिश सरकार तथा काग्रेस हाई कमान 
के बीच समझौतों का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस हाई कमान ने मांग की कि यदि 
ब्रिटिश सरकार यह वचन दे कि मुख्य दायित्व सबंधी धाराओं कै अतर्गत दिए 
गए अधिकारों का प्रांतीय शासन में गवर्नर रोजाना हस्तक्षेप नही करेंगे, तो कांग्रेस 
ने जो इस बात के लिए बहुत समय से आस लगाए बैठी थी कि नया संविधान 
लागू हो, वचन देने की शर्त मान ली। उस समर्थन का आशय आश्चर्यजनक है 
कि कांग्रेस हाई कमान ने उस वचनबद्धता को ऐसा विस्तृत्त रूप दिया कि प्रांतीय 
गवर्नरों को प्रांतीय मंत्रिमंडलों में प्रतिनिधित्व देने के जो निर्देश दिए गए थे और 
इसके लिए जो अधिकार उन्हें मिले थे, गवर्नर उनका उपयोग न कर सकें। गवर्नर 
जिन्होंने कांग्रेस को पूरा स्थान दिया और अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया 
एव काग्रेस के सविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्था कै अतर्गत उन्हें सत्तासीन कर दिया 
जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने दिमागी कलाबाजी करके अविलंब 
अस्पृश्यो और अन्य अल्पसख्यकों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने के स्थान पर 
अंगूठा दिखा दिया। 

अस्पृश्यो को मंत्रिमडल में प्रतिनिधित्व से वंचित करने की योजना कांग्रेस 
के दुर्भाग्य की द्योतक है। काग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक प्रतिनिधियौ 
को शामिल न करने का, जो तर्क दिया था कि एक दलीय मंत्रिमंडल होना चाहिए, 
क्योंकि उसे सामूहिक दायित्व निभाना होता है और कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदायों 
को मंत्रिमंडल में तभी स्थान दे सकती है, जबकि वे कांग्रेस में मिल जाए और 
उसकी सदस्यता ग्रहण कर ले। बूसरे अल्पसंख्यको के लिए ऐसे तर्को में कित्तना 
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भी वजन हो, परंतु अस्पृश्यों के लिए ऐसे तकों का कोई मूल्य नहीं है। कांग्रेस 
अस्पृश्यो को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने से अपने को नही बचा सकती 
थी। इसकं दो कारण थे : पहला कारण यह है कि कांग्रेस पूना पैक्ट की श्तं 
के अनुसार अस्पृश्यों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने के लिए बाध्य थीं और 
दूसरी बात कांग्रेस यह नहीं कह सकती थी कि कांग्रेस की नीति पर चलने वाली 
व्यवस्थापिकाओ Š अस्पृश्य कांग्रेस के टिकट पर जीत कर पहुचे थे। तब कांग्रेस 
ने अस्पृश्यों को प्रांतीय मंत्रिमडलों में क्यों नही लिया? इसका उत्तर केवल यही 
है किं वह कांग्रेस की नीति का एक भाग था कि अस्पृश्यों को मंत्रिमंडलो में 
प्रतिनिधित्व न विया जाए और इस नीति को श्री गांधी का समर्थन प्राप्त था। 
जिन्हें इस कथन की सत्यता मे कोई सदेह हो वे निम्नलिखित प्रमाण पर विचार 
करे - 


प्रमाण के लिए सर्वविदित पहली घटना हमें वहां मिलती है, जब माननीय डा. 
खरे मध्य प्रात्त में कांग्रेस के प्रधानमंत्री (प्राइम मिनिस्टर) थे और उन्हें कांग्रेस 
से निकाल दिया गया। इसलिए अपने मंत्रिमंडल में आंतरिक झगड़ों और 
कठिनाइयौँ पैदा करने वालों के कारण डा. खरे ने उन मंत्रियों से छुटकारा पाने 
के लिए एक युक्तिसगत तरीका यह अपनाया कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा 
दे दिया तथा अन्य मत्रियौ के भी त्यागपत्र प्राप्त कर नई सरकार बनाने के लिए 
गवर्नर को सिफारिश की। इसके बाद गवर्नर ने वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करते 
हुए डा. खरे को दूसरा मत्रिमडल गठित करने के लिए आमंत्रित किया | डा. खरे 
ने आमंत्रण स्वीकार किया और कुछ पुराने विवादास्पद मंत्रियों को छोड़ते हुए 
कुछ नए मंत्री शामिल करके मंत्रिमंडल का पुनः गठन किया। डा. खरे का नया 
मत्रिमडल इस अर्थ में पुराने मत्रिमडल से भिन्न था कि उसमें एक अस्पृश्य मंत्री, 
श्री अग्निभोज को शामिल किया गया था, जो कांग्रेस दल के थे और मध्य प्रांत 
की व्यवस्थापिका के «दस्य भी थे। इसके साथ-साथ वह मंत्री बनने योग्य पूर्ण 
शैक्षिक योग्यता प्राप्त सदस्य थे। 26 जुलाई 1938 को वर्धा में काग्रेस कार्यसमिति 
की बैठक हुई ओर यह /स्ताव पास किया गया कि डा. खरे ने पुराने मंत्रिमंडल 
के अपने सहयोगियों सहित त्यागपत्र देकर बहुत गंभीर गलती की और नया 
मंत्रिमंडल गठित कर उन्होंने अनुशासनहीनता की है। नए मंत्रिमंडल का गठन 
करने में उन्होने क्या गलती की, इसके स्पष्टीकरण में डा, खरे ने खुले तौर पर 
कहा कि श्री गाधी क अनुसार एक अस्पृश्य को मंत्रिमंडल में शामिल करना 
अनुशासनहीनता थी। डा. खरे के अनुसार श्री गांधी ने कहा कि यह निर्णय गलत 
था, क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यं की आकाक्षाओं और आशाओं को प्रोत्साहन दिया, 
जिसके लिए उन्हे क्षमा नही किया जा सकता | यह बयान डा. खरे ने कई बार 
खुलकर राजनीतिक मच से दिया, जिसका श्री गाधी ने कभी खंडन नही किया। 
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इस बात को सिद्ध करने के लिए और भी स्पष्ट सबूत प्राप्त हैं। 1942 में 
अस्पृश्यों की अखिल भारतीय सभा हुई थी। उस सभा में दलितों की कुछ 
राजनैतिक मांगों के प्रस्ताव पास हुए थे। काग्रेस पार्टी के एक अस्पृशश सदस्य 
ने सभा में भाग लिया था। वह शी गांधी के पास यह जानने के लिए गया कि 
वह उन मांगों के बारे में क्या कहते हैं और उनसे निम्नलिखित पांच प्रश्‍न पूछे- 


“1. भावी संविधान में हरिजनो की क्या स्थिति होगी? 

१. क्या आप सरकार और कांग्रेस को यह राय देंगे कि जनसंख्या 
के आधार पर पंचायत बोर्ड से राज्य परिषद तक पहुंचने के लिए पांच 
सीटें निश्चत की जाए? 

३. कया आप कांग्रेस और विभिन्न बहुमत वाले दलों के नेताओं 
से प्रांतीय विधानमंडलों में अनुसूचित जाति के जिन विधायकों को 
अनुसूचित जातियों का विश्वासप्राप्त है, उन्हें मंत्रिमंडल में नामजद 
करने की सलाह देंगे? 

4. हरिजनों के पिछड़ेपन के कारण क्या आप सरकार को सलाह 
देंगे कि नियमों में इस प्रकारं का प्रावधान किया जाए कि स्थानीय 
निकायों और म्युनिसिपिल कौसिलो के कार्यकारी पदों पर बारी-बारी 
से सांप्रदायिक आधार पर हरिजनों को प्रधान और चेयरमैन बनने का 
अवसर वें? 

sS. जिला कांग्रेस कमेटी से कांग्रेस वकिंग कमेटी तक हरिजनां 
को पहुंचने के लिए सीटों का कुछ प्रतिशत कयो नहीं निश्‍चित किया 
जाता?" 

गांधी जी ने 2 अगस्त 1942 के हरिजन पत्र के माध्यम से उनके प्रश्नों 
का उत्तर इस प्रकार दिया था - 
"1, मेरी सहमति से बने संविधान में इस बात का प्रावधान किया 
जाएगा कि किसी भी रूप मैं अस्पृश्यता' बरतना अपराध माना जाए 
और आवादी के अनुपात से अस्पृश्यों के लिए सभी निर्वाचित संस्थाओं 
में सीटें आरक्षित होंगी | 

7, उपरोक्त ही देखें | 

3. मै नहीं कह सकता । यह सिद्धांत खतरनाक है | उपेक्षित वर्गा 
का संरक्षण उस सीमा तक. ले जाना ठीक नहीँ जहाँ से उनका और 
देश का नुकसान होता हों। एक मंत्री के रूप में किसी व्यक्ति का 
चुनाव उसकी उच्च योग्यता और उसकी सर्वव्यापी लोकप्रियता पर 
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निर्भर करता है। जो व्यक्ति चुनाव जीत कर सीट प्राप्त करता है, वह 
उसकी स्वाभाविक योग्यता और लोकप्रियता पर निर्भर करता है | 
4. पहली बात तो यह है कि मौजूदा संविधान को मैं पसंद ही 
नहीं करता क्योंकि वह बेजान है। परंतु मै उसी आधार पर जिसका 
उल्लेख ऊपर किया गया है, आपके प्रस्ताव का विरोध करता हूं। 
५. पहले बताए कारणों से मैं इस सुझाव के भी विरुद्ध हू। परतु 
मै निर्वाचक कांग्रेस संस्थाओं को विवश करुंगा कि वे काग्रेस रजिस्टर 
में हरिजन सदस्यों की संख्या के अनुपात में हरिजनों को अवश्य 
निर्वाचित करें। अगर हरिजन चार आने की सदस्यता शुल्क देकर 
काग्रेस के सदस्य नही होना चाहते तो उनका नाम निर्वाचित संस्थाओं 
मे कँसे हो सकता है? परंतु मै काग्रेस कार्यकर्ताओं को जोर देकर 
कहूगा कि वे हरिजनो के पास जाए और उन्हें कांग्रेस सदस्य बनने 
के लिए प्रोत्साहित करें|" 
अंब क्या इसमे और भी कोई संदेह रह गया है कि श्री गांधी और कांग्रेस 
यह गांठ बांध कर बैठे हुए थे कि मंत्रिमंडल में अस्पृश्या के प्रतिनिधित्व के 
अधिकार को मान्यता न मिल जाएं। जहा तक योग्यता का प्रश्‍न है, यदि श्री गांधी 
समस्त अल्पसख्यको पर कुछ शार्ते लागू कर देते, तब भी उनकी कोई तुक होती । 
क्या श्री गांधी मुसलमानों की मांग पर यहीं कहने का साहस कर सकते थे? केवल 
अस्पृश्यों के लिए ही रास्ते बंद करने का क्या अर्थ था? किसी ने भी इस प्रकार 
का दावा नहीं किया है कि अयोग्य अस्पृश्य मंत्री बना दिए जाएं। इससे केवल 
श्री गांधी के मन में पड़ी गांठ ही परिलक्षित होती है | 
काग्रेस ने पूना पैक्ट को पलीता लगाने के लिए जितने पैतरे अपनाए उनमें 
से दो मुख्य है। पहले तो कांग्रेस की उस नीति से संबंधित है जो कांग्रेस संसदीय 
बोर्ड ने चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनने के बारे में अपनाई थी। दुर्भाग्यवश इस 
प्रश्‍न का उसकी महत्ता के अनुसार गहन अध्ययन नही किया गया | मैने इस प्रश्न 
का विवेचन किया है और मैं उसके नतीजे प्रमाण सहित अलग से प्रकाशित करने 
की आशा करता हूं। उन बोर्डों में अभ्यर्थियों के चुनाव के लिए जो सिद्धांत अपनाए 
गए थे, मैं उनका उल्लेख कर रहा हू | बोडो में कांग्रेस सांप्रदायिकता की मुख्य 
भूमिका निभा रही थीं। जिस निर्वाचनक्षेत्र में दो अभ्यर्थियों का चुनाव होना था, 
वहां योग्यता ताक पर रख दी गई। कया काग्रेस ने सुयोग्य को चुना? उन्होंने 
उस जाति के प्रत्याशी को चुना, जिसका वहा बाहुल्य था। घन दौलत भी उनका 
एक सूत्र था। एक गरीब और योग्य प्रत्याशी की अपेक्षा अधिक धनी अम्यर्थी को 
प्राथमिकता दी जाती थी | ये सभी सिद्धात न्यायोचित नहीं थे। परंतु उनका ध्येय 
था कि उम्मीदवार सरलता सै सीट निकाल ले | परंतु कुछ अन्य ऐसे भी सिद्धांत 
थे, जिससे कांग्रेस की गहरी चाल स्पष्ट हो जाती है | विभिन्न वर्गो के अम्यर्थियो 
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के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यताएं निर्धारित की गई थीं। सवर्ण हिंदुओं, जैसे 
ब्राह्मणों और उनसे मिलती जुलती उच्च जातियों के काफी सुयोग्य प्रत्याशियों 
को ही चुना जाता था। वे गैर-ब्राहमण जिनकी इस मामले में अच्छी योग्यता 
वालो की अपेक्षा कम योग्यता बालों को वरीयता दी जाती थी। अस्पुश्यो के मामले 
मे अर्धशिक्षित या अंगूठा-टेक लिए जाते थे। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा सभी 
मामलों में सही है। परतु सामान्य रूझान यही था कि काग्रेस द्वारा जिन प्रत्याशियों 
का चुनाव होता था, उनमे से ब्राह्मणों तथा सवर्ण हिंदुओं के उम्मीदवार सुयोग्य 
होते थे जबकि अछूतो गे से अशिक्षितो को चुन लिया जाता था। इस प्रकार की 
साजिश का जददेश्य केवल यही था कि ब्राह्मणों और उनकी सहयोगी जातियों 
का ही प्रभुत्व मत्रिमडल में रहे और उन्हे गैर-ब्राहमणों तथा अस्पृश्यौ का पूरा 
समर्थन मिलता रहे और आज्ञाकारी अस्पृश्य तथा गैर-ब्राह्मण कभी भी उस 
मंत्रिमंडल में उनके विरोधी बनने का स्वप्न न देख सकें, वरन वे इसी से संतुष्ट 
रहें कि वे विधानमंडलों के सदस्य हैं और वे सदस्य बन कर आ गए हैं। 
श्री गांधी मामले के इस पहलू को उस समय नहीं देख सके जब उन्होंने कहा 
था कि उसी अस्पृश्य को मंत्री बनाया जाए, जौ सुयोग्य हो। अन्यथा वह समझते 
कि यदि कांग्रेसियों में यौग्यता प्राप्त अस्पृश्य नहीं है, तो इसका कारण यह था 
कि कांग्रेस संसदीय बोर्ड अछतो मे से सुयोग्य अभ्यर्थियो को चुनत्ता ही नही। 
यदि चुनाव की वर्तमान व्यवस्था कायम रहती है, तो कांग्रेस भारतीयों को 
विधानमडल का सदस्य होने से सदैव रोक सकती है, जो मत्रिमडल मे पहुचने 
की पहली सीढ़ी है। यह बहुत दुखद बात है कि काग्रेसियों द्वारा अस्पृश्य 
प्रत्याशियों का इस प्रकार चुनाव करने की योजना बनाना कि उन अस्पृश्यो को 
पत्री पद से वंचित किया जाए, यह बहाना बना कर कि वे योग्यता प्राप्त नहीं 
हैं, उन पर बहुत बड़ा आघात करना है जो रहस्यमय ढग से भीतर ही भीतर 
षडयंत्र का अंग है | 


काग्रेस का दूसरा दोष ग्रह था कि अस्पृश्य कांग्रेसियो को कड़े दलीय 
अनुशासन का डडा दिखाया जात्ता था। वे कांग्रेस कार्यसमिति के नियत्रण में रहते 
थे। वे ऐसा विधान नही ला सकते थे जिसे कांग्रेस पसंद न करती हो। वे बिना 
इजाजत कोई प्रस्ताव नही ला सकते थे। वे विधानमड़ल में यह विधेयक नही 
ला संकरो थे, जिस पर उन्हे एतराज हो। वे अपनी पसंद से मतदान नहीं कर 
सकते थे और उचित बात भी नहीं बोल सकते थे। वे वहा पर खीच कर लाए 
जाने वाले बेजबान जानवरों के समान थे। अस्पृश्यो के लिएं विधानमंडल में 
प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य अपने वर्ग की कठिनाइयों को उजागर 
करना और अत्याचारो पर काबू पाना था जिसे काग्रेस ने सफलतापूर्वक प्रभावी 
ढग से रोक दिया। 


इस लंबी दुखभरी कहानी का अंत करने के लिए कांग्रेस ने पूना पैक्ट रूपी 
फल सै प्राप्त रस को चूस लिया और छिलका अस्पृश्यो के मृह पर दै मारा। 
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अध्याय : 4 


घृणित समर्पण 


काग्रेस का निदनीय पलायन 
I 


पूना पैक्ट पर दिनांक 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर हुए थे। 25 सितंबर 1932 
को अपना समर्थन देने के लिए बम्बई में हिंदुओं की एक सभा हुई। उस सभा 
में निम्नांकित प्रस्ताव पास किए गए :- 


"यह सम्मेलन दिनांके 25 सितैबर 1932 को सवर्ण हिदुओं और दलित 
वर्गो के नेताओं में हुए पूना पैकट की पुष्टि करता है और विश्वास 
व्यक्त करता है कि अब ब्रिटिश सरकार हिंदुओं में पृथक मतदान 
प्रणाली के फैसले को वापस ले लेगी और इस समझौते को संपूर्ण 
रूप में स्वीकार कर लेगी। यह सम्मेलन सरकार से यंह भी अनुरोध 
करता है कि सरकार इस पर तुरत कार्यवाही करे, ताकि महात्मा गांधी 
इन्हीं शार्तो के अतर्गत तुरत अपना अनशन तोड़ दें, जिसमें पहले ही 
काफी विलम्च हो गया है। यह सम्मेलन सभी सबंधित संप्रदायों के 
नेताओं सै अपील करता है कि वे समझौते के प्रभावो को समझें और 
इस प्रस्तावं में रखी गई शर्तों को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करें । 

यह सम्मेलन संकल्प करता है कि आज से हिंदुओं में कोई भी 
मनुष्य जन्म से अस्पृश्य नही समझा जाएगा और जो आज तक अस्पृश्य 
समझे गए हैं, सार्वजनिक कुंओं से पानी भरने, सार्वजनिक स्कूलों में 
पढ़ने, सार्वजनिक मांगों पर चलने और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं का 
उपयोग करने में अन्य हिंदुओं के साथ समान रूप से अधिकृत होंगे | 
इन अधिकारों को सबसे पहले कानूनसम्मत मान्यत्ता दी जाएगी और 
यदि समय से पहले इसे वैसी मान्यता नहीं मिल पाती तो स्वराज संसद 
के अधिनियमो में यह सबसे पहला अधिनियम होगा | 
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इस बात पर भी सहमति प्रकट की जाती है कि यह हिंदू नेताओं 
का कर्तव्य होगा कि वे तथाकथित अस्पृश्य वर्गो पर रूड़ियों के तौर 
पर चली आ रही सामाजिक पाबदियों, जिनमें मन्दिर प्रवेश पर लगी 
पाबदी भी शामिल है, को दूर करने के लिए मुनासिब और शातिमय 
तरीके से यथाशीघ्र प्रयत्न करें|" 


इस प्रस्ताव के पश्चात हिंदुओं ने जोशोखरोश से अस्पृश्यों के लिए मंदिरों 
के द्वार खोल दिए। कोई भी ऐसा सप्ताह खाली नहीं जाता था, जिसमें श्री गांधी 
द्वारा प्रकाशित "हरिजन" साप्ताहिक के प्रमुख पृष्ठ पर "वीक टू वीक" स्तंभ में 
अस्पृश्यं के लिए खोले गए मंदिरों की लंबी सूची न निकलती हो। उनके लिए 
कुएं खुलने, पाठशालाएं खुलने की खबरें भी प्रकाशित होती। मैं "हरिजन" के दो 
अको से "वीक दू वीक" स्तम्भ प्रस्तुत कर रहा हू 


“हरिजन” 18 फरवरी 1933 
वीक दू वीक 
(7 फरवरी 1933 को समाप्त होने वाले सप्ताह में) 


मंदिर खोले गए 
उत्तरी कलकत्ता में डेढ़ लाख रूपये की लागत से हाल ही में बना मंदिर | 
मद्रास के गंजम जिले में भापुर गांव का एक मंदिर | 
पज़ाब में जालधर नौरानिया का एक ठाकुरद्वार मदिर | 


कुए खोले गंए 


उड़ीसा के जिला कटक में जयपुर कस्बा में गुरियापुर का नगरपालिका कुआं। 
संयुक्तप्रांत के आगरा में वजीरपुरा और नीक्की गली में दौ कुएं। 


त्रिचिनापल्ली (मद्रास) में एक रूढिवादी हिंदू ने हरिजनों और सवर्ण हिंदुओं 
के लिए साझा कुंआ खुदवाने पर खर्च करने की पेशकश | 
स्कूल शुरू किए गए 

संप्रा. के मेरठ जिले के बछरौटा मे एक निशुल्क स्कूल । 

राजपूताना के मेताह जिले में एक स्कूल | 

राजपूताना के जयपुर रियासत में फतहपुर, चेमन और अभयपुर में तीन स्कूल । 
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संयुक्त प्रान्त के फतेहपुर जिले में एक स्कूल | 
संयुक्त प्रांत के मथुरा में तीन रात्री स्कूल | 
संयुक्‍त प्रांत के गोरखपुर शहर में तीन रात्री स्कूल। 
संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के हाता में एक रात्री स्कूल | 
सखोनिया में एक रात्री स्कूल । 


भारतीय रियासर्ते 

। काठियावाड़ राज्य असेंबली के मारी बहुमत से तीन प्रस्ताव पारित किए 
गए कि हरिजनों को सुविधाएं दी जाए। 

2, मद्रास के संधूर राज्य ने हरिजनों की स्थिति सुघारने के लिए एक स्थाई 
समिति बनाई गई । 


सामान्य 


गोरखपुर जिले के विभिन्‍न गांवों के हरिजनों ने सड़ा मांस खाना छोड़ दिया, 
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में. हरिजन सेवक संघ के तत्त्वावधान में श्रीचर्तुमुज 
नाथजी मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर वसंतोत्सव मनाया गया, जिसमें हिंदुओं 
की सभी जातियों ने भाग लिया। - ए.वी.ठक्कर, महासचिव 


सार्जेट टीआर शिंदे, अध्यक्ष आल इंडिया एंटी-अनटचेबिलिटी लीग और डिप्रेस्ड 
मिशन सोसाइटी आफ इंडिया के संस्थापक न्यासी, पूना ने विधान सभा के सदस्यो 
को खुला पत्र लिखा है कि सार्जेंट रंगा अय्यर के अस्पृश्यता विधेयकों को 
जबरदस्त समर्थन दिया जाए। 

बम्बई के तैकालवाड़ी के.जी.ब्लाक में हाल ही में एक अग्निकांड हुआ, जिसमे 
48 महार परिवारों की झोंपड़ियां और बहुत सारा सामान जल गया। बम्बई प्रांतीय 
अस्पृश्यता सेवक समाज के अध्यक्ष ने उन परिवारों कै सहायतार्थ ५00 रूपये देने 
के लिए "जी" वार्ड की समिति बनाई। समिति ने उन 48 परिवारों में 402 रूपये 
आठ आना बांटे, जिसमें कुल मिला कर 163 व्यक्ति थे। 

बम्बई सरकार ने समस्त स्थानीय निकायों को आदेश जारी किया कि कुओ, 
तालाबों, घर्मशालाओं के लिए दी जाने वाली जमीन केवल इस शर्त पर दी जाए 
कि उनका बिना जातिवाद का ख्याल किए समान रूप से उपयोग किया जायेगा | 
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हरिजन” जुलाई 15, 1933 में 
“वीक टू वीक” 

शैक्षिक सुविधाएं 

नार्थ आर्कट जिले में एस.यू.एस, द्वारा हरिजनों के लिए तीन वाचनालय खोले 
गए | 

एस.यू.एस. वर्क्स ने मदुरै जिले में हरिजन बच्चों को विरगनूर तालुक बोर्ड 
स्कूल में भरती कराया | 

मथुरा के एस-यू एस. द्वारा संचालित मेलाचेरी सकल में बच्चों को बनियानें, 
तौलिए, सलेटें आदि निशुल्क बाटी । 

रामजस कालेज, दिल्ली के दो हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और निशुल्क 
आवास सुविधा दी गई। एक को कालेज के आचार्य थडानी ने छात्रवृत्ति दी। 

मोची गेट के बाहरी क्वार्टरों में लाहौर हरिजन सेवक संघ के तत्त्वावघान में 
हरिजन वयस्कों के लिए रात्रि स्कूल खोला गया। उसका उदघाटन श्रीमती 
बृजलाल नेहरू ने किया था। 


जिला हरिजन सेवक संघ, गुटूर के प्रयत्नों से हरिजन छात्रों को सवर्ण हिंदुओ 
के स्कूलों में पढ़ने की इजाजत दी गई। 


कुएं 

कोयम्बतूर जिले मे तीन कुएं साफ किए गए जो खराब हालत में पड़े हुए 
थे और उपयोग करने योग्य बनाए गए। 

दाक्षिण आर्कट के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्रेसिडेंट ने एस.यू.एस. द्वारा चुने गए चार 
कुएं खुदवाने का वायदा किया। 

३1.5.3३ के अंतिम सप्ताह में 125 कुएं से अधिक हरिजनों के लिए खोले 
गए और आपघ्प्रदेश मे पाच नए कुएं बनवाए गए। 


सामान्य 
कलकत्ता में हाग माकेट में, जहा डोम रहते है, एक दुकान खोली गई। 
वहा खाने की वस्तुएं सस्ते दामो पर दी जाती हैं। 
कलकत्ता में बीबी बेगम बस्ती मे एक हरिजन परिवार का ऋण चुकाने के 
लिए एस.यू.एस. बंगाल द्वारा 60 रूपये दिए गए। 
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अमृत समाज कलकत्ता ने कुछ हरिजनों को नौकरी दी। 

बोलनुरा (बीरभूमि) के 450 हरिजनों ने शराब पीनी छोड़ दी और 1,275 
मौचियों ने गोमांस न खाने की शपथ ली | 

बांकुरा, मुर्शिदाबाद और 24 परगना में एस.यूएस, के तीन नए केंद्र खोले 
N| 

त्रिचिनापल्ली तंजौर, त्रिनेलवल्ली, सेलम, डिंडीगुल, उत्तरी अर्काट और मदुरै 
में श्री गांधी के हरिजन सेवा के विचार को ग्रहण किया। 

कोंयम्बतूर से 12 मील दूर अलदुराल गाव को 25 रुपये मुल्य का अनाज 
दिया गया | 100 रूपये के कपड़े और 5 रूपये का तेल उनके सहायतार्थ दिये 
गए । 

चिदम्बरम में एक हरिजन यूथ लीग की स्थापना की गई। 

तेनाली में हरिजनों को उचित मूल्य पर वस्तुएं दिलाने के लिए एक दुकान 
खोली गई | 

वलाना पालेम में हरिजनों के आग लगने से ध्वस्त मकानों कै पुनर्निर्माण के 
लिए 110 रुपये दिए गए। 

येलिमन चिल्ली (विजग) में हरिजनों कौ सहायतार्थ प्रातीय कमेटी ने 100 रुपये 
का चदा दिया। उन हरिजनौं के मकान जला दिये गए थे। स्थानीय हरिजन सेवक 
सघ अच्छे स्थानो पर उनके नए मकान बनाने का प्रयत्न कर रहा है और निर्माण 
कार्य सामग्री के लिए दान एकत्र कर रहा है। 

ब्राह्मण कोडर (गुदूर) में हरिजन विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास आरम करने 
का निश्‍चय किया गया | 

पूर्वी गोदावरी जिला हरिजन सेवक संघ ने काकीनाडा में पढने वाली हरिजन 
छात्राओं के लिए एक छात्रावास आरंभ करने का निश्‍चय किया। एक साल कै 
लिए 20 बारी चावल. लकड़ी तथा अन्य सामान के लिए और 15 विद्यार्थियों के 
लिए 63020 रुपये दान के तौर पर दिए गए। 

अनंतपुर जिला हरिजन सेवक संघ ने उर्खाकोंडा में हरिजन विद्यार्थियो के 
लिए छात्रावास आरभ करना तय किया। धन एकत्र करने के लिए प्रबध किए 
गए है। होस्टल 20) विद्यार्थियों सै आरभ किया जाएगा। 

गोला पलेम में एक सवर्ण हिंदू ने एक हरिजन को अपने यहां नौकरी दी। 
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जब मंदिरो के मालिक तथा न्यासी अस्पृश्यो के लिए मंदिर खोलने के लिए 
तैयार नहीं हुए, तों हिंदुओं ने उनके विरूद्ध सत्याग्रह किया। उन्हें मंदिर खोलने 
के लिए विवश किया गया | गुरूवयूर के मंदिर में अछूतों के प्रवेश हेतु श्री केलप्पन 
ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जो मदिर प्रवेश आंदोलन का एक भाग था | 
आदोलन की लहर को रोकने के लिए मंदिरों के न्यासियों के हाथ मजबूत करने 
के लिए बहुत से हिंदू विधायक एक के बाद एक आगे आए और अस्पृश्यों के 
मंदिर प्रवेश के समर्थन में आगे आए। यदि जनमतसंग्रह कराया जाता, तो अधिकाश 
हिदू पुजारियों के पक्ष में रहते। ऐसे विधायकों की झडी कम की गई, हर विधायक 
आगे रहना चाहता था | मद्रास विधान परिषद के एक सदस्य डाक्टर सुब्बारायन 
ने केंद्रीय सभा में मंदिर प्रवेश का विधेयक पेश किया था। इसी प्रकार एक 
विधेयक श्री सी.एस,रंगा अय्यर, दूसरा श्री हरिबिलास शारदा, तीसरा श्री लालचंद 
नवलराय और चौथा विधेयक श्री एम.आर.जयकर ने पेश किया था। 


इस आदोलन में श्री गांधी ने भी भाग लिया। 1932 से पहले श्री गांधी अस्पृश्यों 
के हिदू मदिरो में प्रवेश करने के सर्वथा विरूद्ध थे। श्री गांधी के शब्दों में ही' - 


"यह कैसे संभव हो सकता है कि अन्त्यज (अस्पृश्य) के पास सभी 
वर्तमान हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने कै अधिकार हों? जब तक वर्णाश्रम 
विद्यमान है, हिदू धर्म और हिंदू ग्रथो को प्रमुख स्थान मिला हुआ है। 
यह कहना कि प्रत्येक व्यक्ति हिंदू मंदिर में प्रवेश कर सकता है, 
आजकल असभव है।' 


इसलिए श्री गांधी द्वारा मंदिर प्रवेश के आंदोलन में भाग लेना बड़े आश्चर्य 
की बात है। श्री गांधी ने ऐसी पलटी क्‍यों खाई यह कल्पना से बाहर की बात 
है? क्या सचमुच उनका हृदय-परिवर्तन हो गया था? और वह भी इसलिए कि 
हिंदुओं के मंदिरों में अस्पृश्यो के प्रवेश करने का विरोध कर उन्होंने गलती की 
थी? क्‍या हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच में राजनीति के दुराव के कारण ही पूना 
पैक्ट हुआ था? उन्हें लगा कहीं पूरा विभाजन न हो जाए? इसलिए श्री गांधी की 
आखें खुली और उन्होंने दोनों वर्गो को सास्कृतिक और धार्मिक बंधन में बांधने 
के लिए मदिर-प्रवेश जैसा मार्ग अपनाया। अथवा मंदिर प्रवेश आंदोलन में उनका 
सम्मिलित होने का उद्देश्य अस्पृश्यों के लिए राजनीतिक अधिकारों के दावे को 
कमजोर करना और अस्पृश्यो तथा हिंदूओ के बीच अलगाव वालीं दीवार को तोड़ना 
था। इस आंदोलन के द्वारा अस्पृश्यो का पृथक अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए 
या उन्होंने लोकेषणावश बाहवाही लूटने की अपनी आदत के कारण किया? दूसरा 
और तीसरा कारण सही हो सकता है | 
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उस मंदिर प्रवेश के आंदोलन के विषय में अस्पृश्यों का क्या दृष्टिकोण था? 
श्री गांधी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन में मेरा समर्थन मांगा। मैं ऐसा करने के लिए 
तैयार नहीं हुआ और इस विषय 'में प्रेस में अपंना बयान छपने को दे दिया। इस 
विषय में मेरे विचार का क्या आधार था, पाठकों को जानने में सहायता मिलेगी | 
वह बयान इस प्रकार था :- 


14 फरवरी, 1933 


यद्यपि मंदिर प्रवेश से संबधित प्रश्‍न पर विवाद सनातनी हिंदुओं 
तथा श्री गांधी तक सीमित है, निस्संदेह दलित वर्गो को इस विषय 
में महत्वपूर्ण भूमिका निमानी है क्योंकि बै निणीयक पक्ष हैं और इस 
पर उन्हें गंभीरता से विचार करना है कि विधेयक के अंतिम निर्णय 
पर दलित वर्ग के लोग किस स्थिति में होंगे। इसलिए उनका दृष्टिकोण 
परिभाषित होना आवश्यक है, ताकि अनिश्‍चितता की गुंजाइश न रहे | 


श्री रंगा अय्यर ने मंदिर प्रवेश विधेयक का जो प्रारूप तैयार किया 
है, दलित वर्ग के लोग संभवतः उसका समर्थन नहीं करेंगे। इस विधेयक 
का सिद्धांत यह है कि यदि म्युनिसिपल और स्थानीय निकायों के 
मतदाता, अपने पड़ोस के किसी मुख्य मंदिर के लिए जनमतसंग्रह का 
निश्चय करते हैं कि उस मंदिर में द्रलित वर्ग के लोगों को जाने की 
अनुमति दी जाएगी, तंब मंदिर के न्यासी अथवा प्रबंधक उस फैसले 
को कार्यरूप में परिणित करेंगे। यह सिद्धात साधारणतः बहुमत शासन 
पर आधारित है, इसमें मौलिक अथवा क्रांतिकारी कुछ नहीं है और यदि 
सनातनी हिंदू बुद्धिमान हुए, तो वे बिना किसी शंका के उसे स्वीकार 
कर लेंगे | 

इस सिद्धांत पर आघारित विधेयक को दलित वर्गों का समर्थन न 
मिलने के दो कारण है : पहला कारण यह है कि उस विधेयक से 
निकट भविष्य में अस्पृश्यों के मंदिर प्रवेश में शीघ्रता नहीं आ सकती । 
यह सच है कि उस विधेयक के अंतर्गत यदि बहुमत के फैसले के 
अनुसार, नयासी अथवा प्रबंधक दलित वर्गो के लिए मंदिर खोल देता 
है तो अल्पसंख्यक को उसके विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार 
नहीं होगा | परंतु विधेयक की इस धारा से किसी प्रकार का कोई 
सन्तोष प्राप्त करने और विघेयक के प्रस्तावक को बधाई देने से पहले 
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हमें आवश्यक रूप से यह विश्वास हो जाना चाहिए कि जब प्रश्न पर 
मत्तदान होगा, तो बहुमत मदिर प्रवेश कै पक्ष में होगा। यदि कोई 
इस प्रकार के भ्रमजाल का शिकार नहीं हुआ है, तो उसे स्वीकार करना 
होगा कि मंदिर प्रवेश के पक्ष मे बहुमत की आशा मुश्किल से ही पूरी 
होगी। निस्सदेह बहुमत आज विरूद्ध है। दरअसल प्रस्तावक ने भी इसे 
शकराचार्य के साथ हुए अपने पत्र व्यवहार में स्वीकार किया है | 


विधेयक पास हों जाने के बाद उत्पन्न स्थिति में ऐसा क्या है 
जिससे यह आशा हो जाती है कि बहुमत भिन्न रुख अपनाएगा। मुझे 
ऐसा कुछ नजर नहीं आता। गुरूवयूर मंदिर के संबंध में, जो 
जनमतसंग्रह के परिणाम सामने आए थे, निस्संदेह मुझे वे याद आते 
हैं। परतु मैं जनमतसंग्रह के प्रभाव को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, 
क्योंकि मैं श्री गाधी की जीवनचर्या को ही इसका प्रतिरूप मानता 
हू | इस प्रकार का आकलन श्री गांधी की जीवनचर्या को दरकिनार 
करके ही किया जाए | 

दूसरे, विधेयक अस्पृश्यता को पापाचार नही मानता | विधेयक 
अस्पृश्यत्ता को केवल सामाजिक दोष मानता है और अन्य प्रकार की 
सामाजिक बुराइयो की अपेक्षा अधिक दोषपूर्ण नहीं मानता | यह विधेयक 
अस्पृश्यता को गैरकानूनी घोषित नहीं करता। यदि बहुमत ऐसा करने 
का फैसला करे, तो उसमे कोई जोर नहीं होगा। प्राप और अनैतिकता 
बदांश्त करने योग्य नहीँ बन सकती, यदि बहुमत उन्ही के वशीभूत 
हो जाये अथवा उन अनैतिकत्ताओ क अनुसार चलना पसद करै । यदि 
अस्पृश्यता एक पापाचार एव अनैतिकता है, तो दलित बर्गों की दृष्टि 
मे उसे निस्सकोच तिलाजलि दे देनी चाहिए, चाहे बहुसंख्यक अस्पृश्यता 
के पक्ष मे ही क्यो न हो। इसी तरीके से सभी अनैतिक पाए जाने 
वाले रीतिरिवाज के संबंध में न्यायालयों में कार्रवाई होती है। 


इस विधेयक मे ऐसा कूछ नहीं है। विधेयक के लेखक ने अस्पृश्यता 
की प्रथा पर गभीर रूख नहीं अपनाया है। केवल मद्यपान की आदत्त 
में थोड़े सुधार की चर्चा की गई है। वास्तव में बे उपरोका दोनों 
बुराइयों को एक पलड़े मे त्तौलते हैं। वे मद्यपान बन्द करने के लिए 
रश्चानीय जनभावना कै द्वारा नशाबदी चाहते है | दलित वर्गों के ऐसे 
हमदर्दो के प्रति कोई कृतज्ञता नहीं प्रकट कर सकता, जो अस्पृश्यता 
को शराब पीने की आदत से अधिक बुरा नही समझत्ता। यदि श्री रगा 
अय्‌यर केवल कुछ ही महीने पहले की उस बात को भूल न गए होते 
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जिसमें श्री गांधी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए अपने को आमरण 
अनशन के लिए तैयार किया था, तो इस अभिशाप के प्रति वे और 
कठोर रूख अपनाते और एक व्यापक सुधार आंदोलन लेकर सामने 
आते कि इसे जड़-मूल से उखाड़ दिया जाए। क्षमता एवं गुणों की 
दृष्टि से उसमे चाहे जित्तनी कमिया हों, यदि विधेयक में अस्पृश्यता 
कौ पाप मान लिया जात्रा, तो दलित वर्ग उस विधेयक से कुछ आशा 
करता | 

सचमुच मेरी समझ में नहीं आता कि इस विधेयक से श्री गांधी 
कैसे संतुष्ट हो गए जो अस्पृश्यता को पाप मानने पर जोर दिया 
करते थे। बहरहाल इस विधेयक से दलित वर्गों को संतोष नहीं हो 
सकता | विधेयक अच्छा है या बुरा, पर्याप्त है अथवा अपर्याप्त यह प्रश्न 
गौण है| 


मुख्य प्रश्‍न है : दलित वर्ग के लोग मंदिर प्रवेश चाहते हैं अथवा 
नहीं? इस मुख्य प्रश्‍न को दलित वर्ग के लोग दो दृष्टिकोणों से देखते 
हैं। पहला है, भौतिक दृष्टिकोण। दलित्र वर्ग के लोग सोचते हैं कि 
उनका उत्थान उच्च स्तर की शिक्षा, उच्च स्तर की नौकरियां और 
जीविका के अच्छे साधनों से ही समव है। एक बार जब वे सामाजिक 
जीवन के उच्च स्तर पर पहुच जाएगे, तों उनका सम्मान बढ़ेगा और 
तब समाज मै उनका आदर सम्मान होने लगेगा, तो रूढ़िवादी हिंदुओं 
मे भी परिवर्तन आएगा और यदि ऐसा न हुआ, तो उससे उन दलित 
वर्गो के भौतिक हितों की कोई विशेष हानि न होने पाएगी। इन मार्गो 
पर चलते हुए दलित वर्ग कं लोगो का कहना है कि वै मंदिर प्रवेश 
के थोथे आंदोलन में अपनी शक्ति बरबाद नही करेंगे। एक दूसरा 
कारण भी है, जिससे वे मदिर प्रवेश के लिए नही झगड़ना घाहते और 
यह तो आत्म-सम्मान का प्रश्‍न है। 


अभी बहुत दिन नही हुए, जब कलबों के दरवाजों और भारत के 
सामाजिक स्थानों में यूरोपियन लोगो ने तख्लिया टागी शी और उन 
पर लिखा होता था - कृत्तो और भारतीयों को प्रवेश करने की अनुमति 
नहीं है। आज़ हिदुओं के मदिरो पर भी ऐसी ही तख्तिया लटकी है | 
अतर कंवल इतना है कि सभी हिदू यहा तक कि जानवर और कुत्ते 
भी मंदिर में प्रवेश कर सकते है, केवल अस्पृश्य प्रवेश नहीं कर सकते । 
दोनो मामलो मे स्थिति एक सी है। परतु हिदुओ ने उन स्थानो पर 
प्रवेश करने की कभी अनुमति नही मागी. जहा पर यूरोपियनो ने अपने 
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प्रंबंध से उन्हें बहिष्कृत किया था। अस्पृश्य उस स्थान पर प्रवेश क्यों 
करना चाहते हैं, जहां हिंदुओं ने दंभ से उन्हें बहिष्कृत कर रखा है? 
वे हिंदुओं से यह कहने के लिए तैयार हैं कि तुम मंदिरों के दरवाजे 
खोलो या न खोलो, यह तुम्हारी मर्जी है, मैं इस पर विचलित नहीं 
होता । यदि आप सोचते हैं कि मानवीय व्यक्तित्व की पवित्रता को आदर 
का स्थान न देंना बुरी बात है, तब आप अपने मंदिरों को खोलिए 
और इन्सानियत दिखाइये। यदि आप भलेमानुष बनने की अपेक्षा हिंदू 
ही बने रहना ठीक समझते हैं, तो मंदिरों के दरवाजे बंद रखिए, और 
भाड़ में जाइए, हमें मदिरों में आने की कोई जरूरत नही । 


मैंने इस रूप में इस प्रकार का तर्क करना इसलिए आवश्यक 
समझा "कि पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे उन मनुष्यों के मस्तिष्क 
का भ्रम दूर करना चाहता हूं, जिन्हें विश्वास है कि दलित वर्गों के 
लोग अपने संरक्षण के लिए उनकी ओर आशा की दृष्टि से देख रहे 
Š | 

उनका दूसरा दृष्टिकोण आध्यात्मिक दृष्टिकोण है | धर्ममीरू लोगों 
की तरह दलित वर्ग के लोग भी मंदिर. प्रवेश चाहते हैं अथवा नहीं | 
इतना ही प्रश्न है। आध्यात्मिक दृष्टि से दलित वर्गों के लोग मंदिर 
प्रवेश के विरूद्ध भी नहीं है। परंतु मौतिक दृष्टिकोण को अकेला नहीं 
रख सकते | परंतु उनका अंतिम उत्तर श्री गांधी और हिंदुओं द्वारा इस 
प्रश्‍न के उत्तर पर निर्भर करता है कि मंदिर प्रवेश की अनुमति कें 
पीछे उनका सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? क्या मंदिर प्रवेश हिंदू समाज में 
दलित वर्गों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का सर्वोच्च लक्ष्य है? 
अथवा यह उनके उत्थान का पहला कदम हैं। यदि पहला कदम है, 
तो अंतिम लक्ष्य क्या है? यदि मंदिर प्रवेश अंतिम उदेदश्य है, तो दलित 
वर्ग के लोग उसे दूर से ही प्रणाम करते हैं। वास्तव में वे उसे केवल 
अस्वीकार ही नहीं करेंगे, वरन्‌ यदि वे अपने आपको हिंदुओं द्वारा 
अस्वीकृत पाएंगे, तब वे अपना भाग्य कहीं और आजमाएंगे | दूसरी ओर 
यदि मंदिर प्रवेश इस दिशा में पहला कदम है, तो वे उसका समर्थन 
कर सकते हैं। तब आजकल देश में जो राजनीति चल रही है, स्थिति 
उसके अनुकूल होगी। सभी भारतीयों ने भारत के लिप डोमीनियन 
स्टेटस की मांग की है। वास्तविक संविधान डोमीनियन स्टेटस के आगे 
बहुत कम होगा | परतु बहुत से भारतीय उसे स्वीकार कर लेंगे | क्यों? 
इसका उत्तर यह है कि चूकि लक्ष्य घोषित कर दिया गया है इसलिए 
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे एक-एक पग बढ़ा कर 
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प्राप्त करें या एक छलांग में। परंतु यदि ब्रिटिश सरकार स्वशासन È 
लक्ष्य को नहीं स्वीकार करती, तो कोई भी आंशिक सुधार स्वीकार नहीं 
करेगा। अभी बहुत से लोग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसी 
प्रकार यदि श्री गांधी और समाज सुधारक दलित वर्गों के लिए घोषणा 
करते हैं कि उनका लक्ष्य हिंदू समाज मैं अस्पृश्यों की हैसियत बढ़ाना 
है, तभी दलित वर्ग मंदिर प्रवेश पर कुछ कह सकते हैं। लक्ष्य घोषित 
होना ऐसा धर्म है, जो उन्हें समाज में समानता का स्तर दे सके, इस 
भ्रम को दूर करने के लिए मैं विस्तार से सैंकड़ों वर्षों से चली आ 
रही धर्मनिरपेक्ष सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक मान्यताप्राप्त आस्थाओं 
कै बीच में एक रेखा खींचता E सम्य समाज में सामाजिक कुरीतियों 
का धर्म के आघार पर औचित्य ठहराना बहुत ही घृणित और अघम 
कार्य है। दलित वर्ग के लोग असमानताजनित अन्यायों और अत्याचारों 
का जुआ तो उतार कर नही फॅंक सकते, परंतु अब उन्होंने पक्का 
इरादा कर लिया है कि अब उस धर्म को नहीं सहन करेंगे, जो 
अत्याचारों को जारी रखने का हामी हो। 


यदि उनका घर्म हिंदू घर्म होता है, तो उस धर्म को' सामाजिक 
समानता का धर्म होना पड़ेगा। केवल हिंदू धर्म संहिता में सबके लिए 
मंदिर प्रवेश को जोड़ कर सशोधन कर देने मात्र से वह घर्म सामाजिक 
समानता का धर्म नहीं बन जाता। यदि मैं राजनीतिक शब्दों का 
इस्तेमाल करूं, तो बस इतना ही कह सकता' हूं कि आप उन्हें विदेशी 
न मान कर स्वदेशी हीं मान लें। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे 
इससे उस स्तर तक पहुंच जाएंगे, जहां पर वे स्वतंत्र और समान हो 
जाएं, क्योंकि हिंदू घर्म सामाजिक स्तर पर समानता के सिद्धांत को 
मान्यता प्रदान नहीं करता। इसके विपरीत वह धर्म तो समाज मैं 
ब्राह्मण,क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की श्रेणिया बना कर असमानता का पोषण 
करता है, जिसमें ऊपर से नीचे तक की सीढ़ी के झंडों के समान 
ऊपर वाला नीचे वाले को घृणा और अनादर की दृष्टि से देखता है | 
हिंदू यदि सामाजिक समानता लाएं, तब उस घर्म संहिता में केवल मंदिर 
प्रवेश का विधान कर संशोधन करना पर्याप्त नही होगा। आवश्यकता 
चातुरवर्ण्य के सिद्धात से इसको मुक्त करने की है। चतुर्वर्ण व्यवस्था 
ही सारी असमानताओं की जननी है और जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता 
का मूल भी, जो असमानताओं के विभिन्न रूपों में व्याप्त है। जब तक 
वर्ण व्यवस्था रहेगी दलित वर्ग के लोग मंदिर प्रवेश ही नहीं वरन हिंदू 
धर्म को भी अस्वीकार करेंगे। चातुरवर्ण्य और जात्ति व्यवस्था दोनों ही 
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दलित वर्गा के आत्म-सम्मान के विरूद्ध है। जब तक जाति व्यवस्था 
इस धर्म का मूल सिद्धांत रहेगी तब तक दलित वर्ग के लोग नीच 
समझे जाते रहेगे। दलित वर्ग के लोग कह सकते हैं कि वे हिंदू तभी 
हैं, जब चातुर्वर्ण्य और जाति व्यवस्था को दफन कर दिया जाए और 
हिंदू शास्त्रों से उस व्यवस्था को बिल्कुल हटा दिया जाए। क्या महात्मा 
गाधी और समाज सुधारक इसे अपना लक्ष्य बना कर चल सकते हैं 
और इसके लिए कुछ कार्य करने का साहस करेंगे? मैं इस विषय 
मे अपना विचार अंतिम रूप से निश्चित करने से पहले भविष्य में उनकी 
घोषणा की प्रतीक्षा करूगा। परतु श्री गांधी और हिंदू चाहे इसके लिए 
तैयार हों अथवा नही एक बार ही यह सबको मालूम हो जाना चाहिए 
कि इससे कम में दलित वर्ग सतुष्ट नहीं होंगे और तमी वे मंदिर प्रवेश 
को स्वीकार करेंगे। मदिर प्रवेश को' स्वीकार कर लेना और उससे 
सतुष्ट हो जाना पाप के साथ समझौता करने और मानवत्ता की पवित्रता 
का ही सौदा करने कॅ समान होगा। 
मैने जो नीति अपनाई है. उसके विरूद्ध श्री गांधी और हिंदू सुधारक 
एक तक प्रस्तुत कर सकते है | वे कह सकते हैं कि दलित वर्गों हारा 
मंदिर प्रवेश स्वीकार कर लेने से चातुर्वर्ण्य और जाति व्यवस्था के 
विरूद्ध आदोलन करने से उन्हें कोई नहीं रोकता। यदि ऐसा उनका 
विचार है, तो मै इस तर्क का अभी सीधे सामना करने को तैयार हूं 
और भविष्य में प्रगति के मार्ग को साफ कर देना चाहता हूं। मेरा उत्तर 
यह है कि यह सच्चाई है कि यदि मैं इस समय मंदिर प्रवेश स्वीकार 
कर लूं, तो चातुर्वर्ण्य और जात्ति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 
आंदोलन करने का हमारा अधिकार समाप्त नहीं हो जाएगा | परंतु जब 
यह प्रश्न सामने आएगा, तब श्री गांधी कहां होगे? यदि वे मेरे विरोधियों 
के खेमे में होंगे, तो मैं बतला देना चाहता हूं कि मैं अब उनके साथ 
नहीं हो सकता। यदि वह मेरे साथ होंगे तो उन्हें अभी से मेरे साथ 
आ जाना चाहिए | 
दीवान बहादुर आर. श्रीनिवासन ने भी जिन्होने गोलमेज सम्मेलन में मेरे साथ 
अस्पृश्यो का प्रतिनिधित्व किया था, मदिर प्रवेश का समर्थन नहीं किया। उन्होंने 
प्रेस को अपने बयान मे कहा था - 
“जब किसी दलित वर्ग के सदस्य को मंदिर में प्रवेश को अनुमति दी 
जाएगी, तब उसे चारों वर्णों में से किसी में भी नहीं गिना जाएगा। 
वरन उसै पचम वर्ण का कहा जाएगा, जो अतिम और निम्न वर्ग 
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समझा जाता है। यह कहलाने में भी गहरा कलंक है। तब उस पर 
अनेक धार्मिक प्रतिबंध लग जाएंगे और उसे घोर अपमान सहना होगा। 
दलित वर्ग के लोग इस प्रकार से प्रवेश करने वालों का हुक्का पानी 
बंद कर दैंगे। दलित वर्ग के करोड़ों लोग जातीय बंधनों को स्वीकार 
नहीं करेंगे। यंदि वे ऐसा करेंगे, तो वे ठुकड़ो में बंट जाएंगे। कानून 
की जबरदस्ती से मंदिर में प्रवेश नहीं कराया जा सकता। गांवों में 
सवर्ण हिंदू खुले तौर से अथवा परोक्ष रूप में कानून का उल्लंघन 
करेंगे। गांव के दलित वर्ग के लिए वह वैसा ही होगा जैसे कि कोई 
किसी कागज पर मिठाई लिख कर दे दी जाए और अस्पृश्य से उसका 
स्वाद लेने के लिए कहे। देश को भ्रम और गड़बड़ी से बचाने के लिए 
जनता के बीच उपरोक्त तथ्य लाएं गए हैं| 
मैंने अपने बयान में भी श्री गांधी के सामने जो प्रश्‍न रखा था, उसका उन्होने 
मुझे टका सा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि që यद्यपि अस्पृश्यता के विरूद्ध 
हं जाति के विरूद्ध नहीं हैं। यदि बह तनिक भी उसके पक्ष में होते तो अस्पृश्यता 
निवारण के अतिरिक्त भी वह सामाजिक सुधार का कार्य न करते। मेरे लिए अपना 
दृष्टिकोण निश्चित करने के लिए इतना ही पर्याप्त था। मैंने अब और आगे मंदिर 
प्रवेश के विषय में चुप लगाए रहने का फैसला किया। 
स्व. दीवान बहादुर राजा अस्पृश्य जाति के एकमात्र प्रमुख नेता थे | ऐसा कहने 
में किसी को कोई संकोच नहीं होगा कि श्री राजा ने इस दिशा में खेदजनक 
भूमिका निभाई। श्री दीवान बहादुर वर्ष 1927 से केंद्रीय सभा के नामजद सदस्य 
थे। सभा के भीतर अथवा बाहर उन्हें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं था। न किसी 
संयोगवश और न किसी भूल से ही वह कांग्रेस के पक्ष में थे। वास्तव मे वह 
केवल कांग्रेस कें आलोचक नहीं थे वरन उसके विरोधी थे। वह सरकार के बहुत 
विश्वासपात्र मित्रों में से थे। वह अस्पृश्यों के पृथक निर्वाचन के पक्ष में खड़े हुए 
शे. जिसका कांग्रेस पूर्णरूपेण विरोध करती थी। वर्ष 1932 कै कठिन समय में 
दीवान बहादुर ने अचानक सरकार का साथ छोड़ने और कांग्रेस का पक्ष लेने 
का फैसला किया। वह संयुक्त चुनाव और मंदिर प्रवेश के विषय में कांग्रेस क 
समर्थक सिद्ध हुए। सार्वजनिक जीवन में ऐसा चरित्र मिलना मुश्किल है। उनका 
एक हीं उददेश्य था कि अपना उल्लू सीधा करना। दीवान बहादुर एक दम कट 
क्यों गए? उसका कारण यह था कि सरकार ने गोलमेज सम्मेलन मे अस्पृश्यो 
का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें नामजद नहीँ किया था। वरन्‌ उनके स्थान 
परं दीवान बहादुर और श्रीनिवासन को नामजद किया था। लेकिन भारत सरकार 
कै पास उन्हें नामजद न करने कै पर्याप्त आधार थे। यह निश्चय किया गया 
था कि न तो साइमन कमीशन का सदस्य और न ही केंद्रीय सभा का सदस्य 
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गोलमेज सम्मेलन का सदस्य हो सकता है | स्व. दीवान बहादुर केंद्रीय सभा के 
सदस्य थे। इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। यह स्वामाविक स्पष्टीकरण था। परतु 
दभ से चूर दीवान बहादुर राजा उस बात को नही सह सके। जब मद्रास में 
कांग्रेस मंत्रिमंडल बना, जैसे ही उन्होंने देखा कि पूना पैक्ट किस प्रकार पैरों के 
नीचे कुचला जा रहा है और किस प्रकार उसके विरोधी मंत्री बन गए और किस 
प्रकार कांग्रेस कार्यकर्ता होते हुए भी उनकी उपेक्षा की गई थी, वह घोर पश्चाताप 
करने लगे। सत्य तो यह है कि वर्ष 1932 मे कठिनाई के दिंनों में दीवान बहादुर 
राजा ने काग्रेस को जोरदार समर्थन दिया था। वह केवल कांग्रेस की भीड़ के 
साथ-साथ दौड़ ही नहीं रहे थे, वरन्‌ अस्पृश्यता के विरूद्ध कानून बनाने का विरोध 
करने में काग्रेस का साथ भी दे रहे थे। उन्होंने दो विधेयक पेश करने का श्रेय 
भी लिया। उनका पहला विधेयक था, अस्पृश्यता निवारण विधेयक और दूसरा था 
दड़ प्रक्रिया सशोधन विधेयक । 


श्री गांधी ने किसी विरोध पर घ्यान नहीं दिया। उन्होंने इस बात की भी परवाह 
नहीं की कि वह विरोध चाहे. सनातनी हिंदुओं की और से हुआ हो, अथवा अस्पृश्यों 
की ओर से। वह अपने लक्ष्य की ओर दीवानगी की हालत में बढ़ते रहे। यह 
जानना भी दिनचस्प है कि इस आंदोलन का क्या हुआ? इस पुस्तक के सीमित 
पृष्ठो मे प्रत्यक घटना को विस्तार से वर्णन करना संभव नहीं है। 


संक्षेप में कहा जा सकता है कि अस्पृश्यता निवारण की दिशा में मंदिर और 
कुएं खोल देने के बाद हिंदुओं की मनोवृति कुत्ते की पूंछ की तरह फिर टेढ़ी 
हो गई | श्री गांधी के पत्र "हरिजन" के स्तंभ 'वीक दू वीक' मैं जो रिपोर्ट निकला 
करती थी, वे धीरे-धीरे कम होकर नदारद होने लगी। जहां तक मेरी बात का 
सबंध है, मुझे यह समझने में कोई आश्चर्य नही हुआ कि हिंदू दिल को इतनी 
जल्दी लकवा मार जाएगा | मुझे कभी भी विश्‍वास नहीं था कि हिंदुओं के सीने 
में कोई सहृदयता भी है। हरिजन" पत्र के स्तंभ 'वीक टू वीक' में दुनियां की 
ऑखों में धूल झोकने के लिए गप्प छप रहा था। वास्तव में "हरिजन" के स्तंभ 
का अधिकांश भाग जिन समाचारों से भरा रहता था, वह एक साजिश का हिस्सा 
थे, केवल काग्रेस द्वारा दुनियां को दिखाने के लिए फरेब और प्रोपेगडा था कि 
हिंदुओं ने अस्पृश्यता निवारण का बीड़ा उठा रखा है | अघिकांश मंदिर, जो 
अस्पृश्यों के लिए खोले गए बताये थे, ऐसी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे कि वहां 
पर कुत्ते और गधों की महफिल जुडा करती थी | कांग्रेस आंदोलन का बुरा प्रभाव 
यह हुआ कि राजनीतिक मस्तिष्क वाले हिंदुओं का एक ऐसा झुंड तैयार हो गया 
जिसे अपने लाभ के लिए झूंठ बोलने में हिचक नहीं थीं। इस प्रकार मंदिर प्रवेश 
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आंदोलन, जिसमें हिंदुओं ने साधारण जनता के सामने अपने को प्रदर्शित किया 
उसका अध्याय समाप्त हो गया। गुरूवयूर मंदिर सत्याग्रह के विषय में और मंदिर 
प्रवेश कै विधेयक के संबंध में भी ऐसा ही हुआ। ये वें घटनाएं है, जिनका यह 
संक्षेप में इतिहास है। इनमें श्री गांधी और कांग्रेसियों की सच्ची भावनाएं झलकती 
हैं| 


IV 


गुरूवयूर मंदिर सत्याग्रह कैसे आरंभ हुआ? मालाबार में पोन्नानि तालुक में गुरूवयूर 
में कृष्ण का एक मंदिर है। कालीकट का जमोरिन उस मंदिर का न्यासी है | 
एक हिंदू जिसका नाम केलप्पन था, मालाबार में अस्पृश्यों के लिए कार्य कर रहा 
था। उसने उस मंदिर में अस्पृश्यो के प्रवेश करने के लिए आंदोलन आरंभ किया | 
कालीकट के जमोरिन ने, जो उस मंदिर का न्यासी था, अस्पृश्यो के प्रवेश के 
लिए मन्दिर खोलने से इंकार किया' और अपने बचाव में हिंदू धर्म दाय अधिनियम 
की धारा 40 का सहारा लिया, जिसके अनुसार मदिरों के विषय में चली आ रही 
परंपरा और रीतिरिवाज के विरुद्ध कोई भी नयासी कुछ नहीं कर सकता था। 20 
सितंबर, 1932 को श्री केलप्पन ने सामने धूप में बैठ कर भूख हड़ताल शुरू 
कर दी। जमोरिन ने उस फजीहत और कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए गाधी 
जी से अपील की किं वह केलप्पन कौ कुछ समय तक अनशन स्थगित करने 
के लिए कहें। श्री गांधी के अनुरोध पर केलप्पन ने दस दिन अनशन करने के 
बाद अक्तूबर 1, 1932 को तीन महीने के लिए अपना अनशन स्थगित कर दिया | 
जमोरिन ने कुछ नहीं किया। श्री गांधी ने उसे एक तार भेजते हुए कहा कि बह 
कानूनी अशवा अन्य कठिनाइयों को दूरं करें। श्री गाधी ने ज़मोरिन को भी कहा 
कि श्री केलप्पन ने उनके अनुरोध पर अनशन स्थगित किया था। इसलिए अस्पृश्यो 
को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए वह जिम्मेदार हो गए हैं। नवंबर 
5, 1932 को श्री गांधी ने प्रेस को निम्नलिखित बयान छपने कं लिए दिया = 


"केरल के गुरूवयूर मंदिर में प्रवेश के लिए यह दूसरा अनशन होने 
वाला है। श्री कैलप्पन ने मेरे तात्कालिक अनुरोध पर तीन महीने के 
लिए अनशन स्थगित्त किया था। वह अनशन उन्हें मौत के दरवाजे तक 
ले जाने वाला था। यदि जनवरी 1, 1933 तक अथवा उसके पहले 
अस्पृश्यो के लिए उन्हीं शर्तों पर मदिर नहीं खोला गया, जिन शर्तों 
पर सवर्णो के लिए खुला है तो मुझे विवश होकर श्री कंलप्पन के 
साथ ही अनशन करना पड़ेगा ।" 


जमोरिन ने इसे मानने से इकार कर दिया और उपरोक्त बयान के जवाब 
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में प्रेस को निम्नांकित बयान छपने के लिए भेजा - 


"अस्पृश्य लोगों के लिए मंदिर प्रवेश की तरह-तरह की अपीलें को 
जा रषी हैं. इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। ऐसी परिस्थितियों 
में यह सोचने का कोई औचित्य नहीं कि यह मेरे ही अधिकार में है 
कि मैं गुरूवयूर मंदिर को अवर्ण लोगों के लिए खोल दूं, जसा कि 
मंदिर प्रवेश आंदोलन के समर्थक चाहते EI 


इन परिस्थितियों में श्री गांधी के लिए अनशन करना आवश्यक हो गया था | 
परंतु उन्होंने अनशन नहीं किया। उन्होंने अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हुए कहा 
कि यदि पोन्ननि तालुक में जनमतसंग्रह कराया जाएं, जहां पर मंदिर स्थित है 
और यह फैसला हो कि वहां के अधिकांश लोग अस्पृश्य लोगों के लिए मंदिर 
खोलने के विरूद्ध हैं. तो मैं अनशन रोक दूंगा। तदनुसार जनमतसंग्रह किया गया। 
मतदान केवल उन्ही तक सीमित था, जो वास्तव में मंदिर में जाया करते थे | 
जो मंदिर के अधिकारी नहीं थे और जो मंदिर नहीं जाते थे, वे मतदाता सूची 
से निकाल दिए गए। यह रिपोर्ट दी गई कि जो प्रतिशत मतदान करने योग्य 
था. उनमें से 73 प्रतिशत ने मतदान किया। परिणाम यह घोषित किया गया कि 
६६ प्रतिशत मंदिर प्रवेश के पक्ष में 9 प्रतिशत विरोध में, 8 प्रतिशत निष्पक्ष और 
१7 प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। 


जनमतसंग्रह के इस परिणाम पर श्री गांधी को अनशन करना था, परंतु उन्होंने 
नहीं किया। इसके बजाय 29 दिसंबर 1932 को गाधी जी ने निम्नलिखित बयान 
छपने के लिए प्रेस को दिया - 


'इस शासकीय घोषणा को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि मद्रास विधान 
परिषद में मंदिर प्रवेश के बारे में डा. सुब्बारायन द्वारा विधेयक पेश 
किए जाने की अनुमति संबंधी वायसराय के निर्णय की घोषणा सभवत 
।ऽ जनवरी से पहले नहीं की जा सकती, अतः नव वर्ष के दूसरे दिन 
से आरंभ किया जाने वाला अनशन अनिश्चित काल के लिये स्थगित 
कर दिया जाएगा और सरकारी फैसले तक के लिए स्थगित रहेगा | 
श्री केलप्पन इस स्थगन से सहमत है।' 


वायसराय की जिस घोषणा का उल्लेख श्री गांधी ने किया, उसमें विधानमडल, 
में मंदिर प्रवेश विधेयक पेश होने की अनुमति वायसराय देने या न देते यह निश्चित 
नहीं था। वायसराय ने विधेयक पेश करने की अनुमति दे दी। फिर भी श्री गांधी 
भे अनशन नहीं किया । उन्होंने केवल अनशन करना ही नही छोड़ दिया, वरन्‌ 
उस आंदोलन को ही बिल्कुल भुला दिया। तब से गुरूवयूर मंदिर प्रवेश सत्याग्रह 
के बारे में कुछ नहीं सुना गया और आज़ भी मंदिर अस्पृश्यो के लिए बंद है। 
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इस प्रकार गुरूवयूर मदिर का अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं दूसरी योजना पर 
आता हूँ, जौ मंदिर प्रवेश का कानून बनाने के विषय में है। बहुत से विधेयको 
में सै केंद्रीय सभा में श्री रंगा अययर द्वारा लाए गए विधेयक पर विचार किया 
गया। अन्य सभी विधेयक रोक दिए गए। विधेयक के आरभ मे हीं तूफान खड़ा 
हो गया | गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट के अनुसार कोई भी विधेयक जिससे धर्म, 
परंपरा और प्रचलित प्रथाएं प्रभावित होती हों, सदन में उस समय तक पेश नहीं 
किया जा सकता, जब तक उस पर वायसराय की पूर्व अनुमति न ले ली जाए। 
जब इस प्रकार की अनुमति के लिए विधेयक वायसराय के पास भेजा गया, तब 
यह खबर उड़ा दी गई कि वायसराय विधेयक पर अनुमति देने से इंकार कर 
रहे हैं और इस प्रकार एक हगांमा खड़ा हो गया। श्री गाधी ऐसी खबरों से 
उत्तेजित हो उठे और उन्होंने 21 जनवरी 1933 को प्रेस को छपने के लिए 
इस प्रकार बयान दिया = 
"यदि वायसराय के फैसले के बारे में पहले हीं जानकारी है, तो मैं 
कहूंगा कि यह बहुत बड़ी दुखद बात हैं। मैं स्पष्टत: इस मत को 
अस्वीकार करता हूं कि इन बातो के पीछे कोई राजनीतिक इरादा है। 
यदि न्यायालय कै फैसलों से सदेहास्पद प्रथाए कानूनी रुंप घारण न 
कर लेती तो किसी विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं स्वयं 
राज्य हारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप को एक असहनीय दोष मानता 
हूं] परंतु यहां पर विधेयक कानूनी अडचन को दूर करने के लिए 
लोकप्रिय मुद्दों पर आधारित होने के कारण नितांत आवश्यक हो गया 
है। जहां तक मैं समझता हूं, दलों के बीच परस्पर विरोधी विचार होते 
हुए भी टकराव का कोई प्रश्‍न नही उठता | 
सरकार का फैसला 23 जनवरी 1933 को धोषित किया गया। लार्ड विलिगटन 
नें मद्रास कौसिल में डा, सुब्बारायन के मंदिर प्रवेश विधेयक पर स्वीकृति देने 
से इकार कर दिया। परतु उन्होने मद्रास असेबली मे श्री रगा अययर को अस्पृश्यता 
निवारण विधेयक के पेश करने की अनुमति दे दी। यह तय करने के लिए कि 
क्या रुख अपनाना चाहिए, पहले सरकार ने हिंदुओं के विचार जानने की 
आवश्यकता पर बल दिया। घोषणा में आगे कहा गया कि गवर्नर जनरल और 
भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर देने की इच्छा की है कि यह आवश्यक है कि 
किसी ऐसी बात पर विचार तब तक न किया जाए, जब तक कि प्रस्तावों के 
प्रत्येक पहलू की पूरी तरह जांच न कर ली जाए। यह जांच कंवल असेंबली में 
ही नहीं, वरन उसके बाहर उन लोगों से भी हो, जो इससे प्रभावित होंगे। यह 
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शर्त तभी पूरी हो सकती है जब उस विधेयक को व्यापक रूप से उस पर जनता 
की राय जानने के लिए परिचालित किया जाए। यह भी समझ लेना चाहिए कि 
मदिर प्रवेश से संबंधित विधेयक केंद्रीय विधानमंडल में पेश होने की स्वीकृति किसी 
भी प्रकार से सरकार की प्रतिबद्धता नहीं कही जा सकती। दूसरे ही दिन श्री 
गांधी ने एक बयान इस प्रकार जारी किया - 


म इसे हरि इच्छा मानता हूं। वह हर समय मेरी परीक्षा लेना चाहता 
É | अखिल-भारतीय विधेयक को दी गई स्वीकृति हिंदू घर्म तथा 
सुधारको के लिए अनजाने में दी गई चुनौती है। यदि सुधारक अपने 
आप में सच्चा है, तो हिंदू धर्म अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा। इस प्रकार 
सरकारी फैसले को हरि इच्छा के रूप में स्वीकार करना चाहिए । इससे 
यह बात स्पष्ट हो जाती है तथा इससे मारत और संसार को समझ 
जाना चाहिए कि भारत में अब नैतिक संघर्ष प्रबलता से चल रहा है। 
सनातनी हिदू जो चाहे फैसला करें, मंदिर प्रवेश का आंदोलन घुर 
दक्षिण मे, गुरूवयूर से उत्तर में हरिद्वार तक फैल गया है। मेरा अनशन 
जो कि अभी तक स्थगित है, अब केवल गुरूवयूर पर ही निर्भर नही 
हे, बल्कि स्वतः ही सभी मंदिरों तकं अपने आप फैलता जा रहा है।" 


इस बात को कोई भी समझ सकता है कि विधेयक की विधायी प्रक्रिया में 
कैसा तमाशा हुआ। 24 मार्च, 1933 को श्री रंगा अय॒यर ने समा में विधिवत 
विधेयक पेश किया, क्योंकि वह विधेयक श्री गांधी की चाहत थी, असेम्बली के 
काग्रेसी सदस्य विधेयक को समर्थन देने के लिए तैयार थे। श्री गांधी ने श्री 
राजगोपालाचारी और घनश्याम दास बिड़ला को विधेयक आसानी से पास कराने 
के विचार से गैर-काग्रेसियो से समर्थन जुटाने के लिए नियुक्त किया। श्री गाधी 
ने कहा कि वे उनकी अपेक्षा अच्छे प्रचारक हैं। कोलेगोंड कै राजा ने विधेयक 
को पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध किया तथा श्री थम्पन ने कहा कि 
विधेयक विधानमडल के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। प्रेसीडेंट ने श्री थम्पन की 
आपत्ति को अस्वीकार कर दिया और विधेयक पुरःस्थापितत किये जाने की अनुमति 
दै दी। श्री रंगा अययर ने फिर एक प्रस्ताव रखा कि मंदिर प्रवेश विधेयक को 
30 जुलाई तक उस पर जनमत जानने कै लिए परिचालित किया जाए। राजा 
बहादुर कृष्णमाचारी ने परिचालन में प्रस्ताव का विरोध किया और प्रस्तावित विधेयक 
का भी तीब्र विरोध किया। अत में उन्होने जोर देकर कहा कि परिचालन की 
तिथि 31 जुलाई के स्थान पर 31 दिसम्बर निश्चित की जाए। श्री गुजाल ने 
पुर: स्थापित किए जाने की बात का विरोध करते हुए सदन से कहा कि विधेयक 
का समर्थन न करें। शाम के पांच बज चुके थे और अधिवेशन का वह अंतिम 
दिन था। प्रेसीडेट सदन को देर तक बैठने पर विचार जानना चाहतै थे। चूकि 
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इसके लिए विशाल बहुमत नहीँ था, उन्होने सदन की बैठक स्थगित कर दी। 

इस प्रकार विधेयक असेम्बली के शरदकालीन सत्र तक स्थगित हो गया। 
विधेयक परं केन्द्रीय विधानमंडल के शरदकालीन सत्र मे 24 अगस्त 1933 
को फिर बहस शुरू हुई। सरकार की ओर से सर हैरी हेग ने स्पष्ट किया कि 
विधेयक को परिचालित करने के प्रस्ताव के हमारे समर्थन का अर्थ यह कदापि 
नहीं लगाया जाना चाहिए कि सरकार उसके उपबंधों का भी समर्थन करती है। 
यह तो सही है कि सरकार की दलितों के प्रति सहानुभूति है और उनके सामाजिक 
आर्थिक विकास के लिए चिंतित है। उन्होंने पिछली जनवरी को जो सरकारी 
विज्ञप्ति घोषित की थी उसका उल्लेखं किया। उस विज्ञप्ति में सरकार का विचार 
पूरी तौर से स्पष्ट किया गया था। जहां तक मंदिर जाने वाले हिंदुओं के लिए 
परिचालन की शर्त का प्रश्‍न था, श्री हेग ने कहा कि यह शर्त पूरी करना 
व्यावहारिक रूप से उपयुक्त नहीं होगा। सरकार चाहती थी कि हिंदू समाज के 
सभी वर्गो द्वारा उस विषय पर बहस हो, इसलिए श्री शर्मा कं संशोधन को वे 
पूर्ण समर्थन देते हैं। जून 1934 तक परिचालित करने के लिए श्री शर्मा का 
संशोधन स्वीकार कर लिया गया। बाकायदा तुरंत राय ली गई, जो हजारों पुलस्केप 
कागजों पर दर्ज थी। दूसरे चरण के लिए विधेयक तैयार कर दिया गया कि 
उस पर विचार करने के लिएं एक प्रवर समिति गठित की जाए। श्री रगा अयूयर 
ने भी इस प्रकार कै प्रस्ताव की सूचना दी। तभी एक अनोखी घटना घटी। भारत 
सरकार ने असेम्बली भंग करने का फैसला किया और नए चुनाव का आदेश दे 
दिया। इस घोषणा का परिणाम यह हुआ कि श्री रंगा के विधेयक के संबध मे 
केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस सदस्यों का रूख अचानक बदल गया। सभी सदस्य 
उस विधेयक के विरोधी हो गए और भविष्य मे किसी प्रकार का समर्थन देना 
अस्वीकार कर दिया। उन्हें चुनावों का भय सताने लगा। श्री रंगा अयूयर की स्थिति 
बड़ी दयनीय थी। उन्होंने इसका बड़ी तीखी भाषा में विरोध किया, जिसका उद्धरण 

नीचे दिया गया है। श्री रंगा ने अपना प्रस्ताव पेश करते हुए कहा - 

"महोदय, मै मदिर प्रवेश विधेयक पेश करता हूं, ताकि तथाकथित दलित 

वर्गों पर लगे प्रतिबध हट सकें। श्रीमन्‌ मै प्रस्ताव करता हूँ : 
हिंदू मंदिरों में प्रवेश के सबंध में तथाकथित दलित वर्गो पर लगे 
प्रतिबंध दूर करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौपा जाये 
जिसमें माननीय सर नृपेन्द्र सरकार, माननीय सर हेनरी क्रॅक, भाइ 
परमानंद, राय बहादुर एम.सी.राजा, श्री टी.एम. रामकृष्ण रेड्डी, राय 

बहादुर बी.एल.पाटिल और प्रस्तावक सदस्य के रूप में हों। 

"म॑ आपकी अनुमति से शब्द इस निर्देश के साथ कि वह एक 
पखवाड़े में अपना प्रतिवेदन दे' निकाले देता हूं और प्रस्ताव के शेष 
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बचे भाग को यथावत रखूंगाः 

'और समिति की बैठक गतित्त करने के लिए आवश्यक सदस्यों 
की न्यूनतम संख्या पांच होगी |' 

महोदय, इस प्रस्ताव की सूचना देते समय मैं यह नहीं सोच 
सकता था कि हम एक पखवाड़ा पहले ही अधर में लटक जाएंगे । 
इसलिए मैं विधेयक की सीमाएं समझ सकता हूं। हमें प्रवर समिति 
तक पहुचने का समय नहीं मिलेगा। मैं यह भी समझता हूं कि इस 
विषय में हमारे पास अभी अपनी राय व्यक्त करने का अवसर है | 

'मैंने पहले ही कहा है कि मैंने ओ सत्यमूर्ति से क्षमा मांग ली 
है, क्योंकि श्री मुदालियार इतनी तेजी से भाषण दे रहे थे और मेरी 
बात कह रहे थे, इसलिए मैं अपनी बात स्पष्ट करने की स्थिति में 
उस समय नहीं था। यदि मैं ऐसा करता, ती श्री मुदालियार के भाषण 
में रुकावट डालता जो फि गलत होता। मैं जानता हूं कि श्री सत्यमूर्ति 
ने, जो मदिर प्रवेश विधेयक के पक्ष में कभी नहीं रहे, कांग्रेस को उस 
विधेयक से हाथ खींच लेने के लिए तैयार कर लेने में सफलता प्राप्त 
कर ली हैं। मैं मद्रास के पत्र “हिंदू” में 16 अगस्त को श्री 
राजगोपालाचारी का जो बयान प्रकाशित हुआ था, पढ़ रहा हू - "हिंदू" 
मद्रास का बहुत उत्तरदायी अखबार है, क्योंकि यह तार द्वारा दिया 
गया साक्षात्कार नही था, बल्कि लिखित बयान है, मुझे विशवास है कि 
श्री राजगोपालाचारी का बयान बहुत सच माना जाएगा | री राजगोपालाचारी 
अस्पृश्यो- के साथ विश्‍वासघात करने के कारण जनता से माफी मांग 
रहे हैं। श्री गाधी के प्रमुख सिपहसालार होने के नाते उनका 
विश्वासघात्त रिकार्ड में अवश्य आ जाना चाहिए। उनका कहना है - 

"कुछ सनातनी हिंदुओं द्वारा प्रश्‍न उठाया गया है कि क्या काग्रेस 
प्रत्याशी यह वचन देंगे कि काग्रेस किसी भी ऐसे वैधानिक प्रस्ताव का 
समर्थन नही करेगी, जो धार्मिक कृत्यो के आडे आयेगा। इसी प्रकार 
के प्रश्‍न अन्ध विषयो पर भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्‍न 
केवल काग्रेस प्रत्याशियों से पूछे जाते हैं। अन्य दलों के प्रत्याशियों 
और अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों से इस प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मांगा 
जाता| यह कांग्रेस के लिए बड़ी प्रशंसा की बात है।" 

“यह श्रीमान राजगोपालाचारी का बयान है | उस साधारण से विषय 
पर जनत्ता की प्रशसा के अनुरूप कार्य करने के बजाय लोकमत उभारने 
के लिए एक महान काग्रेसी नेता अपने दामाद देवदास गांधी के साथ 
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हमारे घर धरने पर बैठ गए। उन्होंने बार-बार मुझे दिल्‍ली बुलाया और 
कहा कि हम इस वैधानिक प्रस्ताव पर संयुक्त समर्थन की तलाश में 
हैं। अब शेक्सपियर की भाषा में केवड़े की तरह वही आदमी थूक कर 
चाट गया। दक्षिण के इस सूक्ष्म बुद्धि वाले व्यक्ति का कहना है कि 
राजनीतिक दलों की विभिन्‍न क्षेत्रों में विभिन्‍न प्रश्नों को लेकर 
भिन्न-भिन्न नीतियां है। 

"किसी एक समय में उन सभी को चुनावी मुद्दा नहीँ बनाया जा 
सकत्ता |" 

“मान्यवर, यह कांग्रेसी नेता जनता की भावनाओं का सामना करने 
से डरता हैं, जो उसी की भड़काई हुई होती है। क्या काग्रेस के लोग 
गुलाम हैं? 

जो दलित और कमजोर लोगों के लिएं कुछ कहने से डरते हैं, 
वे गुलाम हैं|” 

"मिल्टन के अनुसार 'कहना और सीघे कह कर मुकर जाना सिद्ध 
करता है, वह झूठा ही नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर कायर है। श्री 
राजगोपालाचारी आम चुनाव से पहले प्रत्येक मंच से, जो भी कहा करते 
थे, अब उससे मुकरते हैं। वह कहा करते Q - 

"हस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सुस्पष्ट सामाजिक मुद्दे लेकर 
चुनाव में गए हैं। 

"यह कहने का अर्थ है कि वे जनता को, उनके पूर्वाग्रहों को बढ़ावा 
देने के लिए गए हैं। जिन्हें उन्होंने गुमराह किया था परन्तु अब वे 
स्वयं दलदल में फस गए हैं। लार्ड विलिंगटन नै असेम्बली भंग कर 
उन्हें दलदल से बचा लिया और संवैधानिक वाय होने के नाते 
संवैधातिकता के मार्ग पर लाकर सुरक्षित कर दिया। इसलिए वे अपने 
दोषों सै बच गए और अब विधानमंडल में अधिक से अधिक संख्या 
में आने की चालें चल रहे हैं। यदि वें मंदिर प्रवेश विधेयक अधवा 
फस्पश्यता के प्रश्‍न को लेकर चले होते, तो उन्हें शाएद बहुत से मतों 
से हाथ घोना पड़ता, क्योंकि उनका मुख्य मुद्दा वह नहीँ था। श्री 
गांधी द्वारा सार्वजनिक रूप से मेरा विरोध किए जाने के बावजूद मैने 
यह कहा था। मैने उस समय भी यही कहा था जब शंकराचार्य 
मालाबार में स्थित पालघाट में मेरे भाई के घर पर ठहरे हुए थे। मेरा 
भाई विधेयक का विरोध करने के लिए प्रतिनिधिमंडल बना कर 
वायसराय के पास आया। मैंने कहा “मैं जानता हूं कि मालाबार में 
सुधारक बहुमत में नहीं हैं।” सुधारक कहीं पर भी बहुमत में नही हैं, 
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परंतु वे बहुमत को अपने पक्ष में रख कर विश्वास रखते हैं। तब मैंने 
कहा कि मालाबार में गुरुवयूर मंदिर के संबध में कांग्रेसियों ने जो 
जनमतसंग्रह कराया उसका कोई भी परिणाम हो सकता है। मैं बिल्कुल 
विश्‍वास नही करता कि मालाबार में मंदिर में जाने वालों का बहुमत 
मंदिरों में अस्पृश्यों के प्रवेश के पक्ष में था। परंतु मैं उनके पक्ष में 
लड़ने के लिए तैयार था, उसके पक्ष में तर्क-वितर्क करने कै लिए 
तैयार था। उन्हें मनाने और उन्हीं के हित में उन्हें तैयार करने के 
पक्ष में था, क्योंकि मैं समझता हू कि अस्पृश्य मेरे ही समाज का अंग 
Ë | महोदय, यदि मेरे समाज के एक तिहाई भाग को धर्म के नाम 
पर बहिष्कृत हुआ पड़ा रहना है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे समाज 
को जीवित रहने का ही अधिकार नहीं है। यह इस विचार से कि 
हिदू जाति सगठित हो, इस विचार से भी कि भविष्य में हिंदू जाति 
का उत्थान हो, जैसा कि उसका अतीत रहा है, जब वैदिक काल में 
अस्पृश्यता नाम की कोई चीज नहीं थी, मै उनके हक के लिए लड़ 
रहा हूँ। अब मैं समझता हू कि जो कांग्रेसी कल अस्पृश्यता के संबंध 
में जितने उत्सुक थे, आज उतने ही उदासीन हैं। श्री राजगोपालाचारी 
ने किस प्रकार मंदिर प्रवेश विधेयक की अर्थी पर रस्सी लपेट दी, 
जैसा कि राज बहादुर कृष्णमचारी, कोलेगोंड के राजा साहेब और सर 
सत्य चरण मुखर्जी, जो देश में सनातनी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते 
हैं भी सम्भवतः यह कहना पसन्द करेंगे : 

"महोदय! श्री राजगोपालाचारी कहते फिरते हैं कि अब और कोई 
मुद्दा नहीं है। इसका अर्थ यही है कि मंदिर-प्रवेश का मुद्दा नहीं 
वरन्‌ राजनीति, अंग्रेज भय की बात, ब्रिटिश विरोधी बात, उनका मुद्दा 
है. क्योंकि उन्होंने जन भावनाओं को भुना कर उसे जातीय जामा पहना 
दिया है। वे अहिंसा और धर्म की दुहाई देते हैं, क्योंकि अहिंसा को 
धार्मिक रंग दे दिया जात्ता है। देश में अविश्‍वास का वातावरण फैला 
दिया गया है। वे सोचते हैं कि अस्पृश्यता विरोध के नाम व्यापक मुद्दा 
उठाने पर शायद परिस्थितियां सहायक नहीं हो सकतीं । उन्होंने मुद्दे 
बदल डाले। वे अपने वचन से फिर गए। वे गुलाम हैं जो दो तीन 
आदमियों के साथ सच्चाई पर चलने से डरते हैं। 


"तब श्री गाधी के प्रमुख सिपहसालार राजगोपालाचारी ने आगे और 
कहा: 'यदि चुनाव में सफलता मिल जाती है, तो वे इस बात में 
विशवास नहीं करेंगे कि किसी अन्य प्रश्‍न पर जनता की राय मालूम 
की जाए।' 
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“इसका मतलब यह हुआ कि पे मंदिर-प्रवेश विधेयक के सबंध 
में जनता की राय नहीं जानना चाहते। वह महाशय, जो हमारे दरवाजों 
पर गिड़गिड़ा कर कांग्रेस के लिए समर्थन मांगते थे, जिन्होंने मंदिर-प्रवेश 
विधेयक के समर्थन. में हमें आश्‍वासन दिया था, जिन्होंने कांग्रेस कै 
समर्थन की भीख मांगी थी कि वह मंदिर प्रवेश चाहते हैं, वे आज 
अस्पृश्यों के हितों के विरुद्ध विश्वासघात नहीं कर रहे हैं, वरन्‌ स्वय 
श्री गांधी के सिद्धांतों के साथ भी विश्वासघात कंर रहे हैं क्योंकि हमें 
मालूम है किं कम्युनल एवार्ड मे अस्पृश्यों के उत्थान की जो सुविधाएं 
दी गई थीं, उन्ही के कारण श्री गांधी ने अनशन किया था जिसको 
कांग्रेस ने संशय के साथ अस्वीकार किया था और इसीलिए हम जानते 
हैं कि अस्पृश्यता का प्रश्‍न, जिसे हल करना है, जिसके लिए महान 
श्री गांधी सारे देश का भ्रमण करना चाहते थे, आज कांग्रेसी उनके 
साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने काउंसिलों का 
बाईकाट करने के प्रश्न पर विश्वासघात किया था। वे काउंसिलों में 
फिर आए और आगे चल कर, उन्हीं के संबंधी श्री राजगोपालाचारी 
की सहायता से उनके साथ विश्वासघात किया और वहीं आज कह 
रहे हैं कि वे जनता का आदेश है कि अस्पृश्यता कै प्रश्‍न और मंदिर 
प्रवेश विधेयक पर कुछ नहीं करेंगे। 


“महोदय! मैं पूछता हूं कि राजा बहादुर कृष्णमाचारी और श्रीमान 
राजगोपालाचारी के बीच कहां अंतर है? राजा बहादुर कृष्णमाचारी सदैव 
मानते थे कि पहले जनता से आदेश लो, तब आओ और कानून 
बनाओ। महोदय! वह बुजदिल नहीं हैं। वह अपने आप में बहुत बड़ा 
सनातनी हिंदू है। वह सभी परिस्थितियों का सामना करने को तैयार 
हैं। ठीक इसके विपरीत ये लोग, जो सनातनी हिंदुओं को ऊपर से 
नीचे तक, सारे देश में जकड़कर सूली पर लटका देना चाहते हैं, भूल 
जाते हैं कि सनातन धर्म स्वयं अपने में पूर्ण सत्य है और वे जैसा 
व्यवहार करते हैं, सनातनी हिंदू भी उसे ठीक नहीं कहेगा. क्योंकि 
सनातन धर्म सनातन सत्य है और सत्य के साथ विश्वासघात करना 
केवल झूठों का ही काम है। ये बहुत से सिद्धात जिनसै हम अपने 
राष्ट्रीय लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं, उनके साथ विश्वास करके अस्पृश्यो 
का मामला लेकर अपनी खाल बचाने क॑ लिए हाथ झाड़ कर खड़े 
हो सकते हैं। श्री गांधी को अपवाद मान कर जैसा कि हम इस समय 
देख रहे हैं कि क्षेत्र के सभी बड़े काग्रेसी नेताओं ने आगामी चुनाव 
में प्रमुख संयोजक श्री राजगोपालाचारी के माध्यम से कहा है कि - 


यह गरिमा 


बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्मय 


“समस्त कांग्रेस के लोगों को इस बात की छूट है कि इसे 
अधिकाधिक कांग्रेसी विधेयक बनाने से पहले उस पर अच्छी तरह सोच 
विचार कर लें | 

“मुझे आशा है कि सभी संविधानवेत्ता चाहे हिंदू हों अथवा 
मुसलमान, अस्पृश्यो के हितो की रक्षा करने के लिए एकजुट हो 
जाएंगे। उनमें बाद में सांप्रदायिक मुद्दों पर मतभेद हो सकत्ते हैं, परतु 
वे संगठित होंगे और कांग्रेस की नौटंकियौं से लड़ने में सहयोग कर 
उन्हे पराजित करेंगे। महोदय! मैं समझता हू कि अस्पृश्यों और दलितों 
के हितों कें साथ यह विश्‍वासघात है। मै इस आंदोलन में विश्वास 
नहीं रखता, यदि श्री गांधी पहले ही इस समस्या को अपने हाथ में 
ले लेते अथवा श्री राजगोपालाचारी दिल्ली में हर दरवाजे पर दस्तक 
न देते तो मैं इस प्रकार का विधेयक न लाता।' 


VI 


से पीछे हटने की बात थी और वह भी कितनी निंदनीय | इस पर 


श्री गांधी की क्या प्रतिक्रिया शी? 4 नवेबर, 19३2 को एक बयान में श्री गांधी 


ने कहा - 


"गावो में अस्पृश्यों को अनुभव करना चाहिए कि उनकी बेड़ियां दूट 
चुकी है, चे दूसरे ग्रामवासियों से किसी तरह हीन नहीं है। वे उसी 
ईश्वर के पुजारी हैं, जिसके अन्य ग्रामवासी हैं और उन सभी अधिकारों 
और सुविधाओं के हकदार है, जो अन्य सभी ग्रामवासियो को प्राप्त हैं। 
परतु यदि सवर्ण हिंदुओं द्वारा समझौते की मूलभूत शर्तों का पालन 
नही किया जाता. तौ मै भगवान को और समाज को कया मुह 
दिखाऊगा। मै दलित वर्ग से संबंधित मित्रों डा. अम्बेडकर और राव 
बहादुर एम.सी. राजा से कहता हूं कि वे सवर्ण हिंदुओं को रास्ते पर 
लाने तक मुझे अपना बंधक समझें। यदि इसके लिए अनशन भी करना 
पड़ता है, तो सुधारों के विरोधी इसे बलपूर्वक नही रोक सकेंगे। जो 
मेरे मित्र हैं, और जिन्होने मेरे साथ अस्पृश्यत्ता निवारण का संकल्प 
लिया है, वे उस कार्य को करेंगे। यदि वे अपने संकल्प से पीछे हटते 
है अथवा यदि उन शर्तों से आंख चुराते है या साथ मिल कर नहीं 
चलते हैं और कहते हैं कि हिंदुत्व केवल पाखंड है, तो मेरा जीवन 
निरर्थक है ।* 


शी गाधी इसे दुहराते कभी नहीं थकते थे। हिंदु मंदिरों से अस्पृश्यों के 
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बहिष्कार को उन्होंने अपनी आत्मा की पीड़ा की संज्ञा दीं। इसके संबंध में श्री 
गांधी ने क्या किया? जसं योजना पर राजगोपालाचारी के विश्‍वासघात के बाद, 
जिसके संबंध में उन्होंने कहा था कि उसके बगैर उन्हें जीवन में कोई रुचि नही 
रह गई हू, क्या श्री गांधी ने प्रतिकार किया? कया इसका यह अर्थ नही कि कैवल 
चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने जो विश्वासघात किया था, इसी कारण श्री गांधी 
नें उस कुकृत्य की भर्त्सना नहीं की। बल्कि इसके विपरीत, जन्होने श्री राजगोपालाचारी 
को दोषी ठहराने कै बजाए श्री रंगा अव्यर को इसलिए दोषी ठहराया कि उन्होंने 
विधेयक पर कांग्रेसी समर्थन की वापसी पर आक्रोश में आकर भर्त्सना की थी। 
हरिजन कै ३1 अगस्त 1934 के अंक में उन्होंने लिखा - 


“अभागे मंदिर प्रवेश विधेयक को, जेसा इसके प्रस्तावक ने किया वैसे 
नही बल्कि अधिक शिष्ट ढग से दफनाया जाना चाहिए था। इस 
विधेयक को सुधारवादियों का सरक्षण नही मिला हुआ था। इसलिए 
विधेयक पेश करने वाले को चाहिए था कि वह समाज-सुधारको से 
विधेयक के संबध में राय लेता और उनके निर्देशानुसार कार्य करता । 
जहां तक मुझे मालूम है, विधेयक प्रस्तावक के लिए क्रोध करने की 
गुंजाइश नहीं थी, जिसके कारण उसने कांग्रेसियों को विश्वासघाती 
बताते हुए अपनी अप्रसन्नता प्रकट की | वह विधेयक सीधे-सीधे धार्मिक 
व्यवहार के उद्देश्य रो लाया गया था और बम्बई में 2५ सितबर 1932 
को पंडित मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता मे हिदू प्रतिनिधियो की 
संभा मे की गई घोषणा पर आधारित था। इच्छुक पाठक घोषणा के 
विषय में तत्कालीन पत्र "हरिजन" कै मुख्य पृष्ठ पर छपे प्रत्येक सप्ताह 
फे लेख में पढ़ सकते हैं। इसलिए प्रत्येक हिंदू चाहे वह सवर्ण हो 
अथवा हरिजन, इस विषय में रुचि लेता थां। यह वह विषय नहीं था. 
जिसमें दूसरे हिंदुओं की अपेक्षा कांग्रेसी हिंदू ही अधिक रुचि लेते रहे 
हो | इसलिए वादविवाद में कांग्रेस का ही नाम घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण था। 
विधेयक को सौम्य ढंग से संचालित करना चाहिए था|" 


मंदिर-प्रवेश विधेयक के बारे मे कहा जा सकता है कि वह राजनीतिक 
कलाबाजी थी। श्री गांधी का मदिर-प्रवेश विधेयक पर फिसलना शुरु हो गया था। 
जब अस्पृश्य राजनीतिक अधिकारों की मांग पेश करते है तंब श्री गांधी अपनी 
स्थिति बदल देते हैं और मंदिर प्रवेश के समर्थक बन जाते है। हिंदू जब चुनावों 
मे काग्रेस को हराने की घमकी दैतै है, तब राजनीतिक शक्ति को काग्रेस के हाथों 
में सुरक्षित रखने कै लिए मदिर-प्रवेश समर्थन को माचिस दिखा देते है। क्या 
गही ईमानदारी है? कया यह कोई संकल्प है? कया यह कोई आत्मिक सत्ताप नही 
था. जिसको श्री गांधी ने घुमाफिरा कर कहा। 
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अध्याय : 5 
राजनीतिक दान 


कांग्रेस की अस्पृ्यों को मेहरबानी करके मारने की योजना 
l 


बम्बई के कावस जी जहांगीर हाल में, पंडित मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता 
3 30 सितम्बर 1932 को एक सभा हुई, जिसमें हिंदुओं ने बहुत बड़ी संख्या 
में भाग लिया | सभा का उद्देश्य था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ (आल 
इंडिया अंटी-अंटचेबुलिटी लीग) की स्थापना करना, तथा उसकी शाखाएं विभिन्न 
प्रांतों और केंद्रों में खोलना। दिल्‍ली में उस लीग का मुख्यालय बनने वाला था | 
श्री घनश्याम दास बिडला उसके अध्यक्ष और अमृतलाल ठक्कर उसके महामंत्री 
बनने वाले थे। आल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करना श्री गांधी 
की योजना थी। उस लीग को श्री गांधी से प्रोत्साहन मिला था और यह पूना 
पैक्ट का परिणाम था। उत्पत्ति काल से ही यह लीग एक प्रकार से श्री गांधी 
का धर्मपुत्र था | श्री गांधी ने पहला काम यह किया कि उसका नाम बदल दिया | 
एक प्रेस विज्ञप्ति, जो 9 दिसबर 1932 को प्रसारित हुई थी, जिसमें गाधी ने 
जनता से कहा था कि यह संस्था अब से “सर्वेट्स आफ दि अंट्चेबुल्स सोसायटी" 
के नाम से जांनी जाएगी | यह नाम गांधीजी को पसंद नहीं था और वह दूसरे 
नाम की तलाश में थे। अंत में उन्होंने उसका नया नामकरण किया "हरिजन सेवक 
संघ" - जिसका अर्थ था, उन लोगों की संस्था, जो अस्पृश्यों की सेवा में लगे 
हों। यह श्री गांधी द्वारा दिया हुआ नाम था, जिसे वह अस्पृ्यों के लिए प्रयोग 
करते थे। इससे शैवो और वैष्णवों के बीच विवाद खड़ा हो गया। विष्णु के सौ 
नामों में से "हरि" एक नाम है, जबकि "हर" शिव के सौ नामो में से एक है। 
"हरिजन" नाम चुनने में शी गाधी को किसी एक पथ का पक्षपाती होने का दोषी 
हराया गया | शैवों का विचार था कि अछूतों को "हरजन" कहा जाए, जिसे श्री 
गाधी ने स्वीकार नहीं किया और उस नई संस्था का नाम “हरिजन” पर रखा 
गया | 
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श्री बिडला और ठक्कर ने ३3 नवंबर 1932 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की 
जिसमें उन्होंने उस सस्था का कार्यक्रम बनाया और यह भी बताया कि सस्था 
उस कार्यक्रम को कैसे कार्यान्तित करेगी । 
कार्यक्रम के बारे में विज्ञप्ति में कहा गया : 
"सस्था का विशवास है कि सनात्तनी हिंदुओं में सूझबूझ वाले लोग 
अस्पृश्यता निवारण के उतना विरुद्ध नहीं है, जितना कि अतर्जातीय 
मोज और अतर्जातीय विवाह कै। चूंकि संस्था की यह आकांक्षा नहीं 
है कि अपनी सीमा से बाहर के सुधारों को हाथ में ले, यह स्पष्ट 
कर देना उचित होगा कि सस्था सवर्ण हिंदुओं में अस्पृश्यत्ता के चिन्हों 
को समझा बुझा कर समाप्त करने का कार्य करेगी, उसका मुख्य कार्य 
रचनात्मक होगा; जैसे शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में दलित वर्गों 
का उत्थान, जिससे अस्पश्यता निवारण को बहुत बल मिलेगा। ऐसे 
कार्य सै कट्टरपथी सनातनी हिंदू भी विरोध करने के बजाय सहानुभूति 
दिखाएंगे और मुख्यतया इस सस्था का निर्माण इसीलिए किया गया 
Ë | सामाजिक सुधार जैसे जाति व्यवस्था को समाप्त करना और 
अतर्जातीय सहमोज इस संस्था की परिधि से बाहर रखे गए हैं। 
योजना को सहजता से चलाने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक 
प्रात इकाइयों में विभाजित कर दिया जाए और प्रत्येक इकाई का वेत्तनभोगी उसका 
प्रभारी हो। जरूरी नही कि एक जिले में एक इकाई हो, वह इकाई दो जिलों 
अथवा दो राज्यों को भी मिलाकर बनाई जा सकती है। एक वर्ष के लिए एक 
साधारण बजट का मसविदा भी बनाया गया| वह बजट निम्न प्रकार होगा- 
"पूरे खर्च का कम से कम दो तिहाई धन उनके वास्तविक कल्याण 
कार्यो पर व्यय होना चाहिए और शेष एक तिहाई घन कर्मचारियों और 
उनके भत्तों पर व्यय होना चाहिए। इसके लिए न्यूनतम दो वेतनमोगी 
कार्यकर्ता होगे, उन्हें महीने मे 15 से 29 दिन तक गांवों में भ्रमण 


करना होगा। 
दो श्रमणशील कार्यकर्ताओं का रखरखाव एवं भत्ता - 
30+20=50x12 = 600 
दो म्रमणशील कार्यकर्ताओं का यात्रा भत्ता - 2X10X12 = 240 
कार्यकर्ताओं का विविध खर्च - 2x10%12 = 240 
कल्याणकार्यं अर्थात, स्कूली पुस्तकों का मूल्य, = 2000 
छात्रवृत्ति, पुरस्कार, कुओं के लिए अनुदान और — 
और हरिजन पंचायतों का निर्माण यौग 3080 
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पूरे देश का बजट 


हम यहां पूरे देश के लिए मोटे तौर से न्यूनतम वार्षिक राशि का विवरण दे रहे 
हैं। उस महान कार्य के विचार से योजना बहुत किफायती थी और इस विशाल 
कार्य के लिए घन एकत्र करने में जनता को कोई कठिनाई नहीं होत्ती। उस कार्य 
के लिएं दी गई पाई-पाई मूल्यवान थी. इसलिए हम चदे के रूप में योगदान 
करने की अपील जनता से करते हैं। प्रत्येक प्रात के लिए इकाइयों की प्रस्तावित 
संख्या केवल अस्थाई प्रस्ताव है | वास्तव में अंतिम निर्णय प्रांतीय बोर्डों द्वारा अपने 
आप लेना होगा। 

“यह हिसाब लगाया गया है कि फिलहाल इकाइयों की निम्नलिखित 

संख्या विभिन्न प्रांतों में कार्य करने के लिए आवश्यक होंगी। जिलों 

और राज्यों में इकाइयों की सख्या प्रत्येक प्रात में निम्न प्रकार थी। 


प्रांत का नाम प्रात का नाना... जिलों की संख्या इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या इकाइयों की संख्या 
असम 11 6 

आध = 6 

बंगाल 26 15 
कलकत्ता नगरं | 3 

बिहार 16 16 

बम्बई नगर एव l i 
उपनगरीय जिला 

महाराष्ट्र 10 R 


गुजरात, बड़ौदा, काठियावाड़, कच्छ 
और दूसरे राज्य ५ और राज्य 


10 मध्यप्रांत एवं बरार (मराठी) 9 7 
मध्य भारत के राज्य 1] 8 
दिल्ली प्रात I 2 
काश्मीर l ] 
मालाबार, कोचीन एवं बावनकौर 4 10 


मैसूर, कर्नाटक, बम्बई के जिले 
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और मद्रास 8 10 
निजाम का राज्य 14 10 
उड़ीसा जागीरदारी राज्य 5+26 = स्टेट्स 8 
पजाब एवं उत्तरी पश्चिमी 

सीमा प्रात तथा 

पंजाब राज्य (स्टेटस) 32+7 = 39 10 


राजपूताना ₹जवाड़े 
अजमेर-मारवाड राज्य 


ब्रिटिश शासित खंड - 18+1 = 19 9 
सिंघ 8 5 
तमिलनाडु 13 8 
संयुक्‍त प्रात 48 24 

योग 184 
184 इकाइयों का खर्च 
होगा - 3000 x 184 = 5,52,000 रुपये 
केंद्रीय एवं प्रातीय कार्यालय 
केंद्रीय कार्यालय - 1000 xX 12 = 12,000 
प्रांतीय कार्यालय - 4000 x 12 = 48,000 
संपूर्ण योग 612,000 रुपये 


इस धनराशि को केंद्रीय कोष से नथा प्रांतो और जिलों से एकत्र 
करना होगा। यह देखा जा सकता है कि 6 लाख रुपये एकत्र करने 
का इरादा 'किया गया था और इसे पूरे देश में अस्पृश्यता निवारण 
के लिए तथा हरिजनों के उत्थान पर खर्च करना था। यह उत्थान 
का कार्यक्रम कम से कम पांच वर्ष तक अवश्य. चलना चाहिए। देसी 
राज्यों को मिला कर इस योजना का प्रसार जब ?? प्रातो में फैल 
गया तौ चार करोड़ अथवा चार सौ लाख हरिजनो के लिए यह धनराशि 
वास्तव में कम थी | 


हरिजन सेवक सघ का कार्य करने के लिए धन जुटाने को श्री गांधी ने 7 
नवंबर, 1933 से 29 जुलाई 1934 के मध्य देशमर की याता की और आव लाख 
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रुपये! इकट॒ते किए। जैसा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों के हित में सवर्ण 
हिंदुओं के अंदर उत्साह पैदा करना था और धन भी एकत्र करना था, श्री गांधी 
ने अधिकतर यात्रा पैदल चल कर की।| श्री गांधी ने आठ लाख रुपये एकत्र किंए। 
उपरोक्त धनराशि तथा औ गांधी के धनी मित्रों द्वारा दानस्वरूप, जो धन एकत्र 
हुआ, उसमें हरिजन सेवक संघ ने अपना काम आरंभ किया। 


हरिजन सेवक संघ सितंबर 1932 से चल रहा है | अस्पुश्यों की दुर्दशा पर 
तथा उनके उत्थान के लिए श्री गांधी कितने चिन्तित हैं, और उनकी आत्मा में 
जौ व्यथा है उसका यह संघ शानदार साक्षी हैं। संघ के महामंत्री नै दिल्ली में 
संघ के भवन में बहुत से अमरीकी लोगों को आमंत्रित किया और उन्हें दिखाया 
कि श्री गांधी द्वारा अस्पृश्यों के कल्याण के लिए कितना अनूठा कार्य किया जा 
रहा है। 


सभी को पददलित लोगों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यो की प्रशंसा 
करनी चाहिए। परतु इसका अर्थ यह नही कि उसकी कभी आलोचना न की जाए। 
यह जांच करना उचित ही होगा कि जब से संघ बना है तब से वह क्या कार्य 
कर रहा है। जिस किसी ने भी सघ की वार्षिक रिपोर्ट का अवलोकन किया है, 
वह देखेगा कि वही घिसीपिटी बाते दोहराई जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, संघ 
ने अस्पृश्यों के लिए कला, प्राविधिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों कै लिए 
छात्रवृत्तियां आरम्भ करके उनकी सहायत्ता कर उनमें उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया 
है। संघ हाई स्कूल तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी देता है। सघ उन 
अस्पृश्य विद्यार्थियों के लिए, जौ कालेजों और हाई स्कूलों में पढते हैं. छात्रावास 
का प्रबध करता है। जहां आस-पास में सामान्य स्कूल नहीं थे अथवा जहां उनके 
लिए सामान्य स्कूल बंद थें, वहां प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पृथक स्कूल 
कायम करना संघ का मुख्य झैक्षिक कार्यकलाप È | 

संघ का दूसरा कार्य कल्याणकारी गतिविधियां थीं। संघ का अस्पृश्यौ को 
चिकित्सा सहायता पहुंचाने का कार्य इसी शीर्षक के अन्तर्गत आता हैं। संघ के 
वे भ्रमण करने वाले कर्मचारी हरिजनो के घरो में बीमारो और आपदाओं में फसे 
लोगो को चिकित्सा सहायता पहुंचाने जाते है। अस्पृश्यों के उपयोग हेतु संघ की 
और से कुछ औषधालयों का प्रबघ किया जाता है। यह सघ का लघुतर कार्य 
हे | 

संघ का अधिक महत्वपूर्ण कार्य हरिजनों के लिए पेय जल सप्लाई करना है। 
वह यह कार्य (1) नए कुएं खुदवाकर अथवा नलकूप और पप लगवाकर (2) पुराने 
कुओं, नलकूपों, पपौं की मरम्मत करा कर और (3) स्थानीय निकायो को नए 


|, हरिजन अगस्त, 3, 1034 
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कुए खुदवाने के लिए प्रोत्साहन देकर करता है। 


संघ ने तीसरा काम आर्थिक क्षेत्र मै किया। संघ ने कुछ औद्योगिक स्कूल 
चलाए हैं और यह दावा किया जाता है कि संघ द्वारा सचालित स्कूलों से कुछ 
सख्या में प्रशिक्षित कारीगर निकले जो स्वतंत्र रूप से अपना जीविकोपार्जन कर 
सकते हैं। परंतु रिपोर्ट कं अनुसार अधिक सफल और महत्वपूर्ण कार्य अस्पृश्यों 
में सहकारी समितियां स्थापित करके किया गया है। 


संघ की गतिविधियों के इस संक्षिप्त विवरण से दिमाग में यह बात आती है कि 
संघ अस्पृश्यों के कल्याण के लिए बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर रहा है। परंतु 
वास्तविकता क्या है? यह स्मरण होगा कि अस्पृश्यो की उन्नति कै लिए 6 लाख 
रुपये संघ से प्रति वर्ष खर्च करने की अपेक्षा की जाती थी, लेकिन संघ ने वास्तव 
में कितना खर्च किया? उस के सचिव ने मई 1941 की अपनी रिपोर्ट* में बताया 
कि - 


"आठ वर्षो में संघ ने हरिजनों के लिए अपनी विभिन्न शाखाओं और 
केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से क्रमशः लगभग 24,25,7/0 रुपये तथा 
3,41,607 रुपये खर्च किये। समस्या की आवश्यकताओं को देखते हुए 
यह 27,67,307 रुपये की धनराशि अपर्याप्त हैं|" 


इस आधार पर संघ का वार्षिक व्यय 3,45,888 रूपये आता है, जौ संघ 
की अपेक्षित घनराशि से 50 प्रतिशत कम था। इससे स्पष्ट है कि संघ उतना 
बड़ा कार्य नही कर रहा है, जितना संघ के लोग प्रचार करते है। संघ बड़ी नाजुक 
स्थिति में चल रहा है। पाच करोड़ अस्पृश्यों की आबादी पर तीन लाख रुपये 
का वार्षिक बजट उतना नहीं है, जितने से अछूतों की आवश्यकताएं पूरी की जा 
सके । इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न प्रातों में काग्रेस के शासन 
होने कै बावजूद दो वर्षा मे संघ को यथोचित अनुदान सरकार की ओर से न 
मिल सका | 

संघ को उसकी दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा 
सकता। सारा दोष हिंदुओ का है। यदि सघ की हासोन्मुख न होकर जेसी की 
तैसी स्थिति भी रही तो भी यह स्पष्ट है कि हिंदुऔ में अस्पृश्यो के कल्याण 
के प्रति कितनी उपेक्षा है। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने एक 
करोड़ रुपये चदा एकत्र किया, जो तिलक स्वराज्य कोष मे गया। सामान्य हितो 


रिपोर्ट, पृष्ठ ५षि 
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के लिए अभी उन्होंने जल्दी ही एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपये चदे के कूप मे 
एकन किए, जिससे कस्तूरबा स्मारक कोष बना। इसकी तुलना मे हिंदुओं ने 
हरिजन सैवक संघ के लिए जो चदा एकत्र किया वह धनराशि नगण्य है। 


अस्पृश्यो कै कल्याण के लिए संघ जिस ढंग से काम करता है, उससे किसी 
कौ मतभेद हौ सकता है। सघ अधिकतर जौ कार्य करता है, वह ऐसा कार्य है, 
जिसे किसी भी सुसभ्य सरकार को सरकारी साघनों से करना चाहिए। यह पूछा 
जा सकता है कि संघ सरकार से इस कार्य को अपने हाथ में लेने के लिए 
कयौं नहीं कहता और उन योजनाओं पर क्यों नहीं खर्च करता, जिन्हें शीघ्रता से 
निपंटाने की आवश्यकता है? 


यद्यपि इससे अस्पृश्यौ मै संघ के प्रति वैमनस्य की भावनाएं नही उठ सकती 
तब भी यह माना जा सकत्ता है कि वैमनस्य की भावना मौजूद है । इन परिस्थितियों 
एवं कारणों' पर एक लेखक नें 14 अक्तूबर 1944 को इंडियन सोशल रिफार्मर 
में लिखा था - 
"अनुसूचित जातियों का एक प्रतिनिधिमंडल सेवाग्राम में श्री गाधी के 
पास यह निवेदन करने गया कि हरिजन सेवक संघ प्रबंधक मंडल में 
अनुसूचित जाति के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। ऐसी सूचना 
मिलीं हैं कि श्री गांधी ने उन्हें उत्तर दिया कि संघ हरिजनों की 
सहायता के लिए है | वह हरिजन संस्था नहीं है, अत्तः उनका अनुरोध 
मान्य नहीं है। गोलमेज सम्मेलन में श्री गांधी ने हरिजनों के लिए सीट 
आरक्षण का इस आघार पर विरोध किया था कि वे हिंदू हैं और उन्हें 
सामान्य हिंदुओं से अलग न किया जाए। इसके पश्चात यर्वदा पैक्ट 
में उन्होंने सीटों के बंटवारे मे हिदू कोटे से सीटें देने पर विचार किया । 
जब इस सबधघ मे मसौदा तैयार होकर बम्बई की आम समभा में पुष्टि 
हेतु लाया गया, तब उस बैठक के अध्यक्ष पडित मदनमोहन मालवीय 
थे, उस सभा में से एक दशक ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं 
है कि इसके लिए अधिक धन खर्च किया जाए, जैसा कि पंडित जी 
की राय है। हिंदू समाज का कलंक मिटाने के लिए धन एकत्र किया 
जाए इसकी क्या आवश्यकता है? जितने भी लोग यहां पर उपस्थित 
हैं, यदि प्रत्येक नर-नारी निश्चिय कर ले (उपस्थित महिलाओ की 
संख्या काफी धी) किं वे सामान्य हिंदुओं की भाति हरिजनौं को भी 
1. इसत लेखक की टिप्पणी का आधार 256 सित्तम्बर, ।9#+ कौ अखबारौँ में छपा सह समाचार शा फि 
कुछ अछूत अ गाधी से मिले और एनसे आग्रह किया कि हरिजन सेवक संघ की कार्यकारी परिषद्‌ 
में अछतों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाये, परन्तु औ गाधी ने इनकार कर दिया। समझा 
जाता है कि लिखने वाला और कोई नही श्री के. नटराजन धे। 
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अपने घर पर आदर का स्थान देंगे, तो यहं समस्या समाप्त हो जाएगी | 
बम्बई के एक रईस व्यापारी ने घुसपैठिये को यह कह कर चुप कर 
दिया कि 'तुमने उनसे भीतरी बात कही है, उनमें से कोई भी उस 
सत्य को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं है।' पहली बाल से मुझे 
ज्ञात होता है कि यह हरिजन सेवक संघ की मूलभूत कमजोरी रही 
हे] परिणाम क्या हुआ? संघ का प्रत्येक लाभार्थी डा. अम्बेडकर का 
कट्टर अनुयायी 'है, जो इस बात का परिचायक है कि हिंदुओं के प्रति 
डा. अम्बेडकर की तरह उनका मन भी घृणा से भरा हुआ है। इस 
ब्रयान की पुष्टि में मैं कई उदाहरण दे सकता हू, परंतु उससे बात 
विगडेगी। मै समझता हूं कि समस्त महत्वपूर्ण निकायों में चाहे वे 
स्थानीय हो अशवा केद्रीय, हरिजन पुरुषों और महिलाओं को अन्य 
हिंदुओं के शाथ मिलाने से उस घृणा भाव से बचा जा सकता है | 
हरिजनों से घुले-मिले बिना उनकी सहायता करने का विचार सामाजिक 
सुधार की भावना के विपरीत्त है। हरिजनो के उत्थान से संबधित पहले 
के आंदोलनो से मैं सम्बद्ध था। मैंने उन पुरुषों और महिलाओं में कभी 
साठ भाव अनुभव नहीं किया। ऐसा इसलिए कि आंदोलन को खड़ा 
करने वाले धार्मिक विश्वास सामाजिक अभिशाप को दूर करने के लिए 
कटिबद्ध थे और दलित वर्गो के साथ उनका व्यवहार भेदभावपूर्ण नहीं 
था। मैं समझता हूं कि श्री गांधी का यह कथन ठीक नहीं था कि 
अनुसूचित जातियों कै लोग हरिजन सेवक संघ में नहीं शामिल किए 
जा सकते। एक मिन्र ने मुझे बताया था कि जब संघ बना था, डा. 
अम्बेडकर उसके एक सदस्य थे।" 

मैंने यह उद्धरण इसलिए प्रस्तुत किया है कि इससे मुझे संघ के 
क्षोम के कारणों तथा उसके वास्तविक रवरूप को स्पष्ट करने का 
अवसर मिलता है। 


III 


इंडियन सोशल रिफार्मर" में लेखक नै दलील दी कि अस्पृश्यो को संघ के प्रबंध 
में शामिल किया जाना चाहिए। उनके बयान से शायद लोगौं को विशवास हो जाए 
कि अस्पृश्यों को संघ के केंद्रीय बोर्ड में कमी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला | ऐसा 
सोचना भूल होगी। वास्तविक स्थिति यह है कि आरभ में संघ के केंद्रीय बोर्ड 
में कुछ प्रमुख अस्पृश्य प्रतिनिधि थे। श्री बिड़ला और श्री ठक्कर ने 3 नवंबर 193? 
को, जो बयान जारी किया उससे जो केंद्रीय बोर्ड के सदस्यौ ने उनकै नाम दिए 
हुए है, उस केंद्रीय बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य हैं - 
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“सार्जेट श्री घनश्याम दास बिडला, दिल्ली और कलकत्ता, सर पुरुषोत्तम 
दास ठाकुर दास, बम्बई, सर लल्लू माई सामलदास, बम्बई, डा. बी. 
आर. अम्बैडकर, बम्बई, सेठ अम्बालाल सारामाई, अहमदाबाद, डा. बी. 
सी. राय, कलकत्ता, लाला श्रीराम, दिल्ली, राव बहादुर एम.सी. राजा, 
मद्रास, डा. टी.एस.एस. राजन त्रिचनापल्ली, राव बहादुर श्री निवासन, 
मद्रास, श्री ए.वी. ठक्कर, महामंत्री, दिल्ली | 


यह स्पष्ट हैं कि आठ सदस्यों में से तीन सदस्य अस्पृश्यों में से लिए गए 
थे। मेरे बोर्ड से हटने पर अन्य दौ सदस्य, राय बहादुर एम.सी. राजा तथा राय 
बहादुर श्रीनिवासन भी उससे अलग हौ गए। संघ से उनके अलग होने का क्या 
कारण था, मुझे मालूम नही | 


मैने संघ से सम्बंध क्यों तोडे, इसका कारण स्पष्ट कर दैना उचित होगा | 
पूना पैक्ट के बाद मैने 'भूलो और क्षमा करो' की भावना अपनाई। मैने बहुत से 
मित्रों के कहने पर श्री गांधी की सदाशयता स्वीकार कर ली। उसी भावना में 
मैने संघ के केंद्रीय बोर्ड की सदस्यता स्वीकार की थी। मैं इसके जरिए कुछ 
करना चाहता था। वास्तव में, मैं: श्री गांधी से संघ की उस योजना के विषय 
में चर्चा करना चाहता था। चर्चा करने से पहले तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग 
लेने कै लिए लंदन से मेरा बुलावा आ गया। मैं इतना ही करं सकता था किं 
मैं संघ के महामंत्री श्री ए.वी. ठक्कर को अपने विचार लिख कर भेज दू। तदनुसार 
मैंने स्टीमर पर से उन्हें निम्नलिखित पत्र लिखा - 


"एन.एन. विक्टोरिया पोर्ट्सईद 
नवंबर 14, 1933 


प्रिय श्री ठक्कर, 


लंदन की यात्रा आरभ करने से पहले मुझे आपका तार मिला, 
जिसमें केंद्रीस बोर्ड के लिए राय बहादुर श्रीनिवासन तथा बम्बई प्रांतीय 
बोर्ड के लिए श्री डी.बी. नाइक के नामजद करने की मेरी सलाह 
स्वीकार कर ली गई है। मैं इस बात से भी प्रसन्न हू. कि इस प्रश्‍न 
को शांतिपूर्वक हल कर लिया गया और अब हम एंटी अनटचेबिलिटी 
लीग! की योजना को मिलजुल कर चला सकते है। मैं सेट्रल बोर्ड 
कें. सदस्यों सें मिले कर, उनसे उन सिद्धांतों पर चर्चा करना चाहता 
था, जो लीग की योजना बनाने से सम्बद्ध हैं, परतु दुर्भाग्यवश अल्प 
सूचना पर लंदन के लिए रवाना होने के कारण मुझे वह अवसर गवाना 


1. लॉग को ही अंत मैं हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया। 
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पड़ रहा है। तथापि मैं दूसरा सर्वोत्तम विकल्प लिखित रूप मे अपने 
विचार से भेज रहा हूं। इस अनुरोध के साथ कि आप इन विचारों 
को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। 


मेरे विचार से दलित वर्गों के उत्थान के लिए दो विभिन्‍न पद्धतियां 
हौ सकती हैं। एक वर्ग ऐसा है जो यह सोचता है कि दलित वर्ग 
के सदस्यों की स्थिति उनके व्यक्तिगत आचरण पर निर्भरं करती है। 
यदि वे कंगाली और मुसीबतों में फसे हैं, तो इसका कारण यहीं है 
कि वें स्वयं हीं दुष्ट और पापी हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह 
वर्ग, योजना को हाथ में लेते हुए, उन सभी प्रयत्नो और साधनों पर 
अपना ध्यान केंद्रित करता है जो इस योजना की सफलता में आवश्यक 
है; जैसे इस में संयम, व्यायाम, सहयोग, पुस्तकालय, पाठशालाएं इत्यादि 
शामिल की जा सकती हैं, जो किसी व्यक्ति के उत्थान के लिए 
आवश्यक है। मेरे विचार से इस समस्या से निपटने का एक और भी 
तरीका है। वह तरीका इस भावना से पैदा होता है कि कोई मनुष्य 
जिस प्रकार की परिस्थितियों और वातावरण में रहता है, उसी पर 
उसका भाग्य निर्मर करता है। यदि कोई मनुष्य गरीबी और मुसीबत 
से सदैव पीड़ित रहता है, तो उसका कारण यही है कि वातावरण 
उसके लिए अनुकूल और हितकर नहीं है। मुझे इस बात में कोई संदेह 
नहीं कि दूसरा विचार अधिक सही है, पहला विचार कुछ लोगों का 
स्तर उठाने में सहायक हो सकता है, परतु पूरा वर्ग इससे ऊंचा नहीं 
उठ सकता । एंटी अनटचेबिलिटी लीग कै उद्देश्य के संबंध में मेरा 
विचार यह है कि इससे दलित वर्ग के केवल कुछ ही चुने हुए बच्चो 
को उन्नति करने में सहायता न मिले बल्कि पूरे वर्ग का स्तर उठाने 
में वह विचार सहायक सिद्ध हो। अत: मैं नहीं चाहता कि लीग केवल 
स्वयं की योजना को कार्यान्वित्त करने में अपनी शक्ति व्यर्थ में बरबाद 
करे | मैं चाहूंगा कि बोर्ड अपनी सारी शक्तियों को ऐसी योजना पर 
केंद्रित करे, जिससे दलित वर्ग के लोगों को स्वच्छ सामाजिक वातावरण 
मिल सके। अपने विचारों को सामान्य ढग से रखते हुए लीग की 
योजना के लिए मैं कुछ ठोस प्रस्ताव पेश करता हूं - 


l. नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने का आंदोलन 


मेरै विचार से लीग का पहला काम यह होना चाहिए कि दलित वर्गो 
को गांवों के सामान्य कुओ से पानी भरने, ग्रामीण स्कूलों में उनके 
बच्चों को पढ़ाने, सार्वजनिक यातायात के साधनों का उपयोग करने 
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जैसे नागरिक अधिकारों की सुविधा के लिए पूरे देश में आंदोलन छेड़ा 
जाए। गांवों में ऐसा कार्यक्रम चलाने से हिंदू समाज में वाछित 
सामाजिक क्राति आएगी। बिना ऐसे आंदोलनों के दलितों को समाज 
की बराबरी के अवसर नही मिल सकते। बोर्ड पत्ता लगाए कि नागरिक 
अधिकारों कै आंदोलन में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं? -मैं अपने 
अनुभव के आघार पर कह सकता हू कि मैने दलित वर्ग सस्थान और 
सोशल इक्वैलिटी लीग का अध्यक्ष होने के नात्ते देखा है कि बम्बई 
प्रेसीडेंसी के कोलाबा औरं नासिक जिलों में जो योजना चलाई थी 
उसमें क्या हुआ था? सबसे पहले तो दलित्त वर्गो और सवर्ण हिंदुओं 
के बीच दंगे, फसाद होते हैं. जिसमें दोनों तरफ के लोगो के सिर 
फूटते है और फौजदारी के मुकदमें चलते है । इस लड़ाई में दलित 
वर्ग के लोगों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि पुलिस तथा मजिस्ट्रेट 
उनके विरुद्ध होते है | उपरोक्‍त दोनों जिलों में सामाजिक संघर्ष के 
समय एक भी कंस ऐसा नहीं था, जिसमें पुलिस और मजिस्ट्रेट दलित 
वर्गों के बचाव में आगे आए हो | चाहे वे न्याय के मार्ग पर ही क्‍यों 
न हों? पुलिस और मजिस्ट्रेट जितना भ्रष्ट हो सकते हैं, उतने भ्रष्ट 
हुँ | परतु इससे भी बुरी बात यह है कि वे इस अर्थ में राजनीति से 
प्रेरित हैं कि वे यह नहीं देख सकते कि इन्हे न्याय मिले | वे तो चाहते 
हैं कि दलित वर्गों के मुकाबले सवर्ण हिंदुओं का वर्चस्व और उनका 
हित सुरक्षित रहे। दूसरे, गावौ के लौग दलित वर्गों का पूर्णतया 
बहिष्कार करते हैं जब उन्हें यह आभास हो जाता है कि दलित वर्ग 
के लॉग उनकी बराबरी पर आने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप उनकी 
परेशानी, भुखमरी और बेरोजगारी की दर्दनाक कहानियां जानते हैं? 
उन्होंने ये कहानियां स्टार्टे समिति के समक्ष दोहराई थी जिसके आप 
भी सदस्य थे। इसलिए मैं इस उपाय कं प्रभाव कं विषय में औरं कुछ 
नही कह सकता | न ही इस विषय मै इससे अधिक कहने की गुंजाइश 
है कि दलित वर्गो को उनकी विकट अवस्था से ऊचे उठाने के लिए 
प्रयत्न किए जाएगे। 


मैने दलित वगो के उत्थान के मार्ग में आड़े आने वाली बहुत्त सी 
कठिनाइयों में से केवल दो का उल्लेख किया है, जिन प्र लीग को 
काबू पाना है। यदि नागरिक अधिकारों के इस अभियान में लीग को 
सफलता प्राप्त करनी है, तो देहाती क्षेत्रो मे कार्य करने वाले स्चयसैवक 
दल तैयार करने होंगे, जो दलित वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों 
के लिए प्रोत्साहित करेंगे और कानूनी दाव-पेंचों में सफलतापूर्वक 


बाबा साहेब डा. अम्दैडकर संपूर्ण वाङ्मय 


उनकी सहायता करेंगे, तब मैं लीग के इस कार्यक्रम को प्रभावकारी 
समझूंगा और मुझे यह कहने में जरा सी भी हिचक न होगी कि लीग 
दूसरी समस्याओं की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता देत्ती है। यह सच है कि 
इस कार्यक्रम से सामाजिक उथल-पुथल और खून-खराबा भी हो 
सकता है। परन्तु इससे बचा नहीं जा सकता। मैं, न्यूनतम विरोध करने 
की वैकल्पिक नीति को भी जानता हूं। मुझे विशवास है कि यह 
अस्पृश्यता को जड रो समाप्त करने के मामले में प्रभावी नहीं होगी। 
अधिकतर नासमझ सवर्ण हिंदुओं में, जौ प्राचीनकाल से अविवेकपूर्ण 
विचार चले आ रहे हैं, उनके कारण वे उन दलित वर्गों के उत्थान 
का कार्य नहीँ कर सकते। सबसे पहली बात है सवर्ण हिंदू मानव 
सवभाव के अनुकूल दलित वर्गो के साथ परंपरागत अस्पृश्यता को मान 
कर चलता है। प्रायः लोग अपने पुराने रीतिरिवाजों के अनुसार व्यवहार 
करना नहीं छोड़ते, क्योकि कूछ लोग उन रीतियों को छोड़ने के विरुद्ध 
प्रचार करते है। परतु पुराने रीतिरिवाजों के अनुसार बर्ताव करने को 
धार्मिक स्वीकृति मिली हुई है। यदि उसे गलत करार नहीं दिया जाता 
अथवा उसे नहीं रोका जाता, तो लोगों के मस्तिष्क पर कोई अच्छा 
प्रभाव डाले बिना सब किए-कराएं परं पानी फिर जाता है। उन 
आपदाओं से दलित वर्गो को तभी मुक्ति मिल सकती है, जब सवर्ण 
हिंदुओं को समझाया जाएगा और उन्हें यह अनुभव फैरने के लिए विवश 
किया जाएगा कि वे अघने पुराने तौर-तरीके बदलें। उन सवर्ण हिंदुओं 
में पुराने समय से प्रचलित रीति-रिवाजों की जो प्रथा है, उसके विरूद्ध 
आपको सीधी कार्यवाही करके आंदोलन चलाना है। उस आंदोलन के 
बाद उन्हें सोचना होगा और वे अगर सोचेंगे ततो इससे उनमें परिवर्तन 
आएगा। इस. शात परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य यही है कि यह बौद्धिकता 
के दबाव में नहीं होगा। उसके बाद आंदोलन में आगे नहीं बड़ेगा। 
महाद में चावदार, तालाब, नासिक के काला राम मंदिर और बालाबार 
के गुरुवयूर मंदिर प्रवेश के संबंध में, जो सीधी कार्यवाही की गई उससे 
कुछ ही दिनो में जो परिणाम निकला, वह परिणाम पदेशात्मक रीति 
से लाखों दिनों में नही निकल सकता था। इसलिए मै जोरदार शब्दौ 
में ऐसा आंदोलन छेड़ने का सुझाव देता हूं कि सीधी कार्यवाही कर 
अस्पृश्यता निवारण लीग दलित वर्ग के लोगों को नागरिक अधिकार 
दिला सकती है। मुझे इस आंदोलन की कठिनाइयों का भी अहसास 
हैं और अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि शांति और 
व्यवस्था को कायम रखने वाले अधिकारी भी हमारे पक्ष में होंगे। इसी 
वजह से मैने उस योजना से जान-बूझकर मंदिर प्रवेश की बात को 
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निकाल दिया है और इसे केवल नागरिक अधिकारों की प्राप्ति तक 
ही सीमित रखा है। इसे कार्यान्वित करने में शासन भी प्रोत्साहन देगा। 


39. अवसर की समानता 


दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि लीग को दलित 
वर्गों को समान अवसर प्राप्त करने का कार्य अपने हाथ में ले लेना 
चाहिए। दलित वर्गो की गरीबी और बदहाली का मुख्य कारण 
अस्पृश्यता के कारण उन्हे समान अवसरों से वंचित रखना है। मुझे 
विशवास है कि आप इस बात से भली मांति अवगत हैं कि दलित वर्ग 
के लोग अन्य लोगों की तरह गांवों में तथा शहरों में सब्जिया, दूध, 
घी बेच कर अपनी जीविका नही कमा सकते। सवर्ण हिंदू. उन वस्तुओं 
को एक गैर-हिंदू से तो खरीद सकता है, परंतु दलित वर्ग से नही । 
नौकरियों के क्षेत्र में उसकी दशा और भी खराब है। सरकारी विभागों 
में भेदभाव का भूत मौजूद है। दलितों को पुलिस में सिपाही अथवा 
संदेशवाहक तक नही बनाया जाता। कारखाना में भी वही हाल है। 
अमरीका की तरह खुशहाली के दिनो में नीग्रो की सबसे अंत में नौकरी 
मिलेंगी और मुसीबत के दिनों में सबसे पहला शिकार वही होगा। यदि 
वह कही कदम जमा करं खड़ा भी हो जाए, ती उसका भविष्य बहुत 
बुरा होगा। बम्बई और अहमदाबाद की सूती मिलो में उसे न्यूनतम 
मजदूरी ही उपलब्ध है जहा वह केवल 25 रुपये मासिक कमा सकता 
है। बुनाई के दरवाजे जैसे अधिक आय वाले विभाग उनके लिएं हमेशा 
बंद रहते हैं। अल्प वेत्तन विभाग से भी वह त रक्की की सीढ़ी नहीं 
चढ़ सकता । अधिकारियों के स्थान सवर्ण हिदुओं के लिए सुरक्षित रहते 
४ जबकि दलित वर्ग के कर्मचारी कुत्तों की तरह दुम हिलाने वाले 
गुलाम होते हैं. चाहे वे कितने ही पुराने और कुशल क्यों न॑ ही? उन 
विभागों में जहां काम के आधार पर पैसा मिलता है, उसके साथ 
सामाजिक भेदभाव ज्यों का त्यों है। उसे सवर्ण हिंदुओं के मुकाबल 
ठेकेदारी के काम से वचित रखा जाता है। अटेरन विभाग में काम 
करने वाली दलित वर्गों की औरतें सैकड़ों की संख्या में शिकायत लैकर 
मेरे पास आई। उन्होने बताया कि वहां की नायक कच्चे माल को 
समस्त मजदूरों में समान रूप से बाटने की अपेक्षा सवर्ण हिदू औरतौ 
को ही अधिक कामं देती है और उन्हे काम से प्राय: वंचित कर दिया 
जाता है। सवर्ण हिंदुओ के हाथों दलित वर्गो के लोगो को सताने और 
चिकट भेदभाव के केवल कुछ ही उदाहरण मैने आपके सामने रखे है। 
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इसलिए मैं यह उचित समझता हू कि ऐसी असमानता की सार्वजनिक 
रूप से निंदा की जाए। अस्पृश्यता निवारण के इस प्रश्न को इसी 
नीयत से अपने हाथ में लिया जाय। इसके लिए संस्थाएं बनाई जाएं, 
तो और अधिक अच्छा होगा| मै तो यही चाहंगा कि सूती मिलो के 
बुनाई विभागों में दलित वर्गों को शामिल करने का अवसर दिया जाए | 
हिंदुओं द्वारा संचालित प्राइवेट फर्म और कंपनियों में, उनके दफ्तरों 
मे, विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए, जहाँ दलित वर्ग के योग्य अभ्यर्थी 
उपलब्ध हों, तो उन्हें नौकरी दिला कर बहुत कुछ किया जा सकता 
है | 


3. सामाजिक मेलजोल 


अतः मै कहना चाहता हूं कि हिंदुओं के मन में दलितों के प्रति जो 
द्वेष भाव की मनोवृत्ति घर कर गई है, उसे दूर किया जाएं। यही उनके 
बीच अलगाव का मुख्यं कारण है | मेरे विचार से सबसे अच्छा तरीका 
तो यही है कि दोनों में नजदीकी रिश्ता कायम किया जाए। दोनों वर्गों 
मे आपसी मेल-जोल से ही ऐसी भ्रमपूर्ण भावनाओं पर नियत्रण पाया 
जा सकता है। मेरे विचार से सवर्ण हिंदुओं के घरों में दलितों को 
मेहमानौ अथवा नौकरौ कै रूप में प्रवेश दिलाने से अधिक प्रभावकारी 
उपाय और कोई नही हो सकत्ता। इस प्रकार का पारस्परिक मेल-ज़ोल 
उन दोनो वर्गो को नजदीक लाएगा और हमारी उस एकता का मार्ग 
प्रशस्त होगा, जिसके लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं। मुझे अफसोस है 
कि बहुत से सवण हिंदू, जो अपने को बड़ा उत्तरदायी होने का दिखावा 
करते हैं, इसके लिए तैयार नही होगे। श्री गाधी के दस दिनों के 
अनशन के समय जब भारतीय समाज काप उता था, तब विले पारले 
और महाद में ऐसी कुछ बाते हुई, जहां सवर्ण हिंदू नौकरों ने अपना 
काम छोड़ दिया, क्योंकि उनके मालिकों ने अस्पृश्यों के साथ भाईचारे 
का बर्ताव कर अस्पृश्यता के पुराने नियमों को तोड़ दिया था। मुझे 
आशा थी कि दे मालिक उनके स्थानों पर अस्पृश्यों को नौकरी दैकर 
हड़ताल समाप्त कर गलती करने वाले लोगो को पाठ सिखाएंगे। ऐसा 
करने की अपेक्षा, उन्होने रूढिवादियो के सामने हथियार डाल दिए और 
उन्हे पहले से अधिक मजबूत कर दिया। मै नहीं समझता कि दलित 
वर्गों के ऐसे अवसरवादी मित्र कहा तक जनके सहायक सिद्ध होंगे? 
जब लोग मुसीबत में होते है, तो उन्हे केषल इत्तना तो सत्तोष होता 
है कि कुछ लोग हैं, जो उनसे हमदर्दी रखते हैं। इसलिए मैं लीग 
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से कह सकता हूं कि दलित वर्ग के लोग इन सवर्ण हिंदुओ को अपना 
हितैषी तंब तक नहीं मानेंगे- जबं तक यह सिद्ध न हो जाए कि वे 
अपने प्रियजनों की भांति अस्पृश्यो के लिए लड़ने को पैसे ही तैयार 
हैं, जैसे कि उत्तर के गोरों ने अपने प्रियजनों के लिए लड़ाई लड़ी। 
जंब दक्षिणी के गोरों ने नींग्रों की मुक्ति के लिए कमरकस के लड़ाई 
लड़ी थी, परंतु इस बात के साथ यह भी आवश्यक है कि लीग हिंदू 
जनता को अछूतों और सवर्ण हिदुओं के बीच सामाजिक सहचर्य की 
आवश्यकता समझाए, जैसा कि मैंने ऊपर स्पष्ट किया है। 


4. नियुक्त की जाने वाली एजेंसी 


संघ को अपने कार्यक्रम का संचालन करने के लिए बड़ी संख्या में 
स्वयंसेवक तैयार करने होंगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं का गठन कुछ 
लोगों की दृष्टि में बहुत छोटी सी बात हो सकती है। मैं इस कार्य 
के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के संगठन के चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण 
समझता हूं। सामाजिक कार्यकर्ताओं को यदि वेतन दिया जाएगा, तो 
वे विशेषतया उसी काम को करेंगे, जिसके लिए उन्हें रखा जाता है | 
मुझे विश्वास है कि ऐसे भाड़े के कार्यकर्ताओं से लीग का उद्देश्य 
पूरा न होगा। जैसा कि टाल्सटाय ने कहा था "केवल वे जो प्रेम करते 
है, वै ही सेवा कर सकते है | मेरे विचार से दलित वर्गो से ही लिए 
गए कार्यकर्ता इस कसौटी पर अधिक खरे उत्तरेंगे। इसलिए लीग इस 
प्रशन को अपने दिमाग में रख कर निश्चय करे कि किन्हें कार्यकर्ता 
चुनना है? गैं यह नहीं कहता कि दलितौ में बदमाश नहीं हैं, जो कुछ 
काम न कर पाने पर उवार्थवश सामाजिक सेवा का घंधा अपनातै हैं। 
परंतु यह निश्चय है और आप भी देखेंगे कि दलित वर्गो से लिए गए 
कार्यकर्ता सफलतापूर्वक कितने प्रेम और लगन से लीग का काम करते 
हैं। लीग को इसी की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि कुछ संस्थाएं 
बिना किसी निश्चित दायरे के ऐसी समाज-सेवा कर रही हैं। उनकी 
भी सेवाएं अस्पृश्यता निवारण लीग कुछ अनुदान देकर प्राप्त कर सकती 
है| परंतु मैं विशवास के साथ कह सकता हूं कि माडे पर कार्य कराने 
की ऐसी व्यवस्था सै कोई अच्छा परिणाम निकलने वाला नहीं है। 
वास्तव में लींग को ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि जो पकाम्रचित्त 
होकर कार्य करें| मैं ऐसे व्यक्तियों और. संस्थाओं को ही ऐसा कार्य 
करने के लिए चुनना पसंद करूंगा, जो समाज के हित में दीवानगी 
की हद तक कार्य करें। समाज का महत्वपूर्ण कार्य ऐसे व्यक्तियों को 
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सौंपा जाए, जो मात्रे दलित वर्गों की सेवा क॑ लिए अपने आपको 
समर्पित करने को तैयार हों | 


मुझे अफसोस है कि मैंने पत्र की सीमा का उल्लंघन किया है। 
मैं आगे कोई और गलती नहीं करूगा और इसे हनुमान की पूछ की 
तरह और आगे नहीं बढ़ाऊगा। मुझे बहुत सी और भी बातें कहनी 
थीं, परतु उन्हे फिर कभी कहूंगा। पन्न समाप्त करने से पहले मुझे 
अभी कुछ और कहना हे। बेल्फर ने कहा था कि ब्रिटिश राज्य को 
कानून ने नही अपितु प्रेम की डोर ने ही बाध कंर रखा था। मैं समझता 
हू कि यह बात हिदू समाज पर भी लागू होती है। अस्पृश्यं और सवर्णो 
में कानून द्वारा एकता नही लाई जा सकती - संयुक्त मतदान से भी 
नही । यदि कोई बात उनमें समरसता ला सकती है, तो बह है परस्पर 
प्रेम | मेरे विचार से पारिवारिक बधन तोड़ कर ही ऐसा प्रेम करना 
संभव होगा और अस्पृश्यता निवारण लीग का कर्तव्य होना चाहिए कि 
वह देखे कि सवर्ण अस्पृश्यों से प्रेम करते हैं और अस्पृश्यों के साथ 
न्याय करते हैं अथवा नहीं। मेरे विचार से लीग के अस्तित्व अथवा 
उसकी योजना का औचित्य इसी बात में निहित है। 


सादर | 
आपका विश्वासपात्र 
(डा. बी.आर. अम्बेडकर) 
पुनश्च 


मै इसे प्रकाशन हेतु प्रेस को भेज रहा हूं ताकि आम जनता भी 
मेरै. विचारों से अवगत हो और जसे विचार करन का अवसर मिले | 


सेवा में, 


एबी. ठक्कर 

महामत्री 

अस्पृश्यता निवारण लीग 
बिडला हाउस, 

नई दिल्ली 
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मुझे बड़ा आश्‍चर्य होता है कि मेरे प्रस्तावों पर कोई घ्यांन नहीं दिया गया। यहां 
तक कि मेरै पत्र की पावती भी नहीं भेजी गई। मैंने यही अनुभव किया कि सघ 
में मेरा बने रहना लाभप्रद नही है। मैंने अपने को सघ से अलग कर लिया। 
मुझे मालूम हुआ कि मेरी अनुपस्थिति में संघ के लक्ष्य और उद्देश्यों में. आमूल 
परिवर्तन कर दिए गए | बम्बई में 3 सितम्बर, 1932 कों कावसजी जहांगीर हाल 
में जो बैठक हुई उसमें सस्था के उद्देश्यों को इस प्रकार बतलाया गया - 


"अस्पृश्यता कै विरोध में प्रचार करना और इसके लिए जितना 
व्यावहारिक हो, इस शर्त के साथ आवश्यक कदम उठाना, कि कोई 
दबाव या जबरदस्ती नहीं की जाएगी. बल्कि केवल शांतिपूर्ण ढंग से 
समझाबुझा कर सभी सार्वजनिक कुएं, धर्मशालाएं, सड़कें, पाठशालाएं, 
शमशान भूमि, शमशान घाट और सभी सार्वजनिक मदिर दलित वर्गों 
के लिए खले घोषित किए जाएगै। 
परंतु उसके उद्घाटन के दो महीने बाद 3 नवंबर को श्री घनश्याम दारा 
बिड़ला और श्री ए.बी, ठक्कर ने एक बयान जारी किया - 
“लीग को विशवास है कि समझदार सनातनी हिंदू अस्पृश्यता निवारण 
के उतना ज्यादा विरुद्ध नहीं है, जितना कि अंतर्जातीय भोज और 
अंतर्जातीय विवाहों के विरुद्ध हैं। चूंकि लीग की इच्छा नहीं है कि 
लीग अपनी सीमा के बाहर जाकर सुधारों को अपने हाथों में ले, 
इसलिए यहां पर यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक हो जाता है कि 
लीग सवर्ण हिंदुओं के बीच में जाकर अस्पृश्यता के अवशेष मिटाने 
की बाते उन्हे समझाएगी। उनके कार्य की रूपरेखा रचनात्मक होगी: 
जैसे कि दलित बर्गो का शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रो में 
उत्थान, जिससे अस्पृश्यत्ता निवारण का स्वतः मार्ग खुलेगा। ऐसे कार्यो 
से कट्टर सनातनी हिंदू भी खीचातानी करने की अपेक्षा उनसे 
सहानुभूति रखेंगें| यही वह कार्य है जिसके लिए लीग की स्थापना 
की गई थी। जाति प्रथा की समाप्ति और अंतर्जातीय सहभोज, जैसे 
समाज सुधार के कार्य लीग की कार्य सीमा से बाहर रखे गए हैं। 
यहां संस्था के मूलभूत उद्देश्यों के पूर्णतया विपरीत कार्य किया गया था। 
अब भी योजना में अस्पृश्यता निवारण को नाम मौत्र के लिए स्थान दिया गया 
था। रचनात्मक कार्य संघ के कार्य का मुख्य अंग था। यह पूछना समीचीन होगा 
कि लीग के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में इस प्रकार का परिवर्तन क्यो किया गया? 
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संघ के लक्ष्यों और उद्देश्यों में श्री गांधी की जानकारी में लाए बिना तथा उनकी 
राय के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। इसका कारण यही था 
कि सघ का मूल कार्य श्री गांधी. के लिए बहुत ही असुविधाजनक था। अस्पृश्यता 
निवारण को मंच ही बनाए रखना बहुत अच्छा था, परंतु जहां तक कार्यक्रम को 
व्यावहारिक रूप देने का संबंध है, उससे हिंदुओं के बीच में श्री गांधी की भदद 
पिट जाती । ऐसी अलोकप्रियता के लिए आ गांधी तैयार नहीं थे। इसीलिए उनके 
लिए रचनात्मक कार्यक्रम बेकार था | हिंदुओं ने इस कार्य पर एतराज नहीं किया । 
श्री गांधी ने हिंदुओं को प्रसन्न करते हुए यह काम शुरू किया । रचनात्मक कार्य 
के उस कार्यक्रम से अस्पृश्यों के जस स्वतंत्र आंदोलन को पलीता लगाना था, 
जिस आदोलन ने 1932 मे गांधी जी को पूना पैक्ट के लिए विवश किया था। 
इसलिए कांग्रेसियों ने लाभ समझ कर रचनात्मक कार्य को ही अपने हाथ में लिया | 
इसके फलस्वरूप कुछ अस्पृश्य कांग्रेसी हो गए | रचनात्मक कार्य की योजना का 
प्रयोजन अस्पृश्यौ को अपने मार्ग से हटा कर श्री गाधी मार्ग पर अग्रसर करना 
था, वह भी बड़े सौम्य भाव से। वास्तव में यही हुआ। हरिजन सेवक संघ अस्पृश्यो 
के किसी ऐसे आंदोलन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो स्वतंत्र हो और हिंदुओं 
तथा कांग्रैस के विरुद्ध हो। संघ उसे नष्ट करने पर आमादा हो गया| संघ के 
लक्ष्यों एव उद्देश्यों में ऐसे परिवर्तन के फलस्वरूप मैंने संघ से नाता तोड़ लिया। 


सबसे पहले जब कुछ अस्पृश्यों ने संघ छोड़ा तो श्री गांधी ने उनके स्थान 
पर अन्य अस्पृश्यों को नियुक्त करने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाए संघ 
का संपूर्ण प्रबंध कांग्रेस के सवर्ण हिदुओं के हाथों में सांप दिया गया। वास्तव 
में अब संघ की नीति यही हो गई है कि संघ के प्रबंध और उच्चतर निर्देशन 
से अस्पृश्यों को दूर रखा जाए और उन्हें संघ मे न लिया जाए। अस्पृश्यौ का 
प्रतिनिधित्व! जो श्री गांधी से संघ की प्रबधक समिति में अस्पृश्यों को नियुक्त 
करने के अनुरोध के साथ मिला था, अस्वीकार कर दिया। उसी से उनकी भावना 
का पता चलता है। श्री गांधी ने प्रतिनिधियों को एक नया सिद्धांत बतला कर 
धीरज बंधाया। उनका कहना है 'अस्पृश्यो के लिए कल्याणकारी कार्य करना हिंदुओं 
हारा अस्पृ्यता के पाप का प्रायश्चित करना है। जो धन एकत्र किया गया है, 
वह हिंदुओं के चंदे से एकत्र किया गया है। दोनों दृष्टिकोणों से हिदुओं को ही 
संघ को चलाना है। नैतिकता या अधिकार से अस्पृश्य किसी सीट के लिएं अपने 
अधिकार का औचित्य सिद्ध नही कर सकते हैं। श्री गांधी को इस बात का अहसास 
नहीं हुआ कि उन्होंने अपने इस उपदेश से अस्पृश्यों को कितना अपमानित किया | 
इससे उनके इस रूखे व्यवहार को छिपाया नहीँ जा सकता। यदि श्री गांधी यही 


1... अस्पृश्यों का जो प्रतिनिधित्व अस्पृश्यों का जो प्रतिनिधित्व श्री गांधी से मिला था, वह नए पहलू का नहीं था। इससे पहले कई 
प्रतित्िधिमंडल उनसे मिलै थे और उनका भी वहीं परिणाम रहां। 


$ 
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समझते हैं कि धन हिंदुओं द्वारा एकत्र किया गया है इसलिए अस्पृश्यों को यह 
पूछने का अधिकार नहीं कि धन कैसे खर्च किया जाएगा, तो कोई भी स्वाभिमानी 
अस्पृश्य उनके पास इस प्रकार नहीं जाएगा। सौभाग्यवश जो अस्पृश्य उनसे जा 
चिपके रहे, वही बेरोजगार और लफंगे थे, जो राजनीति को अपनी कमाई का धंधा 
बनाना चाहते हैं। परंतु श्री गांधी को सोचना चाहिए कि इस विषय में वह जो 
कुछ कह रहे हैं, वह परिवर्तन के औचित्य पर लीपापोती ही है। इससे यह नहीं 
स्पष्ट होता है कि संघ के मूल उद्देश्यों में परिवर्तन का क्या कारण था? सवाल 
यह है कि "श्री गांधी किसी समय अस्पृश्यों को संघ की प्रबंधक बोर्ड में रखने 
के इच्छुक थे और अब उन्हें उस सस्था रे निकालने के पक्ष में क्यो है?" 


v 


इंलियन सोशल रिफार्मर में पत्र के लेखक का यह कथन सत्य है कि अस्पृश्यो 
नै 'डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसायटी' से कोई द्वेष भाव नर्ही रखा | वह सोसायटी 
भी हरिजन सेवक संघ के समान अस्पृश्यो के बीच में कल्याण कार्य कर रही 
थी। हिंदुओं और अस्पृश्य, दोनों ने पूरी लगन से कंधे से कंधा मिलाकर मिशन 
के कार्य को आगे बढ़ाया। लेखक का यह कहना सही नहीं है कि इसका कारण 
डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन' का अपनी प्रबंध समिति में कुछ अस्पृश्य लोगों कौ रखना 
था। यह बिल्कुल सही है। इसी वजह से मिशन और अस्पृश्यों में द्वेष भावना 
नही थी और ठीक इसके विपरीत संघ और अस्पृश्यों के बीच विद्वेष मौजूद था। 
इसका कारण यह था कि मिशन का कार्य राजनीतिक उद्देश्यों से परे था. परंतु 
सघ का उद्देश्य राजनीतिक %H| 


यह सच है कि मूल विचार संघ को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना था। 
तीम नवदर 1932 'को जारी किए गए बयान में कहा गया था — 


"संघ बिना किसी राजनीति के अपने कार्य को चालू रख सकता है 
और संघ का निश्चय है कि वह राजनीतिक अथवा धार्मिक किसी भी 
प्रकार के प्रचार से अपने को सम्बद्ध नहीं करेगा। इसीलिए प्रांतीय तथा 
केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं का चुनाव बड़ी 
सावधानी से करेंगें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक 
है कि संघ के पूर्णकालिक वेत्तनभौगी कार्यकर्ता राजनीति अथवा किसी 
वर्ग के धार्मिक प्रचार में भाग नहीं ले सकते |” 
परतु इस घोषणा पर अमल कम हुआ, और उल्लंघन अधिक | इसका कारण 
यह था कि अस्पृश्यो को कांग्रेस के फदे मे लाने का लोभ संवरण नही किया 
जा सका। इसके लिए हरिजन सेवक सघ को उपयोग में लाया गया ताकि अस्पृश्य 
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काग्रेस की राजनीति स्वीकार कर सकं और काग्रेस की विचारधारा के प्रभाव मे 
आकर उसकी हा में हा मिलाने लगै। ऐसा गी हो सकता है कि अरपश्यो के 
लिए काम करने कं साथ-साथ हरिजन सेवक संघ उन्हें काग्रेस के साचे मे ढाल 
दै | अस्पृश्यौ को जीवन संग्राम में लड़ने योग्य बनाने के साथ-साथ उन्हें अपना 
राजनीतिक क्षेत्र चुनने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना स्पष्टतः एक त्तरह का दान होगा 
परन्तु हिन्दू ऐसे दान का कब तक समर्थन करते? अधिक समय त्तक नहीं। हिंदुओं 
द्वारा अस्पृश्यो पर, जो अत्याचार किए जाते रहे हैं, उसके प्रति उनमै पश्चाताप 
और आत्मग्लानि नहीं है। संघ जिस दान पर जीता है वृह समाप्त हो जायेगा। 
यदि वह इससे बचना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह हिंदुओं को बताए कि 
अस्पृश्य धर्म और राजनीति को लेकर हिन्दुओं के विरुद्ध नहीं हैं। इस विषय मे 
मेरी विवेचना सही नहीं भी हो सकती है। परंतु इस वास्तविकता से इंकार नहीं 
किया जा सकता कि हरिजन सेवक सघ एक राजनीतिक सस्था है, जिसका प्रत्यक्ष 
लक्ष्य और उद्देश्य है.- अस्पृश्यो को काग्रेस में लाना। 


मै कुछ उदाहरण दे सकता हूं, जो गुझे महत्वपूर्ण लगते हैं। हरिजन सेवक 
संघ अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित करता है। सम्मेलन विभिन्न भाषाई 
अंचलों में संगठन के कार्य की प्रगति की समीक्षा और विचार तथा अनुंभवो का 
आदान-प्रदान करने के जिए होते हैं। इसी प्रकार की एक संभा पूना में वर्ष 193३१ 
में जून के पहले सप्ताह में हुई थी। मालूम हुआ कि उस सभा मे एक ऐसे प्रस्ताव 
की योजना बनाई गई कि सरकार रो कहा जाए कि पूना पैक के अंतर्गत की 
गई मतदान व्यवस्था बदली जाए और विभाजक मतदान को एकीकृत मतदान मे 
बदला जाए। मैं पहले ही ब्रता चुका हू कि पूना पैक्ट के समय हथियार डाल 
देने पर काग्रेस ने विभाजक मतदान प्रथा पर कितना जोर डाला और अस्पश्यों 
के लिए यह कितनी खतरनाक बात थीं। पैक्ट कौ विफल करने में कांग्रेस असफल 
रही। संघ ने उसका झंडा थाम लिया और यह भलीमांति जानते हुए कि aga 
उसका विरोध करते थे, एक गैर-राजनीतिक संस्था के लिए यह कितना 
आश्चर्यजनक प्रस्ताव था | यह तो वही बात हुई कि नशे मे घुत्त शराबी ढोल पीटता 
फिरे कि उसने तो कभी छुई भी नहीं। हरिजन सेवक संघ पर अस्पृश्यो से प्रदर्शन 
कराने जैसे कार्यों पर रोक लगी हुई थी। 

मैं यह कह सकता हू कि हरिजन सेवक संघ की बम्बई शास्त्रा ने अपने 
कांग्रेस विरोधी दृष्टिकोण के कारण शहर में रहने वाली कुछ अस्पृश्य जातियों 
को काली सूची में दर्ज करने की नीति अपनाई। जातियों को जिन काली सूची 
में दर्ज किया गया था उनके विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई और अन्य 
शैक्षिक सहायता से उन्हें दंचित कर दिया गया। महार जाति जो अस्पृश्यों के 
राजनीतिक आंदोलन की अग्रणी रही थी और जो सदैव कांग्रेस कै साथ लडाई 
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लडती रही है, काली सूची में डाल दी गई और महार विद्यार्थियों के साथ उस 
समय तक भेदभाव किया जाता था, जब तक कि वे यह न सिद्ध कर दें कि 
वे कांग्रेस के विरुद्ध विधारों वाली संस्था में भाग नहीं लेते | 

अंतिम उदाहरण जो मै प्रस्तुत कर रहा हू, श्री ए.वी. ठक्कर से संबंधित है | 
वे 'हरिजन सेवक सघ के महामंत्री Š | श्री ठक्कर बम्बई सरकार के पिछड़ी जाति 
बोर्ड के सदस्य भी हैं। इस बोर्ड की स्थापना 1929 में हुई थी। इसकी बैठकें 
समय-समय पर होती हैं और वह अस्पृश्यों और पिछड़ी जातियों से संबंधित विषयों 
पर सरकार को सलाह देता है। 

बर्ड की बैठक में शरी ठक्कर एक प्रस्ताव लाए थे, जिसमें सरकार से इस 
बात की सिफारिश की गई थी कि अस्पृश्य विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दी जाने 
बाली छात्रवृत्ति में से, महार छात्रों को निकाल दिया जाए, क्योंकि महार जाति 
शिक्षा मे काफी आगे बढ़ गई है। अत्तः उन्हे छात्रवृत्ति देना सरकारी धन का 
दुरुपयोग करना होगा। अतः उसे अन्य अस्पृश्य जातियों के लिए सुरिक्षत रखा 
जाए। प्रस्ताव के तथ्यों का पता लगाने के लिएं भेजा गया। जांच रिपोर्ट से ज्ञात 
हुआ कि प्रस्तुत के तथ्य गलत थे और यह भी ज्ञात हुआ कि महार आगे बढ़ 
जानें के बजाए शिक्षा कै क्षेत्र में अन्य अस्पृश्य जात्ियो की अपेक्षा वास्तव में काफी 
पिछड़े हुए हैं।' वह प्रस्ताव राजनीतिक कपट के सिवाय और कुछ नही था और 
वह भी उस व्यक्ति द्वारा, जो हरिजन सेवक संघ का महामंत्री था और कांग्रेस- 
विरोधी होने के कारण उन्हे सजा देना चाहता था | 


इन सब बातों से कया सिद्ध होता है? क्या इससे यह साबित नहीं होता कि 
हरिजन सेवक संघ केवल नाम के लिए धर्मार्थ संस्था है और उसका मुख्य लक्ष्य 
अस्पृश्यो को कांग्रेसी जाल में फंसाना, उन्हें हिंदुओं और कांग्रेस के पिट्दू बनाना, 
उनके उन आंदोलनों को रोकना, जिनका लक्ष्य हो अपने आप को सामाजिक, 
धार्मिक, आर्थिक और राजनीत्तिक क्षेत्रों में हिंदुओं के प्रभुत्व से छुटकारा दिलाना। 
क्या इस बात मे भी कोई आश्‍चर्य है कि अस्पृश्य हरिजन सेवक सघ को इस 
कारण घृणा की निगाह से देखते É कि संघ उन्हें पुचकार कर मारना चाहता 
Ë! 
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अध्याय : 6 
एक झूठा दावा 
l 


कांग्रेस बराबर ढोल पीट-धीट कर दावा करती रही है कि भारत में कैवल कांग्रेस 
ही ऐसी राजनीतिक सस्था है, जो भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती 
है। एक अमय था जब काग्रेस दावा किया करती थी कि वह मुसलमानों का भी 
प्रतिनिधित्व करती है। परंतु अब वह ऐसा दावा नही करती। अब उसका 
जोशखरोश ठंडा पड़ गया है। परतु जहा तकं अस्पृश्य का संबंध है, वह गला 
फाड कर अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करने का प्रचार करती है। दूसरी ओर, 
मैर-काग्रेसी राजनीतिक दलों नै सदैव इस दावे का विरोध किया है और सह 
सच है कि अछूतों ने सदा काग्रेस के इस दावे की बखिया उघेड़ी है। 


इस प्रतियोगिता में कांग्रेस अछत्ों को और अन्य गैर-कांग्रेसी दलों को अपनी 
शक्ति तथा जनता मैं प्रचार के माध्यम से पछाड़नें में सफल हो गई। इसका 
परिणाम यह रहा कि बहुत से विदेशी, जो भारतीय मामलों में रुचि रखते थे, 
इस प्रचार से गुमराह हुए और कांग्रेस कै दावों पर विश्‍वास करने लगै। क्योंकि 
दुनिया केवल प्रचारकों पर विशवास करती है, इसलिए कांग्रेस ने विदेशियों को 
बहुत आसानी से उल्लू बनाया औरं उन लोगों का कोई वश न चला, जिन्होंने 
कांग्रेस द्वारा सबका प्रतिनिधित्व करने के दावे को गलतत बत्ताया। क्योकि उनके 
पासं स्थिति से निपटने के कोई साधन नहीं थे। परंतु प्रांतीय विधानमंडलों के 
लिए 1937 में हुए चुनावों से स्थिति बदल गई। प्रचार पर आधारित, सामान्य 
बयानों पर निर्भर रहने के बजाए, अब सीटों और मतो के आधार पर बातें होने 
लगी, जो प्रचार से अधिक ठोस मूल्यांकन करने का साधन है। 


अब यह देखना है कि सन्‌ 1937 में हुए चुनाव से क्या रपष्ट होता है और 
कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें प्राप्त की? 

पहले तो हमें कांग्रेस द्वारा प्राप्त की गई सीटों की संख्या निश्चित तौर पर 
ज्ञात करनी है। चुनाव होने के तुरंत बाद उन सभी लोगों ने एक जलसा किया, 
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जो काग्रेस टिकट पर चुनाव जीत कर प्रातीय विघानमंडलों में आ गए थे। उनकी 
बैठक 19. व 20 मार्च 1937 को नई दिल्ली में हुई। उस जलसे में कांग्रेस ने 
एक बुलेटिन छापा, जिसमें उनके नाम दिए हुए है। उस सूचना को सही मानते 
हुए प्रांतीय विधानमडलों में कांग्रेस की सख्या निम्नलिखित थी - 


तालिका - & 
प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेसी सदस्यों की संख्या 

प्रां कुल सदस्यों की संख्या काग्रेस सदस्यो की सख्या 

असम 108 35 

बगाल 250 60 

बिहार 152 95 

बम्बई 179 85 

मध्यप्रांत एवं बिरार 112 70 

मद्रास 215 159 

उड़ीसा 60 36 

पजाब 175 18 

सिंध 60 08 

सयुक्त प्रात 228 134 

प्रश्चिमोत्तर सीमा प्रांत 50 19 

w 1 हिः तकी  — w व 5 s 719 
तालिका - 7 

प्रांतीय विधान परिषदों में कांग्रेशियों की संख्या 

प्रात... परिषद में सदस्यों की. परिषद में कांग्रेस... 
कूल सख्या सदस्य की सख्या 

असम 18 (0 

बगाल 57 lO 

बिहार 2 08 

बम्बई 26 14. 

मद्रास 46 26 


कुल... | ४9393... ६४७8७... í 
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इन तालिकाओं से स्पष्ट होता है कि दोनों सदनों को मिलाकर कांग्रेस को 
कुल 1758 में से 777 सीटें मिलीं। स्पष्ट है कि कांग्रेस बहुमत में नहीं आई। 
उसे कुल सीटों में से आधी सीटें भी नहीं मिली। 
सीटों की संख्या की दृष्टि से कांग्रेस की यह स्थिति है। परंतु मतदान के 
विचार से कांग्रेस की कया स्थिति है? निम्नांकित संख्याओं से मतदान के विचार 
से भी काँग्रेस अल्पसंख्या में थी - 
तालिका नें. - 8 
चुनावों में मतदान के अनुसार कांग्रेस और गर-कांग्रेस दलों 
की प्राप्त मत संख्या 





प्रांत | कुल मतदान में |कांग्रेस के -पक्ष में| गैर काग्रेस दलो 
मतों की सख्या | कै पक्ष में 
| | मतो की संख्या | 

मद्रास समा 4,327,734 2,658,966 1,668,768 
परिषद 33,511 16,907 16,604 
बम्बई सभा | 3,408,308 | 1,568,093 184,215 
परिषद 23,730 9,420 14,310 
बंगाल सभा 3,475,730 1,055,900 2,419,830 
परिषद 5,593 1,489 4,104 
संयुक्त प्रांत सभा 3,362 ,736 1,899, 32 1,463,411 
परिषद 9,795 1580 8,215 
बिहार सभा 1,477,668 997,642 485,026 
परिषद 4,318 96 4,222 
पंजाब सभा 1,710,934 181,265 1,529,669 
मध्य प्रात सभा 1,317,461 678,265 639,196 
असम समा 522,332 129,218 393,114 
परिषद 2,623 00 2,523 

पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रांत सभा 179,529 43,845 135,684 
उड़ीसा सभा 304,749 198,680 1,06,069 
सिंघ सभा 333,589 18,944 314,645 
कुल 20,500,340 | 9,454,635 |11,0457,705 
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इन्हीं सख्याओं को जानना पर्याप्त नहीं है। उन्हें दूसरी परिस्थितियों के प्रकाश 
में भी पढ़ा जानां चाहिएं। पहली परिस्थिति है मताधिकार का आधार और दूसरी 
स्थिति है चुनावों में दो पार्टियों की सापेक्ष स्थिति। बिना इन बातों पर विचार 
किए चुनावो के परिणामों के महत्व को ठीक से समझना सम्भव नही होगा। जहां 
तक मतदान का प्रश्‍न है, कुल आबादी के अनुपात में वास्तव मे मतदान बहुत 
कम हुआं। कुल आबादी कै कितने भाग ने मतदान किया, यह निम्नलिखित 
तुलनात्मक आकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा। 





तालिका 9 
प्रात | जनसख्या (1931) | निवाचिन गण 
मद्रास | 47193602 6145450 
बम्बई एव सिंध 26398997 3249500 
बंगाल '1087338 6695483 
सयुक्त प्रात 49614833 S335309 
पंजाब 24018639 | 2686094 
बिहार एव उड़ीसा 4232983 2932454 
मध्य प्रात 17990937 | 1741364 
असम 9247857 | 815341 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत | 4684364 246609 
कुल o ° x 2725664150 29847604 


कल जनसंख्या के केवल दरावें भाग को ही मतदान करने का अधिकार था। 
अंधिक से अधिक मतदान करने वाली मध्यवर्ग की तथा प्रबुद्ध जनता थी जो पूरी 
तरह कांग्रेस के पक्ष में थी। जहां तक कांग्रेस तथा गैर-कांग्रेसी दलों के संबंधों 
की बात है, निम्नलिखित बातों पर मुख्यतया घ्यान देना आवश्यक है। कांग्रेस के 
पास धन, संगठन और अन्य युद्ध साधन थे। गैर-कांग्रेसी प्रत्याशियों के पास न 
तो धन था और न ही उनका कोई संगठन था। कांग्रेस प्रत्याशी उच्च वर्ग के 
थे । वे ब्रिटिश साम्राज्य के शत्रु थे और देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। कांग्रेसी 
प्रत्याशियौ को जेल यात्रा से शहीदी का दर्जा मिला था। यह नियम बन गया 
था कि जो देश के लिए जेल जा चुका हो वही कांग्रेस प्रत्याशी हो सकता था | 
कांग्रेसी प्रेस ने गैर-कांग्रेसी उम्मीदवारों को टोरी बच्चा बताते हुए कहा कि उन्होंने 
न तो वेश सेवा की है और न ही देश के लिए कोई बलिदान किया है। वे 
तो अंग्रेजी साम्राज्य के दलाल हैं, देश के शत्रु हैं और धंधेबाज हैं। पिद्दी का 
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शोरबा हैं, जो देश के हितों का सौदा करते है, आदि | जैसा कि मैंने कहा, भारत 
में काग्रेसी प्रेस कै अतिरिक्ता कोई और प्रेस है ही नहीं। दूसरी मुख्य बात एक 
और थी जो कांग्रेसी उम्मीदवारों कै पक्ष में कही जाती थी और गैर-कांग्रेसी 
उम्मीदवारों के विरोध में| कांग्रेस ने सन 1920) के चेम्सफोर्ड सुधारों का बहिष्कार 
किया था और कोंग्रेस प्रत्याशियों को देश के शासन के संबंध में हुई किसी 
भूल-चूक का कोई जवाब नही देना था। दूसरी ओर, गैस्-कांग्रेसी प्रत्याशी वे 
थे जिन्होने सुधारो का समर्थन किया था। उन्हें कमीशन की भूल-चूक का जवाब 
देना था। वे लोग जौ प्रशासन का उत्तरदायित्व अपने कंधे पर वहन करने का 
साहस रखते हैं उन्हें यह सब करना ही पड़ता है। गैर-कांग्रेसी प्रत्याशियों को 
गद, बला; आदि कहा गया और कांग्रेसी प्रत्याशी देवदूत घोषित किए गए थे, 
जो भारी कुप्रथाओं को दूर करते है | ऐसी परिस्थिति में समझा जा सकता है 
कि काग्रेस का पक्ष कितना भारी था, फिर मी आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस 
को चुनाव में मात खानी पड़ी। इन सभी साधनों तथा जनता में प्रशंसा और 
सहानुभूति के कारण कांग्रेस को चुनाव में सफलता मिलनी चाहिए थी। परंतु तब 
भी उसे ६50 प्रतिशत सीटें अथवा मत नहीं प्राप्त हो सके। 

क्या इसमें अब भी संदेह है कि जो कांग्रेस सभी वर्गो एवं जातियों का 
प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, उसका दावा थोथा एव झूठा है और तथ्यों 
पर आधारित नहीँ है। 


li 


काग्रैस अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इस दावे का भी मूल्यांकन किया जाना 
चाहिए | इस दावे की जांच भी वर्ष 1937 में हुए चुनावों के नतीजों के सदंर्भ 
में की जा सकती है। जिन-जिन सीटों पर कांग्रेस और अस्पृश्य प्रत्याशियों की 
टक्कर हुई, उस विषय में सही ढंग से समझना संभव न होगा कि अस्पृश्यो को 
प्रतिनिधित्व देने के लिए क्‍या विधि अपनाई गई थीं। इसलिए मैं भारतीय चुनाव 
प्रणाली को पहले उदाहरण के तौर पर स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हू। 
खास तौर से विदेशियों के लिए, किसी भी चुनाव व्यवस्था के चार मूल-तत्वों 
का विवेचन किया जाता है, जैसे कि [1) निर्वाचक, जिसे भारत में लोग 
निर्वाचन-क्षेत्र कहते É (2?) मतदान का अधिकार (3) निर्वाचन के लिए प्रत्याशी 
कै रूप में खड़े होने का अघिकार और (4) कौन प्रत्याशी सफल हो सकता है, 
इसे निश्चय करने कै नियम | 


1. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ढवारा अनुमौदित निर्वाचन-क्षेत्र दौ तरह 
के होते हैं - 
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(1) गैर-प्रादेशिक (नानटेरीटोरियल) 
(2) प्रादेशिक (टेरीटोरियल) 

2. गैर-प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र में वे क्षेत्र आते हैं, जिनमें किसी विशेष वर्ग 
को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जैसे जमींदार (लेंडलार्ड) व्यापार मंडल, अमिक संघ 
इत्यादि । 

3. प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों की तीन श्रेणियां है - 


(1) पृथक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र जिन्हें सक्षेप में पृथक निर्वाचन के 
नाम से जाना जाता है | 


(2) सामान्य निर्वाचन-क्षेत्र | 
(3) सयुक्त प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र जिसमे कुछ रीटें सुरक्षित्त हों। 


4. पृथक निर्वाचन क्षेत्र साप्रदायिक चुनाव क्षेत्र है। उनका उद्देश्य संप्रदाय 
विशेष को प्रतिनिधित्व देना होता है, जैसे कि मुसलमान, भारतीय ईसाई, यूरोपीयन 
लोग तथा एग्लो इडियन। इन सभी सप्रदायों कै मतदाताओं कै लिए एक निर्वाचन 
क्षेत्र अलग से मतदाता प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं और पृथक निर्वाचन का 
मुख्य सिद्धांत होता है कि पृथक निर्वाचन के माध्यम से केवल किसी एक समुदाय 
के मतदाता ही मत दै सकते है तथा चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। यदि 
मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्र है, तो मतदाता और प्रत्याशी मुसलमान ही होना चाहिए | 
इसी प्रकार ईसाइयों का निर्वाचन क्षेत्र है, तो मतदाता और प्रत्याशी ईसाई ही 
होना चाहिए। ऐसे मे किसी विशेष समुदाय के मतदाताओं कै बहुमत के आधार 
पर चुनाव का निर्णय किया जाता है। 


५. सामान्य निर्वाचन क्षेत्र उस निर्वाचन क्षेत्र का साधारण रूप है, जिसमें उस 
क्षत्र मे रहने वाले समस्त मतदाता होतै है, परंतु पृथक निर्वाचन-क्षेत्रो से बाहर 
के। इसे सामान्य चुनाव कहते हैं, क्योंकि यह वह चुनाव क्षेत्र होता है जिसमें 
सप्रदाय और घर्म को कोई स्थान नही होता। 


सामान्य निर्वाचन म॑ - 


(1) पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता इसमें मतदान नहीं कर सकता 
और न वह प्रत्याशी के रूप में खडा ही हो सकता है | 

(2) प्रत्येक मतदाता. जो मतदाता सूची में हैं, मतदान करने का 
अधिकारी होता हैं और जाति अथवा सांप्रदाय का उल्लेख किए बिना 
चुनाव में खड़ा हो सकता है। 
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(3) चुनाव का परिणाम मतदान के बहुमत के आधार पर निश्चित 
किया जाता है। 


6. संयुक्त चुनाव पृथक चुनाव तथा सामान्य चुनाव प्रणाली के मध्य की तीसरी 
प्रणाली है। इसमें पृथक निर्वाचन तथा सामान्य निर्वाचन की कुछ-कुछ सामान्य 
बातें मिलती हैं। परंतु अन्य कुछ मुख्य बातें दोनों पद्धतियों में भिन्न हैं, सामान्य 
प्रचलित और भिन्न बाते निम्न प्रकार हैं - 

(एक) संयुक्त निर्वाचन की तुलना पृथक निर्वाचन से : 

(1) संयुक्त निर्वाचन तथा पृथक निर्वाचन दोनो एक समान है तथा 
दोनों का उद्देश्य किसी संप्रदाय विशेष के लिए सीट निश्चित करना 
है । 

(2) संयुक्त निर्वाचन पृथक. निर्वाचन से दो बातों में भिन्न है। 

(क) पृथक निर्वाचन में चुनाव में मतदान का अधिकार उस संप्रदाय 
के मतदाताओं तक सीमित रहता है, जिसके लिए वह सीट निश्चित 
रहती है जबकि संयुक्त निर्वाचन में यद्यपि किसी संप्रदाय विशेष के 
सदस्य को प्रत्याशी के रूप में खड़े होने का अघिकार होता है। सामान्य 
चुनाव की तरह अन्य समी संप्रदायो के मतदाताओं को भी मतदान 
का अधिकार होता है। 

(ख) दोनों पद्धतियों में बहुमत के आधार पर ही चुनाव परिणाम 
घोषित किया जाता है | परंतु पृथक निर्वाचन पद्धति में जिस संप्रदाय 
का उम्मीदवार हो उसी संप्रदाय के मतदाताओं का बहुमत होना चाहिए, 
जबकि संयुक्त निर्वाचन पद्धति में प्रत्याशी को जीतने के लिए उसी 
संप्रदाय के बहुमत की आवश्यकता नहीं होती । 

(दो) संयुक्त निर्वाचन की सामान्य निर्वाचन से तुलना - 

(1) संयुक्त निर्वाचन और सामान्य निर्वाचन में घनिष्ठ समरूपता 
है। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता खड़े हुए किसी भी प्रत्याशी को 
अपना वोट दे सकता है। 

(2) संयुक्त निर्वाचन पृथक निर्वाचन सो दो बातो में भिन्न है - 

(अ) सामान्य निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय क्षेत्र हो सकता है, परतु 
संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मे कम से कम दो सदस्य - एक सामान्य 
निर्वाचन क्षेत्र की सीट तथा दूसरा आरक्षित सीट के लिए = आवश्यकं 
होना चाहिए | 

(ब) सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में से किसी संप्रदाय विशेष के लिए 
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कोई सीट निश्चित नहीं की जाती। परतु सयुक्त निर्वाचन प्रणाली में 
कम से कम एक मीट अवश्य आरक्षित होती है | 
7. संयुक्त निर्वाचन प्रद्धति की मुख्य बातें आरक्षित सीटों वाली सयुक्त 
निर्वाचन पद्धति अनिवार्यतः सामान्य निर्वाचन पद्धति ही है परन्तु वह निम्नलिखित 
विशेषताओं के कारण भिन्न है= 


(1) सामान्य निर्वाचन पद्धति में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो 
सकता है। परंतु सयुक्त निर्वाचन पद्धति में आवश्यक रूप से एक सें 
अधिक सदस्य होने चाहिए। 

(2) सामान्य निर्वाचन पद्धति मे सभी सप्रदायों के लिए एक अथवा 
एक से अधिक सीटो कै चुनाव द्वारा भरे जाने कें लिए दरवाजा खुला 
है। साप्रदायिक निर्वाचन की परिधि में आने वालों को छोड़ कर अन्य 
कोई भी चुनाव लड सकता है | परिणाम साप्रदाविकता का बिना 
भेदभाव किए प्राप्त मत के बहुमत के आधार पर निश्चित किया जाता 
है, परतु सयुक्त निर्वाचन मे कम से कम एक सीट किसी संप्रदाय विशेष 
के लिए अवश्य निश्चित रहती है। जिसका अर्थ यह है कि ऐसी 
सुरक्षित सीट के लिए केवल संप्रदाय विशेष के सदस्यों में से ही 
प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं। 

(3) संयुक्त निर्वाचन पद्धति में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का 
अधिकार प्रतिबंधित है। परतु सामान्य निर्वाचन पद्धति में मतदान का 
अधिकार प्रतिबंधित नहीं हैं अर समस्त मतदाता वै चाहे जिस भी 
संप्रदाय से संबंधित हों, सभी लोग चुनाव में सुरक्षित सीट के लिए 
खड़े प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं। 


(4) सुरक्षित सीट के लिए परिणाम की घोषणा मे यह आवश्यक 
नहीं कि सफल उम्मीदवार को किसी संप्रदाय के मतदाताओ के मतो 
की निश्चित संख्या प्राप्त करना आवश्यक हों। नियम यह है कि किसी 
समुदाय का प्रत्याशी जिस सप्रदाय के लिए सीट आरक्षित है यदि 
केपल एक ही है अशवा एक से अधिक है तो जनमें जिसके भत्तो की 
संख्या सबसे अधिक होगी उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा चाहे 
दूसरा उम्मीदवार जो सामान्य सम्प्रदाय का हो और उसने साम्प्रदायिक 
उम्मीदवार से अधिक सख्या में मत क्यो न प्राप्त किये हो। 

भारत मे इस प्रकार की चुनाव व्यवस्था है जो चुनाव व्यवस्था अस्पृश्यो पर 
लागू की गई है वह सयुक्त निवाचन व्यवस्था, जिसमे सीटो की आरक्षण की 
व्यवस्था होती है. जैसा कि ऊपर पैरा - 7 में दर्शाया गया है। अस्पृश्यो के लिए 
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आरक्षण के सिद्धांत को लागू करने के लिए यह किया गया है कि सामान्य चुनावों 
के वांछित संख्या में क्षेत्र निकाल कर वांछित संख्या के सदस्यों के क्षेत्रों में 
परिवर्तित कर एक अथवा दो सीटें अस्पृश्यो के लिए आरक्षित की जायें | विभिन्न 
प्रातों में इस प्रकार विभिन्न निर्वाचन पद्धतियां थी। प्रातीय विधानमंडलों में अस्पृश्यों 
के लिए उनको वास्तविक सख्या के अनुसार सीटें निश्चित की जाती थीं। उस 
योजना के मुख्य बिदुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जो चुनाव नत्तीजे की 
दृष्टि से निर्णायक ढग के हैं। 


सयुक्त निर्वाचन पद्धति सामान्य निर्वाचन पद्धति ही है। परन्तु इससे यह नहीं 
मान लिया जाना चाहिए कि वह निर्वाचन क्षेत्र सामान्य मतदाताओं का ही क्षेत्र 
है। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, मुसलमान भारतीय ईसाई 
एग्लो-इंडियन और यूरोपियन मतदाता सयुक्त निर्वाचन से अलग कर दिए गए 
है | परिणाग यह है कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र वह क्षेत्र है, जिसमें वहीं मतदाता 
शामिल हैं जो अस्पृश्य जाति के हिंदू हँ. पारसी हैं तथा यहूदी ह| जैसा कि 
पारसी और यहूदी केवल बम्बई को छोड़ अन्यत्र नगण्य हैं, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र 
में केवल हिंदू और अस्पृश्य रह जाते हैं। 

यद्यपि अस्पृश्यों के लिए एक सीट आरक्षित करने के लिए चुना गया सामान्य 
निर्वाचन क्षेत्र दो सदरधीय निर्वाचन क्षेत्र से बड़ा हो सकता है और किसी एक 
सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में अस्पृश्यों के लिए एक सीट से अधिक भी आरक्षित की 
जा सकती हैं, समी प्रांतों में सामान्य योजना यह है कि दो सदस्यीय निर्वाचन 
क्षेत्र बनाया जाय, जिसमें एक सीट हिन्दुओं के लिए तथा दूसरी सीट अस्पृश्यों 
के लिए हो। ऐसा केवल बंगाल में है जहां तीन निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें 
दो सीटें अस्पृश्यों के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार संयुक्त निर्वाचन सम्बद्ध निर्वाचन 
दोत्र हैं। इस संयुक्त निर्वाचन की दो मुख्य बातें ध्यान देने योग्य हैं : (1) संयुक्त 
निर्वाचन में हिन्दू मत्तदाता अधिकतर बहुमत में होते हैं, यदि अधिक बहुमत में 
नहीं होते तो भी अस्पृश्य जाति क॑ मतदाता सदैव अल्पसंख्या में होते हैं, भले 
ही बहुत कम अल्पमत मे हो; और (2) आरक्षित सीट के लिए खडे अस्पृश्य 
उम्मीदवार को हिन्दू मतदाता वोट दे सकता है और अस्पृश्य मतदाता हिंन्दू सीट 
के लिए खड़े हिन्दू उम्मीदवार को वोट दे सकता है। 

इस व्यवस्था में क्‍या संभावनाएं हो सकती हैं? क्या अस्पृश्य जातियों के 
मतदाता आरक्षित सीट के लिए अपने विश्वास का अस्पृश्य उम्मीदवार चुन सकते 
हैं अथवा क्या हिंदू लोग ऐसे अस्पृश्य उम्मीदवार को ही नही चुनेंगे, जो उन्हीं 
का पिट्तू हो और जिसमें अस्पृश्यों का कोई विश्वास न हों। ऐसा होने की 
सभावनाएं दो बातों से निश्चित की जाती हैं : (1) हिंदुओं के लिए आरक्षित सीटों 
की सख्या से। (2) हिंदुओं में प्रचलित राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर। यदि 
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केवल एक सीट है और वह हिंदुओं के लिए आ है और हिंदू उस ढंग से 
संगठित हैं कि वे इस सीट के लिए आपसी टकराव को रोक सकते हैं और 
अपने बचे मतों का उपयोग आरक्षित सीट के लिए करते हैं, तो निश्चित है कि 
हिंदुओं द्वारा नामजद अस्पृश्य विजयी होगा। कारण यह है कि हिंदू, जिसके पास 
अपेक्षाकृत अधिक मतदान शक्ति है, उसे काफी फालतू मत मिलेंगे, जिससे उन्हे 
उस सीट का चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होगी और उतने मत वे अपने 
द्वारा नामजेद उस अस्पृश्य उम्मीदवार को दे सकते हैं जिसे वे ज़िताना चाहते 
हैं । संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था में दौ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। कांग्रेस की छत्रछाया 
में हिंदू इतने अधिक संगठित हैं कि उनके लिए चुनाव लड़ने की सभावना ही 
नहीं होती और वे अपने मतों को यूं ही नहीं गंवाते। परिणाम यह है कि इस्त 
व्यवस्था से हिंदुओं को आरक्षित सीट को जीतने में काफी सहायता मिलती है 
और अस्पृश्य उम्मीदवारों का विरोध करते हैं। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित 
जातिया कै लिए आरक्षित सीटें जीत लेने में इस वजह से हिंदुओं को अत्यधि 
[क सहायता मिलती है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि अनुसूचित जातियों के लिए 
आरक्षित क्षेत्र में उनका बहुमत भी हो। 

संयुक्त निर्वाचन पद्धति की इन कमजोरियों से किस तरह कांग्रेस ने 1937 
के चुनावों में अत्यधिक लाभ उठाया इसका वर्णन आगे किया जाएगा। अभी मैं 
उस चुनाव विधि का वर्णन कर रहा हूं जिसमें अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व 
दिया गया और उसकी हालत कितनी खस्ता है। 


II 


अब हमें चुनाव विवरणों का परीक्षण करना है। इस संदर्भ में एक छोटा सा प्रश्न 
है | कांग्रेसियों के यह कहने का क्या यह अर्थ है कि 1937 के चुनावों से स्पष्ट 
है कि कांग्रेस अस्पृश्य का प्रतिनिधित्व करती है? इसका स्पष्टीकरण आवश्यक 
है. क्योंकि इस प्रश्‍न के दो रूप हैं। इसका एक रूप यह हो सकता है कि अस्पृश्यों 
के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस टिकट पर खड़े हुए अस्पृश्य उम्मीदवार उन 
अस्पृश्य उम्मीदवारों के मुकाबले जीत गए जो कांग्रेस टिकट पर खड़े नहीं हुए 
थे। इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जो अस्पृश्य उम्मीदवार काग्रेस 
टिकट से खड़े हुए थे, उनके पक्ष में अछूतो के मत गैर-कांग्रेसी उम्मीदवारो की 
अपेक्षा अधिक पड़े। मैं दोनो दृष्टियों से उन विवरणो की मीमांसा करना चाहूंगा। 

जो सीटें जीती गई थी, उनके संबंध में चुनावों का परिणाम हम पहले ही 
प्रस्तुत कर चुके हैं। यह आवश्यक नहीं कि उन्हीं सख्याओं को यहा दुहराया जाय | 
यह बतलाया जा चुका है कि 151 सीटों में से कांग्रेस ने 78 सीटें जीती थीं। 
यह नहीं कहा जा सकता किं कांग्रेस और अस्पृश्यों के बीच में चुनाव सघर्ष का 
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परिणाम कांग्रेस के इस दावे को ठोस बनाता है कि कांग्रेस ही अस्पृश्यो का 
प्रतिनिधित्व करती है। यदि काग्रेस के अस्पृश्य उम्मीदवारों को 78 सीटें मिली 
थी, तों गैर-कांग्रेसी अस्पृश्यों को भी 73 सीटें मिली थी। यह एक काटे का 
संघर्ष था | 

अबर हमें काग्रेस के उस दावे का परीक्षण करना है, जिसमें कांग्रेस अपने 
पक्ष के अस्पृश्य उम्मीदवारों को मिले मतों का हवाला देती है। 1937 के चुनावों 
में कुल 1,586,456 वोट पड़े थे। निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है कि 
चुनाव में वोट कैसे बटे । कितने वोट अस्पृश्य कांग्रेसी उम्मीदवारों के पक्ष में पड़े 
थे और कितने गैर-कांग्रेसी अस्पृश्यों के पक्ष में : 





तालिका - 10 
अस्पृश्य मतदाताओं द्वारा डाले गये मत 

ma J] कांग्रेस के [ कांग्रेस के [चुनाव में अस्पृश्य मतदाताओं 

पक्ष में | विरोध में | द्वारा डाले गये कुल मत्त 
सयुक्त प्रात 52609 79571 132180 
मद्रास 126152 19५464 321616 
बंगाल 59646 | 624797 684443 
मध्य प्रांत 19507 115354 134861 
बम्बई 12971 1५8076 171047 
बिहार 8654 22187 30841 
qoe | शुन्य 69126 69126 
असम | ५320 22437 27757 
उड़ीसा 5878 8707 14585 
कुल _ 1586456 


यह सभी जानते हैं कि एक पार्टी द्वारा प्राप्त की गई सीटों की संख्या सदा 
पार्टी के पक्ष में डाले गए मतों की सख्या के अनुपात में नहीं हुआ करती। अक्सर 
अल्पसंख्या में प्राप्त मतों के आधार पर भी पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेती है। यह 
बात मुख्यतः वहां खरी उतरती है, जहां एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, जैसा 
भारत में है। पार्टी की वास्तविक शक्ति का मापदंड पार्टी द्वारा प्राप्त मत होते 
है। इस बात पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कुल मतों 
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की संख्या 1,586,456 में से 290737 अर्थात्‌ 18 प्रतिशत वोट कांग्रेस के पक्ष 
में और 80 प्रतिशत वोट काग्रेस के विरूद्ध पड़े थे। काग्रेस अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व 
करती हैं, इसके लिए क्या इसरो और भी कोई पक्का सबूत हौ सकता है? संभव 
है कि कांग्रेसी मतो को मापदंड के रूप में स्वीकार न करें और प्राप्त की गई 
सीटों को ही अस्पृश्यों के प्रतिनिधित्व के दावे का आधार बताए। कोई भी समझदार 
व्यक्ति 151 में से 78 सीटों अथवा 5 सीटों के बहुमत को ऐसी विजय नही कहेगा 
जिसकी चर्चा की जाए। वास्तव में सीटों कं आंधार पर भी कांग्रेस का दावा करना 
निरर्थक है। निर्वाचन परिणामों का और विवेचन करने से स्पष्ट हो जाला है कि 
जो सीटें अस्पृश्यो के लिए आरक्षित थी, उनमें से बहुमत में सीटें प्राप्त करना 
काग्रेस के लिए बहुत दूर की बात थी। उसने केवल अल्पसंख्या में सीटें प्राप्त 
कीं | यदि मान लिया जाए कि काग्रेस की उएपलब्धिया फर्जी न होकर वास्तविक 
हैं. तो भी कांग्रेस हारा जीती गई 78 सीटों में से निम्नलिखित कम कर दी जाएं- 


1. जो 'सीटे काग्रेस ने हिंदू मतदाताओं की सहायता से जीती और 
यदि उनका निर्णय अस्पृश्य मतदाताओं पर छोड़ दिया जाता तो वहां 
वे सीटें काग्रेस के. हाथ से निकल जाती| 


2. जो सीटें काग्रेस ने जीती वे पूर्ण बहुमत के कारण नहीं वरन 
कांग्रेस के गुकाबले में खडे हुए गैर-कांग्रेसी अस्पृश्य उम्मीदवारों के 
बीच में वोट बंट जाने कै कारण जीतीं। 


3. वे सीटें जिन्है अस्पृश्य जीत्त सकते थे बशर्ते कि सुरक्षित सीटों 
के चुनावों में वे अस्पृश्यों को ही वोट देने और सामान्य अथवा 
गैर-दलितों के उम्मीदवारों को वोट न देते | 


मै नहीं समझता कि कोई निष्पक्ष व्यक्ति ऐसी कसौटियों पर कैसे एतराज 
करेगा? उस उम्मीदवार को जिसे बहुमत अस्पृश्यों के मतों कै कारण प्राप्त नहीं 
हुआ हो, यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व 
करता है और कांग्रेस भी केवल इस कारण से कि वह अस्पृश्य कांग्रेस के टिकट 
पर खड़ा हुआ था, यह नहीं कह सकती कि वह इस उम्मीदवार कै माध्यम से 
अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करती है। वह अस्पृश्य उम्मीदवार जिसे केवल इसलिए 
बहुमत मिल गया कि उस्तके विरोध में कई उम्मीदवारों के बीच वोट बंट गए 
थे, और वह ही ऐसा उम्मीदवार था जो अस्पृश्य था और जौ कांग्रेस के टिकट 
पर खड़ा हुआ था, अस्पृश्यों का वास्तविक प्रतिनिधि नही कहला सकता । वह 
उम्मीदवार भी अस्पृश्यों का प्रतिनिधि नहीं कहला सकता, जो किसी आरक्षित सीट 
के लिए भारी संख्या में लोंगों के चुनाव में रुचि न रखने के बावजूद जीता हो | 
ऐसी अस्पृश्य सीटें भी काग्रेस सूची से निकाल दी जाएं। 
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कांग्रेस केवल उन्ही अस्पृश्य सीटों को जीतने का दावा कर सकती है, जिन 
पर वह केवल अस्पृश्य मतदाताओं के बलंबूते पर जीती है | शेष सभी सीटें उसके 
खाते से घटा दी जानी चाहिए। निम्नांकित तालिका में अस्पृश्यों के लिए सुरक्षित 
सीटों का विभाजन और कांग्रेस हारा जीती गई सीटें तथा उनकी सफलता की 
परिस्थितियों का दिग्दर्शन होता है - 
तालिका - 11 
कांग्रेस द्वारा जीती गईं सीटों के जीते जाने की परिस्थितियों का विश्लेषण 
कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटें 

प्रात [ हिंदू [ief अस्पृश्यों के वोट। अस्पृश्य सीटों के | योग 

वोटों से | वोटों से | बंट जाने के | चुनाव में अस्पृश्यों 

| कारण चि न लेने क॑ कारण 





सयुक्त प्रात 
मद्रास 
बगाल 
मध्यप्रांत 


बम्बई 


चुनाव परिणामों का अध्ययन करने से उपरोक्त तथ्य सामने आते है | वे तथ्य 
निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिए जाने चाहिए। मतदान की समीक्षा से ज्ञात 
होता है कि कांग्रेस का अस्पृश्यो का प्रतिनिधित्व करने का दावा तो दूर अस्पृश्य 
कांग्रेस को बिल्कुल अस्वीकार कर चुके हैं। सीटों का विश्लेषण करने से ज्ञात 
होता है कि काग्रेस ने 151 सीटों मे से केवल 38 सीटें जीती हैं। हिसाब लगाने 
से प्रतीत होता है कि काग्रेस 73 सीटें जीतने में असफल इही। 13 उसने हिंदू 
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वोटों के बलबूते प्च जीती, 8 सीटें काग्रेस अस्पृश्यों के विरुद्ध बहुत से उम्मीदवारों 
में वोट बट जाने के कारण और 19 सीटे अस्पृश्यों की उस मूर्खता के कारण 
कांग्रेस को मिली, जिसमें उन्होंने अपने लिए सुरक्षित सीटों को प्राप्त करने के 
लिए चुनाव में कोई रुचि नहीं ली। 
निम्नलिखित तालिका में उन निर्वाचन क्षेत्रों को दर्शाया गया है, जहां ऐसा 
चमत्कार हुआ। उन्हें प्रातवार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, और 
परिशिष्टिं में उनका उल्लेख उनकी क्रम संख्या के अनुसार किया गया È- 
तालिका - 12! 
अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्रों का विश्लेषण 
उन क्षेत्रों | उन निर्वाचन क्षेत्रों [| उन निर्वाचन क्षेत्रो 
की क्रम सख्यायें | की क्रम सख्यायें की क्रम संख्या 
जहां कांग्रेस ने | जिनमें अस्पृश्यों के | जिनमें अस्पृश्यों के 
हिन्दू मतों से | मतों में विभाजन हो| आधिक रुचि न लेने 
बिजय पाईं जाने के कारण के कारण कांग्रेस 
काँग्रेस ने विजय पाई) को सीटें मिलीं 
और 10 |11,13,14, और 18 
और 21 
6 और 7 
15 
3 
2,6,7,8,9,10 और! 3 
शून्य 


प्रात 





















इस प्रकार काग्रेस का अस्पृश्यो का प्रत्तिनिधित्व करने का दावा अंत तक 
बिल्कुल थोथा है। यह कपोल कल्पना है, जिसकी चुनाव के नतीजों को देखते 
हुए पोल खुल चुकी है। और भी दिलचस्प तथ्य स्पष्ट हुए हैं जिन्हें निम्नलिखित 
दो तालिकाओं द्वारा स्पष्ट किया गया है - 


|. विस्तार कूप सै परिशिष्ट संख्या-३ मैं वर्णन किया गया ह। 
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तालिका - 13 

अनुसूचित जाति की सीटों के लिए चुनाव 

प्रांत | 








सयुक्त प्रांत 
मद्रास 
बंगाल 

मध्य प्रात 
बम्बई 
बिहार 
पजाव 
असम 
उड़ीसा 


तालिका 14 
अस्पृश्यों के लिए सुरक्षित सीटें, जो कांग्रेस ने जीती 


प्रांत चुनाव लड़ने से रिना लड़े लड़े TT 
सयुक्त प्रात 
मद्रास 
बगाल 
मध्य प्रात 
बम्बई 
बिहार 
पजाब 
असम 
उड़ीसा 





171 


151 


172 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाङमय 


तालिका 13 से स्पष्ट हो जाता है कि अस्पृश्यों ने उनके लिए आरक्षित सीटों 
पर चुनाव में कितनी दिलचस्पी दिखाई थी। 151 सीटों में से 121 पर चुनाव 
लड़े गये थे। इससे यह आरोप गलत सिद्ध हो. जात्ता है कि अस्पृश्यों को 
राजनैतिक अधिकार देने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि न तो उन लोगों में 
राजनैतिक शिक्षा है औरं न राजनैतिक चेतना ही | तालिका 14 से स्पष्ट हो जाता 
है कि इन्होने काग्रेस को अपना मित्र समझने के बजाय उन्हें अपना पहले दर्जे 
का रानजीतिक शत्रु माना है। उन्होंने चुनाव में अस्पृश्यौ कै लिए सुरक्षित सीटों 
पर काग्रेस को मुश्किल से किसी अन्य को चुन जाने दिया। बहुत जगहों पर 
जहां कांग्रेस ने अस्पृश्यो के लिए आरक्षित किसी सीट पर किसी अस्पृश्य 
उम्मीदवार की चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया तो अस्पृश्यों ने वह सीट चुपचाप 
काग्रेस को नही दे दी। वरन्‌ गैर-कांग्रेसी टिकट पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर 
चुनाव लड़ा | अस्पृश्यों की सीटों के लिए कांग्रेस ने जो 78 उम्मीदवार खड़े किए 
थे उनमें से 64 सीटों पर मुकाबले हुए। 


IV 


यह कहना कि 1937 के चुनाव में अस्पृश्यो के बीच कांग्रेस जीती एक गलत 
बयानी है। वास्तव में अस्पृश्यों ने ही कांग्रेस को पछाड़ दिया। यदि बहुतर से 
लोग इसे मानने को तैयार नहीं, तो शायद इसका कारण उनकी यह जानने की 
अनिच्छा या उनकी अनभिज्ञता होगी कि चुनावो मे काग्रेस के मुकाबले अस्पृश्यो 
को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वे कठिनाइयां वास्तविक थीं और 
बहुत थी। उनका सविस्तार वर्णन करना उचित होगा, ताकि लोग यह जान सकें 
किं अस्पृश्य कितने साहस और लगन के साथ यह सिद्ध करने के लिए लड़े 
कि वे काग्रेस से स्वतंत्र हैं और कांग्रेस उनका प्रतिनिधित्व नही करती । 

उन कठिनाइयों को दो शीर्षा में बाटा जा सकता है: 

|. संगठनात्मक, और 

2. चुनाव प्रक्रिया संबधी | 

प्रथम शीर्ष के अतर्गत दो बातो का मुख्यतया उल्लेख किया जा सकता 
है - पहला तो काग्रेस की और अस्पृश्यों की साधन-संपन्नता के बीच के अन्तर 
का है | कांग्रेस संपन्न राजनीतिक दल है, इसमें दौ राय नहीं। 1937 के चुनावों 
में कांग्रेस ने कितना धन खर्च किया उसका अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया 
गया। यदि जांच की जाए तो यह पता चल जायेगा कि काग्रेस ने विज्ञापन, 
यातायात, साधनों पर और उन उम्मीदवारों के प्रचार में, जो कांग्रेस टिकट पर 
खड़े हुए थे, जो धन खर्च किया उसकी मात्रा विशाल थी। कांग्रेस के टिकट 
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पर खड़े होने वाले उन सभी उम्मीदवारों पर कांग्रेस ने बेतहाशा धन खर्च किया। 
गैर-काग्रेसी अस्पृश्य उम्मीदवारों को कांग्रेस द्वारा खर्च की गई धनराशि का दस 
लाखवा भाग भी खर्च करने को उपलब्ध नहीं था। उनमें से कुछ ने तो धन उधार 
लेकर खर्च किया था। उन्होने बिना प्रचार की सहायता के विज्ञापनों के अभाव 
में पैदल घूम-धूम कर चुनाव लड़ा था। 

दूसरी बात है कि कांग्रेस का पार्टी तंत्रं अत्यंत संगठित और मजबूत था 
जर्बाकि अस्पृश्यों के पास इसका पूर्णतया अमाव था। जैसाकि सभी को मालूम है. 
पार्टी तत्र काग्रेस की वास्तविक शक्ति है। इस प्रकार का पार्टी तंत्र बनाने का 
श्रेय श्री गांधी को है | यह पिछले बीस वर्षो रो अस्तित्व में है तथा सभी स्रोतों 
के असमान होने से, ऐसी मशीनरी सदैव कार्थ करने के लिए तैयार रहती हैं 
केवल बटन दबाने की देर है। उनका तंत्र इतना व्यापाक है कि 'देश के सभी 
नगरों और गांवों तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां 
कांग्रेस कार्यकर्ता उस मशीनरी को चलाने के लिए न मिल सकें। जो अस्पृश्य 
उम्मीदवार कांग्रेस टिकट से खड़े हुए थे, कांग्रेस के पार्टी तंत्र ने उनके चुनाव 
में खूब काम किया। जो अस्पृश्य कांग्रेस के विरोध में खड़े हुए थे उनकी सहायता 
के लिए ऐसी कोई पार्टी मशीनरी नहीं थी। पृथक प्रतिनिधित्व की योजना भारतीय 
राजनीति में सबसे पहले वर्ष 1909 में लागू की गई थी। इसका लाभ उस समय 
क्रेवल मुस्लिम संप्रदाय को हुआ था। वर्ष 1920 में संविधान का पुनरीक्षण हुआ | 
उस संविधान संशोधन में वह सुविधा, गैर-ब्राह्मण लोगों को भी दी गई | अस्पृश्यों 
को तब भी उससे वंचित रखा गया। उन्हें विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में एक 
दो सीटों पर नामजद करके आंसू पोंछ दिए गए। 1935 में यह पहला अवसर 
था कि उन्हें मताधिकार मिला और चुनावों में भागीदारी का अधिकार मिला | इससे 
स्पष्ट है कि जब अस्पृश्यों को मताधिकार प्राप्त नहीं था, तब उन्हें अपना पार्टी 
तत्र बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इसलिए जब उन्हें कोई चुनाव लड़ना 
पड़ा तब उनके पास चुनाव के लिए अपनी पार्टी मशीनरी तैयार करने का कोई 
समय नही था। कांग्रेस और अस्पृश्यों की वह लडाई ठीक उसी प्रकार की थी 
जैसे हथियारबंद फौज और. निहत्थी भीड़ की लड़ाई | 

अस्पृश्यों के सामने चुनाव की कठिनाइयां भी उतनी ही बड़ी थी। उन सामान्य 
निर्वाचन क्षेत्रो में जहां अस्पृश्यों के लिए सुरक्षित सीटों के लिए हिंदू और अस्पृश्य 
मतदाताओं की मत सख्या समान थी, पहले वहां कठिनाई अनुभव की गई। आगे 
तालिका में दोनों दलो की मतदान शक्ति दर्शाई गई है। 

तालिका से स्पष्ट होता है कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में हिंदू मतदाताओं की 
संख्या अस्पृश्य मतदाताओं से कितनी बढ़ा दी गई। उस अनुपात की ओर विशेष 
ध्यान देना है, जिसमें हिंदुओं की संख्या बढा दी गई है। जैसाकि तालिका के 
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आंकड़ों से स्पष्ट है, 20 निर्वाचन-क्षेत्रों में अस्पश्य मतदाताओं और हिंदू 
गतदाताओं में 10 और 100 तक का अनुपात, 27 निर्वाचन क्षेत्रों में से 11 से 
I5 और 100 के बीच, 18 निर्वाचन क्षेत्रों में 15 से 20 और 100 तक, 27 
निर्वाचन क्षेत्रों में 21 से 2: और 100 तक और 11 निर्वाचन क्षेत्रों में 20 से 
लेकर 30 और 100 के मध्य था। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदू 
मतदाताओं का बहुमत कितना 3 था और उन्होंने इस लड़ाई में कैसे अस्पृश्य 
मतदाताओं को मात दी। इस संबंध में यह अवश्य याद रखना होगा कि प्रत्येक 
अनुसूचित जातीय निर्वाचन क्षेत्र सयुक्त निर्वाचन क्षेत्र है जिनमें दोनों वर्गो के 
मतदाता-अनुसूचित जातीय तथ सवर्ण हिंदू मतदाता - अस्पृश्य उम्मीदवार को 
वोट दे सकते हैं और उस सीट को प्राप्त करने की स्पर्धा में थे। इस खेल 
में दोनौ वर्गो की मत संख्या काफी विषषमतापूर्ण परन्तु महत्वपूर्ण है | 

चुनाव में सफलता के लिए ऐसे सयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यतया ग्रुपों की 
मत सापेक्षता का बहुत महत्व है। 

चुनाव में दूसरी कठिनाई वहा पर उत्पन्न होती है, जहां सामान्य निर्वाचन क्षेत्रो 
के लिए सीटों की सख्या निश्चित है और उनमें अस्पृश्यों के लिए सीटें आरक्षित 
होती हैं। निम्नांकित तालिका से ज्ञात होता है कि विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग 
तरीके अपनाए गए थे। 


तालिका - 16 
उन सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों का वर्गीकरण जिनमें अस्पृश्यों के लिए सीटें सृरक्षित हैं। 
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इस तालिका से ज्ञात होता है कि जिन 151 निर्वाचन क्षेत्रो को अस्पृश्यो 
के लिए आरक्षित घोषित किया जाना था उनमें 130 दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र 
धे जिनमें एक सीट अस्पृश्यों के लिए सुरक्षित की गई तथा दूसरी सीट सामान्य 
रखी गई | यह बिल्कुल सम्भव है कि बहुत से लोग यह न समझ पाए कि इस 
दौ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति में अस्पृश्यों के लिए चुनाव संबंधी कौनसा खतरा 
अन्तर्गरस्त है। खतरा कितना वास्तविक है यह स्पष्ट हो जाएगा यदि सामान्य 
निर्वाचन क्षेत्रों में हिंदू मतों तथा अस्पृश्य मतो की सापेक्ष सख्या पर विचार किया 
जाए जैसा कि इस विषय में पहले ही कहा जा चुका है। जहां पर निर्वाचन क्षेत्र 
बहुसदस्यीय - तीन अथवा चार सदस्यों वाला निर्वाचन क्षेत्र हो जिनमें एक सीट 
अस्पृश्य के लिए आरक्षित और दो अथवा तीन सामान्य जातियों के लिए छोड़ 
दी गई हैं। वहां समानुपात में हिंदुओं की अघिक मत संख्या उतनी अधिक 
खतरनाक नही है. जितनी कि दो-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र मे, जहा पर हिदुओं 
के केवल एक सदस्य को चुनना होता है। अधिक उम्मीदवारों के चयन में हिंदुओं 
की मत सख्या बट जाती है, जैसे कि वें सामान्य सीट पर अपने उम्मीदवारों 
के चयन की लड़ाई मे व्यस्त रहते है और उनके पास फालतू वोट नही बच 
पाते है जिसके फलस्वरूप निर्वाचन क्षेत्र मे उनकी अधिक मत संख्या के कारण 
अस्पृश्य के लिए अघिक अडचन नही आती । परतु जब उन्हें केवल एक सीट 
जीतनी होती है, तो उनकै वोटों के बट जाने की सभावनाएं बहुत कम हो जाती 
है । काग्रेस जैसी संगठित पार्टी व्यवस्था के अंतर्गत तो ये संभावनाएं नगण्य हैं। 
बचे मतों की संख्या उनके लिए अनावश्यक हो जाती है जिसका उपयोग वे अपने 
उस अस्पृश्य उम्मीदवार के समर्थन में करते हैं, जो उनकी पसंद का होता है 
और जो उस अस्पृश्य उम्मीदवार के विरोध में काग्रेस टिकट पर खड़ा होता है 
जो स्वतंत्र है और कांग्रेस का पिट॒ठू बनने के लिए तैयार नही है। हिंदुओं ने 
अपने फालतू वोटों से कैसा तूफान मचाया, यह चुनावों कै नतीजों से स्पष्ट है | 


मतदान की पद्धति और निश्चित सीटौ की सख्या पर तथा सामान्य निर्वाचन 
में वोटों के विभाजन पर यदि विचार करें, तो प्रतीत होता है कि अस्पृश्यों को 
धोखा देने की इससे अच्छी तरकीब नहीं निकाली जा सकती है। वह संयुक्त 
निर्वाचन पद्धति, जिससे अनुसूचित जाति के लोग उम्मीदवार बनाए जाते हैं, ऐसी 
सड़ी हुई खुड्डिया है, जो 1832 के सुधार अधिनियम से पहले इगलैड़ मे हुआ 
करती थी। इसके अतर्गत निर्वाचित उम्मीदवार वास्तव में उन प्रभावशाली व्यक्तियौ 
द्वारा नामजद किया हुआ होता था, जो इन सड़ी हुई खुड्डियो को नियत्रित करते 
थे । दीक उसी प्रकार सयुक्त निर्वाचक पद्धति के अतर्गत, जो अस्पृश्य उम्मीदवार 
विधानमंडल के लिए चुना जाता है वह हिंदुओं का नामजद किया होता है। यही कारण 
है जिसकी वजह से श्री गाधी संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को ही बहुत पसंद करते है | 
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मुस्लिम लीग जो दिनोंदिन शक्तिशाली होती जा रही है, के विषय मे अधिक 
चर्चा है। परंतु बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि इसका मुख्य कारण उनकी पृथक 
निर्वाचक व्यवस्था का होना है। मुसलमान लोग काग्रेस की धमकियो और उनके 
कुचक्रों से बचे हुए हैं, परंतु अस्पृश्य नही | वे काग्रसी घन, कांग्रेसी वोटों और 
कांग्रेसी प्रचार के भंवर में फंस जाते हैं। परंतु कुछ अस्पृश्यों ने इससे दूर रह 
कर बिना धन स्रोत के पार्टीतंत्र तथा अनेक प्रकार की चुनाव कठिनाइयों को 
पार करते हुए, जो विजय पाईं वह काग्रेस पर उनकी विजय और उनकी स्वतंत्रता 
को 'बनाए रखने की प्रत्तीक है। 
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अध्याय : 7 


झूठा आरोप 
क्या अस्पृश्य अंग्रेजों की कठपुतली हैं? 


उसा मैंने पहले कहा था, जब से श्री गांधी कांग्रेस के कर्तार बने तंब सै उसका 
कायाकल्प हो गया। उसमें एक मोड़ ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यही वह मोड़ 
है. जिस पर आकर कांग्रेस का भाव बढ़ा और लोगों का ध्यान कांग्रेस की ओर 
गया। श्री गांधी से पहले कांग्रेस की गत्तिविधियां केवल विभिन्न स्थानों पर वार्षिक 
ब्वैठके कर लेने और मारत में ब्रिटिश प्रशासन संबंधी प्रस्ताव पास करने त्तक ही 
सीमित थीं। 1919 में श्री गांधी द्वारा कांग्रेस की बागडोर संभाल लेने के बाद 
यह कांग्रेस जीवंत दल बन गई और उसने ऐसे कार्य किए, जिनके विषय में 
कमी किसी ने सोचा भी नहीं था। जिन कार्यों से कांग्रेस को जनसमर्थन मिला 
और इसने एक के बाद एक हथियार प्रयोग किए जैसे (1) असहयोग (2) बहिष्कार 
(3) सविनय अवज्ञा, और (4) अनशन। असहयोंग का उद्देश्य था सरकारी स्कूलों, 
कालेजों. न्यायालयों में सरकारी नौकरी से छुटटी कर उनकी अनदेखी कर सरकार 
कों पंगु बना देना। बहिष्कार कांग्रेस का दूसरा हथियार था, जिसका उद्देश्य 
था कांग्रेस के आदेशों के अनुसार ही लोगों को सरकार को सहयोग देने से 
रोकना। इसकी दो धारें थीं, सामाजिक और आर्थिक | सामाजिक धारा वह थी 
जिसके द्वारा दोषी व्यक्ति के प्रति सामाजिक व्यवहार यहां तंक कि नाइयाँ, 
धोबियों, कसाइयों, पंसारियों तथा व्यापारियों की सेवाएं तक बंद कर देना था। 
आर्थिक धारा यह थी, जिसके द्वारा माल के क्रय-विक्रय आदि सभी व्यापारिक 
संबंधों से नाता तोड लेना। उसका लक्ष्य था वै व्यापारी, जो विदेशी माल बेचते 
धे। उनका सविनय अवज्ञा का सीधा हमला ब्रिटिश सरकार पर था। न्यायिक 
हिरासत में, जेल भरो और सरकार को नीचा दिखाओ के लिए जानबूझकर कानून 
का उल्लघंन करना उसका हथियार है। ऐसा सामूहिक सविनय अवज्ञा अथवा 
व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा द्वारा किया जाता है। दुर्भाग्यवश काग्रेस द्वारा सामूहिक 
अनशन नहीं किया गया। अनशन केवल व्यक्तिगत क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया। 
दुर्भायवश आमरण अनशन पर काग्रेसियौ ने ही अमल नहीं किया । यह सदैव किसी 
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शर्त तक ही सीमित रहा। यह वह अमोघ अस्त्र है, जिसे श्री गाधी ने अपने 
लिए सुरक्षित रखा हुआ है। वह भी उसे किसी विशेष परिस्थिति में. चलाते हैं। 
ये वे चार हथियार हैं, जिन्हें कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता की मांग करने में 
इस्तेमाल किया | 


इन्हीं चारौ हथियारो का यथासमय प्रयोग करते हुए कांग्रेस ने आंदोलन किए | 
1920 से 1942 के मध्य देश ने देखा कि कांग्रेस ने उन्ही हथियारों में से किसी 
न किसी एक का सहारा लेकर देश में प्रदर्शन किए। उन कांग्रेसियों ने जनता 
का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। 
उसका स्वाधीनता सग्राम के नाम से वर्णन किया जानें लगा। ऐसे कार्यो से क्या 
लाम हुआ? यह एक ऐसा विषय है, जिस पर गंभीरता सौ विचार किया जाना 
चाहिए। परतु उस पर विचार करने के लिए यहा स्थान नहीं है | यही समझना 
काफी है कि पुरानी कांग्रेस ने इतना खराब काम नहीं किया था। उन चारों अस्त्रो 
का प्रयोग वास्तव में एक दुखद घटना है। स्वराज की माग जो कि पहले से 
ही की जा रही है, उसमें जनसमर्थन का असावधानी से उपयोग करने कै कारण 
भारत के विभाजन की संभावना अधिक बननी निश्‍चित होने लगी तथा और 
नजदीक आने लगी। इस समर्थन के प्रयोग के परिणामस्वरूप क्या लाम हुए उन 
पर विचार करना संभव नहीं है। परंतु तथ्य स्पष्ट होने ही चाहिए कि स्वाधीनता 
सग्राम का संचालन अघिकतर हिदुओ द्वारा ही किया गया। इसमें मुसलमानों ने 
केवल एक बार भाग लिया था और वह भी खिलाफत आंदोलन के दौरान जो 
अल्पकालीन था। वे शीघ्र ही उससे अलग हो गए। दूसरे समुदायों मुख्यत्तया 
अस्पृश्यो ने कभी उस आदोलन में भाग नहीं लिया कुछ मूले-भटके अस्पृश्य लोगों 
ने व्यक्तिगत स्वार्थवश उसमें हाथ बढाया था, परंतु जहां तक समुदाय का प्रश्न 
है, वे उस आंदोलन से ब्राहर रहे। यह रिथिति अगस्त, 1942 में कांग्रेस द्वारा 
पास किए गए 'भारत छोडो' प्रस्ताव के बाद 'स्वतंत्रता संग्राम' के अन्तिम आन्दोलन 
में विशेष रूप से थी। 

यह एकदम स्पष्ट तथ्य है जिसे मुख्यतया भारत आने वाला विदेशी देखता 
है कि आधे से अधिक जनसंख्या स्वाधीनता संग्राम में कैसे कांग्रेस के साथ 
असहयोग करती है | स्वमावतः वह इस रिथति को देखकर हतप्रभ हो जाता Ë | 
यह विदेशी पूछ बैठता है - मुसलमान, ईसाई और अस्पृश्य स्वाधीनता संग्राम 
मे भाग क्यो नही ले रहे है?” वह काग्रेस से इसका स्वष्टीकरण मागता है। कांग्रेस 
के पास इसका उत्तर तैयार रहता है | उत्तर यह है कि अस्पृश्य ब्रिटिश साम्राज्य 
की कठपुतली हैं और यही कारण है कि वे स्वाधीनता सम्राम में भाग नहीं लेते । 
इस लाछन की गूज लड़ाई के दौरान बहुत से विदेशियों के मुख से सुनी गयी। 
जो बात बहुत ही निराशाजनक अनुभव की है वह यह है किं उन विदेशियों में 


झूला आरोप 181 


बहुतों ने उस लाछन को सत्य माना है। सरलता और छद्म के कारण ही ऐसे 
तर्क. आसानी से हजम हो जाते है। इससे उनको दोहरी कामयाबी हाथ लगती 
है। एक तो इसरो काग्रेस कौ स्थिति को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है और 
परिस्थितियों कै प्रपच को वास्तविक सा बना देती है | 

यदि यह सच न होता कि महत्वपूर्ण विदेशी भी इस झांसे में आ गए. हैं, 
तो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार पर कोई ध्यान न देता। स्वतंत्रता संग्राम में अस्पृश्यों 
ने काग्रेस रौ असहयोग क्यों किया? कांग्रेस का स्पष्टीकरण वाहियात झूठा एव 
आधारहीन है। केवल धूर्त ही ऐसा स्पष्टीकरण देने का साहस कर सकत्ता है और 
बेवकूफ कै सिवाय और कोई उस को सही नहीं मान सकता। जो घटनाएं घट 
रही है, उन पर विदेशी लोग भारत की समस्याओं के विषय में क्या सोचेंगे? 
मैं यही स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं और अस्पृश्यों के विषय में जो गलत 
धारणा बनाई गई है. उसे उनके मस्तिष्क से निकाल देना चाहता हू। मुख्यत्तया 
इसर संदर्भ में, जबकि यह सिद्ध करना आसान हो कि अस्पृश्यों पर लगाया गया 
यह आरोप बिल्कुल गलत है और यदि अस्पृश्यों ने स्वतंत्रता संग्राम” में भाग 
नहीं लिया, तो इसका कारण यह नहीं है कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के पिटतू: थे 
बल्कि कारण यह है कि उन्हे डर है कि भारत की स्वतत्रत्ता से हिंदू राज्य स्थापित 
हो जाएगा। अस्पृश्यों के लिए सभी दरवाजे बंद जो जाएंगे और सदा के लिए 
उनकी आशाओं स्वतंत्रता और खुशियो कै रास्ते बद हो जाएंगे, तथा वे केवल 
लकड़ी चीरने वाले और पानी खींचने वाले ही बना दिए जाएगे। 

"स्वतंत्रता सग्राम* में अस्पृश्यो का शामिल होने से इकार करना स्वय मै सबूत 
है कि काग्रेस से असहयोग करने का उनका कारण बचकाना नहीं हो सकता 
जैसा कि काग्रैस कहती है। इसमे कुछ वास्तविकता अवश्य हो सकती है | वह 
क्या है? जिस कारण से अछूत काग्रेस से असहयोग करते है, वह उन्होंने सामान्य 
रूप से यह कह कर स्पष्ट कर दिया है कि वे "हिंदू राज” मैं विशवास नही करते, 
जिसमे शासक वर्ग बनिया और ब्राह्मण होंगे और निम्न वर्ग के हिंदू उनके 
हुकम-बरदार होंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी अस्पृश्यों के शत्रु रहे हैं। यह भाषा कडवी 
हो सकती है, परंतु यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे नारे आक्रामक हैं, उनके 
स्वर आपत्तिजनक हैँ और वह नासमझी है अथवा उनकै भावों के प्रतीक मात्र 
हैं और उनमें किसी को विवश करने की शक्ति नहीं हैं और वे राजनीतिक दर्शन 
को सही अर्थो मै प्रस्तुत नही कर सकते | 

य॒दि इन्हे राजनीतिं शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो इन नारों का क्या 
अर्थं है? उनका अर्थ है कि अस्पृश्य ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति प्राप्त करने क॑ 
विरूद्ध नही है परन्तु वे ब्रिटिश साम्राज्य से केवल मुक्ति प्राप्त करने में ही संतुष्ट 
नहीं रहना चाहते। वे जोर देकर कहते है कि देश को स्वतंत्र होना ही काफी 
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नहीं है। स्वतंत्र भारत को लोकतंत्र के योग्य बनाया जाना चाहिए । इस उद्देश्य 
के संदर्भ में वे कहते हैं कि भारत में एक खास तरह की सामाजिक व्यवस्था 
होने के कारण हिंदू सांप्रदायिक बहुमत के मुकाबले में कुछ अल्पसंख्यक जातियां 
हैं। यदि हिंदू सांप्रदायिक बहुमत के जहरीले दांत तोड़ने के लिए भावी संविधान 
में प्रावधान नहीं किया जाता, तो भारत लोकतंत्र के लिए सुरक्षित नहीं रह पाएगा। 
इसलिए अस्पृश्य इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे प्रयत्न किए जाएं कि संविधान 
में विशेष तौर पर ऐसे संरक्षण प्रदान किए जाएं, जो भारतीय समाज में हिंदू 
साप्रदायिक बहुमत को ऐसे राजनैतिक अधिकार हडपने से रोके, जिनके द्वारा हिंदू 
अस्पृर्यो को दबाते और कूचलते रहे है और अस्पृश्यों को कम से कम इतने 
राजनीतिक अधिकार दे दिए जाएं कि वें शोषण तथा हिंदुओं के अत्याचार से 
अपनी सुरक्षा कर सकें और अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए सांप्रदायिक 
बहुमत से सघर्ष कर सकं। संक्षेप में अस्पृश्य ऐसे सरक्षण चाहते हैं जिनसे वे 
हिंदू सांप्रदायिक बहुमत के अत्याचारो से अपनी सुरक्षा कर सकं । 

दूसरी और काग्रेस का चरम लक्ष्य केवल ब्रिटिश साम्राज्य से स्वाधीन हो जाना 
मात्र है। काग्रेस स्वतत्र भारत कै लिए इससे और अधिक कल्याणकारी बात नही 
सोचती | जहां तक स्वतंत्र मारत के संविधान का प्रश्‍न है, काग्रेस इस सिरदर्द 
से मुक्त रहना चाहती है। जब यह पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का संविधान 
कैसा होना चाहिए तो काग्रेस का उत्तर होता है कि वह लोकतंत्र और वयस्क 
मताधिकार पर आधारित होगा। क्या वयस्क मताधिकार से बढकर भी संविधान 
में ऐसे संरक्षण दिए जाएंगे जो हिंदू सांप्रदायिक बहुमत के अत्याचारों को रोकने 
में सक्षम होंगे? कांग्रेस का उत्तर पूर्णतया नकारात्मक है। पूछा जाता है कि 
संरक्षण के विषय में ऐसा विरोध क्यों? कांग्रेस का कहना है कि ऐसा करना राष्ट्र 
का विघटन करना होगा। यह एक ऐसा अजीब तर्क है जिसमे अपनी बेवकूफी 
छिपाने कौ कोशिश की गई है और जो श्री गांधी के मस्तिष्क की उपज है, जिसके 
लिए संरक्षण के विरोधी उच्चवर्गीय हिंदू श्री गांधी के बड़े कृतज्ञ है | 

अस्पृश्य इस प्रकार के बुद्धिहीन प्रपंच को सर्वथा अस्वीकार करते हैं। उनका 
कथन है कि भारतीय सामाजिक जीवन को उसके जातिवादी लक्षणों के परिप्रेक्ष्य 
में देखा जाना चाहिएं। उससे भाग खड़े होने की कोई गुंजाइश नहीं दीखत्ती। 
जातिया भारतीय समाज की भयानक वास्तविकता है। जातीय प्रवृत्ति एवं प्रभाव 
तथा जातीय पक्षपात जातियों के बधन को दीले नही होने देते। हिंदू बहुसंख्यक 
समाज का सामाजिक-मनोविज्ञान उस धर्मनीति से दबा होता है, जो धार्मिक 
सिद्धांत केवल विषमता को ही मान्यता नहीं देता. वरन उसमें असमानत्ता की भी 
परते बनी हुई है, जैसे कि वे सभी जातियों क॑ आंतरिक सबंधों के नियामक सूत्र 
हों। विभिन्‍न परतों मे ढली विषमता का धार्मिक सिद्धात स्वतंत्रता और भ्रातृत्व 
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का पक्का शत्रु है। यह विश्‍वास नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की वर्गीय 
विषमता कभी समाप्त होगी अथवा हिंदू सांप्रदायिक बहुमत कभी इसे तिलांजलि 
देने का प्रयास करेगा। इस प्रकार की परत दर परत विषमताए आकस्मिक अथवा 
कमी मिटने वाली नहीं है। विषमताएं अटल सत्य है और इस बला से मुक्ति 
असभव है। हिंदुओ का यही धर्म है। यह उनका मूल अधिकारिक सिद्धांत है। यह 
उनकी आस्था है और कोई हिंदू उसे तिलांजलि देने के लिए तैयार नहीं होगा। 
इसलिए हिंदुओं में परत दर परत साप्रदायिकता बहुत फीकी नहीं पड़ सकती है। 
यह एक शाश्वत सत्य और अभिशाप है | मारत की संविधान रचना में रक्षा कवच 
की व्यवस्था कर समस्या की मौजूदा साप्रदायिक बहुमत के रहते अनदेखी नही 
की जा सकती | यही अस्पृश्यो का तर्क है | 

अस्पृश्य जिस सवैधानिक रक्षा कवच की मांग एक अरसे से करते चले आ 
रहे है. उसका उल्लेख अखिल भारतीय परिगणित जाति सघ के हाल ही में पारित 
प्रस्ताव में किया गया है, जो परिशिष्ट ग्यारह में दिया गया है। उसमें से गैं तीन 
बातों का उल्लेख करना चाहता हूं : (1) विधानमंड़लों में न्यूनतम प्रतिनिधित्व की 
गारटी (2) कार्यपलिका में न्यूनतम प्रतिनिधित्व की गारंटी (3) सरकारी सेवाओं 
में न्यूनतम प्रतिनिधित्व की गारटी। स्वय सांप्रदायिक कांग्रेस और उसके पदलोलुप 
अस्पृश्य प्रतिनिधियों ने इसका सांप्रदायिक कह कर मजाक उड़ा दिया है। कांग्रेस 
ऐसी गारंटी से मुकरती है, जो राष्ट्रीयता के शिखर पर संकटमौचन बनी बैठी 
है। विदेशियो को सरक्षण के बारे में कांग्रेस के वाहियात तर्क समझ में आना 
कठिन है, परंतु यदि वे संरक्षण के तात्पर्य पर दृष्टि डालेंगे, तो वे भी उसे 
साप्रदायिकता का हिस्सा और खुली बेहूदगी मान लेंगे। 

अस्पृश्यो द्वारा मांगी जाने वाली इन गारंटियों का उद्देश्य है, केवल 
विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन में अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व दिलाना ही नहीं. 
वरन्‌ ऐसी गारटियां दिलाना है जिनका वास्तवं में एक धरातल होगा और जिनके 
नीचे अस्पृश्य गिर कर बहुसंख्यक सांप्रदायिक हिंदुओं द्वारा कुचले नहीं जायेंगे | 
वै बहुसख्यक सांप्रदायिक हिंदुओं को सीमा में रखना चाहते हैं, क्योंकि यदि 
अस्पृश्यों के लिए ऐसी गारंटियां नही मिली तो परिणाम यह होगा कि बहुसंख्यक 
सांप्रदायिक हिंदू केवल विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन पर ही पूरी तरह 
हावी नहीं हो जाएगे वरन्‌ राज्य के ये तीन महत्वपूर्ण अंग अल्पसंख्यकों की सुरक्षा 
करने के बजाए, बहुसंख्यक सांप्रदायिक हिंदू समाज कै शस्त्र बन जाएंगे । 

इस स्पष्टीकरण के प्रकाश में किसी साधारण सोच वाले विदेशी को भी 
काग्रेस और अस्पृश्यौ के बीच मुद्दों को समझने मे कोई कठिनाई नहीं होगी । 
पहली बात तो यह देखें कि इनके बीच जो मुद्दा है, वह काग्रेस ने इस तथ्य 
कौ स्वीकार करने से इन्कार करके पैदा किया है कि साप्रदाधिक बहुमत के रहते 
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राजनीतिक लोकतंत्र के लिए भारी खतरा पैंदा हो जायेगा जबकि अस्पृश्यो का 
मत इसके विपरीत है और वे जोर देकर कहते हैं कि इस खतरे को दूर करने 
के लिए संविधान में ऐसी कारगर व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में 
अस्पृश्य भारत को लोकतंत्र के योग्य बनाने के उत्सुक हैं जबकि कांग्रेस भले 
ही लोकतंत्र के विरूद्ध न हो, परतु वह उन परिस्थितियों कै विरूद्ध है, जिनसे 
वास्तविक प्रजातंत्र बन पाएगा | 

दूसरी बात यह है कि विदेशी को यह देखने को मिलेगा कि अस्पृश्यों की 
सरक्षणों की यह मांग कोई नई मांग नहीं है। यदि वह संरक्षणों को निगरानी 
मानकर चले तो उसे समझने में और भी आसानी होंगी। राजनीतिक प्रजातंत्र को 
विनाश से बचाने के लिए कोई ऐसा संविधान नहीँ है, जिसमें निगरानी रखने 
का प्रावधान न किया गया हो, जैसा कि अमरीका के संविधान में मौलिक अधिकारों 
और अधिकार के विभाजन पर है | यह विदेशी इस सिद्धांत से सहमत हो जाता 
है तो उसे इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, कि अस्पृश्यों द्वारा मांगे 
गए सरक्षण वैसे ही है, जैसे कि दूसरे देशौ में हैं। अंतर केवल दोनों के स्वरूप 
का है। क्योकि राजनीतिक प्रजातत्र के लिए खतरा पैदा करने वाली शक्तियों 
का स्वरूप सरक्षणों के स्वरूप से भिन्न हो सकता है जैसे कि भारत में है। यहां 
इन शक्तियों का स्वरूप भिन्न है और इसलिए संरक्षणों का भी भिन्न रूप होना 
आवश्यक है | 

तीसरी बात बह है कि विदेशी को यह समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए 
कि यदि कोई दल सांप्रदायिक है तो वह है कांग्रेस, न कि अस्पश्य। कांग्रेस चाहे 
जो दार्शनिक आदर्श प्रस्तुत करे, कांग्रेस द्वारा संवैधानिक गारंटी की मांग का 
विरोध करने में उसका वास्तविक उद्देश्य यही है कि वह राजनीतिक क्षेत्र में 
बहुसख्यक हिदू सप्रदाय को स्वतंत्रत्तापूर्वक विचरण करने देना चाहती है। उस 
विदेशी को यह भी समझ में आ जाएगा कि यद्यपि कांग्रेस, खुल कर ऐसी बाते 
नहीं कहती तब भी काग्रेस कितनी साप्रदायिक है। बहुसंख्यक हिंदू समुदाय कांग्रेस 
का मेरूदड़ हे। यह सस्था हिंदुओं से बनी है और उसका पोषण हिंदुओं द्वारा 
ही किया जात्ता है | इस सस्था के अधिकांश सदस्य हिन्दू हैं और उनके अधिकारों 
की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध ë | इससे यह आसानी से समझ में आ जाएगा 
कि अस्पृश्यों के अधिकारों के सरक्षण की माग का विरोध काग्रेस राष्ट्रीयता के 
नाम पर करके अपने तर्को से लोगों को कैसे-कैसे भ्रमित करती है | दूसरी बात 
यह भी समझ मे आ जाएगी कि काग्रेस राष्ट्रीयता के बहाने दुनिया कौ धोखा 
दे रही है ताकि उसे साप्रदायिकता की मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिल 
सके | 


अत में, उस विदेशी को यह भी ज्ञात हो जाएगा कि भारतीये राजनीति में 
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काग्रेस का प्रतिनिधिक स्वरूप उतने महत्व का मुद्दा कैसे बन गया है। उसे पत्ता 
चल जाएगा कि कोई इस बात की परवाह नहीं करता कि कांग्रेस का प्रतिनिधिक 
स्वरूपं कया हैं? कांग्रेस किसका प्रतिनिधित्व करती है और किसका नहीं। कांग्रेस 
ने अपने आप हीं यह कहने का अधिकार ले लिया कि स्वतंत्र मारत का संविधान 
कैसा होना चाहिए। देश के नाम पर इस प्रकार बोलने का अधिकार एक महत्वपूर्ण 
मुद्दा बनता हैं और जो इसे नहीं मानते उनके पास इस कथन को चुनौती देने 
के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। 


इस सबके के बावजूद विदेशियों ने पूछा कि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस का 
साथ क्यों नहीं दिया जाता? कांग्रेस के साथ सहयोग करने से पहले संविधान 
में सरक्षण की शर्त क्यों रखी जाती है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही संरक्षण 
की बात चलाई जा सकती है। एक विदेशी इन तको को सुन कर समझ जायेगा 
कि अस्पृश्यों ने स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस का सहयोग करने में अपने को सुरक्षित 
क्यों नही समझा | परंतु कुछ ऐसे भी लोग होंगे, जो ऐसी कल्पना नही कर सकते 
और उसके विषय में जानना चाहेंगे। कारण अनेक हैं; उनमें से जो महत्वपूर्ण 
हैं, वे इस प्रकार हैं :- 


प्रथम कारण सहज सोच पर आघारित है। अस्पृश्यो का कहना है कि कांग्रेस 
से अग्रिम रूप में मांग मनवाने में कया हानि है? यदि कांग्रेस पहले ही गारंटी 
दे देती है, तो इससे कांग्रेस का क्या नुकसान है? वे तर्क देते है कि यदि कांग्रेस 
पहले से ही संरक्षणों की मांग पर सहमत हो जाती है, तो उसका दोहरा असर 
पड़ेगा। पहली बात तो यह कि जो अस्पृश्य आशकित हैं, उन्हें विशवास दिलाना 
होगा कि बहुसख्यक हिंदू संप्रदाय के अंतर्गत उनके भाग्य का निपटारा कैसे किया 
जाएगा | दूसरी बात यह कि इस प्रकार का आश्‍वासन कांग्रेस का सहयोग करने 
के लिए अस्पृश्यों को प्रेरित करने के अभिप्राय से किया जाता है। आखिरकार 
अस्पृश्य काग्रेस से असहयोग क्यों करते हैं? इन सबका उत्तर यही है कि उन्हें 
इस बात का डर है कि यदि इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त कर ली जाती है, तो 
बहुसख्यक हिदू उन्हे पुनः गुलाम बना AA तब इस डर को यदि थोड़ी कीमत 
चुका कर दूर किया जा सकता है, तो अग्रिम रूप में मांगें मानने का समझौता 
क्यौ न कर लिया जाए? 


दूसरा कारण आज तक के अनुभवों में निहित है। अस्पृश्यों का कहना है 
कि ससार के अनुभवों से इस आशा की पुष्टि नहीं होती कि स्वतंत्रता संग्राम 
की समाप्ति कं बाद शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्ग को सुरक्षा देने की उदारता 
दिखाते हो। इस प्रकार कं विश्वासघात के बहुत सै उदाहरण दिए जा सकते 
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हैं। सबसे कत्सित उदाहरण अमरीका का है, जहां गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद 
नीग्रो लोगों के साथ विश्‍वासघात किया गया। उस गृहयुद्ध में नीग्रो लोगों ने 
जो भूमिका निभाई थी, उसके विषय में श्री हरबर्ट अपथेकर ने लिखा है' — 
"संघीय सेना में गुलाम राज्यों से 12 लाख पचास हजार नीग्रो लोगों 
ने सेवा की। वे उत्तर के अस्सी हजार के साथ साढ़े चार सौ लड़ाइयों 
में बड़े उत्साह और साहस के साथ लड़े और गुलामी का जुआ उतारने 
मे महत्वपूर्ण योगदान किया | 
"दो लाख नीग्रो सैनिक बडी लगन और सत्यनिष्ठा के साथ लड़ 
रहे थे। परतु फिर भी उन्हें नीच और गुलामी के काबिल ही समझा 
गया | 
'और गणराज्य के नीग्रो लोगों ने शर्मनाक भेदभाव और प्रतिकूल 
परिस्थितियो के बावजूद लड़ाई लडी | गोरे सैनिक 13 डालर प्रतिमाह 
पाते थे, तो नीग्रों सैनिक मात्र सात डालर। 14 जुलाई 1864 तक, 
जब वेतन 1 जनवरी 1864 से बराबर कर दिया गया, गोरे रंगरूटों 
को पारितोषिक रूप में सूचीबद्ध किया गया था, परतु नीग्रो लोगों को 
नहीं । (15 जून 1864 तक), यही नहीं नीग्रो के लिए कमीशंड आफिसर 
के रैंक तक उन्नति पाने की कोई संभावनाएं नहीं थीं। संघ (कन्फेड्रेसी) 
ने युद्ध में बदी बनाये गये नीग्रो सैनिकों को जो गुलाम थे कभी 
युद्ध-बंदियों के रुप में मान्यता नहीं दी तथा युद्ध के बंदी आजाद 
नीग्रो को अक्तूबर 186+ तक युद्ध के बंदी का दर्जा नहीं दिया गया। 
नीग्रो या तो मारे गए या दासता में फिर जकड़ लिए गए अथवा उन्हें 
कठिन परिश्रम करने के लिए कारागार में डाल दिया गया। 
x x x 


"हजारो नीग्रो लोगों को, जो अभी तक गुलाम थे और जिन पर 
जुल्म सितम होते रहते थे, हथियार दिए गए और उन्हें अपने देशों 
कौ भेज दिया गया ताकि वे वहा पर अपनी रक्षा कर सकं और इसानों 
की तरह ही रह सकं तथा वे अपने साथियों को आजाद कर सकें 
और अपने माता-पिता और बच्चों और पत्नियों को स्वतंत्र कर सकें | 
यह बात सदैव याद रखी जाएगी कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए 37000 
नीग्रों सैनिकों ने कुर्बानी दी। 

गृहयुद्ध समाप्त होने के बाद नीग्रो लोगों का क्या हुआ? विजय के पहले 
चरण में गणराज्य के लोग, जिन्होंने संघ की सुरक्षा कं लिए नीग्रो लोगों की 
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सहायता लीं थी, संविधान में तेरहवा सशोधन करने का प्रस्ताव लाए। उस सशोधन 
के अंतर्गत्त नीग्रों लोगों को कानूनन मुक्ति मिली। परंतु क्‍या नींग्रों लोगों को 
शासन में कोई अन्य अथवा मताधिकार प्रदान किए गए? दक्षिणी राज्यों को यह 
दिखाने के लिए कि नीग्रो लोगों को भी गोरै लोगों के समान ही राजनीतिक 
अधिकार हैं, गणराज्य के लोगों ने कदम उठाएं। यह प्रयास संविधान में चौदहवें 
सशोधन द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत उन्हे नागरिकता प्रदान की गई। समस्त 
राज्यों औरं सघ में नीग्रो लोगों सहित सभी को नागरिकता दै दी गई। 
विशेषाधिकारों और कानून की परिधियों से मुक्ति के अधिकारों के विरूद्धं कानून 
बना और राज्यों में काग्रेस ने उन नागरिको की जनसंख्या के अनुपात में 
प्रतिनिधित्व कम किया, जहां मताधिकार प्राप्ति सीमित थी | दक्षिणी राज्य 14वें 
संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। टेनेसी के अतिरिक्त सभी 
ने संशोधन अस्वीकार कर दिया और गोरों की सरकारें बनाई गई | तब. रिपब्लिकन 
लोगों ने आगे बढकर 2 भार्च 1867 को कथित्त पुनर्निर्माण अधिनियम (बागी राज्यों 
के लिए सक्षम सरकार देने का विधेयक) पास करना चाहा, जिसका आशय उन 
सभी राज्यों को संघ में फिर शामिल करना था, जिन्हें उस समय त्तक मैं 
शामिल नहीं माना गया था। (गोरे निवासियों द्वारा स्थापित सरकारों की उपेक्षा 
करते हुए और उन्हें दुबारा शामिल करने के लिए यथोचित शर्तों का निश्चय 
करना। इस अधिनियम के द्वारा उस समय वे राज्य अर्थात्‌ टेनेसी के अतिरिक्त 
सभी विद्रोही दक्षिणी राज्य पांच सैनिक जिलों में बांट दिए गए और प्रत्येक जिला 
संघीय सेना के ब्रिगेडियर जनरल द्वारा उस समव तक शासित होता रहा, जब 
तक (1) राज्य एक नए संविधान का निर्माण नहीं कर लेता। (2) चौदहवें संशोधन 
की पुष्टि नहीं करता, और (3) राज्यों को विधिवत फिर शामिल नहीं कर लिया 
जाता। रिपब्लिकन लौगौ द्वारा दूसरा संशोधन लाया गया, जिसे पन्द्रहवां संशोधन 
कहा जाता है। इसके अनुसार उन्हें वर्ण भेद अथवा पूर्व प्रचलित दासता और 
जाति-भेद बरतने के कारण मताचिकार से वचित कर दिया गया था| वह संशोधन 
संविधान का एक भाग बना और सभी राज्यों को खसे मानना पड़ा। दक्षिणी राज्य 
के गोरे लोग नीग्रो लोगों को समान नागरिकता प्रदान नही करना चाहते थे | 
नीग्रो लोगों को मताधिकार से वंचित रखने का प्रश्‍न शीघता से आगे बढा | इसे 
दक्षिणी राज्य सरकारों तथा वहां के श्वेत नागरिकों का परम्‌ कर्तव्य कहा गया। 
15वें संशोधन को निरस्त करने के लिए राज्य सरकारों ने मताधिकार के ऐसे 
कानून बनाए, जिनसे नींग्रों लोगों को वोट देने के अधिकार से जातिभेद और 
रंगभेद के अतिरिक्त अन्य आघारौ पर वचित कर दिया जा सकता था। उनमें 
से बहुत्तो ने पितामह घारा' घुसेड़ दी जिससे नीग्रो लोगों को मताधिकार से वंचित 


1. इसलिए कहा जाता है कि इससे उस मनुष्य के मताधिकार पर यह बंदिश लगा दौ गाई कि उसके 
पित्तागह नै उत्त मताधिकार m om किया हो। 
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किया गया और गोरे निवासियों को पूरे अधिकार मिल गए। यह प्रस्ताव कूक्लक्स 
क्लान द्वारा लाया गया था। देनेस के युवाओं ने विनोद के लिए मूल रूप में 
क्लान के नाम से एक गुप्त संस्था बनाई थी जिसे ऐसी संस्था के रूप में परिणित 
कर दिया गया, जिससे नीग्रो लोगों को दबाया जा सकें और उन्हें राजनीतिक 
अधिकारों को उफ्योग करने से रोका जा सके। उस संस्था ने नीग्रो लोगों पर 
अत्याचार करना आरंभ कर दिया और वे नाम मात्र के लिए गोरे लोगों पर भी 
ज्यादती करते थे, त्ताकि नीग्रो लोगों और दक्षिण के प्रति उनकी सहानुभूति भी 
प्रतीत हो। उन अत्याचारियों की जड़ का पता नहीं लगाया गया। इसेसे स्पष्ट 
है कि दक्षिण की समस्त श्वेत जनता क्लान सस्था का समर्थन करती थी। उन्हें 
रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। न तो उनकी गतिविधियां रोकी गई न 
कांग्रेस द्वारा पारित कानून ही उन अत्याचारं को रोकने के लिए लागू किए गए। 
दक्षिण में उन्हें बेंतो से मारना, उनके घर जलाना और कत्ल करना किसी भी 
बात को प्रभावी ढंग से नहीं रोका गया | 
दक्षिणी राज्यों तथा दक्षिण के गोरे लोगों के कारनामों को अमरीका के सुप्रीम 
कोर्ट के फसले से और भी शह मिली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 
पन्द्रहवां सशोधन पास होने के बावजूद राज्य कानूनों के अंतर्गत नीग्रो लोगों को 
मताधिकार से वंचित रखना वैध है, क्योंकि मताधिकार से वंचित करना जातिभेद 
और रगमेद पर आधारित नहीं है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 
कूक्लक्स कलान की वे करतूतें, जिनसे नीग्रोजन को मताधिकार से रोका गया 
था, ठीक थी, क्योंकि पन्द्रहवें संशोधन द्वारा राज्यों को तो मताधिकार में हस्तक्षेप 
करने सै रोक दिया गया, परन्तु निजी सस्थाए मनमानी कर सकती थीं। 
रिपब्लिकन लोगो ने कया किया? सविधान में सशोधन कर नीग्रो लोगों को 
और अधिक प्रभावी ढ़ग से गांरटी देने के बजाए, वे दक्षिणी राज्यों को मान्यता 
देने और सघ में शामिल करने पर सहमत हो गए। यह भी कहा गया कि विद्रोहियों 
को क्षमा किया जाए ओर वहा भेजी गई सेना को वापस बुला कर नीग्रो लोगों 
की मेहरबानी पर छोड़ दिया जाए। जैसा कि श्री एपधेकर ने कहा है':- 
“परंतु नीग्रो लोग उनके साथी दक्षिण में प्रजातंत्र के लिए भूमि और 
नागरिक अधिकारों के लिए बड़ी बहादुरी से लड़े, परंतु उत्तर के 
उद्योगों और बुर्जुआओं द्वारा किए गए शर्मनाक विश्‍वासघात्त के कारण 
पराजित हुए। 1877 में उत्तर के लोगों ने दक्षिणी हथकंडों से मेल 
कर लिया। रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिक्रियावादियों से मिलकर उत्तर 
के बुर्जुआ लोगों ने दक्षिणी राज्यों में पुराने गुलामों के अल्पतंत्र 
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(होमरूल) के नाम पर क्राति को नाकाम कंर. दिया। उस भलमनसाहत 
क॑ समझौते का अर्थ था नीग्रो लोगो के गत्ताधिकार को समाप्त करना, 
बटाईंदारी हक छीन कर दैनिक मजदूर बना देना, मारपीट और 
नागरिक सवलता तथा जनके शैक्षिक अवसरों पर डाका डालना। 
विश्वासघात का किस्सा यही तमाम नहीँ हुआ। यहा यह भी बताना आवश्यक 
है कि यदि रिपब्लिकन पार्टी दक्षिण के डेमोक्रेटस का चुनावो मे सामना करते, 
तो नीग्रो लोग नरक यात्तना भोगने से बचाए जा सकते थे। क्योंकि जानने वालौ 
का कहना है कि यदि दक्षिण में उत्तर की तरह दोनों दल बट जाते, तो दक्षिण 
मे कोई राज्य ऐसा नही जहा नीग्रो लोगो का बाहुल्य न हो। रिपब्लिकन भी ऐसा 
न॑ कंर पाते। लगता है कि रिपब्लिकनों ओर डेमोक़्रट की मिलीभगत थी कि नीग्रो 
लोगों का प्रचार न करें क्योंकि दक्षिण में रिपब्लिकन ge qe मिलते । वहा वे 
अस्तित्व मे नहीं है। उन्हें डर शा कि कहा उन्हे नीग्रो लोगो का पक्ष न लेना 
पड़ जाए। | 
अस्पृश्य नीग्रो लोगो की गति नही भूल सकते इसी दगाबाजी से बचने कॅ 
लिए उन्होने स्वाधीनता आदोलन के प्रति यह रूख अपनाया। इसमें गलती क्या 
है? कया वे वर्क के कथन से भी आगे है कि आधी-अधूरी सुरक्षा को छोड कर 
पूरी के लिए दौड़ने से तो कायर कहलाना ही भला है। 
तीसरा तर्क यह है कि काग्रेस के इस कथन का कोई औचित्य नही किं पहले 
स्वाधीनता सग्राम लड़ा जाए और सवैधानिक सरक्षणौ का मुद्दा बाद मे उठाया जाए I 
अस्पृश्य अनुभव करते हैं कि स्वतत्रता के लिए भारत के अधिकार के बारे 
में ब्रिटिश सरकार के रूख को देखते हुए, इस लडाई का जिससे काग्रेस को 
बहुत प्यार है, कोई औचित्य नहीं है। यह तो घोडे के आगे गाड़ी खड़ी कर देना 
Ë | स्वतंत्रता के सबंध में भारत के अधिकार के विषय में ब्रिटिश सरकार का 
जो रूख है वह 1857 के विद्रोह के बाद बिल्कुल बदल गया है। एक समय 
ऐसा था जब ब्रिटिश सरकार का कहना था कि भारत की स्वत्तत्रता कै अधिकार 
की बात तक न की जाए। ऐसी घोषणा लारैस द्वारा की गई थी जिनकी मूर्ति 
कलकत्ता मे लगी हुई है। उनका कहना था "ब्रिटिश ने भारत को तलवार की 
धार से जीता है और वे तलवार के बल पर ही राज करेंगे। अब यह दावा 
काफूर हो गया है और यह कहने मे कोई अतिशयोक्ति नही कि आज प्रत्येक 
अंग्रेज को ऐसा कहने में लज्जा का अनुभव होता है | इस स्थिति के बाद दूसरी. 
स्थिति आई, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के विरूद्ध ब्रिटिश सरकार का तक था 
कि जनतंत्र प्रणाली को चलाने में भारतीय अभी सक्षम नही है | यह स्थिति लार्ड 
रिपन के काल से आरम्भ हुई जिसमें भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण दैने का 
प्रयत्न किया गया। सबसे पहले स्थानीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र में और उसके 
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बाद माटेग्यू चेम्सपोड़ सुधारो के माध्यम से प्रातीय सरकारो मे प्रशिक्षांण के तौर 
पर अवसर प्रदान किए गए। अब हम तृतीय चरण अर्थात वर्तमान स्थिति पर पहुंचे 
है| ब्रिटिश सरकार को अब यह कहते हुए लज्जा आती है कि वह तलवार के 
बलं पर भारत पर शासन करेंगे | अब वह यह नही कहते कि भारतीय लोग ज़नत्तज्र 
प्रणाली के अनुसार शासन चलाने में सक्षम नहीं हैं। ब्रिटिश सरकार स्वतत्रता 
के लिए भारत के अधिकार को ही नहीं, वरन पूर्ण स्वाधीनता के अधिकार को 
भी मानने लगी है। ब्रिटिश सरकार यह भी मानने लगी है कि मारतीय अपनी 
मर्जी का संविधान बना सकते हैं। उनके नए दृष्टिकोण का क्रिप्स योजना से 
बढ़कर और कोई बड़ा सबूत नहीं हो सकता, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत 
की आबादी के संबंध में रखा गया है। पहले की शर्तें यह थीं कि भारतीयों को 
चाहिए कि वे ऐसे संविधान का निर्माण करें, जिसमें देश के राष्ट्रीय जीवन में 
सभी महत्वपूर्ण वर्गों की सहमति झलकती हो। आज हम इस स्थिति तक पहुच 
चुके हैं। इसलिए अस्पृश्य नहीं समझ सकते कि कांग्रेस, भारतीयों में सहमति की 
प्राप्ति करने के बजाए, स्वतत्रता संग्राम के सिद्धांत पर ही बात क्यों चलाती रहे 
और स्वतत्रता संग्राम मे शामिल न होने के लिए अस्पृश्यों कों बदनाम करती È | 
शा 
कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव का विरोध कयौं करती है? कांग्रेस दो बातों 
पर अपने विरोध को उचित ठहराती है। काग्रेस का कहना है कि ब्रिटिश सरकार 
दारा निर्धारित शर्त, स्वत्तत्रतां में अस्पृश्यां के हाथों में वीटों कै समान है। यह 
दलील दो कारणों से बेवकूफी की है। पहला यह कि अस्पृश्यों ने कोई आसमान 
के तारे नहीं मागे। यहां तक कि उन्होंने कोई बेतुकी मांग भी नहीं रखी है। 
उन्होने ऐसा भी नहीं कहा जैसा कर्सन ने रेडबोण्ड से कहा था - "तुम्हारे सरक्षण 
भाड़ में जाए, हम तुम्हारे द्वारा शासित नहीं होना चाहते ।' हिंदुओं की असामाजिक 
तथा अप्रजातात्रिक नीति के बावजूद अस्पृश्य बहुसख्यक हिदुओं के शासन में आने 
को, पूर्णतः स्वीकार करने को तैयार है | परंतु शर्त यह है कि संविधान में उन्हे 
न्यायोचित सरक्षण प्रदान किए जाए। यह कहना कि अस्पृश्य असंभव मागें पेश 
करके भारत की आजादी प्राप्त करने में वीटो का काम कर रहे हैं, सफैद झूठ 
है जिसका कोई औचित्य नहीँ है। यदि काग्रेस इस आशंका को सही मानती है. 
तो उसका निराकरण भी उसी के हाथ मे है। क्योकि कांग्रेस चाहे तो हिंदू और 
अस्पृश्यों में कोई समझौता न होने की स्थिति में यह मामला अतर्राष्ट्रीय पचफैसले 
के लिए मेज सकती है | यदि काग्रेस इस बात पर सहमत हो, तो मुझे विशवास 
है कि न तो ब्रिटिश सरकार को और न अस्पृश्यों को ही इस बात पर कोई 
एतराज होगा। परतु जब परस्पर समर्पित सविधान लाने के लिए ईमानदारी से 
सही प्रयत्न करने के बजाए कांग्रेस स्वतत्रता आंदोलन छेडने की ही बात करती 
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है, तो इससे अस्पश्य यही निष्कर्ष निकालते हैं कि कांग्रेस अस्पृश्यों द्वारा की 
गई सरक्षण की माग पर सहमत हुए बिना ब्रिटिश सरकार को सत्ता हस्तातरित 
करने के लिए विवश करना चाहती है अथवा श्री गांधी के शब्दों में, “कांग्रेस को 
चाबी सौंप देने" की बात कहती है। सक्षेप में कांग्रेस चाहती है कि भारत को 
असीमित स्वाधीनता दी जाए और हिंदू अस्पृश्यों के साथ खुले खेल खेलते रहें। 
यदि अस्पृश्य इस बेईमानी के खेल में उनका हाथ न बंटाए तो इसमें आश्चर्य 
क्या है. भले ही उस खेल को स्वधीनता संग्राम जैसा भारी भरकम नाम ही क्यों 
न दै दिया गया हो? 

दूसरा आधार जिस पर कांग्रेस समझौते के प्रश्न को टालने के लिए कहती 
है वह यह है कि ब्रिटिश सरकार ईमानदार नहीं हैं और ऐसी घोषणा करने पर 
भी ब्रिटिश सरकार सत्ता का हस्तांतरण नहीं करेगी चाहे भारतीय लोग संविधान 
के लिए सहमत ही क्यो न॑ ही जाए? अतत्त: इसीलिए भारत्तीय लोग अग्रेज सरकार 
सै सत्ता छीनने के लिए संघर्ष करेंगे ही। अस्पृश्यो का उत्तर है कि अंग्रेजों के 
वायदै पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है। आखिरकार ब्रिटिश सरकार 
इस देश में भारतीय लोगों की आकाक्षाओं को पूरा करने कौ दिशा में कार्य करती 
रही है और कर रही है। यदि प्रगति धीमी पड़ती है. तो इसका भी कारण यही 
है कि भारतीय कम कीमत पर ही संतुष्ट होना चाहते है। जब से अंग्रेजों ने 
भारत पर आधिपत्य जमाया है, तंब से 1886 तंक भारतीयों ने इस बात की भी 
परवाह नहीँ की कि उन पर कौन शासन कर रहा है अथवा किंस प्रकार शासन 
किया जा रहा है। वे इन प्रश्नों से आदोलित हुए बिना आंख मूंदे पड़े थे। वर्ष 
1886 में कांग्रेस की स्थापना हुई और वह पहला अवसर था जब से भारतीयों 
ने देश के शासन में दिलचस्पी लेना आरभ किया। परतु कांग्रेस भी वर्ष 1910 
तक केवल ठीकठाक सरकार के लिए ही आदोलन कर रहीं थी। 1910 में कांग्रेस 
ने सर्वप्रथम स्वायत्त शासन की माग की। जब 1919 में माटेग्यू चेम्सफोर्ड 'सुघार 
लागू हुए, तो भारतीयो के लिए स्वायत्त शासन की मांग उठाने का ध्यान आया। 
भारतीयों ने 1917 में 19 मांगों का ज्ञापन तैयार किया। लोग जानते होंगे कि 
उस समय भारतीय अधिकतर प्रातो में दोहरी शासन प्रणाली से ही सतुष्ट थे | 
कूछ भारतीय नेता जैसे सर श्री दिनेश वाचा और श्री समरनाथ इसे भी भारतीयों 
की लंबी-लबी छलांग मानते थे | 

वर्ष 1930 में कांग्रेस के प्रस्तावों में पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर दिए जाने के 
बावजूद गांधी ज़ी गोलमेज सम्मेलन मे केवल प्रातीय स्वतंत्रता प्रदान कर देने 
T माटेग्यु ने अपनी इंडियन डायरी गें यह लिखा हैं कि जब उन नेताओं ने राजनीतिक सुधार के 

प्रशन पर मुझसे बात कौ. तो उन्होंने कहा, “सरकार पर प्रगाव डॉलने के प्रस्ताव पास करने का 


अधिकार हमें दिया जाए. जिसे हम मंद स्वर गे सरकार के सामने प्रयोग कर सके | परंतु हग 
उत्तरदायी सरकार बनाने कै योग्य नही है |" 
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से संतुष्ट हो जाने को तैयार थे। 

अस्पृश्य सोचते हैं कि वह स्थिति कब की बीत चुकी है,जब ब्रिटिश सरकार 
स्वतंत्रता रूपी धन पर सांप की तरह कुंडली मारे बैठी थी और लोगों को अपने 
पास फटकने तक न देती थी। मारते की स्वतंत्रता उस धन के समान है जो 
किसी मुख्तार के कब्जे में होता है। ब्रिटिश सरकार ने अपने आपको मुख्तार बना 
रखा था। जैसे ही आपसी विवाद समाप्त हो जाए और भावी संविधान का स्वरूप 
उमर कर सामने आ जाए तभी ब्रिटिश सरकार उस धरोहर को यथोचित अधिकारी 
स्वामियों अर्थात्‌ भारतीयों को सौप दे। अस्पृश्य पूछते है कि इससे फायदा क्यों 
न उठाया जाए? देश की सप्ति के मामले को सीधे और ईमानदारी के साच 
समझौता करके क्यों न निपटाया जाए? और तब स्वतत्रता का सयुक्त दावा क्यों 
न किया जाए? अस्पृश्यों का कहना है कि कांग्रेस उपरोक्त ढंग से स्वतंत्रता की 
लड़ाई नहीं लड़ना चाहती। इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम का काग्रेस का नारा 
जालसाजी कै सिवाय कूछ नही है, जिसका उद्देश्य अस्पृश्यौ की सर्व विधा समर्थित 
सविधान की माग को दरकिनार करके ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करना है | 

अस्पृश्य यह नहीं कहते कि वै ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई घोषणा को कंम 
करके देखना चाहते है, वे यह भी नहीं मानते कि यदि भारतीय समझौते पर 
सहमत हो जाते है, तो तुरंत सिमसिम का दरवाजा खुल जाएगा या अलादीन 
का जादुई चिराग करिश्मा दिखा देगा। उन्हें इस बात का भी अहसास है कि 
ब्रिटिश सरकार अपनी घोषणा से मुकर भी सकती है। यह भी हो सकता है कि 
सहमति का संविधान बन भी जाएं तो भी वै अपने वायदे को पूरा करें, तब 
स्वतंत्रता की लड़ाई आवश्यक हो जाएगी । अस्पृश्य इन संभावनाओं की उपेक्षा नहीं 
कर सकते | परंतु उस विषय में असश्यो का कहना है कि भारतीयों ने अंग्रेजों 
की अभी परीक्षा नहीं ली है। उनकी परीक्षा तब तक नहीं ली जा स्रकती, जब 
तक कि सर्व-समर्थित संविधान उनके सामने न प्रस्तुत कर दिया जाए। जब तक कांग्रेस 
इस दिशा में पहले कार्रवाई नहीं करती - यद्यपि वह कार्रवाई का अंतिम चरण नहीं 
होगा - अस्पश्यों को अनुभव होता है कि कांग्रेस का उनके प्रति यहां तक कि देश 
के प्रति ईमानदारी का रवैया नहीं है। कौन कह सकता है कि अस्पृश्यो का कांग्रेस 
के "स्वतत्रता संग्राम" में सम्मिलित न होने का उनका तर्क न्यायोचित नही है। 


। गोलगेज सम्मेलन में क्या हुआ थया, यह कहानी घहले ही बताई जा चुकी है। परतु जो लोग 
गोलमेज सम्मेलन मे उपस्थित्त थे, वे जानते है फि श्री गाधी प्रातीय स्वायत्तता से किस प्रकार 
सहमत हुए थे। यदि ॥93५ के गवर्नमैट आफ इंडिया एक्ट में कॅट्रीय सरकार के लिए जिन 
जत्तरदायित्वौ तथा गौलिक तात्यो की व्यस्था कौ गई है, उसका अय २-काग्रेसी पार्टियां के उन 
प्रतिनिधियों को जाता है जिन्होंने गौलमेज सम्मेलन मै भाग लिया धा। अग्रेण सरकार ने छस माग 
से अधिक Tom किया। गदि 1939 गै इस दिशा में कोई रूकाबट आई, तो उसका पुख्य कारण यही 
था कि गारतीय इस बात पर सहमल नही थे कि वे अपने देश के लिए कैसा संविधान चाहते है। 


अध्याय : 8 
वास्तविक मुद्दा 


क्या अस्पृश्य पृथक वर्ग नहीं है? 
| 


काग्रेस और अस्पृश्यों के मध्य विवाद में मूल मुद्दा क्या हैं? जहां तक इस विषय 
मे मेरी जानकारी है, मूल मुद्दा यह है कि भारत के राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्य 
पृथक वर्ग है अथवा नही । 

इस विवाद का यही मूल प्रश्‍न है और इस आधार पर काग्रेस और अस्पृश्य 
एक दूसरे के विरोधी पक्ष है । इस विषय मे अस्पृश्यो का उत्तर हां में है। उनका 
कहना है कि वे हिदुओं से बिल्कुल भिन्न हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है 
"नहीं" और वह दृढतापूर्वक कहती हैं कि वे हिंदू समाजं के ही अंग हैं। इस मूल 
प्रश्नं परं दोनों पक्षों की अलग-अलग सोच है। इस विषय में ब्रिटिश सरकार का 
रुख लार्ड लिनलिथगो ने जो भारत के वायसराय और गवर्नर-जनरल थे अपनी 
घोषणा में बहुत ही स्पष्ट करते हुए कहा था किं भारत कें राष्ट्रीय जीवन मे 
अस्पृश्यो का बिल्कुल पृथक अस्तित्व है॥ बहुत से लोग जो वैधानिक सरक्षणो 
को मूल प्रश्‍न मानते है, उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे उस प्रश्‍न को 
जैसा समझते हैं और जैसा मैं समझता हू, उन दोनो विचारों में भेद है | वास्तव 
में ऊपर सै कोई अतर नहीं मालूम होता | यह सब इस बात पर निर्भर करता 
है कि कौन किसे प्ररतावना और किस उपसहार मानत्ता है। गै इसे प्रस्तावना मानता 
हू | जिसे मैने मूल प्रश्‍न कहा है, उरो मैं उपसहार कहता हू, जो प्रस्त्तावना के 
बाद आता है। दौसा कि न्याय प्रक्रिया में लर्को के बाद निष्कर्ष आता है। यह 
अधिक अच्छा होगा कि इस अंतर के विषय में मै कुछ लिखूं। मुझे भारत के 
सविधान का विकास ऐसा लगता है, जैसे तर्क-वितर्क के बाद निष्कर्ष का अश 
उभर कर सामने आया है, और निष्कर्ष वाक्य है, कि भारतीय राजनीति की 


I. प्रशिशिष्ट सख्णा ॥ 0 एद ॥ तधा 12 
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संवैधानिक प्रगति के इतिहास में यही मिलता है कि जो समुदाय अपने को स्वतंत्र 
सामाजिक ईकाई सिद्ध करने में सफल हो गया, उसका पृथक संवैधानिक अधिकारों 
का हक भी मान लिया गया। जो तत्व सवैधानिक सुरक्षा का दावा करते हैं, उन्हे 
प्रमाणित करना होगा कि वे शेष से भिन्न है। यदि वह सिद्धे कर देतै हैं कि 
उनका अस्तित्व है, तौ उन्हें सवैधानिक सरक्षण मिलना चाहिए | 

भारत में मुसलमानो, ईसाइयो, एग्लो-इंडियनों, यूरोपियनों और सिखों के लिए 
सवैधानिक सरक्षण के विधान कैसे किए गए? यह सच है कि भारत का संविधान 
सिद्धातो को आधार मान कर नही बनाया गया है। यह अनाप-शनाप तत्त्वां का 
पिटारा है, जो समय के साध-साथ बढ़ता गया। इसका विकास सैद्धांतिक नहीं 
É | इसकी अवधारणा कामचलाऊ तौ है ही, बेशक यह सिद्धांतौं पर न भी टिका 
हो। सवैधानिक सरक्षण के लिए दलौ के अधिकार को आनुषंगिक माना गया है | 
यदि यह बात मौलिक शर्त हो कि भारत में उनका अलग अस्तित्व है तौ लोग 
उसे स्वतः मानने लगेंगे। इस दृष्टिकोण से इस प्रश्‍न पर विचार करने पर मै 
सोचता हू कि अस्पृश्यो का मामला इतने पर ही समाप्त नही कर दिया जाना 
चाहिए कि इस बारे मे बहस की जरूरत नहीं| मुझे सवैधानिक सरक्षण की 
प्रस्तावना पर विचार करना होगा। उपसहार खुद-ब-खुद सामने आ जाएगा, चाहे 
वह एक उदाहरणस्वरूप ही क्यौ न हो। 

मैने अस्पृश्यों के लिए जो अनुमानित पृथक अस्तित्व का सृजन किया है, वह 
सभी प्रकार से युक्तिसगत है। यह भी आवश्यक है कि अस्पृश्यों के पृथक अस्तित्व 
की समस्या पर अलग से और मौलिक ढंग से विचार किया जाए, क्योकि काग्रेस 
यह अच्छी तरह जानती है कि यदि एक बार वह मान लेती है कि अस्पृश्य का 
पृथक अस्तित्व है, तो काग्रेस अस्पृश्यो कं सवैधानिक सरक्षण का अधिकार पाने 
से उन्हें नहीं रोक सकती । यदि काग्रेस इस माग का विरोध करती है तो कैवल 
इसलिए कि वह समझती है किं लड़ाई का यह पहला मोर्चा है | यदि कांग्रेस इस 
प्रथम लडाई मे पिछड़ गई. तो वह आगे की परिस्थितियों का सामना नहीं कर 
पाएगी | 

II 

जो लोग भारत की परिस्थितियों से परिचित हैं, उन्हें यह जान कर आश्चर्य नहीं 
होना चाहिए कि कांग्रेस निर्विवाद को भी विवादास्पद बना देती है जैसे उनका 
यह कहना कि अस्पृश्य हिदुओं से भिन्न है। परतु चूकि काग्रेस यह कह रही है, . 
इसलिए मुझे पूरी शक्ति से इस मामले को उठाना पड़ेगा। 

अस्पृश्य का हिदुओ से पृथक अस्तित्व होने के जो आधार अस्पृश्यों द्वारा बताए 
गए है उन्हे समझने मे कोई कठिनाई नही है। न ही इस विषय मे विस्तृत बयान 
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देने की आवश्यकता हैं। उनकी समस्या का उत्तर एक साधारण प्रश्न द्वारा दिया 
जा सकता है। अस्पृश्य किन अर्थो मे हिदू है? पहली बात तौ यह है कि "हिदू 
शब्द विभिन्न अथो मे प्रयोग किया जाता है। परतु इस प्रश्‍न को समझने से पहले 
यह जानना जरूरी है कि “हिंदू शब्द साधारणतया किन अर्थो में प्रयोग किया 
जाता है। कुछ लोग क्षेत्रीय अर्थ में "हिंदू" शब्द का प्रयोग करते हैं। जो लोग 
हिदुस्तान में रहते हैं, वे सभी हिदू हैं। इस अर्थ में अस्पृश्य और साथ मे मुसलमान, 
ईसाई. सिख. यहूदी और फारसी इत्यादि सभी हिदू हुए। दूसरा और मुख्य अर्थ 
धार्मिक विशवास का है। इसका कोई नतीजा निकालने से पहले यह नितात 
आवश्यक है कि हिंदू धर्म के सिद्धातो को हिदू घर्म की उपासना पद्धति से अलग 
करकं विचार किया जाएं। क्या अस्पृश्य उस धार्मिक अर्थ मे हिदू हे जिस पर 
हिदू धर्म निर्भर करता है। यदि हिंदू धर्म का परीक्षण उसके वर्ण और अस्पृश्यता 
के सिद्धातो पर किया जाए तो प्रत्येक अस्पृश्य अपने को हिंदू होने और हिंदू 
धर्म कौ स्वीकार करने से इकार कर देगा। यदि परीक्षण धार्मिक उपासना की 
पद्धति पर किया जाएं जैसे कि राम, कृष्ण, विष्णु और शिव तथा हिंदू धर्म द्वारा 
स्थापित्त अन्य हिंदू देवी देवताओ की उपासना, जो अस्पृश्य भी करते है, इस दृष्टि 
से वे हिंदू कहे जाते है क्योंकि उनकी और हिंदुओं की उपासना तथा उपास्य 
देवता एक हैं। कांग्रेस ने ऐसे दलाल अस्पृश्यों के संगठन बनाए हुए हैं, जो 
आवश्यकता पड़ते पर गला फाड कर कहते है, अस्पृश्य हिंदू है.और हिंदू रह 
कर मरेगे। परतु यही भाडे के टट्‌दू यदि वे अपने आप को हिंदू होने की घोषणा 
करे, तो वे हिंदू नही माने जाएंगे, क्योकि हिदू घर्म का अर्थ है, वर्ण, व्यवस्था 
और अस्पृश्यता मे विश्‍वास रखना 


एक विचार और है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। अभी की गई व्याख्या 
के अनुसार उपासना पद्धति को सीमित अर्था मे लिया जाए, तो अस्पृश्य वर्ग हिंदू 
घर्म का अग नही हो सकता है। यहा भी जो लोग अस्पृश्यों और हिंदुओं को 
समान धर्म मे मान कर नतीजा निकालते है उन्हे चेतावनी देना भी आवश्यक है | 
वास्तविकता यह है कि समान उपासना करने वालो को भी एक ही धर्म का नही 
कहा जा सकता, उन्हे ती यह कहा जाएगा कि वे समान घर्म को मानते है । एक 
समान धर्म का अर्थ है लोगों द्वारा समान रूप से उस धर्म वर्ग के कृत्यो में भाग 
हना उपासना करने मे भी सभी को समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार 
नही है। हिदू और अस्पृश्य अलग-अलग उपासना करते है। उनकी उपासना पद्धति 
में एकरूपता होतै हुए भी, वे दोनो विभिन्न मत्तावलबियो के समान है | "हिंदू" शब्द 
के इन दोनो अर्था मे से कोई भी अर्थ सचय मे इस योग्य नही है जिससे कोई 
ऐसा हल निकाला जा सकं, जौ राजनीतिक प्रश्न को हल करने में सहायक हो | 


यदि किंसी परीक्षण रो कौई लाभ निकल सकता है, तो वह सामाजिक अर्थ 
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है जिससे अस्पृश्यों को हिंदू समाज का सदस्य कहा जा सकता है | क्या अस्पृश्यो 
को हिंदू समाज का अंग माना जा सकता है? कया कोई ऐसा मानवीय सूत्र है 
जो अस्पृच््यों को शेष हिंदुओं से बांध सकता है? कोई ऐसा मानवीय बंधन नही 
है। हिदुओ रो उनका रोटी-बेटी का कोई संबंध नहीं है। उनके स्पर्श मात्र से 
हिन्दू अपवित्र हो जाते है | व्यवहार तो दूर की बात है। हिंदुओं की पूरी व्यवस्था 
ऐसी है, जिससे अस्पृश्यो का पथक अस्तित्व होना सिद्ध होता है और इसी पर 
जोर दिया जाता है। हिंदुओं की परम्परागत परिभाषा, जिसमें हिंदू और अस्पृश्य 
अलग-अलग बतलाए गए हैं, अस्पृश्यों के भिन्‍न होने की धारणा के पक्ष में पक्का 
सबूत है। इस परम्परागत परिभाषा के अनुसार हिंदू "सवर्ण" कहलाते है और 
अस्पृश्य “अवर्ण" कहलाते हैं। इससे हिंदू made कहलाते हैँ और अस्पृश्य 
"पंचम" कहलाते हैं। यदि इस प्रकार का अलगाव इतना महत्त्वपूर्ण न होता, तो 
उक्त परिभाषा का अस्तित्व ही नहीं होता और इस व्यवस्था का पालन करना इतना 
आवश्यक है, जैसे सिक्के के दो पहलू, जो एक ही सिक्के कं पहलू होते हुए 
मी अपनी स्थिति अलग-अलग प्रकट करते हैं। 


इस प्रकार काग्रेस कै इस तक मे कोई सार नहीं है कि “अस्पृश्य” हिंदू हैं 
और वे मुसलमानों तथा अन्य समुदायों की भांति राजनीतिक अधिकार की मांग 
नहीं कर सकते। जबकि परम्पराओं की दृष्टि से यह तर्क एकदम मान्य है कि 
अस्पृश्य हिंदू नहीं हैं। देखने में हो सकता है यह तर्क लचर लगे। इसलिए मेरे 
लिए कांग्रेस के इस तर्क का सामना करना आवश्यक है। मै काग्रेस का मुकाबला 
किए बिना मैदान से नही हटूगा। इसी गरज से मुझे कहना है कि धर्म से अस्पृश्य 
हिंदू है। परन्तु इससे क्या फर्क पडता है यदि वे हिन्दू हैं। क्या उन्हें भारत के 
राष्ट्रीय जीवन में अलग अस्तित्व बनाए रखने से रोका जा सकता है? अस्पृश्यों 
को हिंदू कह देने भर से वे हिंदू समाज का अभिन्न भाग बन गए, यह मान लेना 
कहिन है | 

हम यह तर्क मान लेते है कि धर्म रो अस्पृश्य हिंदू हैं। क्या मेरे विचारों के 
अनुसार इसका अर्थ इसरो और अधिक हो सकता है कि ठीक है अस्पृश्य उन 
सभी देवी देवताओं की पूजा करते है, जिनकी अन्य सभी हिंदू. करते हैं, वे उन्हीं 
स्थानों की त्तीर्थ यात्रा करने जाते है, उन्हीं अधविश्वासों को मानते हैं और उन्ही 
पत्थरों, पेडों और पर्वतों को पूजते है जिन्हे हिंदू पूजते हैं तो कया हिंदू होने का 
गही आधारं हैं? बसं, इतने प्रर ही दोनो को एक संप्रदाय का माना जा सकता 
है? यदि काग्रैस का यही तर्क है तो बेल्जियम, डच, नार्वे, ईसाई. स्वीटजरलैंड 
के निवासी, जर्मन निवासी, फ्रासीसी, इटली निवासी और स्लोबाकिया के निवासी 
आदि के विषय में क्या सोचा जाएगा? क्या वै सभी ईसाई नहीं है? क्या वे सभी 
उसी ईश्वर की पूजा नही करते? क्या ये सभी ईसा को अपना मुक्तिदाता नहीं 
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मानते? कया उन सबका धार्मिक विश्वास एक सा नहीं है? स्पष्ट है कि उन सबके 
विचारों, पूजा-पाठ और विश्वासों में पूर्णतया धार्मिक एकत्ता है। तब भी इस बात 
पर कौन विवादं कर सकता है कि फ्रासीसी, जर्मन-और इटालियन और अन्य 
निवासी एक ही समुदाय के नहीं हैं? दूसरा उदाहरण लीजिए, अमेरिका में श्वेत 
और नीग्रो लोगो की समस्या। उनका भी एक साझा धर्म है। दोनों ईसाई हैं। 
कया यह कहा जां सक्ता है कि धर्म के नाते दोनों एक ही समुदाय के हैं? तीसरा 
उदाहरण लीजिए, भारतीय ईसाइयौं, यूरोपियनों, और एग्लो-इंड्ियनो का। वे सभी 
उसी एक धर्म क॑ मानने वाले हैं। परतु तब भी यह माना जाता है कि उनका 
एक और केवल एक ईसाई समुदाय नही हैं। सिक्खों का उदाइरण लीजिए। सिख, 
वे सभी सिख घर्म को मानते हैं, मजहबी सिख और रामदसिया सिख अलग-अलग 
है। यह सभी मानते हैं कि उनका एक समुदाय नहीँ है। इन उदाहरणों के हिसाब 
से यह स्पष्ट है कि काग्रेस का तक श्रांतियों से परिपूर्ण है। 

कांग्रेस का पहला दोष यह है कि वह यह नही जानना चाहती है किं समस्या 
को हल करने का आधारभूत कारण यह होता है कि विभाजित समाज में जनसख्या 
के आघार पर सवैधानिक सरक्षण प्रदान किए जाए अथवा नहीं | धर्म केवल वह 
स्थिति है जहा पर एकता अधवा अलगाव का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रतीत 
होता है कि काग्रेस को यह मालूम नही कि मुसलमानों और भारतीय ईसाइयो 
कों जो पृथक राजनीतिक मान्यता दी गई है वह इसलिए नही दी गई है किं 
वे मुसलमान है अधवा ईसाई हैं, वरन्‌ इसलिए कि वे वास्तव में हिंदुओं से अपना 
पृथक अस्तित्व रखते हे | 

कांग्रेस की दूसरी गलती यह है कि वह यह साबित करने में लगी हुई है 
कि जहां साझा धर्म है, वहां सामाजिक मेलमिलाप भी अवश्य होना चाहिए। इस 
तर्क के आधार पर हीं काग्रेस जीतने की उम्मीद रखती हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस 
इसमे सफल नही हो सकती | क्योंकि उसकं तकं के विद्धे काफी मजबूत अनकहे 
तथ्य है। यदि धर्म ही ऐसी परिस्थिति होता, जिससे सामाजिक एकता का तर्क 
दिया जाता है, तब इटेलियन, फ़रासीसी, जर्मन और यूरोप के स्लाच, अमरीका कै 
इवेत लोग और नीग्रो और भारत के ईसाई युरोपियन, एग्लो-इडियन कंवल एक 
ही समाज क्यों नहीं कहलाते यद्यपि उन सबका घर्म ईसाई ही है, और हिंदू समाज 
के लिए ही ऐसा तर्क क्यों माना जाए। अफसोस की बात है कि कांग्रेस धर्म 
पर आधारित अपने तर्क पर इतना अधिक आसक्त है कि उसे अहसास ही नहीं 
होता कि इसे सहधर्मिता नहीं कह सकते | और ऐसे भी दृष्टांत है जहां धर्म अलग 
होते हुए भी उनमें अलगाव नहीं है, और ऐसे भी मामले हैं जहां साझा धर्म होने 
के बावजूद अलगाव मौजूद है। परतु अपने यहां का अलगाव बदतर है क्योंकि 
उस पर घर्म की मोहर लगी हई है। 
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काग्रेस कै तक॑ को काटने के लिए उन सभी मामलों का एक-एक दृष्टांत 
देना आवश्यक है। उनमें सबसे पहला और सरल उदाहरण सिखों और हिंदुओं 
का है| वै धर्म के अनुसार अलग-अलग हैं, परंतु सामाजिक रूप से अलग नहीं 
हैं, वे एक साथ भौजन करते हैं, आपस में विवाह संबंध करते हैं और साथ-साथ 
रहते हैं। किसी हिंदू परिवार में एक पुत्र सिख हो सकता है और दूसरा हिंदू। 
धार्मिक भिन्नता से सामाजिक सबध नही दूटते। दूसरा दृष्टांत इटली निवासी, 
फ्रासीसी, यूरोप में जर्मन लोग और अमरीका में गोरे और नीग्रो लोगो का है। 
ऐसा वहां होता है, जहा धर्म बघन का काम करता है | परंतु धर्म उन दूसरी 
शक्तियो को रोकने में सक्षम नही होता जो जातीय भावना के विभाजन को 
प्रज्वलित करती है। हिदू और हिदू घर्म इस तीसरी बात के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 
है जहा घर्म ही विषमता उत्त्पन्न करता है। 


तीसरे वर्ग में हिदुओं का उदाहरण सर्वोपरि है, जो जुड़ने की जगह टूटने 
का उपदेश देता है। हिंदू का धर्म है दूर रहो, सब बातों में भिन्न रहो। कहा 
जाता है कि हिंदुओं में जात-पात और अस्पृश्यता नहीं है। यह सच्चाई पर पर्दा 
डालना है। हिदू धर्म की वास्तविक भावना हीं विभाजन की है। यह निर्विवाद सत्य 
है। जातिया और अस्पृश्यता किसलिए है? उत्तर स्पष्ट है - अलगाव के लिए! 
क्योंकि जाति अलगाव का ही दूसरा नाम है और अस्पृश्यता एक जाति से दूसरी 
जाति के अलगाव की चरम सीमा का परम सत्य है। यह भी निर्विवाद सत्य है 
कि जाति और अस्पृश्यता का सिद्धात मृत्यु के पश्चात आत्मा की दशा से सबघित 
अन्य घार्मिक सिद्धातो की तुलना मे कम घातक सिद्धात नहीं है। जातिया और 
अस्पृश्यता हिदुऔ की आचार सहिता का वह अग है जिनका इस संसार में प्रत्येक 
हिंदू को आजीवन पालन करना अनिवार्य है। जाति और अस्पृश्यता कंवल सिद्धातो 
से ही नही है, बल्कि उससे भी बहुत आगे है, वही तत्व हिंदू धर्म की आस्थाओ 
की सर्वोच्च श्रेणी मे आता है | किसी हिंदू को केवल जातपात और अस्पृश्यता 
के सिद्धात पर न केवल विशवास करना ही काफी है, वरन्‌ उसे अपने जीवन मे 
जातपात और अस्पृश्यता के अनुसार आचरण करना आवशयक È | 


हिदू घर्म द्वारा अस्पृश्यता के सिद्धात को धार्मिक रूप देकर Rasi और 
` अस्पृश्यों के बीच अलगाव पैदा किया गया है। यह मात्र वैसी अलगाव की कल्पित 
रेखा नहीँ है. जैसी पुर्तगालियों और उनके शत्रुओं के बीच औपनिवेशिक अघिकार 
को लेकर हुए संघर्ष में पोप ने खीची थी। रह उस रंगीन रेखा के समान नहीं 
है, जो लबी तो है परतु चौड़ी नही और जिसे चाहे तो कौई माने न चाहे तो 
न माने | यह तो जातिगत खाई है, जो विभेद करती है साम्यता नही लात्ती । इसमे 
गहराई और चौड़ाई दोनों हैं। वास्त्व मे हिंदू और अस्पृश्यों के बीच ऐसी बाढ़ 
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लगी है. जिसमें कांटेदार तार लगे हैं। यह एक लक्ष्मण रेखा है, जिसे हिदू लाघ 
नही सकते | 

सामान्यतः हिंदू धर्म और सामाजिक एकता दोनों मे सामंजस्य नहीं है। हिंदू 
घर्म में विशवासों का आधार सामाजिक भिन्नता है. जिसका दूसरा नाम सामाजिक 
विभेद है और जिससे सामाजिक अलगावं को बढ़ावा मिलता है। यदि हिंदू आपसी 
एकता लाना चाहते हैं, तो उन्हें हिदू धर्म से नाता तोड़ना पड़ेगा। बिना हिंदू घर्म 
का परित्याग किए वे एकताबद्ध नहीं हो सकते। हिंदू धर्म ही एकजुटता के मार्ग 
में बाधक है। यह परस्पर एकता का उत्साह नही दिखा सकता, जो सामाजिक 
एकता का सूत्र है। हिंदू धर्म इसके विपरीत अलगाव की कामना करता है। 

ऐसा लगता है कि कांग्रेस को यह नहीं मालूम कि उसका तर्क स्वयं उसके 
विरुद्ध जाता है। कांग्रेस के विचार का समर्थन करना तो दूर रहा, सह तो अस्पृश्य 
के पक्ष को सही साबित करने के लिए सर्वोत्तम तथा सबसे अधिक प्रमावशाली 
तर्क है। क्योंकि इस काल्पनिक वास्तविकता से कि अस्पृश्य हिदू हैँ, कोई नत्तीजा 
निकाला जा सकता है तो वह यह है कि हिंदू घर्म ने सदैव सिद्धांत और व्यवहार 
दोनों ढंग से अस्पृश्यो को हिंदू समाज का अग होने की मान्यता नहीं दी है और 
उन्हें हिदुओं से दूर ही माना है। 

यदि अस्पृश्य कहते हैँ कि उनका अलग अस्तित्व है. तो उन्हें कोई भी इस 
बात के लिए दोषी नही ठहरा सकता कि उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए 
नए सिद्धांत गढ लिए है । वे केवल उन तथ्यों की और संकेत करते हैं, जो हिंदू 
घर्म को विरासत में मिले है। काग्रेस ईमानदारी और दृढता से अस्पृश्यो के अलग 
अस्तित्व को मान्यता देने से इकार करने के लिए धार्मिक सहारा नहीं ले सकती | 
यह तो निरा स्वार्थ है। वह जानती है कि राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्यों को अलग 
मान लेने से कार्यपालिका, विधायिका तधा सार्वजनिक सेवाओं में अस्पृश्यो और 
हिंदुओं की उचित भागीदारी बन जाएगी. जिससे हिंदुओं की थाली का पकवान 
बंट जाएगा। कांग्रेस यह नहीं चाहती कि अस्पृश्यो के हिस्से के जन अधिकारों 
को हंड़पने से हिदू वचित कर दिए जाए, जिन्हें वें अपने तक ही सीमित रखने 
के अभ्यस्त हैं । यही मुख्य कारण है कि कांग्रेस भारत के राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्यो 
के पृथक अस्तित्व को मानने सै इकार करती है। कांग्रेस का दूसरा तर्क यह 
है कि भारत के राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्यो के पृथक अस्तित्व कौ राजनीतिक 
मान्यता देना इस आधार पर नही स्वीकार किया जा सकता कि इससे अस्पृश्य 
और हिंदुओं का अलगाव स्थाई हो जाएगा। 

यह तर्क बालू के दीवार की तरह है। यह अपने आप में सबसे कमजोर तक 
है और इससे स्पष्ट होता है कि इससे अच्छा उत्तर कांग्रेस के पास नहीं है। 
अपने पहले तर्क का प्रतिवाद करने के साथ यह एकदम निराधार भी है | 
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यदि अस्पृश्यों और हिंदुओं के बीच वास्तविक मिन्नता है और यदि अस्पृश्यो को 
हिंदुओं से पक्षपात का खत्तरा हैं, तब अस्पृश्यों को राजनीतिक मान्यता मिलनी ही 
चाहिए और हिंदुओं के अत्याचारों से बचाने के लिए उनका राजनीतिक संरक्षण 
अनिवार्य है। बेहतर भविष्य की सम्भावना वर्तमान में हो रहे अत्याचारों से अपनी रक्षा 
करने से नही रोक सकती । 


दूसरी बात यह है कि ऐसा तकं केवल उन्हीं लोगों द्वारा दिया जा सकता 
है जो हिदुळ और अस्पृश्यो की सामाजिक समरसता मे विशवास करते हैं और उनमें 
एकरूपता लाने के लिए सक्रिय उपाय और प्रयत्न करते हैं। अक्सर कांग्रेसियों को 
यह कहते हुए सुना गया है कि अस्पृश्यों की समस्या सामाजिक और राजनीतिक 
दोनो है | परतु प्रश्‍न यह उठता है कि जब काग्रेसी इसे सामाजिक कहते हैं तो 
कया वे इस मामले में ईमानदार हैं? क्या वे ऐसे शब्दा का प्रयोग एक बहाने कें 
तौर पर नही करते हैं, ताकि अस्पृश्यों द्वारा राजनीतिक हिस्सेदारी के अधिकारों 
की माग को हवा में उड़ा दिया जाए? और यदि वे सामाजिक प्रश्नों पर ईमानदार 
है, तो उसका सबूत क्या है? क्या कांग्रेसियों ने हिंदुओं में सामाजिक सुधार लाने 
का कोई कार्य किया है? क्या उन्होने रोटी-बेटी के व्यवहार के पक्ष मै कोई जेहाद 
छेडा है? सामाजिक क्षेत्र गे काँग्रेसियो की कथनी और करनी क्या रही है? 


[|] 


यह बत्ता देना उचित होगा कि अस्पृश्यो के अस्पृश्यता के विषय में क्‍या विचार 
है | अंग्रेजो के आगमन से पहले अस्पृश्य, अस्पृश्य रहने में ही संतुष्ट थे । अस्पृश्यो 
की भाग्य रेखा हिंदू ईश्वर द्वारा पहले से ही लिख दी गई थी और हिंदू शासकों 
द्वारा उस पर आचरण कराया जाता था। इसलिए उससे छुटकारा पाने की कोई 
गुंजाइश नहीं थी। भाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश ईस्ट इंडिया कपनी को उनकी फौज 
में सिपाहियों की आवश्यकता थी और उसे अस्पृश्यो के अतिरिक्त और कोई नहीं 
मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरम में अपनी सेना में अस्पृश्यों को रखा, यद्यपि 
अब अरपृश्य लड़ाकू जातियों से ब्राहर कर दिए गए हैं। परंतु अंग्रेजों ने अस्पृश्यों 
की सेना की मदद से ही भारत को जीता था। ईस्ट इंडिया कपनी की सेना 
में भारतीय सैनिकों तंथा उनके बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। 
अस्पृश्यों को सेना मे, जो शिक्षा मिली उससे उनको जो लाभ हुंआ, वह अभूतपूर्व 
था। इससे उन्हे नई दिशा और नई दृष्टि मिली। उनमे चेतना जगी कि उनकी 
दुर्दशा उनके माथे की लकीर नही है। वह मक्‍कारों की करतूत है और वह एक 
कलक का टीका है। इससे उन्हे बडी लज्जा का अनुभव हुआं। ऐसा अनुभव उन्हें 
पहले कभी नही हुआ थरा. इसीलिए उन्होने इससे छुटकारा पाने का निश्चय किया। 
आरभ मे उन्होने भी राही सोचा कि उनकी समस्या सामाजिक समस्या है और 
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उसे हल करने के लिए उन्होंने लडाई भी लड़ी। यह बिल्कुल स्वाभाविक था। 
क्योंकि उन्होने देखा कि उन्हे नीव बनाए रखने के लिए जो बाहरी झडे गाढ़े 
गए थे, उनमें अस्पृश्यो और हिंदुओं के बीच रोटी-बेटी के व्यवहार पर घोर प्रतिबंध 
था । उन्होंने स्वभावतः यह निष्कर्ष निकाला कि उस परंपरागत कलंक को मिटाने 
के लिए यह आवश्यक था कि समानता के आधार पर हिंदुओं से सामाजिक व्यवहार 
स्थापित किया जाए. जिसका अर्थ था अतर्जातीय भोज तथा अतर्जातीय विवाह के 
विरुद्ध बनाए गए नियमो को समाप्त करना।' दूसरे शब्दो में जब उन्हें अपनी दासता 
की स्थिति का पूरा ज्ञान हुआ तो उस कलंक को धोने के लिए अस्पृश्यों की 
अपनी योजना का पहला कार्यक्रम यह था कि समस्त हिंदुओं में सामाजिक समानता 
लाने कै लिए जात्तपांत को समाप्त करने पर बल दिया जाय। 


इसमें अस्पृश्यों को हिंदुआं के एक वर्ग में अपना मित्र मिला। अस्पृश्यों की 
तरह अंग्रेजों के संपर्क गें आने पर हिंदुओं ने भी यह अनुभव किया कि उनकी 
सामाजिक व्यवस्था बहुत दूषितं है और वही अनगिनत्त सामाजिक बुराइयों की जननी 
है। इसीलिए उन्हाने भी ब्राभाजिक सुधार के लिए आदोलन किए। इसका आरम 
बंगाल में राजा राम मौंहन राय से आरंभ हुआ और सारे देश में फैल गया और 
अंत में इंडियन सोशल रेफार्म कान्फ्रेस का रूप ले लिया, जिसका मत्र था 
राजनीतिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार। अस्पृश्यों ने सोशल रेफार्म कान्स 
का अनुसरण किया और उसका समर्थन करने को उठ खड़े हुए। सभी को मालूम 
है कि सोशल रैफार्म कान्फ्रेंस का दम घोंट दिया गया। आज लोग इसे भूल गए 
हैं। इसे किसने समाप्त किया? क्या काग्रेस ने? कांग्रेस का अपना नारा था 
"आद्योपांत राजनीति और सोशल रेफार्म कानफेंस को इसका विरोधी समझा गया। 
कांग्रेस ने सोशल रेफार्म कानङ़ेंस के उस मत को मान्यता नहीं दी जिसके अनुसार 
राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार आवश्यक और शीघता से उठाया जाने 
वाला कदम था। कांग्रेस ने इसे अपना प्रतिह्वट्टी माना। उसने यह मानने से इकार 
किया कि कांग्रेस मंच और व्यक्तिगत रूप से कांग्रेसी नेताओं ने सोशल रेफार्म 
कान्म्रेंस के माध्यम से अपनी मुक्ति की सभी आशाएं घूल-धूसरित होती हुई देखी, 
तब उन्होंने अपने आपको सुरक्षित करने के लिएं राजनीतिक साधनो की तलाश 
करने पर जोर दिया। कांग्रेसियों का यह कहना कि सामाजिक समस्या कोई समस्या 
नहीं है, कोरा पाखंड है | 


यह कहना गलत है कि अस्पृश्यो की समस्या केवल सामाजिक समस्या है | 
क्योंकि यह दहेज प्रथा, विधवा विवाह आदि जैसे उद्दाहरण, जिन्हे सामाजिक 
समस्याएं कहा जाता है, से नितांत भिन्न है। मूलतः यह बिल्कुल भिन्न समस्या 
है। यह समस्या दरअसल अल्पसंख्यको को उन बहुसंख्यकों के चंगुल से निकालने 
से सबंधित है जो किसी षड्यंत्र के तहत उनको समानता और स्वतंत्रता का 
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अधिकार देने से मुकरते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अस्पृश्यों की समस्या मूलतः राजनीतिक 
समस्या है। अगर यह तर्क मान भी लिया जाए कि यह एक सामाजिक समस्या 
है तब भी यह समझना कठिन है कि अस्पृश्यो की सुरक्षा के लिए राजनीतिक 
संरक्षण और राजनीतिक मान्यता देने के कारण हिंदुओं के साथ सामाजिक 
एकीकरण करने में क्या दिक्कत पेश आ रही है? ऐसे तर्क देते समय अपने कांग्रेसी 
लोग कुततकं करने लगते हैं। वे राजनीतिक एव सामाजिक मामलों के अतर्सबंधो 
से दो चार हुए नही प्रतीत होते | इसका स्पष्ट उदाहरण कांग्रेस द्वारा पृथक चुनाव 
का विरोध करने और सयुका निर्वाचन प्रणाली को प्राथमिकता देने में मिलता है। 
उनके तर्को का ढंग विचारणीय है। सयुक्त निर्वाचन मे हिदू अस्पृश्य कौ वोट 
देगे, अस्पृश्य हिदू को। इससे सामाजिक एकता मजबूत होती है | पृथक निर्वाचन 
प्रणाली मे हिदू लोग हिंदू उम्मीदवार को तथा अस्पृश्य मतदाता अस्पृश्य उम्मीदवार 
को वोट देंगे, तो इससे सामाजिक एकता ढह जाएगी। यह ऐसा दृष्टिकोण नहीं 
है, जिसकी और अस्पृश्य लोग चुनाव के दृष्टिकोण देखते है | उनकी चित्ता यह 
है कि दोनों प्रकार के चुनावों में कौन ऐसा है, जिसके द्वारा अस्पृश्य अपनी पसंद 
का प्रतिनिधि चुन सकते हैं। परतु मैं कांग्रेस के तक की परीक्षा करना चाहूंगा। 
मै अपने परीक्षण को लबा खींचकर तर्क को उलझाना नहीं चाहता हू। काग्रेस 
का तर्क सही प्रतीत होता है, परंतु यह फालतू की बात है। ये चुनाव पाच साल 
में एक बार होते हैं। यह पूछना युक्तिसंगत्त है कि अस्पृश्यो और हिंदुओं में पांच 
साल में केवल एक दिन कै सयुक्त मतदान से सामाजिक एकता कैसे लाई जा 
सकती है, जबकि यै अस्पृश्य उन हिंदुओं से अलग दयनीय जीवन व्यतीत करते 
हैं। इसी प्रकार यह भी पूछा जा सकता है कि पांच' साल में केवल एक दिन 
पृथक निर्वाचन में वोट दैकर कौन सा बड़ा बदलाव आ जाएगा। अथवा पाच साल 
में केवल एक दिन में अलग वोट देने से जो लोग दोनो वर्गो मे एकता का कार्य 
कर रहे हैं, उन्हे क्या कठिनाई होगी? उस एकता को सुदृढ़ करने के लिए अस्पृश्यो 
के साथ पृथक निर्वाचन से रोटी-बेटी के व्यवहार पर क्यो आच आती है? केवल 
घोर. मूर्ख ही कहेगा कि आच जाएगी। इसलिए यह कहना बचकानापन है किं 
अस्पृश्यो के पृथक अस्तित्व को राजनीतिक मान्यता देना और उनकी सवैधानिक 
सरक्षणो की माग स्वीकार करना, उनमे अलगाव को गहरा कर देना है, यदि हिंदू 
उसे समाप्त करना चाहें तो भी नर्ही कर सकेंगे | 


IV 
राजनीतिक अधिकारों के लिए अस्पृश्यो के दावों को लेकर कुछ और भी तर्क 


है जिनकी समीक्षा करना आवश्यक है। इन तर्को में से एक केवल भारत में ही 
नही यूरोप मे भी है परतु. यूरोप मे सविधान रचना के समय उनका कोई नाम 
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नहीं लिया गया। भारत में ही उन्हें क्यो गिना जाता है | सिद्धांत साधारण है, परंतु 
इस बात पर इतना व्यापक विचार किया जाना चाहिए कि अस्पृश्यों का दावा भी 
उसी में समा जाए। मैरा विचार है कि वैसे इस बात में कोई दम नहीं है। 

मै अपनी टिप्पणी मे कथन और तरको का अलग से जिक्र करूगा। बात सटीक 
É | कहा जाता हे कि हर समाज में समुदाय होते है, इस कथन को चुनौती नहीं 
दी जा सकती। इसलिए यूरोप और अमरीकी समाज में भी विभिन्न प्रकार के 
भिन्न-भिन्न समुदाय हैं। कुछ रिश्तेनातों, से बघे हैं जिनमें रक्त और भाषा की 
समानता है। कछ एक सामाजिक हैसियत और रुतबों पर आधारित हैं। कुछ धार्मिक 
संघ हैं, जिनकी कुछ आस्थाएं हैं। राजनीतिक दलो, औद्योगिक निगमों, अपराधी 
गिरोहों का तो कुछ कहना ही नहीं। उनमें कुछ ढीले-ढाले है और कुछ भाईचारे 
से बधे है। परतु जब यह कथन आगे बढ़ता है और कहा जाता है कि भारत 
की जातिया यूरोपीय और अमरीकी समुदायों से भिन्न नहीं हैं, त्तो यह बकवास 
है। देखने में यूरोप के ये वर्ग और समुदाय भारत की जाति प्रथा के समान लगते 
हैं | कितु मौलिक रूप से दोनो में जमीन आसमान का फर्क है। पहचान का प्रमुख 
लक्षण बहिष्कार और छाट कर अलग कर देना है, जो जातिवादी भारत की जीवन 
शैली है। यह दैनिक क्रिया ही नहीं, बल्कि आस्था है, जो यूरोप और अमरीका 
में दुर्लभ है। 

भारत की सामाजिक व्यवस्था पर विचार करने से ज्ञात होता है कि यहां की 
सामाजिक व्यवस्था यूरोप और अमरीका की व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। यूरोप 
और अमरीका में संविधान का निर्माण करते समय सामाजिक व्यवस्था और उसकी 
परिस्थितियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी । परंतु भारत में संविधान 
का निर्माण करते समय जाति और अस्पृश्यता की समस्या की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । मुझे यह स्पष्ट करना है कि यूरोप में ऐसी आवश्यकता क्यों नहीं 
पड़ी? कैवल भारत में ही क्यों जरूरी है? जो समाज समुदायों में बटा रहता है, 
उसके लिए केवल यही खतरा है कि उसमें प्रत्येक समुदाय केवल अपनी उन्नति 
की फिक्र करता है और ग्रुप अपने हितों को देखता है | संवैधानिक सुरक्षा की 
तब आवश्यकता पड़ती है जब कोई वर्ग शरारतन दूसरे के विरुद्ध काम करता 
है। गैरराजनीतिक हथकंड़ों के खिलाफ संवैधानिक संरक्षणों की आवश्यकता नडी 
पडती | परंतु यदि हानि पहुंचाने वाले गैर-राजनीतिक साघन नहीं हैं, तब संवैधानिक 
सरक्षणों का अवश्य प्रावधान होना चाहिए । 

यूरोप में भी अपने हितसाधन के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की घटनाएं 
होती हैं। परंतु इसमें अतर यह है कि वहां विभिन्न समूहों में अलगाव का चलन 
नहीं है जिससे उनमें आपसी बातचीत की गुंजाइश होती है। परिणाम यह निकलता 
है कि वह समुदाय अपने हितों की रक्षा के लिए अपने प्रयत्न बढ़ा सकता है। 
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यूरोप के समुदायों मे यह बीज तत्व भिन्न है, जो ऐसे समाज का स्वरूप है, 
जो लक्ष्यौ में विचारशीलता, सहिष्णुता और एकता पर आधारित हैं। परंतु भारत 
मे स्थिति बिल्कुल भिन्न है। यहा पर जातपात ही विभेद और पृथकता की जननी 
है। इससे विभिन्न जातियों में परस्पर संवादहीनता है। विभिन्न जातिया या जाति 
समूह खुदगर्ज हैं और अन्य उनकी आंख की किरकिरी के समान है। वे सदा 
अपने को परम पवित्र मानती हैं। इसलिए सहभोज दुर्लभ है | उनमे भावात्मक या 
बौद्धिक प्रेरणा नहीं होती। सहयोग भी होता है, तो रूढ़िगत ही रहता है। उनकी 
प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए आपाधापी के इस माहौल में 
निरुत्साहित जातियों की रक्षा के लिए संवैधानिक संरक्षण नितात आवश्यक है। 


हमारे यहा जात पांत की अपनी अलग ही विशिष्ट प्रवृत्ति है। यही कारण 
हे कि भारतीय संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि इस प्रवृत्ति से 
निपटा जा सके। समुदाय तो प्रत्येक समाज में होते हैं, परंतु उनमें समानता 
चाहिए । अन्य स्थानों पर इन समुदायों के परस्पर संबंध वैसे नहीं हैं। किसी समाज 
में ऐसे समुदाय हो सकते हैं, जो सामाजिकता के प्रति उदासीन हां, परंतु उनमें 
कुछ समाज विरोधी भी हो सकते हैं। जहां वे सामाजिक उदासीनत्ता रखते हैं 
वहां संविधान बनाते समय उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिकता 
हीन समुदाय से कोई भय नहीं होता। परतु जहां एक दूसरे के प्रति सामाजिक 
विरोधी भावनाएं पनप गई हों, जो समरूपता की शत्रु हों वहां संविधान रचना कै 
समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए और जो वर्ग समाज विरोधी तत्वों 
का शिकार हो उसे समुचित संरक्षण दिया जाना चाहिए। हिंदू समाज अस्पृश्यों 
के प्रति कितना समाज विरोधी है, इसके लिए कुछ उदाहरण पर्याप्त हैं। उदाहरण 
के लिए हिदू अस्पृश्यों को कुएं से पानी नहीं भरने देते। हिंदू अस्पृश्यों को बस 
मे सफर नहीं करने देते | अपने साथ हिंदू अस्पृश्यों को रेलवे में एक डिब्बे में 
सफर नहीं करने देते। हिंदू अस्पृश्यों कौ स्कूलों में प्रवेश नहीँ करने देते। हिंदू 
अस्पृश्यौ को गहने जेवर नही पहनने देते। हिंदू अस्पृश्यों को अपने घरों की छते 
खपरैल से नहीं बनाने देते । हिंदू अस्पृश्यों को जमीन के मालिक के रूप में देखना 
बरदाश्त नहीं करते। हिंदू. अस्पृश्यों को जानवर नहीं पालने देते। हिंदू यह नहीं 
बरदाश्त करते कि अस्पृश्य उनके सामने चारपाई पर बैठा रहे। हिंदुऑं में यह 
मुट्ठी भर लोगों का ही दर्प नहीं है, वरन्‌ अस्पृश्यों के प्रति हिंदू जाति की समाज 
विरोधी भावनाओं के उद्गम हँ | 


मामले को आगे बढ़ाना अनावश्यक होगा। यही कहना काफी है कि हिंदुओं 
का शास्त्र गप्पों से भरा हुआ है। यदि इसका प्रयोग अस्पृश्यो के संवैधानिक 


1. विस्तृत जानकारी के लिए मेरी पुस्तक देखे “व्हाट द हिंदूज हैव डन टू अस' 
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संरक्षणों की मांग का विरोध करने का आधार बनाया जाता है, तो यह कुतकों 
का शर्मनाक नमूना है। 


y 


एक और तर्क पेश किया जाता है जिसका आधार यह है कि अस्पृश्यता तो कुछ 
दिनों की मेहमान है। यह शाश्‍वत सत्य है कि सभी वस्तुएं मिटने वाली हैं, इसलिए 
उनके प्रति संरक्षणों की जरूरत नहीं है। जीवन में कोई भीं वस्तु स्थायी नहीं। 
इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि -जब तक यह स्थिति नहीं आती, तब 
तक तो इंतजाम किया जाए। समाज-वृक्ष की डाल-डाल, पात-पात पर अस्पृश्यता 
विद्यमान है। हम सभी को आशा करनी चाहिए कि अस्पृश्यता से मुक्ति मिले, परतु 
हमें उन लोगों के छलावे से सावधान रहना है, जो असाध्य आशावादी होने का 
दम भरते हैं। आशावादियों द्वारा मायूसों की हिम्मत बढ़ाना अच्छी बात है, पर 
सब्जबाग में कुछ सच्चाई तो हो। 


यह तर्क कोई तर्क नहीं है। परंतु कुछ लोग इस ओर आकर्षित हो सकते 
हैं। इसलिए मैं उसकी पोल खोलना चाहता हुं कि ऐसा तक कितना धोथा, है। 
जो लोग इस प्रकार के तर्क देते हैं वे अस्पृश्यता की छुईमुई और दूसरे उसकी 
मानसिक घारणा के सामाजिक पक्ष में विभेद करत्तै नहीं प्रतीत होते। छपरोक्त दोनों 
प्रकार की अस्पृश्यता में काफी अंतर है। ऐसा हो सकता है कि अस्पृश्यता को 
लेकर छुई-मुई धारणा की नगरों में धीरे-धीरे मिट रही हो, यद्यपि इसमें संदेह 
है कि इतनी अधिक तैजी से अस्पृश्यता मिट रही है। परतु मुझे विशवास है कि 
अस्पृश्यता जैसी कि हिंदुओं की प्रवृत्ति है, अस्पृश्यों से मेदमाव करना - अस्पृश्यता 
नगरों अथवा गांवों में कल्पनातीत समय में नहीं मिट पाएगी। अस्पृश्यता ही कैवल 
भेदभावमूलक प्रवृत्ति के तौर पर नहीं मिट पाएगी, वरन्‌ अस्पृश्यता "मुझे मत छुओ" 
की धारणा निश्चित समय में उन गांवों में समाप्त नहीं होगी, जहां हिंदू बड़ी संख्या 
में रहते हैं और जो अस्पृश्यता को कायम रखने में विशवास करते हैं। जिस मनुष्य 
के मस्तिष्क में दो हजार वरषा से. जो भावना घर कर गई है, उसे विपरीत दिशा 
मैं नही मोडा जा सकता | 


मुझे अच्छी तरह से पता है कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसे दिग्गज हैं जिनका 
कहना है कि हिंदू घर्म बहुत ही लचीला है, यह प्रत्येक बाहूय तत्व के साथ तालमेल 
बिठा सकता है और उसे अपने में आत्मसात कर लेता है। मैं नहीं समझता कि 
धर्म की ऐसी क्षमता को कोई गुण मान कर उस पर गर्व करेगा। मैं ऐसी बचकाना 
बातों को महत्व नहीं देता कि कोई गोबर खाकर उसे पचा ले। परंतु वह अलग 
बात है। यह बिल्कुल सत्य है कि हिंदू घर्म अपने आप में कई बातें आत्मसात 
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कर सकता है | इसके आत्मसात करने का सबसे अच्छा उदाहरण है, साहित्यिक 
कृति "अल्लाहुपनिषद* जिसे अकबर के शासन-काल के ब्राह्मणों ने अकबर के दीन 
इलाही (दीनइलाही) को हवा देने के लिए तैयार किया था और उसे हिन्दू घर्म 
के सप्तम दर्शन की मान्यता दी थी। यह सत्य है कि हिंदू घर्म अपने में बहुत 
सी बाते आत्मसात कर सकता है। गोमांस भक्षण करने वालों (हिंदू घर्म) ने बौद्ध 
धर्म के अहिंसावादी सिद्धांत को अपने में आत्मसात कर लिया और पूर्ण शाकाहारी 
घर्म बन गया। यही हिन्दू घर्म आदिकाल में ब्राह्मण धर्म कै नाम से जाना जाता 
था। परंतु हिंदू धर्म एक बात जो कभी नहीं कर सका वह यह है कि वह अस्पृश्यों 
को आत्मसात नहीं कर सका अथवा अस्पृश्यता की खाई को नहीं पाट सका | 
श्री गांधी से पहले बहुत से सुघारक हुए, जिन्होंने अस्पृश्यता को मिटाने के प्रयत्न 
किए। परतु समी सुधारक ढाक के तीन पात ही साबित हुए। मेरे विचार से उनकी 
असफलता का कारण बहुत मामूली था। हिंदुओं को अस्पृश्यों से कोई डरने की 
बात नहीं थी और अस्पृश्यता निवारण से उन हिंदुओं को कोई लाम नहीं होने 
वाला था। हिदुऔ ने अल्लाहुपनिषद लिखा, क्योंकि अकबर द्वारा नए धर्म की 
स्थापना से अकबर की सहायता का लालच था। उन्हें सब कुछ मिल सकता था, 
'अल्लाहुपनिषद" के लेखक ने सम्राट को प्रसन्न कर धनराशि प्राप्त की और नए 
घर्म दीनेइलाही की स्थापना में सम्राट की सहायता की, जिससे पहले की अपेक्षा 
इस्लाम द्वारा हिंदुओं के उत्पीडन और दमन में कमी हुई। ये बातें अस्पृश्यों के 
जिए तो गूलर का फूल ही थीं कि हिंदू अस्पृश्यता अमिशाप को मिदं दें। 


अस्पृश्योँ को हिंदू समाज में मिलाने के विषय में हिंदुओं को न तो कोई डर 
था और न ही कोई लाम होने वाला था। वास्तव में उन्हें तो अस्पृश्यता समाप्त 
करने पर काफी हानी उठानी पड़ती। अस्पृश्यता की व्यवस्था हिंदुओं के लिए सोने 
की चिड़िया के समान थी। हिंदुओं की 24 करोड़ आबादी में से 6 करोड़ अस्पृश्य 
उनके नौकर चाकर की तरह उनकी सेवा करें, जिससे हिंदू व्यर्थ का आडम्बर 
और दिखावे के रूप में शिष्टाचार करके अपने को गर्व के साथ मालिक की उस 
श्रेणी में ला सकें। ऐसा तब तक नहीं हो सकता था जब तक उनके अधीन कमजोर 
लोग न हों। चौबीस करोड़ हिंदुओं में 6 करोड़ अस्पृश्यों से बेगार कराई जाती 
है, क्योंकि उनको अपनी निर्घनता और बेबसी के कारण विवश होकर थोड़े से 
पारिश्रमिक पर बेगार करनी पड़ती है और कभी-कभी तो उन्हें कुछ नहीं मिलत्ता। 
इन 24 करोड़ हिंदुओं में 6 करोड़ अस्पृश्य अधिकतर मंगियों और झाडू लगाने 
वालों के रूप में हिंदुओं के घरों की सफाई का काम करते हैं, क्योकि हिंदू 
धर्मानुसार उस्त गंदे काम को नहीं कर सकते। यह कार्य केवल हिंदुओं के लिए 
गैर-हिंदुओं को करना होता है और वे गैर-हिंदू दूसरे नहीं, अस्पृश्य ही हो सकते 
Ë l| 24 करोड़ हिंदुओं में 6 करोड़ अस्पृश्यों को नीच कामों तक ही सीमित रखा 
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जाता हैं और उच्च श्रेणी के कार्यों तक पहुंचने से उन्हें रोका जाता है, क्योंकि 
उच्च श्रेणी के कार्य हिंदुओं के लिए सुरक्षित हैं। 24 करोड़ की जनसंख्या में 
6 करोड़ अस्पृश्यों को गंदे स्थानों में रहने के लिए विवश किया जाता है। मानवता 
के इस अवमूल्यन में अस्पृश्य पहले जलता है और हिंदू बाद में। 


कुछ लोगों का विश्‍वास है कि अस्पृश्यता धार्मिक व्यवस्था है। यह सच है, 
'परंतु केवल यह मान लेना कि यह केवल घार्मिक व्यवस्था है मूल होगी। अस्पृश्यता 
धार्मिक व्यवस्था से कही बढ़ कर है | अस्पृश्यता आर्थिक व्यवस्था भी है, जो गुलामी 
से बदतर है। गुलामी में किसी हद तक मालिक गुलाम के भरण-पोषण की त्तो 
जिम्मेदारी लेत्ता है, उरो खाना-कपड़े देता है, रहने के लिए घर देता है और 
उसे अच्छी हालत गें रखता है, जिससे गुलाम का बाजारू मूल्य कम हो अर्थात्‌ 
गुलाम ऐसे मालिक की गुलामी करने के लिए आसानी से मिल सके। परतु 
अस्पृश्यता की व्यवस्था में हिंदू अस्पृश्यों के भरण-पोषण अर्थात्‌ उनके खाने-कपड़े 
की जिम्मेदारी नही लेता। आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि जिससे अस्पृश्यों का बेरोक- 
टोक शोषण होता है। अस्पृश्यता अमिट आर्थिक शोषण का साधन भी है। यही 
कारण है कि इसकी मर्त्सना निष्पक्ष प्रशासकीय मशीनरी मी नहीं करती है, जो 
इस पर प्रतिबंध लगाए। क्योंकि ऐसी सार्वजनिक विचार की कोई सस्था नहीं 
जिससे अपील की जा सके, क्योंकि धारणाएं ऐसी हैं कि वहां घर भी उन हिंदुओं 
कै विचारक शोषक वर्ग से संबंधित हैं, जिसके फलस्वरूप वे ऐसे शोषण के पक्षघर 
होते हैं। पुलिस अथवा न्यायपालिका का उन पर कोई प्रमाव नहीं, कॅयोंकि वे समी 
हिंदुओं का ही खून होते हैं और शोषकों के पक्षपाती होते हैं। 


ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग जो विशवास करते है कि अस्पृश्यता मिटने 
ही वाली है, वे हिंदुओं को मिलने वाले आर्थिक लाभ पर ध्यान नहीं देते। अस्पृश्यता 
से छुटकारा पाने के लिए अस्पृश्य कूछ नहीं कर सकते । इसमें अस्पृश्यों का कोई 
दोष नहीं है | अस्पृश्यता हिंदुओं की मनोवृत्ति है। अस्पृश्यत्ता निवारण के लिए हिंदुओं 
को अपने में परिवर्तन लाना होगा। क्या वे परिवर्तन लाएंगे? 


क्या हिंदुओं का कोई जमीर है? क्या उनमें उचितत-अनुचित के निर्धारण के 
लिए आवश्यक नीर-क्षीर विवेक है? क्या कभी हिंदुओं ने नैतिक बुराइयों के विरूद्ध 
क्रोध व्यक्त किया है? क्या हिंदू अस्पृश्यता को नैतिक दुराचार मान कर परिवर्तन 
लाने की घृष्टता करेगा? यदि यही मान लिया जाए कि हिंदू इतना जागरूक है 
कि वह सोच सके कि वह मगवान को क्या जवाब देगा, तो क्या वह अस्पृश्यता 
से होने वाले आर्शिक और सामाजिक लाम को छोड्ने के लिए तैयार है? इतिहास 
ऐसे निष्कर्षो को न्यायोचित नहीं दहरायेगा कि हिंदू समाज के पास विवेक है अथवा 
उसमें ऐसा नैतिक रोष है कि अस्पृश्यता जैसे दुराचार की जड़ खोदने के लिए 
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जेहाद का आइवान करे। इतिहास साक्षी है कि जहा नैतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र 
का टकराव होता है, वहा अर्थशास्त्र की विजय होती है। यह कभी नहीं देखा 
गया कि निजी स्वार्थ वाले लोगों ने अपना स्वार्थ स्वत: ही त्याग दिया हो। उन 
पर दबाव डालने वाली शक्ति पैदा करने की क्षमता अस्पृश्यों में नहीं है। वे गरीब 
हैं और असंगठितं हैं। यदि वे अपना सर उठाते हैं, तो कुचल दिए जाते हैं। 


ऐसी व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि स्वराज्य से हिंदू अधिक दबंग बनेंगे 
और अस्पृश्य अधिक निस्सहाय और यह संभव है कि उनसे हिंदुओं को, जो आर्थिक 
लाभ मिलत्ता है, स्वराज्य से अस्पृश्यता समाप्त होने के बजाए और बढ़ेगी । यह 
कहना कि अस्पृश्यता समाप्त हो रही है, प्रकट रूप में एक खुशफहमी है और 
इसके पीछे हे सफेद झूठ। अगर यह आपराधिक नहीं भी हो तो घोर मूर्खता की 
बात अवश्य होगी यदि अस्पृश्यता की समस्या को अस्थाई समस्या कह कर अस्पृश्यों 
के संवैधानिक सरक्षणों की जड़ काट दी जाए और अनिश्चित काल के लिए इस 
प्रकार के वास्तविक तथ्यों की तरफ से आंख मूंद ली जाए। 
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अध्याय : 9 
विदेशियों से आग्रह 
निर्दयी को दास बनाने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए 


दुनिया जानती है कि कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर सभी विदेशी, जो मारत 
के राजनीतिक मामलों में रुचि लेते हैं, कांग्रेस के पक्षधर हैं। यह उलझन की 
बात है, जिससे देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए - जैसे मुस्लिम लीग 
जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, जस्टिस पार्टी, जिसमें 
अब कोई जान नहीं है, जिसे गैर-ब्राह्मण दल के नाम से भी जाना जाता है 
और भारतीय परिगणित जाति संघ, जो अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करने का दावा 
करती है - स्वभावत: पहले से ही परेशानी पैदा हो गई है और ये सभी पार्टियां 
विदेशियों से समर्थन की अपील करती हैं, परंतु विदेशी उनकी अपील सहानुभूति 
के तौर पर भी सुनने को तैयार नहीं है। विदेशी लोग कांग्रेस का समर्थन क्यों 
करते हैं और अन्य पार्टियों का क्यों नही? विदेशियों ने अपने इस व्यवहार के 
दो कारण गिनाए हैं। काग्रेस को समर्थन देने का एक कारण वे यह बताते है 
कि उनके विचार में मारतीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कैवल 
कांग्रेस है और वही संस्था भारत के नाम पर बोल रही है यहां तक किं अस्पृश्यों 
के संदर्भ में भी। कया उनकी सोच सही है? 


पहला कारण है भारतीय प्रेस द्वारा इस विचार का प्रचार किया जाता है। 
भारत में प्रेस कांग्रेस को वही सहयोग देती है जैसे किसी अपराधी को कोई. 
सहयोग दै। प्रेस इस सिद्धांत में विश्‍वास रखती है कि काग्रेस कभी गलती नहीं 
कर सकती | प्रेस किसी ऐसी सूचना को छापनां गवारा नहीं करती, जो कांग्रेस 
की प्रतिष्ठा तथा उसकी विचारधारा के विरूद्ध हो। केवल प्रेस के ही कारण कांग्रेस 
यह शोर मचाती रहती है कि कांग्रेस ही सबका प्रतिनिधित्व करती है। इसे अबाध 
रूप से विज्ञापित किया गया है कि इसी के फलस्वरूप इंगलैड और अमरीका 
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के लोग केवल कांग्रेस को ही सबका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के रूप मे 
जानते हैं। 

दूसरी परिस्थिति यह है कि भारत के बाहर के लोग विश्वास करते हैं कि 
कांग्रेस हीं एकमात्र संस्था है, जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है, यहां तक कि 
अस्पृश्यों का भी। इसका कारण यह कि अस्पृश्यों के पास अपना कोई साधन 
नहीं है, जिससे वे कांग्रेस के मुकाबले में अपना दावा जता सकें। अस्पृश्यों की 
इस कमजोरी के और भी कई कारण हैं। उनके पास प्रेस नहीं है और कांग्रेस 
का प्रेस उनके लिए बंद है। उसने अस्पृश्यों का रत्ती भर भी प्रचार न करने 
को कसम खा रखी है | अस्पृश्य अपना प्रेस स्थापित नही कर सकते | यह स्पष्ट 
है कि कोई भी समाचारपत्र बिना विज्ञापन राशि कै नही चल सकता । विज्ञापन 
राशि केवल व्यावसायिक विज्ञापनों से आती है। चाहे छोटे व्यवसाय हों या बड़े 
वे समी काग्रेस से जुड़े है और गैर-काग्रेसी सस्था का पक्ष नहीं ले सकते । मारत 
के एसोसिएटेड प्रेस का स्टाफ, जो भारत की समाचार एजेंसी है, पूर्णतया मद्रासी 
ब्राह्मणों से भरा पड़ा है। वास्तव मे भारत का सपूर्ण प्रेस उन्ही की मुट्ठी में है 
और वह पूर्णतया काग्रेस की पिट्वू है, जो काग्रेंस कै विरूद्ध किसी समाचार को 
नहीं छाप सकती। यही कारण है जो अस्पृश्यों की पहुंच कें बाहर है | परतु किसी 
हद तक स्वयं अस्पृ्यों में प्रचार करने की प्रवृत्ति का न होना भी एक कारण 
है। प्रचार करने की प्रवृत्ति का न होना, उनकी देशमक्ति के कारण भी है कि 
कहीं ऐसा न हो कि कोई बात ऐसी हो जाए, जिससे देश की प्रतिष्ठा पर बाहर 
आंच आए। भारत की राजनीति के दो भिन्न-भिन्न पहलू हैं जिनका विदेशी राजनीति 
और सवैधानिक राजनीति के रूप मे भेद किया जा सकता है। मारत की विदेशी 
राजनीति ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को आजादी प्राप्त करने के संबंध में है, जबकि 
संवैधानिक राजनीति आजाद भारत के लिए भावी संविधान से संबधित है। दोनों 
वास्तव मे एक दूसरे से भिन्न हैं। परंतु अस्पृश्यों को डर हैं कि भारतीय राजनीति 
के दो पहलू हैं, जो अलग-अलग किए जा सकते हैं। कांग्रेसी लोग अस्पृश्यों 
के देश प्रेम के सिद्धांत को नहीं मानेंगे और वे कांग्रेसी प्रचार पंर चुप्पी साधे 
हुए हैं। वास्तविक बात यह है कि अपने मामले में मुखर न होने और कांग्रेस 
की खुलीं चुनौती की उपेक्षा करने के कारण ही लोगों को भ्रम होने लगा कि 
कांग्रेस ही सबका प्रतिनिधित्व करती है, यहा तक कि अस्पृश्यों का भी। 


यद्यपि यह स्थिति खेदपूर्ण है तथापि यदि विदेशी प्रचार से प्रभावित हो जाते 
हैं तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व 
के दावे की परीक्षा नहीं हुई थी। परंतु 1937 के चुनावों में कांग्रेस की परीक्षा 
हुई। उससे चुनाव के जो परिणाम सामने आए, कांग्रेस कों जो भी विजय मिली 
वह प्रचार के बल पर मिली और उसका सबका प्रतिनिधित्व करने का दावा झूठा 





विदेशियों से आग्रह ` 211 


साबित हुआ। उस चुनाव से क्‍या परिणाम सामने आए वह इस पुस्तक के छठे 
अध्याय में दर्शाया जा चुका है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विदेशियों के समक्ष 
जब तथ्य पेश होते है, तो कांग्रेस द्वारा सबका प्रतिनिधित्व करने का प्रचार यहां 
तक कि अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करने का प्रचार झूठा साबित होता है और स्पष्ट 
हो जाता है कि काग्रेस कें अतिरिक्त दूसरी पार्टिया मुख्यतया अस्पृश्य भारत की 
राजनीतिक समस्या पर कुछ भिन्न मत रखती हैं। 


दूसरां कारण विदेशियों का काग्रेस को समर्थन देने का यहं है कि उनका 
विशवास है कि काग्रेस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही है। वे देखते हैं 
कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन करके, विदेशी सरकार द्वारा बनाए कानून 
का उल्लघन करके, करों का भुगतान रूकवा कंर, अदालतों में गिरफ्तारी देकर, 
सरकार से असहयोग करने का प्रचार करके, कार्यालयों का बहिष्कार करके तथा 
देश की आजादी के लिए आत्म-बलिदान एव त्याग का प्रचार करके ब्रिटिश 
सरकार से लड़ने मे जुटी है। विदेशियो की निगाह में कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य 
पार्टियां नगण्य हैँ। इन सबसे विदेशी यह नतीजा निकालते हैं कि जब काग्रेस 
स्वतत्रता प्रेमी के रूप में दंश की आजादी कं लिए लड़ाई लड़ रही छै तौ फिर 
स्वतंत्रता संग्राम में दूसरी पार्टियों ने कांग्रेस का साथ क्यो नहीं दिया? यहा मैं 
इस प्रश्न के दूसरे पहलू पर स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस किस आजादी 
के लिए लड़ रही है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आजादी की लड़ाई 
मे दूसरी पर्टियो ने काग्रेस का साथ क्यो नही दिया? यहा मै इस प्रश्‍न के दूसरे 
पहलू पर स्थिति स्पष्ट करना चाहूगा कि काग्रेस किसकी आजादी के लिए लड़ाई 
लड़ रही है? 


lI 


कांग्रेस के स्वाधीनता सग्राम का पक्ष लेते हुए विदेशी इस बात में मेद नही करते 
कि देश की आजादी की लडाई किसके लिए लड़ी जा रही है - देश की आजादी 
के लिए या देश के सभी निवासियों की आजादी के लिए। यह भेद न समझने 
के कारण विदेशी गुमराह हो गए हैं। क्योंकि समाज, राष्ट्र और देश अमूर्त हैं। 
यह बताने की आवश्यकत्ता नहीं कि राष्ट्र यद्यपि एक शब्द है परन्तु वहं कई वर्गो 
को समेटता है। दर्शन शास्त्र के अनुसार 'राष्ट्र' यद्यपि एक शब्द है, पर अर्थ 
बहुवर्गीय है। दर्शन शारत्र कै अनुसार 'राष्ट्र' को एक इकाई कहा जा सकता 
है, परंतु समाज शास्त्र के अनुसार यह कड वर्गो वाला समूह होता है और आजादी 
यदि वास्तविक रूप मे आती है तो बह राष्ट्र मे समाहित सभी वर्गो के लिए होनी 
चाहिए मुख्यतया उन लोगों के लिएं जो दासता का जीवन बिता रहे है। इसके 
फलस्वरूप केवल इस तथ्य सै सतुष्ट हो जाना मूर्खता होगी कि काग्रेस भारत 
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की आजादी की लड़ाई लड़ रही है और निम्न स्तर के लोगों की आजादी के 
लिए भी लड़ रहीं है। 

यह प्रश्न कि आजादी की लड़ाई लड़ी जा रहीं है, कोई महत्व नहीं रखता | 
महत्व इस प्रश्‍न का है कि कांग्रेस किसके लिए आजादी की लड़ाई लड़ रही 
है। यह युक्तिसंगत और आवश्यक परीक्षा है और बिना तथ्य का पता लगाए किसी 
स्वतत्रता प्रेमी के लिए आख मूद कर कांग्रेस का समर्थन देना बड़ी भूल होगी। 
परतु वे विदेशी, जो काग्रेस का ही पक्ष लेते हैं, ऐसे प्रश्न उठाने की चिंता नहीं 
करते.। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्‍न पर विदेशी उदासीन क्यों हो जाते हैं? जहां तक मैं 
इसे समझ सकता हूं, इस उदासीनता का कारण पश्चिम में प्रचलित स्वायत्त शासन 
और प्रजातंत्र के बारे में विद्यमान गलतत धारणाओं में पाया जात्ता है और उसी 
से भारत की राजनीति में रुचि रखने वाले विदेशी प्रभावित हैं। 


राजनीतिक क्षेत्र में पश्चिमी विचारकौं द्वारा सिद्धात प्रतिपादित किए गए हैं 
कि स्चायत्शासी सरकार के लिए सवैधानिक नैतिकता का होना आवश्यक है जिसे 
ग्रोट' के अनुसार : "किसी संवैधानिक स्वरूप का सर्वोच्च सम्मान इसी बात में 
है कि उसके अधीन कार्यरत कार्यपालकों से आज्ञापालन कराया जाए, यद्यपि उनको 
एक निश्चित वैधानिक संयम के अंतर्गत स्पष्ट बोलने की छूट दी जा सकती है 
तथापि उनके सर्वजनिक कृत्यो के लिए जन-मावनाओं पर संपूर्ण विश्वास के साथ 
उन्हे जम कर फटकार भी लगाई जाए तथा पार्टी कार्यो में कड़वाहट को स्वीकार 
किया जाए, तभी संबैधानिक स्वरूप निर्दोषं कहा जा सकता है। वह विरोधियों 
की दृष्टि मे और भी अधिक पवित्र होगा।' यदि जनसाधारण में ऐसी आदतें 
विद्यमान है, तब पाश्चात्य राजनीतिक विचारको के अनुसार स्वायत्त-शासन एक 
वास्तविकता हो सकता है और उसके आगे और कुछ कंहने की आवश्यकता नहीं । 
इसी प्रकार पश्चिमी विचारक प्रजातत्र के विषय मे विश्‍वास करते हैं कि आदर्श 
प्रजाततत्र के लिए क्या आवशयक है। जैसा कि जनता का शासन एक वास्तविकता 
हो सकता है और उसके आगे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार 
पश्चिमी विचारको को प्रजातत्र के विषय मे विशवास है कि आदर्श प्रजातन्र में 
वयस्क मताधिकार की व्यवस्था हो और दूसरे उपाय भी सुझाए गए है, जैसे कि 
प्रतिनिधियों को वापस बुला लेने का अधिकार, जनमतसंग्रह और अल्पकालिक 
ससद। कुछ देशी में वयस्क मताधिकार से अधिक कुछ करना आवश्यक नहीं 
समझा गया। 

मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि ये दोनों धारणाए मिथ्या और भ्रामक 
है | यदि प्रजातंत्र और रवराज्य सभी देशों में असफल रहे है. तो इसका सबसे 


i | 1. मट हिस्ट्री आफ ग्रीस. ख आफ ग्रीस. खंड १, पैज सख्या ३47 
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बड़ा कारण इन गलत धारणाओं का होना है। सवैधानिक नैतिकता के सस्कार 
सवैधानिक ढंग की सरकार को कायम रखने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, 
परंतु संवैधानिक ढंग की सरकार कायम रखना पैसा ही नहीं है, जैसा कि जनता 
की स्वराज्य सरकार | इसी प्रकार यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि वयस्क 
मताधिकार कं आघार पर ताकिंक विचार से एक सम्राट की सरकार के मुकाबले 
में भेद रखते हुए जनता की सरकार बन सकती है | परंतु उसे जनता द्वारा सरकार 
और जनता- के लिए सरकार के विचार से प्रजातांत्रिक सरकार लाने वाली पद्धति 
नहीं कहा जा सकता। 


प्रजातंत्र और स्वराज्य की राजनीति के संबंध में पश्चिमी विचारकों के ये 
विचार बहुत से कारणों से त्रुटिपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि वे निर्विवाद 
तथ्याँ पर नहीं विचार करते कि प्रत्येक देश में ऐतिहासिक परिस्थितियों के बल 
पर एक शासक वर्ग उत्पन्न होता और बढ़ता है, जिसे शासन करने के लिए नियुक्त 
किया जाता है, जो शासन करता है, और जिसके लिए वयस्क मताधिकार और 
संवैधानिक नैतिकता की शीमाए नहीं होती। वे उसे अपार शक्ति और अधिकार 
प्राप्त करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि इस वास्तविक कारण से शासित वर्ग 
अपना स्वाभाविक नेता मान कर उन्हे इच्छा रो चुन लेते हैं। दूसरी बात यह है 
कि वे इतना नहीं समझ पाते कि शासक वर्ग प्रजाततत्र और स्वराज्य विरोधी होता 
है और जहां शासक वर्ग शासन पर कब्जा जमाए रखता है, यह कहना गलत 
नहीं होगा कि वहा प्रजातंत्र और स्वराज्य विद्यमान है जब तक कि प्रजातंत्र 
वेक न हों। तीसरी बात यह है कि वे यह नहीं जानते कि केवल वयस्क 
मताधिकार पर आधारित संविधान के होने से ही वास्तव में स्वराज्य और प्रजातंत्र 
नही होता बल्कि उसमें वास्तविकता तब आती है जब शासक वर्ग से शासन करने 
की शक्ति भी छीन लीं जाये। चौथे, वे उस तथ्य की उपेक्षा करते हुए प्रतीत 
होते है कि कछ देशों में शासित्त वर्ग शासको को मत्ताधिकार के बल पर सत्ताच्युत 
करने में सफल हो सकता है, परतु कुछ अन्य देशों में हुए मताधिकार द्वारा अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति के अतिरिक्ति अन्य सरक्षणो की भी आवश्यकता है। आतिम बात 
यह हैं कि वे उस तथ्य की और नही ध्याने देते कि यदि शासक वर्ग अरितित्त्व 
में है तो प्रजातन्र और स्वराज्य की किसी योजना पर विचार करते हुए महत्वपूर्ण 
बात शासक वर्ग के सामाजिक दृष्टिकोण और उसकी सामाजिक विचारधारा है 
क्योंकि जब तक शासक वर्ग के पास शासन करने की शवित्त अपने पास रखने 
की क्षमता है तब तक शासक वर्ग की सामाजिक विचारधारा और उसके 
जीवन-दर्शन पर ही दास वर्ग की स्वतंत्रता और कल्याण निर्भर करता हैं। 






N l 


जब शासक वर्ग मौलिक तथा निर्णायक स्थिति गे होता हे. तो उसका प्रजातंत्र 
से टकराव होला है। तब स्वराज्य और लोकतंत्र के हागियो को जसकी रक्षा हेतु 
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स्वय आगे आना होत्रा है। इस निष्कर्ष पर पइूचने से पूर्व इस बात की उपेक्षा. 
घातक होगी कि एक स्वतंत्र देश में क्‍या स्वतंत्रता केबल शासक वर्ग के लिए 
ही है अथवा सबके लिए। इसलिए मेरे विचार से कांग्रेस का पक्ष लेने वाले 
विदैशियों सें पूछा जा सकता है कि क्या कांग्रेस आजादी के लिए लड़ाई लड़ 
नही रही है? यह प्रश्‍न पूछने के बजाए उन्हें पूछना चाहिए कि "कांग्रेस किसके 
लिए आजादी की लड़ाई लड़ रही है? क्या वह शासक वर्ग की लड़ाई लड़ रही 
हे अथवा भारत के लोगों की आजादी की लड़ाई लड़ रही है। यदि इसके देशों 
को यह ज्ञात हो कि काग्रेस शासक वर्ग की आजादी के लिए लड़ रही है तो 
उसे काग्रेसियो से पूछना चाहिए कि क्या भारत में शासक वर्ग शासन करने योग्य 
हे। यथह कम से कम ऐसी बात है जिस पर विचारं करने के बाद ही कांग्रेस 
का. पक्ष लेना चाहिए। 

क्या इस प्रश्‍नो का उत्तर काग्रेस के पास है? मै नहीं जानता | लेकिन मेरै 
विचार से मैं उन प्रश्नों का जो उत्तर दे सकता हूं वही सही उत्तर ÈI 


HI 


आरंभ में, हमें यह जान लेना चाहिए कि भारत में शासक वर्ग कौन है? भारत 
में शासक वर्ग मुख्यतया ब्राह्मण हैं। यह आश्चर्य की बात है कि आज के ब्राह्मण 
इस कथन का खंडन करते हैं कि वे शासक वर्ग से संबंधित हैं, यद्यपि वे किसी 
समय अपने को भूदेव कहते थे | क्या इसका कारण यह है कि वे अब यह महसूस 
करने लगे हैं कि उन्होंने मानवता के इस पावन नियम द्वारा कि अपने वर्ग के 
ही नही वरन सभी वर्गों के हितों की रक्षा करनी चाहिए प्रत्येक समुदाय के प्रबुग 
वर्गो मे किये गये विश्वास को तौडने का अपराघ किया हैं और इसलिए वे दुनियां 
को मुह दिखाने लायक नही है अथवा क्या यह उनका विनम्न भाव है? अब यह 
देखा जाए कि इसमें से सच क्या है? 

ब्राह्मण ही शासक वर्ग है, इस पर प्रश्‍शनवाचक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता । 
दो प्रकार से इसकी परीक्षा की जा सकत्ती है। प्रथम परीक्षा लोगों की भावना 
की और दूसरी प्रशासन पर नियत्रण रखने की। मुझे विशवास है इन दो से अच्छा 
और कोई परीक्षण नही हो सकत्ता। जहा तक पहले परीक्षण की बात है, उसमें 
कोई संदेह नहीं किया जा सकता। जनसाधारण की भावना के अनुसार ब्राह्मण 
पवित्र है। प्राचीन काल मे ब्राह्मण चाहे कितना जघन्य अपराध कर दे, उसे मृत्यु 
दड़ नही दिया जा सकता था। उसे पवित्र मनुष्य मान कर ही समी प्रकार की 
सुविधाए प्राप्त थी। दास वर्ग ही सुविधाओं से वचित रखा गया था। प्रथम फल 
प्राप्त करने का वही अधिकारी था। मालाबार मे जहां पर सम्बंधम विवाह प्रथा 
प्रचलित थी, कहा शासित वर्ग, जैसे नायर अपनी औरतो को ब्राह्मणो द्वारा रखैल 
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बनाए जाने में अपनी इज्जत समझते थे। यहां तक कि राजां भी अपनी रानियों 
का सुहाग रात को कौमार्य भंग कराने के लिए ब्राह्मण को निमंत्रण देते थे। एक 
समय ऐसा .था जब शासित वर्ग का कोई मनुष्य उस पानी को पिए बिना भोजन 
नही कर सकता था, जिस पानी से ब्राह्मण के पैर का अंगूठा धोया गया हो। 
सर पीसी. रे ने अपने बचपन की बाते लिखी है कि कलकत्ता की सडको पर 
प्रातः काल शासित वर्ग कै बच्चें पात्रों में पानी लिए ब्राह्मण के पैर धोने के 
लिए घटीं प्रत्तीक्षा किया करते थे। वे पैर घोकर यह पानी अपने माता पित्ता को 


l. यात्री औ लुडोविको डि दरथेमा, जो 16िवी शताच्दी के गध्य गै भारत आया था, मालाबार कै विषय 
गे लिखता है "यह जान कर अच्छा लगा कि ये ब्राह्मण कैसे हैं। यह आपको ज्ञात होना चाहिए 
कि हमारे पुजारियों कौ तरह ब्राह्मणं भी घर्म के गुखिया है और जब कोई राजा अपनी पत्नी 
ब्याह कर लाती है, तो वह पहले ब्राह्मणौ गे सै एक सुयोग्य और प्रतिष्ठित ब्राह्मण को अपनी 
नद-चिबाहिता पत्नी के साथ पहली रात W रोने के लिए चुनता है. इसलिए कि ब्राह्मण जस 
विवाहिता रानी का कौमार्य हरण करे। यह न समझे कि ब्राह्मण ऐसा करने के लिए इच्छापूर्वक 
जाते हैं। इसके लिए राजा उस ब्राह्माण को 0/500) स्वर्ण मुद्राएं देता है। कालीकट मैं राजाओं 
के अतिरिक्त और किसी गे क ऐरी प्रथा नही है। (वोगेजिस औं वरेथेमा हक्युयात सोसायटी खंड 
| पृष्ठ 141.) 
दूसरे यात्री हमें बताते हैं कि यह प्रथा काफी व्यापक थी। "हैमिलटन अपनी 'अकान्ट आफ दी 
de yen में कहते É + "जब राजा नवविवाहिंता पत्नी लाता है, तो वह अपनी पत्नी के साथ 
तने तक सहयास नहीं कर सकता. जब तक कि नम्बूदरी अथवा धर्म-प्रमुख ब्राह्मण उसके साथ 
झाहयास न कर ले और यदि बह ग्राह्मण बाहे तो उसके साथ तीन रातों तक सहंवास कर सकता 
है. क्योंकि उस विवाहिता फनी के वैशहिक संस्कार का पहला प्रसाद इस पयित्र देवता aam) 
को गेट किया जाना चाहिए, जिसकी यह पूजा करती हैं और कुछ सामंत भी ऐसे होते है जौ 
पादरी को यह प्रसाद चखातै है. परतु जनसाघारण कौ यहं विशेष अधिकार प्रात नही है, बल्कि 
पुरोठितं के बजाए स्यय याः प्रसाद चखते है। 

(खड ।, प. 308) 
बूचानन ने अपने याजा ya गें लिखा है कि तागरी परिवार की पत्नियो को सामान्यतया नम्बूदरी 
बाहाणो द्वारा गर्भ घोरण कराया जाता खा यादि दै चाहे, तो नायर लोगों से भी करा सकती 
है, परतु नम्बूदरी आह्ाण से गर्मित होना पवित्र कार्य समझती 8 | 

(पिपकरटने वायज wa VI पृ. 734) 
मि. सीए. इन्नेस आई सी एस. जो मालाबार और अंजेंगों के गजेटियर के संपादक थै. जो मद्रास 
सरकार कै प्राधिकार कॅ अन्तर्गत निकलता दै ने लिखा है = 


गरुक्काटायम प्रथा को पालन करने की प्रथा अधिकारी चगो मे प्रचलित्त है. जौ मलयाली विवाह 
पद्धति में प्रचलित अजीगौगरीब प्रथा है। उस प्रथा का सार यह है कि लडकी को उसके गले 
में एज़स्वला होने की आयु से पहले सोने अथवा अन्य घात. की बनी हुई ताली (लाकंट) बाघ 
दी जाती थी। ताली उसकी अथवा उससे ऊची जाति का व्यक्ति बांधता था। वह उससे सम्बन्धम 
स्थापित कर सकती थी। सामान्यतया यही होता था कि ताली बाधने वाला उसका दूल्हा बनता 
था और वहीं उससे सहवास करने का अधिकारी था और यह कृत्य भूदेव करते थे। इससे निचले 
स्तर के ari m ऐका विवाह moea क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग के लोग करतै थे तथा अपने 
से निम्न जाति की स्त्री का प्रथम फल प्रात करते धे | 

(खंड 1, पू. 101) 
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दे देते थे, जो भोजन के लिए उसकी प्रतीक्षा करते थे। ब्रिटिश शासन क कारण 
और कानून के समक्ष समानत्ता के कारण ब्राह्मणो के विशेषाधिकार और दंडित 
न किए जा सकने की सुविधाएं छिन गई। फिर भी निम्न वर्ग उसे पवित्र मानते 
Ë | आज भी वे उसे "स्वामी" कह कर पुकारते हैं, जिसका अर्थ है भगवान | 


दूसरे परीक्षण से भी ऐसा ही निष्कर्ष निकलता है, उदाहरण के लिए मद्रास 
प्रेसीडेसी को लीजिए। अगले पृष्ठ पर तालिका संख्या 17 का अवलोकन कर 
विचार करें। इससे स्पष्ट है कि वर्ष 1943 में राजपत्रित पद ब्राह्मणों तथा अन्य 
समुदायो में किस प्रकार बाटे गए थे। 


इसी प्रकार के आकडे इस कथन की पुष्टि में अन्य प्रात्तों से भी प्रमाण के 
तौर पर दिए जा सकते हैं। परंतु उसके लिए परिश्रम करने की कोई आवश्यकता 
नहीं। ब्राह्मण अपने आपको शासक वर्ग का सदस्य होने का दावा करता है या 
नहीं, वास्तविकता यह है कि प्रशासन पर उन्हीं का नियंत्रण है और शासित वर्ग 
उनके ब्राह्मणपन को स्वीकारता है | यह प्रमाण काफी है। 


इतिहास साक्षी है कि ब्राह्मण सदैव उन्हीं अन्य वर्गों को अपने से सम्बद्ध करते 
थे, जिन्हे वे शासक वर्ग के समान स्तर देने को तैयार होते थे। वह इस शर्त 
पर कि वे शासक वर्ग में उनके अधीन रहकर उन्हें सहयोग देंगे। प्राचीनकाल 
तथा मध्यकाल में ब्राह्मणों ने क्षत्रियों अथवा सैनिक वर्ग से ऐसा संबंध जोड़ा था 
और दोनों ने जनता पर शासन किया। वास्तव में उन्होंने जनता को कुचल डाला 
था। ब्राह्मणों ने अपनी कलम से और क्षत्रिय ने तलवार से अत्याचार और शोषण 
किया। इस समय ब्राह्मण ने वणिक वर्ग को भी, जिसे बनिया कहते हैं अपने साथ 
जोड़ लिया। क्षत्रियों से नाता तोड़कर बनियों से संबंध जोड़ना उनकै लिए 
स्वाभाविक है | आज के व्यापारिक युग में धन महत्वपूर्ण शस्त्र है। इस प्रकार नाता 
जोड़ने के परिवर्तन का यही मुख्य कारण है | दूसरा कारण यह है कि राजनीतिक 
मशीनरी को गतिमान रखने के लिए घन की आवश्यकता है। धन केवल बनियों 
से मिल सकत्ता है। यह केवल बनिया वर्ग ही है; जो श्री गांधी क॑ बनिया होने 
के कारण, कांग्रेस को धन॑ देता है। उस बनिया वर्ग को यह भी मालूम है कि 
राजनीतिक क्षेत्र में पैसा लगाने से उन्हे काफी लाभ मिलेगा। | 


जिन लोगों को इसमें कोई संदेह हो, वे उरो पढे, जो 6 जून, 1942 को 
श्री लुई फिशर से श्री गाधी की वार्ता हई थी।' फिशर ने लिखा : 


"मैंने कांग्रेस पार्टी के विषय में औ गाधी से कई प्रश्‍न किए। मैंने श्री 


1, ए चौक विद गाधी (1944) Ç 411 
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गांधी से पूछा "उच्च पदाधिकारी अंग्रेजों ने मुझे बतलाया था कि 
काग्रेस धनी वर्ग, वैश्यो के हाथ में खेल रही है, और बम्बई के उन 
करोड़पतियों का समर्थन श्री गांधी को प्राप्त है, जो मनचाहा घन उन्हें 
देते हैं। मैंने उनसे पूछा : 'यह कहां तक सत्य है?' 


"उन्होने साधारण ढग से कहा : 'दुर्माग्यवश वे सही कहते हैं| 
कांग्रेस के पास अपना कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए पर्याप्त 
घन नहीं है। हमने आरंभ में सोचा था और उसे चालू भी किया कि 
प्रत्येक कांग्रेस सदस्य से चार आना वार्षिक चंदा एकत्रित किया जाये | 
परतु उससे काम नहीं चला[ 


मैने उनसे पूछा : 'कांग्रेस बजट' के घन का कितना अनुपात 
अमीर भारतीयों द्वारा पूरा किया जाता है?” 


"उन्होंने उत्तर दिया - सपूर्ण बजट' इस आश्रम में उदाहरणार्थ 
जितना हम खर्च करते है, उससे कम घनराशि में हम गरीबी के साथ 
गुजर कर सकते थे। परतु हम ऐसा नहीं करते और खर्च के लिए 
सारा घन हमारे धनवान मित्रों से मिलता है” 


यही कारण है कि शासक वर्ग की स्थिति से बनिया वर्ग को निकालना ब्राह्मण 


के लिए असमच बाते है। वास्तव में ब्राह्मणों ने वैश्य वर्ग सै केवल कामचलाऊ 
नही, बल्कि हार्दिक संबंध जोड़ रखा है। परिणाम यह है कि आजकल भारत में 
शासक वर्ग ब्राह्मण-क्ष्रिय गठबघन के बजाय ब्राह्मण यैश्य गठबंधन है। 


शासक वर्ग का अस्तित्व होना ही सारी कहानी नहीं है। मारत में शासक 


वर्ग का सदस्य होना हीं महत्वपूर्ण बात नही है। शासक वर्ग के ये सदस्य इस 
तथ्य से पूर्णतया अवगत और सचेत हैं कि वे शासक वर्ग से संबंधित हैं, केवल 
वही शासन के अधिकारी हैं। स्वर्गीय श्री तिलक यह कभी नहीं भूल सके कि 
वह ब्राह्मण है और शासक वर्ग के है। टीक यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू 


1. श्री पट्टमिसीत्तारमैया ने श्री वाई.जी. कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित जवाहरलाल नेहरू के जीवन चरित 


की मूमिका गे लिखा है कि पडित नेहरू को इस बात पर गर्व है कि वह ब्राह्मण हैं। यह जान 
कर उन लोगों को घकका लगेगा. जो पंडित नेहरू को समाजवादी समझते है और जातिपाति 
मे विश्‍वास नही रखते | श्री पट्टगिसीतारगैया को यह पता होना चाहिए कि वह क्या कह रहै 
है? केवल परित नेहरू ही इस माचना के नहीं है. वरन्‌ चनकी बहन श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित 
भी ब्राह्मण होने की भावना से ओतप्रोत हैं। ऐसा कडा जाता है कि दिसबरर 198) में दिल्ली 
में आल इंडिया वूमैन्स कांफ्रेंस हुई थी। उसमें जनगणना में जाति घोषणा न करने के विषय 
मैं वार्तालाप हुआ था। श्रीमती परित ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया था और कहा था 
कि जन्हें कोई ऐसा कारण नजर नहीं आता, जिससे कि चह आअपनै को बाहाण रकत होने से 
गर्व न करें । उन्होंने अपने को ब्राह्मण ही लिखवाया था। 


सेस एड जानसँस इन पातिटिका अखला ४, लेखक-नेई. संजना, रास्ता रठबर 14 जनवरी, 1945 
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और उनकी बहन श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित के विषय में कही जाती है | 


श्री बल्लम माई पटेल कांग्रेस हाई कमान के अग्रिम पंक्ति के सदस्य हैं। 
वे केवल इसी भावना से ओत-प्रोत नहीं हैं कि वे शासन वर्ग से संबंधित हैं, 
वरन्‌ उनमें सै कुछ लोग इस विचार के हैं कि छोटी जातियों के लोग तिरस्कार 
करने योग्य हैं और उन्हें दास बने रहना चाहिए और कभी शासन करने की इच्छा 
नहीं करनी चाहिए। वास्तव में उन्हें सर्वसाधारण में ऐसे विचार प्रकट करने मे 
किसी प्रकार की लज्जा और पश्चाताप्‌ नहीं प्रतीत हुआ। 1918 में जब गैर-ब्राह्मण 
लोगों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों ने विद्यमान समाओं में अपने पृथक प्रतिनिधित्व 
के लिए आंदोलन आरम किया, तो श्री तिलक ने शोलापुर में हुई जन समा में 
कहा कि “मैं नही समझता कि तेल निकालने बाले तेली, तमोली, धोबी इत्यादि 
गैर-ब्राह्मण और पिछडे वर्ग के लोग विधान समाओं में क्यों जाना चाहते हैं?” श्री 
तिलक के विचार से उस वर्गों का कार्य है, आदेशों और कानूनों को मानना, कानून 
बनाने की कामना करना नहीं| बर्ष 1942 में लार्ड लिननिशगो ने विभिन्न वर्गो के 
५2 गणमाण्य भारतीय प्रतिनिधियों को इस बात पर विचार करने के लिए आमंत्रित 
किया किं उस समय युद्ध के अवसर पर मारत सरकार को सहानुभूतिपूर्वक सहयोग 
देने के लिए कदम उठाए जाने के संबंध में उनकी क्‍या राय है? उन आमंत्रित 
व्यक्तियों में अनुसूचित जातियों के मी सदस्य थे। श्री वलल्‍लभ भाई पटेल को 
वायसराय का यह विचार पसंद नहीं आया कि छोटी जातियों की ऐसी मीड़ 
आमंत्रित की जाए। उस घटना के तुरत्त बाद श्री वल्लमभाई पटेल ने अहमदाबाद 
में हुई जनसमा में कहा' - वायसराय ने हिंदू महासमा के नेताओं को आमंत्रित 
किया, मुस्लिम लीग के नैताओं को बुलाया और अन्य लोगों को आमंत्रित 'किया |' 


यद्यपि श्री पटेल ने अपनी ईर्ष्यालु और कटाक्ष माषा में तेलियों और मोचियों 
का नाम विशेष त्रौर पर लिया, परतु उनका माषण इस बात का संकेत है कि 
शासक वर्ग तथा कांग्रेस हाई कमान के सदस्य इस देश के दलित वर्गो के प्रति 
कैसी भावनाएं रखते थे। कांग्रेस हाई कमान और शासक वर्ग की ऐसी मावनाओं 
की और मी मिसालें उनके चुनाव प्रचार अभियान में देखी जा सकती है। प्रासंगिक 
रूप से उन घटनाओं का दिग्दर्शन करना आवश्यक है। 

1919 में जब से श्री गाधी ने काग्रेस पर कन्जा जमाया, ब्रिटिश सरकार से 
स्वराज्य की मांग मनवाने के लिए काग्रेसियों ने विधान सभाओं का बहिष्कार करना 
अपना उद्देश्य बनाया | इस नीति के अतर्गत न केवल चुनाव प्रचार से हाथ खींच 
लिया, वरन्‌ चुनावों में काग्रेस टिकट पर उम्मीदवार लडाने के विरोध में प्रचार 
किया। ऐसी नीति के गुणों पर किसी को झगड़ने की आवश्यकत्ता नहीं। परतु 


।. अंजना, सस एल-चाचसैरा इत पालिटिक्स। 
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चुनाव में स्वतंत्र टिकटों पर हिंदुओं के खड़े होने से रोकने के लिए कांग्रेस ने 
कॅसे-कैसे ओछे हथकडे अपनाए। जो हथकंडे अपनाए गए थे, उनका लक्ष्य था 
कि विधान सभाओं को अपमान करने का निशाना बनाना। तदनुसार कांग्रेस à 
विभिन्न प्रांतों में इस बात का प्रचार करना आरंभ कर दिया कि विधान. समाओं 
में कौन लोग जाएंगे। वे केवल नाई, मोची, कुम्हार और झाडू लगाने वाले मंगी 
होगे । जलूस में नारे का प्रश्‍नवाचक भाग एक आदमी बोलता था कि विधानसभाओं 
में कौन जाएंगे। भीड़ की ओर से उत्तर दिया जाता था, नाई, मोची. कुम्हार और 
जमादार। जब कांग्रेसियों ने देखा कि चुनावों में खड़े होने से इस प्रकार डरा 
कर रोकने का उपाय कारगर नहीं सिद्ध हो रहा है, तो उन्होंने इससे अधिक 
कठोर कदम उठाए। कांग्रेसियों ने यह वात्तावरण बनाया कि कोई भी इज्जतदार 
उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने से कतराएगा यदि उन्हें निश्चय हो जाए कि 
विधानसमाओं में उन्हें नाइयों, कुम्हारों और भंगियों के साथ बैठना पड़ेगा । इसी 
विश्वास पर कांग्रेसियों ने वैसे ही शूद्र समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को चुनाव 
में काग्रेस टिकट देकर खड़ा किया और उन्हें निर्वाचित कराया। कांग्रेस की ऐसी 
निर्लज्ज करतूतों के कुछ उदाइरण दिए जा सकते हैं। वर्ष 1920 के चुनाव में 
मध्य प्रात विधानमंडल के लिए एक मोची (फगुआ रोहितास) को चुना गया। वर्ष 
1930 के चुनाव में कांग्रेसियों ने मध्य प्रांत विधानमंडल के लिए दो मोचियों गुरु 
गोसाई आगमदास और बलराज जैसवार तथा एक ग्वाले चुन्नू को चुना और एक 
नाई अर्जुन लाल को और पंजाब में एक भंगी बंसीलाल चौधरी को चुना। यह 
कहा जा सकता है कि यह पुराना इतिहास है। वर्ष 1934 में कांग्रेस ने केंद्रीय 
विधानमंडल के लिए एक कुम्हार भगत चदी मल गोला को चुना। मैं वर्ष 1943 
मैं बम्बई की एक बस्ती अंधेरी के लिए नगरपालिका चुनाव का संदर्भ दै रहा 
हू। कांग्रेस ने अपमान के तौर पर नगरपालिका के लिए एक नाई को चुना। 

क्‍या घोर अंधेर हुआ? आयरलैंड में सिन्नाफेन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट का 
बहिष्कार किया। परतु कया उन्होने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही देश के लोगों 
का ऐसा वीभत्स रूप अपनाया? 1930 में विधानसभा के बहिष्कार करने का 
आदोलन बड़ा दिलचस्प था। 1930 में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए हुए चुनावों 
मे जो घटनाएं घटी वे 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान घटी | 
मै आशा करता हूं कि कांग्रेसी इतिहासकार डा. पट्टमिसीतारमैया यह बताएंगे 
कि कैसे उन्होंने वाससराय लार्ड इर्दिन को नोटिस देने का निश््यय किया. जिसमें 
उन्होंने अपनी मांगों की एक सूची एक निश्चित समय तक मान लेने के लिए 
वायसराय को पेश की थी और वायसराय द्वारा मांगों के न मानने पर श्री गांधी 
ने किस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन खड़ा करने का निश्चित किया। कैसे 
श्री गाधी ने नोटिस ले जाने के लिए एक अंग्रेज को चुना? कैसे उन्होंने आक्रमण 
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करने के लक्ष्य के लिए नमक कानून को चुना? उसी यात्रा कें लिए दांडी को 
चुना? कैसे उन्होंने अपने आपको आंदोलन का नायक बनाया? कैंसे वे अहमदाबाद 
में अपने आश्रम से त्तामझाम लेकर खुशी मनाते संघर्ष के लिए बाहर निकले? 
कैसे अहमदाबाद की औरतों ने उनकी आरती उतारी और माथे पर विजय तिलक 
लगाया? कैसे श्री गाधी ने यह कहते हुए विशवास दिलाया कि अकेले गुजरात 
ही भारत को स्वराज्य दिलाएगा? कैसे गांधी जी ने घोषणा की कि बिना स्वराज्य 
प्राणा किए वह अहमदाबाद वापस नही लौटेंगे? इन सबका उल्लेख करने मैं 
काग्रेसी इतिहासकार असफल न होगा कि एक तरफ कांग्रेसी स्वराज्य की लड़ाई 
लड़ने में व्यस्त थे, जिसके लिए वै कहते थे कि समस्त जनता कै नाम से वे 
उस लड़ाई को जीतना चाहते थे और दूसरी ओर उन्ही वर्षां में वे छोटी जातियों 
पर भयानक अत्याचार कर रहे थे और खुले तौर पर उनसे अलगाव पैदा कर 
रहे थे। 


भारत मे दलित्त वर्ग के प्रति शासक वर्ग की ऐसी मनौवत्ति ë| 
IV 


इस देश मे शासक वर्ग के अधीन शोषित वर्ग का क्या हाल होगा? 


काग्रेस स्वराज्य प्राप्त होने पर शोषित वर्ग क॑ लिए आश्चर्यजनक कार्य करने 
का वायदा करती है। काग्रेस समस्त जनता कै हित मैं बोलने का दम भरती 
है और उसे बोलना भी चाहिए, क्योकि शासक वर्ग ने शौषित्त वर्ग कौ बंधक बना 
रखा है। काग्रेस का कहना है कि कांग्रेस क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी । परंतु ऐसा 
स्वराज्य प्राप्त होने पर ही संभव है। यह ऐसा वाग्जाल है, जिससे विदेशी धोखे 
में पड़ जाएं। बढ़ चढ़ कर इस तरह की बाते करगे के इस कथन को दरकिनार 
कर देने पर भी यह पूछा जा सकता है कि जब भारत पूर्णतया स्वतंत्र हो जाएगा, 
तब वास्तव में क्या होगा? एक बात निश्चित है| स्वराज्य के पास जादू की ऐसी 
कोई छड़ी नही होगी जिससे शासक वर्ग छूमंतर हो जाएगा | ब्रिटिश साम्राज्य 
के चगुल से निकलने पर भी शासक वर्ग ज्यो का त्यो बना रहेगा। यही नहीं 
उसमे और अधिक शक्ति और प्रबलत्ता आ जाएगी | शासक वर्ग वैसे ही सत्ता 
पर हावी हों जाएगा जैसा कि अन्य देशो में होत्ता है। संक्षेप में स्वराज्य जनता 
की सरकार नहीं होगी, वरन शासक वर्ग की सरकार होगी और जनता की सरकार 
जनता के लिए सरकार के नारे को शासक वर्ग दफना कर, जो चाहेगा करैगा। 


भारत के पूर्णतया स्वतत्र होने पर शासक वर्ग कया करेगा? कुछ लोगो को 
आशा है कि शासक वर्ग कास्तकारी कानूनों में सुधार करेगा। नियम बना कर 
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कारखानों का विस्तार करेगा। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करेगा, नशाबंदी लागू 
करेगा, चरखा चलाना सिखाया जाएगा, सड़कें और नहरें बनाई जाएंगी, मुद्राकोष 
मे बढ़ोतरी की जाएगी मापतौल को विनियमित्तर किया जाएगा, अस्पताल खोले 
जाएंगे और शासित वर्गो की दशा में सुधार लाने कै उपाय किए जाएंगे। ऐसी 
योजना में भी शासित वर्ग में अधिक उत्साह का संचार न होगा। पहली बात 
तो यह कि इस योजना में कोई बड़ी बात नहीं की गई है। आजकल की दुनियां 
मे कोई भी शासक वर्ग समाज में ये आवश्यक सुधार करने की उपेक्षा नही कर 
सकता, जो किसी देश के सभ्य समाज के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। 
व्यक्तिगत रूप से मैं भारत में शासक वर्ग पर इस बात फा संदेह करता हूं कि 
सामाजिक उत्थान को ऐसी मामूली योजना को चलाने के लिए आगे आएंगे । बहुत 
से लोग भूल जाते हैं कि काग्रेस का नेतृत्व आजकल जिसके हाथों में है और 
जैसी योजनाएं चलाने का प्रचार किया जा रहा है उनसे ऐसा प्रतीत होता है 
कि ब्रिटिश नौकरशाही से काग्रेस बेहतर है। परंतु नौकरशाही से मुकत हो जाने 
से क्या अधिकतर जनता के भाग्य को संवारने के लिए बहीं प्रोत्साहन बना रहेगा। 
इस बातं पर मुझे संदेह है। इसके अतिरिक्त, इसमें क्या स्वराज्य का लक्ष्य 
समाजोत्थान ही होगा? शासित वर्गो के संबध मे मुझे संदेह है कि स्वतंत्र भारत 
मे वे आशा के अनुरूप ब्राह्मणवाद का, जो समाज का जीवन-दर्शन है, पूर्ण 
उन्मूलन कर देंगै। मेरे कहने का आशय है कि शासित वर्ग कै लोग सामाजिक 
उत्थान की प्रवाह नहीं करते | साधनो की कमी और निर्धनता ही जिनका भाग्य 
है, वह उनके उस अपमान और तिरस्कार की तुलना में कुछ भी नहीं है, जो 
दूषित सामाजिक व्यवस्था के फलस्वरूप समी प्रकार के कष्ट सहन कर रहे हैं. 
वे दौलत नहीं इज्जत चाहते है। इसीलिए प्रश्‍न यह है कि क्या स्वतंत्र भारत 
में सत्ता में आने के बाद शासक वर्ग सामाजिक व्यवस्था मे सुधार करने के लिए 
कोई योजना चलाएगा | 

कांग्रेसियों का यह कहना है कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही कांग्रेस 
आश्चर्यजनक कार्य कर सकती है। यदि यह मान लिया जाए कि वह केवल प्रचार 
के लिए नहीं, वरन्‌ ईमानदारी की बात है, तो हम सोचते हैं कि शासक वर्ग 
केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए ऐसा कहता है। मान लिया जाए यह एक 
ईमानदारी है और प्रोपेगंडा ही नहीं है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि 
वह इतना हीं कर ले, जो सत्ता हथियाने के लिए जरूरी है। ऐसा विशवास दयनीय 
नहीं है, परतु भयानक छलांग है। वे लोग जो ऐसे श्रमजाल में फसना चाहते 
हैं, वे यह भूल जाते हैं कि प्रभुसत्ता की भी सीमाएं होती हैं, चाहे वह कितनी 
ही सार्वभौमिक हो। इस विश्य में श्री डायसी से बढ़कर किसी ने नहीं कहा। 
अपनी "ला आफ द कास्टीट्यूशन" में उन्होंने कहा है - 
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“कोई भी प्रभुत्तासंपन्न शासन विशेष रूप से संसदीय, दो सीमाओं में बंधा होता 
है| एक बाह्य तथा दूसरी आंतरिक। शासक की बाहय सीमाओं के कारण 
सहमभावना निश्चित होती है कि उसकी प्रजा अथवा उसमें से बहुत सारे लोग 
उसके आदेशों की अवहेलना कर सकते हैं या प्रतिरोध कर सकते हैं। 


“वह बाह्य सीमाएं निरकुश शासकों की भी होती हैं। 18वी सदी के मध्य 
मे चाहे रोमन सम्राट रहे हौं अथवा फ्रासीसी सम्राट, कानून की शक्ल में वे बहुत 
सख्त शासक थे। जैसा कि आजकल रूस के जार सम्राट । प्रभुसत्तासपन्न शासको 
भें कानून और कानून बनाने के सारे अधिकार अतर्निहित थे। उसका बनाया हुआ 
प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से मानना पड़ता था और उसके राज्य में परतु यह 
समझना भूल होगी कि वे चाहे जितने स्वेच्छाचारी शासक रहे हो, सदा स्वेच्छा 
रे कानून बनाते थे। 


“शासक सम्राट चाहे जितना निरंकश हो अपनी. प्रजा तथा प्रजा के कफ माग 
दोरा उसके आदेश इसी बात पर निर्भर थे कि उन्हें मानने के लिएं प्रजा कहा 
तक तैयार हैं और गह भी वास्तविक सीमाओं में होता था। यह बात इतिहास 
की बदनाम घटनाओं में भी मौजूद है। प्राचीन काल के सीजर्स में से किसी ने 
भी रोमन साप्राज्य कीं पूजा करने के मूल संस्थानों को नष्ठ नहीं किया। मुलतान 
इस्लाम को नहीं समाप्त कर सका | 

"लुई चौदहवें ने जों सर्वशक्तिसंपन्र था नान्ते के आदेश का खड़न किया, 
परतु उसने जान लिया कि प्रोटेस्टेट की महत्ता को समाप्त करना असभव है और 
इसी कारण से जैम्स द्वितीय, रोमन कैथोलिक धर्म की स्थापना करने से रुक 
गया | निरकूश शासक की शक्ति अथवा ससद की प्रभुत्ता भी जनता द्वारा नियत्रित 
होती है। स्काटलैंड मैं आसद धर्माध्यक्ष चर्च का शासन स्थापित कर अकती थी, 
ससद उपनिवेशों पर टैक्स लगा सकती थी, संसद कानून में परिवर्तन. अथवा 
संशोधन किए बिना शासक के उत्तराधिकार को समाप्त कर सकती थी, परतु जैसा 
कि सभी लोग जानते हैं, आजकल की दुनियां में ब्रिटिश पार्लियामेंट इनमें. से 
कूछ नहीं कर सकीं। इन सभी विषयों पर कानून बनाना यद्यपि वैध था तब भी 
पार्लियामेंट की शक्ति के परे था। . 

x x x 
प्रभुता के प्रयोग की आंतरिक सीमा प्रभुता की प्रकृति मे ही निहित होती 
। यहा तक कि निरंकश शासक भी अपने चरित्र और गुणों के अनुसार अपनी 
शक्ति का प्रयोग करता है. और उसका चरित्र उन परिस्थितियों से प्रभावित होता 


है जिनमें बह रहता है। सुल्तान चाहते हुए भी मुस्लिम विशव के धर्म इस्लाम को 
नही बदल सकता था । परतु यदि सुल्तान ऐसा करता भी, तो उस पर आतरिक 
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सीमाओं के साथ-साथ बाहय सीमाएं भी सुदृढ़ थीं। कभी-कभी लोग यह निरर्थक 
प्रश्‍न कर बैठते हैं कि पोप कोई सुधार लागू क्यों नही करता? इसका उत्तर यही 
हैं कि पोप क्रांतिकारी मनुष्य नहीं हो सकता और वह जो पोप हो जाता है उसकी 
इच्छा क्रांतिकारी बनने की नहीं होती।' 


डायसी ने जो कुछ कहा उसकी सच्चाई से कोई इंकार नहीं कर सकता। 
। शासक वर्ग क्या कर सकता है, वह उसकी प्रभुता के पैमाने पर उतना नही निर्भर 
करता, जितना कि प्रभुता की उन बाहरी और भीतरी सीमाओं पर करता है जिनका 
डायसी ने उल्लेख किया है| इन दोनों में से यदि भला करने में बाहरी सीमाओं 
के कारण असफलता मिलती है, तो किसी को शासक वर्ग पर दोष मंडन की 
जरूरत नहीं। उन्नति में बाधक बाहरी सीमाओं रो भयभीत होने की कोई 
आवश्यकता नहीँ, क्योंकि शासक वर्ग के आंतरिक प्रतिबंध ऐसे हैं, जो बाहय 
प्रतिबंधों से कही अधिक शक्तिशाली होते हैं। प्रगति शासक वर्ग के बाह्य प्रतिबंधों 
की अपेक्षा आन्तरिक प्रतिबधों पर अधिक निर्भर करती है। वे कौन से निर्णायक 
तत्व है, जो आंतरिक प्रतिबंधों, का निर्धारण करते हैं? आंतरिक प्रतिबंध शासक 
वर्ग के दृष्टिकोण, प्रथाओं, अतर्निहित हितो और उनके सामाजिक -दर्शन में उत्पन्न 
होते हैं। इस विचार-विमर्श का उद्देश्य है कि विदेशियों को इस बात से सावधान 
करना कि काग्रेस शासित वर्ग के लिए क्या करना चाहती है उस पर विश्वास 
करने से पहले उन्हें काग्रेस से पूछना चाहिए कि शासक वर्ग का वास्तविक 
दृष्टिकोण क्या है, उसकी क्या परंपराएं हैं, उसका सामाजिक-दर्शन क्या है? 


पहले ब्राह्मणो को ही लीजिए, इतिहास के अनुसार वे शासित वर्ग (शूद्रों और 
अस्पृश्यौ) के जो कुल हिंदुओं की आबादी के 80 प्रतिशत हैं, बहुत ही घोर शत्रु 
रहे हैं और दोन-ह्दीन शासित वर्ग कितना नीचे गिरा हुआ है, अपमानित है, निराश 
है, कुंठित है, बह केवल ब्राह्मणों के कारण और उनके दर्शन के कारण ही ऐसा 
है। ब्राह्मणवाद के इस दर्शन के 5 मूलभूत सिद्धान्त हैं - (1) विभिन्न वर्गो में 
असमानता : (2) शूद्रो और अस्पृश्यों पर शस्त्रादि रखने पर पूरी रोक; (3) शूद्रो 
और अरमृश्यों के लिए शिक्षा के द्वार बंद करना: (4) सत्ता और अधिकार से शूद्रो 
और अस्पृश्यों को दूर रखना; (5) शूद्रो और अस्पृश्यों को संपत्ति अघिग्रहण से 
वंचित रखना; और (6) स्त्रियों की पूर्ण अघीनता एवं दमन। असमानता ब्राह्मणवाद 
का अधिकारिक सिद्धात है और दलितों द्वारा समानता के लिए प्रयास पर उनका 
दमन करने के असीम अधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त हैं। कुछ देश ऐसे हैं, जहां 
शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित है। परतुं भारत ही एक ऐसा देश है, जहां 
प्रबुद्ध वर्ग - जैसे कि ब्राह्मणों ने शिक्षा पर एकाधिकार ही नहीं कर रखा है, 
बल्कि निम्न वर्गो का शिक्षा ग्रहण करना अपराध मान कर जीभ काट लेने की 
सजा अशवा अपराधी के कान मे पिघला हुआ -सीसा डालने की व्यवस्था की है। 
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काग्रेसी राजनीतिज्ञ शिकायत करते हैं कि अग्रेज मारतीय जनता को पूर्णतया 
शक्तिहीन करके शासन कर रहे है | परंतु वे भूल जाते है कि शूद्रो और अस्पृश्यो 
को शक्तिहीन करने का कानून ब्राह्मणों द्वारा लागू किया गया था। वास्तव में शूद्रों 
और अस्पृश्यो को शक्तिहीन रखने में बाह्मण अटल विश्वास रखते हैं। जब ब्राह्मणों 
को शस्त्र धारण करने की आवश्यकता हुई तो अपनी सुख सुविधाओं की सुरक्षा 
के लिए उन्होने शस्त्र धारण कर लिए। उसके लिए उन विधानो का पुनरीक्षण 
कर डाला और शूद्रो तथा अस्पृश्यों को बिना उनकी मुस्रीबत्तो को सुने शस्त्ररहित 
ही रखा। यदि आज भारत की जनसंख्या में अधिकांश लोग पौरूषहीन हैं, उनका 
मनोबल नष्ट हो गया है और पे दुर्बल हो'गये है तो उसका मुख्य कारण है 
ब्राह्मणों की पूर्ण निरस्त्रीकरण की नीति, जिसे वे युग युगान्तर से शुद्रो के प्रति 
अपनात्ते चले आ रहे है। कोई भी ऐसी सामाजिक बुराई तथा सामाजिक कूप्रथा 
नहीं है, जिस पर ब्राह्मणों की मुहर न लगी हो। मानव का मानव के प्रति 
अमानुषिक व्यवहार, जैसे कि जातिपात्ि की भावना, अस्पृश्यत्ता, उच्च पद पर 
पहुचने पर रोक, योग्यता की अनदेखी करना ब्राह्मणों का धर्म है। यह मान लेना 
गलतत न होगा किं किसी मनुष्य द्वारा दूसरे के साथ ऐसे पाशविक व्यवहार करना 
ही ब्राह्मण धर्म है, क्यौकि ब्राह्मणो ने समाज की पतिततम प्रथा को शह दी, जिससे 
मारत में स्त्रियों को जितने घौर कष्ट उठाने पड़े उनकी संसार कै किसी अन्य 
भाग से तुलना नही की जा सकती । विधवाओ को सत्ती होने के नाम पर जीवित 
आग में झोक दिया जाता था। ब्राह्मणो ने सती प्रथा को पूर्ण समर्थन दिया। विधवा 
स्त्रियों को पुनर्विवाह करने पर प्रतिबधच लगा दिया। ब्राह्मणों ने इस आचरण को 
दृढ़ता से स्थापित किया। बालिकाओं का विवाह आठ वर्ष की अवस्था में पहले 
कर दिया जाता था और पति को अधिकार था कि विवाह के बाद किसी भी 
समय वह बिवाह सबघ तोड़ सकता था। चाहे वह लड़की पूर्ण यौवन प्राप्त कर 
रजस्वला आयु की हो अशवा नही। ब्राह्माणों ने इस सिद्धांत को पूरा प्रश्रय दिया। 
शूद्रो, अस्पृश्यो और नारी के लिए ब्राह्मणों ने. जो घृणित विधान रखे ससार के 
किसी भी भाग में किसी बौद्धिक वर्ग मै उनका सानी नहीं, क्योंकि संसार के 
अन्य भागों में बौद्धिक वर्ग ने अपने ही देश के अशिक्षित लोगों को सदा के 
लिए अज्ञानता और निर्धनता के गर्त मे नही घकेला जैसा कि भारत में ब्राह्मणो 
ने किया है। आज को प्रत्येक ब्राह्मण ऊपने पूर्वजों द्वारा प्रतिपादित ब्राह्मणवाद 
कै दर्शन मे पूरा विशवास करता है। वह हिदू समाज में एक निराली ही चीज 
है| शूद्र और अस्पृश्य ब्राह्मण के लिए विदेशी जैसे है, जैसा कि जर्मन के लिए 
फ्रासीसी, यहदी के लिए गैर-यहूदी, गौरों के लिए नीग्ो। उसके और निम्न वर्गीय 
शूद्रों तथा अस्पृश्यो के बीच यह वास्तविक गहरी और चौड़ी खाई है। ब्राह्मण 
उनसे केवल परहेज ही नहीं करत्ता, बल्कि उनके प्रति कठोर भी है। उनके आपसी 
सबंधों में विवेक और न्यायं की कोई गुजाइश नही है 
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बनिया इतिहास में परजीवी अमरबेल कै नाम से जाना जाता है। उसकी 
सस्कृति और प्रवृत्ति माञ धन बटोरना है। वह उस पिस्सू के समान हैं, जो किसी 
भयकर महामारी के समय तेजी से पनपता है। उसमें और बनिए में केवल इतना 
अतर है कि पिस्सू स्वंय कोई महामारी नहीं फैलाता, जबकि बनिया महामारी पैदा 
करता है | वह अपने धन को उत्पादक कार्यो में नहीं लगाता, बल्कि गरीबी और 
अधिक' गरीबी बढ़ाने के लिए अनुत्पादक कार्यो के लिए ऋण के रूप में लगाता 
है। वह ब्याज पर जीता है और जैसा कि उसे उसका धर्म बताता है कि उसके 
लिए ब्याज पर ऋण देने का धंधा मनु ने निर्धारित किया है,' जिसे वह उचित 
और न्यायपरक तथा धार्मिक मानता है। ब्राह्मण न्यायाधीश सदैव उस बनिए के 
पक्ष मे निर्णय देने के लिए तैयार रहता है और बनिया उस ब्राह्मण न्यायाधीश 
की सहायता से अपना धंधा फैलाता है। ब्याज, चक्रवृद्धिं व्याज सब जोड़ते हुए 
वह निर्धनों को अपने जाल में फसा लेता ë| कर्जदार जितना भी ऋण अदा 
करता है, कर्जा बढ़ता ही जाता है। ऐसा करने में बनिये को किसी जमीर की 
आवश्यकता नही, वह इसे छलकपट नहीँ समझता और सभी तरह से वाक्छल 
करता है। राष्ट्र पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। सारे निर्धन भूखे नंगे बनिए 
के बंधक बन कर रह गए हैं। 

कुल मिलाकर नतीजा यह निकलता है कि ब्राह्मण मस्तिष्क से गुलाम बनाता 
है और बनिया शरीर से। ये दोनों मिल कर शासन पर कब्जा कर लेते हैं और 
उसे चाट जाते हैं। यदि कोई इस देश के आचरण, परंपराओं और दर्शन को 
समझता है, तो क्‍या विश्वास कर सकता है कि स्वतंत्र भारत में कांग्रेसी शासन 
में आज की अपेक्षा स्थिति कुछ भिन्न होगी। 


V 


यदि कांग्रेस जो शासित वर्गों का संरक्षक बनने का दावा करती है, अपने कार्य 
व्यवहार में सब तरह से ईमानदार है, तो उसे स्पष्ट करना चाहिए कि वह शासक 
वर्ग की शक्ति को क्षीण करने के लिए क्‍या कदम उठाएगी। कांग्रेस बार-बार 
गला फाड कर चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि उसने 1937 के चुनावों में प्रचंड 
विजय़ प्राप्त की है | अतिशयोक्ति पर कान न देकर उससे प्रश्‍न किया जाए कि 
यह सच है कि कांग्रेस की विजय हुई परंतु उसे किस वर्ग ने विजय दिलाई? 
दुर्भाग्यवश वर्तमान समय की स्थिति का अवलोकन करने वाले किसी भारतीय 
लेखक ने डोड-संसदीय नियमावली का संकलन नही किया । 

फलतः काग्रेस टिकट पर विधान सभाओं के सदस्यों की जाति, उनके पेशे, 
शिक्षा और उनके सामाजिक स्तर के विषय में सही-सही विवरण प्राप्तं करना 
कठिन है। इस विषय की महत्ता को देखते हुए, मैने उन मुद्दों पर आवश्यक 


विदेशियों से आग्रह 227 


सूचना एकत्र करना आवश्यक समझा, जो 1917 के चुनावों में कांग्रेस टिकट पर 
प्रांतीय विधानमंडलों के लिए चुने गए सदस्यों से संबंधित है। मुझे प्रत्येक सदस्य 
के संबंध में सही सूचना प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। बहुतों को मैंने बिना 
वर्गीकृत किए ही छोड़ दिया है। परतु मैने जो सूचना एकत्र की है, वह कांग्रेस 
की विजय पर प्रकाश डालती है और स्पष्ट करती है कि भारतीय अपनी स्वतंत्रता 
और कल्याण के संदर्भ में कांग्रेस की इस विजयं का क्या अर्थ लगाते है? तालिका 
18 में ब्राह्मणों और गैर-ब्राह्मणों तथा उन अनुसूचित जातियों का अनुपात क्या 
है जो काग्रेस टिकट पर प्रांतीय विधान सभाओं के लिए चुने गये थे। हिन्दू 
जनसंख्या की तुलना में ब्राह्मणों का अनुपात कितना कम है जो यह नहीं जानते 
वे यह भी नही समझ सफेंगे कि कांग्रेस के चुनाव में ब्राह्मणो को कितना 
प्रतिनिधित्व मिला है | लेकिन जो यह जानते हैं वे समझेगे कि ब्राह्मणो ने अपनी 
आबादी के अनुपात से कही अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है | 


काग्रेस ने किंस हद तक धनवान लोगो को जैसे पैश्यों, च्यापारियौं और 
जमीदारों को टिकट दिए हैं? तालिका से स्पष्ट है कि वैश्य, व्यापारी वर्ग और 
भूस्वामी वर्ग को काग्रेस टिकट पर चुना गया है। (तालिका 19 देखे) 


वैश्य व्यापारी और जमीदार बड़ी संख्या में काग्रेस टिकट पर चुनाव में खड़े 
हए थे। कया इसमें भी कोई संदेह है कि कांग्रेस ने शासक वर्ग कै विरुद्ध लड़ाई 
छेने के बजाए राजसत्ता दिलाने के लिए वास्तव में शासक वर्ग की मदद की? 
चुनाव में कांग्रेस विजय का एक पहलू और है जिसकी पौल खोलना आवश्यक 
है। चह पहलू कांग्रेसी मंत्रिमड़लौ के गठन से संबधित है | 

तालिका 20 व 71 से स्पष्ट है कि प्रांतीय विधान सभाओं में जहां कांग्रैस 
को बहुमत मिला उनमें ब्राह्मण मंत्रियों की क्या स्थिति थी। 

सभी हिदू प्रातो मे ब्राह्माण मुख्य मत्री थे। सभी हिदू प्रातो में गैर हिदू मत्रियो 
को छोड़ कर सभी ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे। सभी हिंदू प्रातो में यदि गैर हिंदू मत्री 
नहीं थे, ज्ञों वहां ब्राह्मण मंत्रियों से ही मंत्रिमंडल गठित किए गए थे। ऐसा 
खासतौर से सयुक्त प्रात में किया गया था, जहां के पंडित जवाहरलाल नेहरू 
Ë! 

कया इस कशन में कोई संदेह बचा हैं कि इस देश में ब्राह्मण ही शासक 
वर्ग हैं? कया इसमें भी सदेह है कि कांग्रेस, जो स्वतंत्रता की लडाई लड रही 
है वह केवल शासक वर्ग के लिए लड़ रही है? क्या इसमें कोई संदेह है कि 
कांग्रेस ही शासक वर्ग है और, शासक वर्ग ही काग्रेस है? क्या इसमे कोइ सदेह 


I. इंडियन इन्कारगेशन, 15 जुलाई 1939 | 
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है कि 1937 में जब स्वराज्य मिला और काग्रेस को प्रातीय स्वायत्तता मिली, तो 

कांग्रेस ने निर्लज्ज होकर शासक वर्ग को हीं शासन के उच्च पदों पर बिठाया। 
तालिका 18 


प्रांतीय विधानसभाओं मैं जातियों के 
आधार पर काग्रेस सदस्यों का वर्गीकरण 





अनुसूचित जातिया 


जेर 
5 


असम fi 2] | 33 
बंगाल $ | 2⁄7 6 6 54 
बिहार 31 | 19 16 | 12 98 
मघ्य प्रात 28 35 7 | = 70 
मद्रास 38 | 90 26 | ५ | 159 
उड़ीसा ll | 20 | 5 | = 36 
संयुक्त प्रांत ३9 | ५4 16 | 24 |133 


यह कथन बिल्कुल सत्य है कि काग्रेस ने सत्ता के स्थान पर ब्राह्मण शासक 
वर्ग को ही बिठाया था। काग्रेस ने इससे भी बढ़ कर और कार्य किया। जब 
तक कि सपूर्ण तथ्य न सामने आए कोई आसानी सै विशवास न करेगा कि काग्रेस 
ने वास्तवं मे क्‍या किया? काग्रेस हाई कमान ने उम्मीदवारों के चुनावों के लिए, 
जौ नीति निर्धारित की शी और उसके अनुसार उच्चतम श्रेणी की शैक्षिक योग्यता 
प्राप्त ब्राह्मण को प्राथमिकता देना और गैर-ब्राह्ाण तथा अनुसूचित जातियों के 
उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती थी, जो कम रो कम योग्यता प्राप्त हों। 
जिन्हें इस तथ्य मे कोई सदेह हो वे कृपया तालिका 22 देखें। 


यह बिल्कल स्पष्ट है कि ब्राह्मणों के मामलों में स्नातक तथा गैर स्नातक 
के अनुपात मे, जो असमान अतर था वह गैर-ब्राह्मण तथा अनुसूचित जातियों 
के उम्मीदवारों की अपेक्षा कहीं अधिक था। स्नातक होने, न होने के अंतर की 
बात से सही स्थिति स्पष्ट नहीं हाती। वास्तव में ब्राह्मण स्नात्तक विशेष योग्यता 
प्राप्त राजनीतिज्ञ होते थे, जबकि गैर-ब्राह्मण स्नातक साधारण श्रेणी के थे और 
ह्वितीय श्रेणी के राजनीतिज्ञ हैं। उन्हीं की उम्मीदवारी के लिए सस्तुति की गई 
थी | 
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तालिका 19 


प्रांतीय विधानमंडलों में व्यवसाय 
के अनुसार कांग्रेस सदस्यों का वर्गीकरण 








तालिका 20 
कांग्रेसी प्रांतों में मंत्रिमंडल का. गठन* 
मडल जो कर हू [_ शक्ल 9 
मंत्रियों की मंत्रियों की कुल | ब्राह्मण | 
| योग 
असम 8 | 3 5 है 
बिहार 3 
बम्बई 
मध्य प्रात 
मद्रास 
उड़ीसा 
संयुक्त प्रांत 


° ह तालिका मई 1939 की स्थिति दर्शाती है। यह 15 जुलाई, 1939 के इंडियन इनफारमेकन 
कै अंक सै ली गई है। जाहा पर प्रश्‍शनपाचक चिन्ह लगे हिं वहा ब्राह्माण औरं गैर-ब्राहाण का भद्द 
नही पाहचाना जा सका। 
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तालिका 21 
कांग्रेस शासित प्रातों में संसदीय साचिव्ों का वर्गीकरण* 





प्रांत सचिवा की |गैर हिन्दू सचिवों संसदीय सचिव 
_ | फख्या | की संख्या [के्‌ me 
असम | | | शून्य | शून्य शून्य 
बिहार | ड्‌ 5 | 
बम्बई l 5 शून्य 
मध्य प्रात शून्य | शून्य सन्य 
मद्रास 1 4 l 
उड़ीसा f s शून्य 
संयुक्त प्रांत 2 Š | 


काग्रेस ने चुनाव के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त ब्राह्मण उम्मीदवारों को ही क्‍यों 
चुना? काग्रेस के लिए गैर-ब्राह्मणों और अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि न्यूनतम 
रिक्षा प्राप्त क्यों हैं? इसका एक उत्तर है। इसका उद्देश्य गैर-ब्राह्मणों और 
अस्पृश्यों को कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल होने से रोकना था। ऐसा प्रतीत होता 
हे कि कांग्रेस ने जानबूझ कर शिक्षित व्यक्ति के मुकाबले गें अशिक्षित गैर-ब्राह्मणों 
को प्राथमिकता दी थी क्योंकि शासक वर्ग के विचार से शिक्षित गैर-ब्राह्मण की 
अपेक्षा अशिक्षित गैर-ब्राह्मण को चुनने के दो लाम थे। एक तो यह कि अशिक्षित 
गैर-ब्राह्मण, शिक्षित गैर-ब्राह्मण की अपेक्षा काग्रेस हाई कमान का अघिक वफादर 
और कृतज्ञ होगा और कांग्रेस में शिक्षित गैर-ब्राह्मणों से मिल कर शासक वर्म 
के बने काग्रेस मंत्रिमंडल के प्रति विद्रोह न कर सकेगा। दूसरे यह कि यदि 
स्नातक से कम योग्यता प्राप्त साधारण शिक्षित गैर-ब्राह्मण चुने जाते हैं. तो उसका 
उद्देश्य था कि कही काग्रेस में शासक वर्ग को धता बता कर वे सक्षम और 
वैकल्पिक मत्रिमडल न बना लें। कांग्रेस के गैर-ब्राह्मण यह नहीं समझ पाते कि 
काग्रेस ने उन्हें कैसे धोखा दिया है और उन्हें क्यों कांग्रेस में लिया है। कांग्रेस 
बडी मजबूती के साथ शासक वर्ग की सत्ता और शासन की नींव गहरी जमा 
रही है। 


* 15 जुलाई. 1939 के इंडियन इन्फोरमेशन के अंक से संकलित। ? का चिन्ह ब्राह्मण और 
गैर-जाहभण का वर्गीकरण न किए जा सकने के कारण दिया गया हैं। 
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तालिका 22 
शिक्षा की दृष्टि से कांग्रेस में ब्राह्मणों और 
गैर-ब्राह्मणों की संख्या का वर्गीकरण 





mifa | जातिया |a स्नातक | गैर- |हाईस्कूल|अशिक्षित|अवर्णित 
विधान सभा | | | | 
असम ब्राह्मण | $ E pa 
गैर-ब्राह्मण १] i 9 
बंगाल ब्राह्मण T i 
| मैर-ब्राह्मण a7 4 = 
अनुसूचित जाति | 6 w P 
बिहार ब्राह्मण 31 ८ ५ 
अनुसूचित जाति | - ] š 
' गैर-ब्राह्मण 54 + 
_ जोति | -| ' _ 
गैर-ब्राह्मण 90 3 ड 
अनुसूचित जाति | 26 | p 
पिछड़ा वर्ग = क E 
उड़ीसा | ब्राह्मण || i | 
गैर-ब्राह्मण 20 ३ l 
अनुसूचित जाति | s| _ a 





VI 


अब हम भारत के शांसक वर्ग की तुलना अन्य देशों के शासक वर्गों से करना 
अधिक श्रेयस्कर समझते हैं। फ्रांस में जब क्रांति ने जन्म लिया और जनता ने 
शासक वर्ग से समानता कौ मांग की, तो शासक वर्ग ने स्वेच्छा से सत्ता और 
अधिकार छोड़ कर अपने को जनता में शामिल कर लिया। यह स्टेट्स जनरल 
की इस घटना से स्पष्ट है कि जन सामान्य के 600 प्रतिनिधि पहुंचे। जबकि 
पादरी तथा सामंतों में से प्रत्येक के 300-300 प्रतिनिधि पहुचे। प्रश्‍न यह उठता 
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है कि 1200 सदस्य कैसे बैठते, बहस करते और मतदान करते। जनसामान्य 
के तीनों दलों की यूनियनों को एक चैम्बर में बैठनें के लिए और एक व्यक्ति 
एक मत्त के आधार पर मतदान करने के लिए जोर दिया। पादरियों तथा सामंत्तों 
ने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया, क्‍योंकि ऐसा करने का अर्थ होता अपनी 
अमूल्य परंपराओं और सुविधाओं का परित्याग करना। तब भी उनमें से अधिकांश 
ने जनसामान्य की मांग स्वीकार कर ली और फ्रांस को स्वतंत्रता, समानता और 
भ्रातृत्व पर आधारित संविधान दिया | 


जापान के शासक वर्ग ने वर्ष 18५5 से 1870 के दौरान जब जापानी 

सामतशाही को त्याग कर वर्तमान शासन पद्धति अपनाई तब वहां का शासक वर्ग 

फ्रास के शासक वर्ग की अपेक्षा अधिक देशभक्त था। जैसा कि जापान के इतिहास 

का विद्यार्थी' जानता है, जापानी समाज में चार वर्ग थे : 1. दमियों, 2. समुराई. 

३. हेमिन अधवा जन सामान्य और 1. ईटा अथवा बहिष्कृत | इन जातियों के सीढ़ी 

दर सीढ़ी ऊचे-नीचे वर्ग थे। सबसे नीचे ईटा थे, जो हजारों की संख्या में थे। 

उनमें से ऊपर हेमिन थे जो ढाई तीन करोड़ थे। हेमिन से ऊपर समुराई थे, 

जिनकी सख्या 20 लाख थी, जिनके हाथो मैं हेमिनों का जीवन-मरण बद था। 

सबसे ऊपर दमिया अथवा बड़ी जागीर वाले सामंत्त थे, जिनका नीचे के तीनों 

वर्गो पर पूर्ण शासन था। उनकी सख्या 300 थी। दमियो और समुराई लोगों 

ने समझ लिया कि सभी को समानता और समान नागरिकता देना और सामंतवाद 

को त्याग दैना सभव है | तदनुसार दमियो लोग जो राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत 

थे और राष्ट्रीय एकता में कोई बाधा नही उत्पन्न करना चाहते थे, अपनी 

सुख-सुविधाओं का परित्याग करने के लिए आगे आए और सर्वसाधारण में शामिल 

हो गए। 5 मार्च 1869 को उन्होने सम्राट को जो याचिका दी थी वह इस प्रकार 
शी — 

"हम जिस भूमि पर रहते हैं बह सम्राट की है। जो अनाज हम लोग 

खाते हैं, वह सम्राट कें आदमियों द्वारा पैदा किया जाता है। तो हम 

किसी जायदाद को अपनी कैसे कह सकते हैं? आब हम स्वेच्छा से 

अपनी संपत्ति सादर समर्पित करते हैं और हमारे समुराई ततथा जन 

सामान्य भी आपसे अनुरोध करते है कि सम्राट उन लोगों को संपत्ति 

देने की कार्रवाई कराए, जिन्हें वास्तव मै यह मिलनी चाहिए और उन्हे 

दडित करें, जो उस सपत्ति के रखने के अधिकारी नहीं है। सम्राट 

विभिन्न वशो व जातियौं के भू-भाग में आवश्‍यक परिवर्तन करने तथा 

उसे नया रुप देने के लिए आवश्यक आदेश जारी करें। सिविल एवं 


।. देखिए शोेमेन्स आफ जापान, लेखक जेम्स एबी. सेरर। 
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दंड संहिता और सैनिक कानून यहा तक कि वर्दी तथा युद्ध-सामग्री 
के निर्माण सबधी नियम भी सम्राट द्वारा बनाये जायं | साम्राज्य क॑ सभी 
छोटे और बडे मामले निपटाने के लिए सम्राट के पास भेजे जाए।" 
इस संबंध में जापान के शासक वर्ग की तुलना में भारत का शासक वर्ग 
कैसा है? यह एकदम विपरीत है। भारत में शासक वर्ग ब्राह्मण मारतीय स्वतंत्रता 
की बलिवेदी पर ऐसा बलिदान करने का सकल्प नही. कर सकता | राष्ट्रीयता के 
नाम पर अपनी सुख-सुविधाओं का परित्याग करने के बजाए भारत का शासक 
वर्ग अपनी सुख-सुविधाओ को पक्का बनाए रखने के लिए राष्ट्रीयता का नारा 
लगा कर उसका दुरुपयोग करता है। जब कभी शोषित वर्गो के लोग सरकारी 
सेवाओं मे, कार्यपालिका मे तथा विधानमंडलों में सरक्षण की मांग करते हैं, तब 
शासक वर्ग "राष्ट्रीयता खतरे में है" का नारा बुलंद करता है। लोगो से कहा 
जाता है कि यदि हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमें राष्ट्रीय एकता 
बनाए रखनी चाहिए और सरकारी सेवाओं में, कार्यपालिका मे तथा विधानमडलों 
मैं संरक्षण आदि राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल है. इसलिए जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता मे 
दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें इस प्रकार के संरक्षण की मांग का डट कर विरोध करना 
चाहिए। यह है मारत के शासक वर्ग की धारणा। भारत का शासक वर्ग जापान 
कै शासक वर्ग से पूर्णतया विपरीत दृष्टिकोण रखता है। राष्ट्रीयता के लिए अपनी 
सुख-सुविधाओं का बलिदान करना तो दूर रहा, शासक वर्ग अपने को सुरक्षित 
रखने के लिए राष्ट्रीयता के नाम का दुरुपयोग करता है। 
भारत में शासक वर्ग अपनी सत्ता और शक्ति को त्यागने से इंकार ही नही 
करता वरन्‌ शोषित वर्गो की राजनीतिक माग की खिल्ली उड़ाने से भी कभी नहीं 
चूकता। शासक वर्ग के कछ सदस्य' इस हद तक पहुच गए हैं कि उन्होने शोषित 
। बही प, 2331 | 
?. डा. आर.पी. परांजपे द्वारा लिखित व्यग मई 1926 में 'गुजरात्री पंच नामक पत्रिका मं “भविष्य 
की एक झलक शीर्षक छे अतर्गत छपा था। शारुक वर्ग के सदस्यों के लेखन के नमूने के 
रूप में यह प्रठनीय है। यह साम्प्रदायिक आरक्षण के सिद्धान्त के अंतर्गत घटी कुछ काल्पनिक 
घटनाओं पर आधारित है। चूंकि यह पत्रिका आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मैं इन्हें नीचे 
पद्धत करता इई = 
भविष्य की एक झलक" - निन्नलिखित उद्धरण आयौगों, पुलिस मामलौ फे न्यायालयौ कै आलैखां, 
न्यायिक गृकदमों, पररिभ्रद की कार्यवाइयौ, प्रशासन रिपोट आदि से लिए गये है जो 1930-50 
के वर्ष के दौरान जारी हुए थे और विशिष्ट रूप से 'गज़राती पंच' के पाठकों के लिए प्रकाशित 
किए जाते हैं। 
1. भारत सरकार पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट, 1930 - मारत के अनेक सम्मदायों की और 
से प्राप्त अभ्यायेदनों पर हमने गण्मीरतापूर्वक विचार किया है। गत जनगणना के आंकड़ों को आधार 
मानकर, हम अपने सम्गुख किए गवे' दावों को केवल यथासंभव संतुष्टि ही प्रदान कर सकतै हैं 
क्योकि सरकारी तंत्र को निर्मित्त करने की समस्या का कोई विशुद्ध हल तब तक सम्भव नाहीं 
है जब तक कि देश क॑ प्रत्येक व्यक्ति को सका सदस्य न बनाया जाये क्‍योंकि कई सप्पदायों 
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वर्ग की मांग को बकवास और हास्यास्पद बताते हुए प्रचार करने के लिए 
कटाक्षपूर्ण व्यग्यात्मक पेरोडी लिखी। डा. आर.पी, पराजपे, जो आस्ट्रेलिया में नए 


की संख्याऔं मै सामान्य गान नही है। हम 2375 की संख्या सविधान की मूलभूत संख्या निर्धारित 
करते है। मधिष्ण मे, प्रत्येक सम्प्रदाय के दाये उनकी कुल सख्या कें आधार पर किए जायेंगे 
तथा सभी नियुक्तिया, विभिन्न सस्थाओं की सदस्यता, और वास्तव में देश में जहाँ तक समय होगा, 
सब कुछ अनुसूची में दिए गये अनुपात के अनुसार होगा। वाइसराय की कार्यकारी परिषद में 
47५ सदस्य होंगे जौ यथासम्भव प्रत्येक सम्प्रदाय की एक-पांचवीं संख्या के अनुसार होंगे और 
ये सदस्य एक वर्ष तक अपने पद रहेंगे ताकि पांच वर्षों में प्रत्येक सम्प्रदाय को अपनी सदस्यता 
का सही माग मिल जाये। प्रत्येक खच्च न्यायालय मै 125 न्यायाधीश होंगे और प्रत्येक. न्यायाधीश 
एक वर्ष तक पदमार संमालेगा, यद्यपि इस वावस्था कै अनुसार प्रत्येक वर्ग , अपनी वास्तविक 
भागीदारी 19 वर्ष हौ जाने के बाद ही प्राप्त कर सकंगा। अन्य प्रकार की नियुवित्यो की संख्या 
सभी दावों कॅ सही समायोजन के प्रयोजन से, उसी आधार पर की जायेगी। 

इन आकड़ों दाली सभी संस्थाओं के समुचित कार्यकरण क॑ लिए, जितनी शी विद्यमान सरकारी 
इमारतों को गिराना आवश्यक हो, गिरा दिया जाये और आवश्यकता के अनुरूप उन्‍हें उचित आकार 
में पुनानिर्मित किया जाये। 
2. भारत सरकार की अधिसूचना, 1937 : मारत सरकार अधिनियम. 1931, के उपबंधों के 
अनुसार, महामहिम सप्राट ने गवर्नर-जनरल़ की कार्यकारी परिषद में निम्नलिखित +75 भद्र पुरुषां 
को सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है - 

267, मातादीन रामदीन (जाति नाई), चिकित्या विभाग के शल्य-कक्ष फे प्रमारी 

372 अल्लाबक्श पीरबक्श (मुसलमान ऊँटं चालक), सोना विभाग कै फॅट परिवहन विभाग क॑ 


प्रभारी 

431. रामास्यामी (जाति आन्छध मेहतर, सार्यजनिक निर्माण विभाग की सड़क राफाई ज्ञाखा के 
पगारी 

437. जान्ाथ भट्टाचार्य {कुल्लीन ब्राहसण, पुरोहित), पंजीकरण विभाग के घरैलू अनुभाग कै 
प्रभारी 
x उन. HE HS 


4. सभी स्थानीय सरकारों को पत्र, 1934 : विधान सभा द्वारा पास किए गये एक संकल्प 
जिससे मारत सरकार पूरी तरह सहमत है, के अनुसरण में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है 
कि भविष्य में सरकार भैं होने वाली प्रत्यैक नियुक्ति, आयेदक की योग्यता की अपेक्षा क॑ विना 
प्रत्तेक सम्प्रदाय को बारी-बारी से दी जानी चाहिए! 

5, बब्बई सरकार गजट में अधिसूचना, 1934 : बम्बई सरकार दिसम्बर में निम्नलिखित 
नियुक्तिया करेगी। विभिश्र नियुक्तियौ कै लिए आवेदक उन जातियों के होने चाहिए जौ शासकीय 
आदेश संख्या........दिनाक 30 नवम्बर, 1934 मै प्रत्येक कं सामने दिखाई गयी है | 

मूख्य सिचाई इजीनियर (सिंध) : उत्तर कनारा की कुनबी 

ऐलफिन्सटन कालेज. बम्बई मै सस्कृत प्राध्यापक : सिंघ का बलूची पठान 
महामहिम क अगरक्षक का कमाडैट : उत्तर गुजरात का पारवाडी 

तरकार का परामर्श वास्तुकार : दक्खन का वड़ारी (पुमंतू कजर) 

इस्लामी साह्कृति का निदेशक : कड़ादा ब्राह्मण 

शरीर शास्त्र का प्राध्यापक : (ग्राट मेडीकल कालेज] ` मुसलमान कसाई 

यर्षदा जेल अधीक्षक : घटी चोर 

शराबबदी कै दो आयोजक : घराला (कैरा जिले का भील) (पंच महल) 

न्यायालय कै एक मामले की पिपोर्ट, 19३५ : कख (जाति लेली! पर अपने पिता 
वह सो रहे थे, निर्षमं हत्या करने का आरोप था। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए 
जूरी ने आरोपी को दोषी पाया है। सज़ा निर्धारित करने से पू, न्यायाधीश ने आरोपी 
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हाड कमिशनर बना कर भेजे गए थे, उन्होंने पेरोड़ी लिखी थीं। यह समझना कठिन 
है कि डा, परांजपे णैसे गणमान्य व्यक्ति ने कैसे इस प्रकार के विचार लेख में 


के बंचौल कै 'तूछा कि उसे कुछ कहना तो नही है | वकील. श्री बोगनजी, ने कहा कि वह फैसले 
सै तौ सहमत हैं, परन्तु कानून के अनुसार आरोपी को सज़ा नहीं दी जा सकती, मृत्यु-दण्ड 
तो दूर की बात है, क्योंकि चालू वर्ष मे साल तेली पहले ही सज़ा पा चुके हैं; जिनगें से दो 
को तरयु-वण्ड मिला है. और भारत सरकार अधिनियम क अंतर्गत अन्य कई सम्प्रदायो को अपनी 
सञाओं का कोटा नही गिला है जब कि तेलियो का कोटा पूरा हो चुका है। "यायाधीश ने बचाव 
प के वकील की दलील स्वीकार कर ली तथा आरोपी को बरी कर दिया 

T. "इंडियन डेली मेल" से उद्धरण, 1936 : अन्नाजी रामचऱद्रे (चित्तपावन ब्राह्मण] को पूना की 
गलियौ मैं एक लम्बै चाकू कं साथ घूमते हुए और सामने आने वाले. हर व्याक्ति पर हमला करणे 
हए पाया गया। जब उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया तो पुलिस ने बताया कि यह हाल 
ही में एक मानसिक अस्पताल से छूट कर आया है। अस्पत्ताल कं अधीक्षक ने अपने साक्ष्य में 
कहा कि अन्नाजी तीन वर्ष तक अनकं अस्पताल मे एक खतरनाक पागल के रूप मे रहा था, 
परन्तु चूंकि चितपावनों के लिए एक कोटा निर्धारित था डर अन्य सम्प्रदायो कै अस्पत्ताल-मासियों 
ने अपने घार्षिक कोटे पूरै नहीँ किए थे, बह उसे और अधिक समय के लिए अस्पताल में नहीं 
रख सकते थे व्योंकि ऐसा करना चितपावनो करे पक्ष गे गेदमाव होता। इसलिए न्हते जसै 
चिकित्सा विभाग के भारा खरकार छे आदेश सख्या.......के अनुसरण गे छोड़ दिया। मजिस्ट्रेट 
ने अन्नाजी को रिहा करं दिए जाने फा आदश दिया। 

हि. 'बम्बई प्रेसीडेंसी में जेस प्रशाशन पर रिपोर्ट' से एक उद्धरण, 1937 : पूरी सावधानी बरतने 
के बाद भौँ, जेल के बन्दियों कौ संख्या प्रत्येक सम्प्रदाय के लिए निर्धारित कोटे के अनुपात में 
नहीं है। इस विसंगति को दूर करने को लिए जेल अधीक्षक ने मारत सरकार से निर्देश गांगे है । 
सरकार का संकल्प : जैलौं के महानिरीक्षक की इस कर्त॑व्ग-उपैक्षा पर सरकार अत्यंत्र अप़्सन्र 
है। जेल में विभिन्न सम्प्रदायों का कोटा पूरा करने के प्रयोजन से अधिक से अधिक संख्या में 
उक्त सम्प्रदायों के लोगों को एकड़ कर जैलौ गै बन्द करने के लिए तत्काल men उताए जाने 
चाहिए। यदि अपेक्षित संख्या में लोग नहीं पकड़े जा सकते तो सभी को समान स्तर पर लाने 
के लिए, पर्याप्त संख्या में बन्दियों को जेल से रिहा कर दिया जाना चाहिए। 

9. यिघान परिषद. की कार्यवाई, 194 : श्री यैन्नप्या ने पूछा : क्या सरकार का ध्यान इस 
तथ्य की और आकर्षित किया गया है कि पाली की एमए की हाल मे हुई परीक्षा की कक्षा 
सूची में मग-गक्तड्ौं का समुघित्त कोटा नहीँ दर्शाया गया है? 

माननीय खरी दागू औफ (शिक्षा मजी) : विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 
मंग-गऊुडों के किसी उम्मीदवार ने परीक्षा नही दी। 

श्री चेन्नप्पा : जब तक एसा उम्मीदवार परीक्षा देने न आये, क्‍या तब तक करे लिए सरकार इस 
परीक्षा को स्थगित करेंगी और विश्वविद्यालय द्वारा सरकार के आदेश कौ अवहेलना किए जाने 
पर क्या सरकार उसै अनुदान दैना बन्द कर देगी और विश्वविद्यालय अधिनियम का सशोधन करेगी? 
माननीय मजी ! सरकार इस सुझाव पर सहानुभूतिघूर्वक बिचार करेगी (हर्ष घ्वनि) 

10. द टाइम्स आफ इंडिया' से उद्धरण, 1942 : जे.जे. अस्पताल में एक ऑपरैशन के 
परिशामस्वकूप हुई रामशी सोनू की मृत्यु की जाच करने के लिए कोरोनर श्री.....को एकाएक 
बुलाया गया। डा. ताचु पाण्डव {जाति नाई) ने बयान दिया कि उन्होंने आपरेशन किया था। वह 
पेट में एक फोड़े पर चीरा लगाना चाइते थै परन्तु उनका चाकू इदच में घुसत गया और गरीज़ 
की मृत्यु हो गयी। यह पूछे जाने पर कि कया उन्होंने इस प्रकार का कोई ऑपरेशन पहले 
कभी किया है, उन्होंने कहा कि केवल एक दिन पूर्व ही उन्‍हें अस्पताल का मुख्य सर्जन नियुक्त 
किया गया था क्योंकि तब आरक्षण के फलस्वरूप उनके सम्प्रदाय की बारी आ गयी थी, परन्तु 
उन्होंने इससे पहले कभी शेव करने के रेजर के अतिरिक्‍त शल्य चिकित्सा औजार को हाथ भी 
नहीं लगाया था। जूरी ने अपने निर्णय में मृत्यू का कारण दुर्भाग्य बतलाया। 
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शामिल किए। इस प्रकार के मिरासियों जैसे कटाक्ष और पेरोडी (इसे भंडेलापन 
कह सकते हैं) शैली अपना कर आभास कराया जा सकता है कि शोषित वर्गों 
के सदस्य यदि ऐसी मांगें करने के लिए निपट मूर्ख भी नहीं तो पथभ्रष्ट अवश्य 
हैं। शासक वर्गों के लोग शोषितों की उन मांगों का विरोध करते हुए इस बात 
का उपदेश देते हैं कि मारतीय परंपरागत निपुण नीति बनाए रखने के लिए शासन 
के प्रत्येक पद पर योग्यतम व्यक्तियों के अतिरिक्त और किसी को अवसर न दिए 
जाए | 


इस सिद्धांत पर किसी को कोई ऐततराज नहीं कि योग्यत्तम व्यक्ति की जगह 
उससे कम योग्य व्यक्ति को और साधारण योग्यता के व्यक्ति की जगह बिल्कुल 
अयोग्य व्यक्ति को न लगा दिए जाए। परतु ऐसा तर्क भारतीय इतिहासः की 
घटनाओं परं दृष्टिपात करने से पूर्णतया निरर्थक सिद्ध होता है, क्योंकि भारतीय 
इतिहास के अनुसार, जौ योग्यतम व्यक्तिं चुना जाता था, वह शासक वर्ग से ही 
सबंधित होता था। शासक वर्ग के विचार से यह सिद्धोत बहुत ठीक था। परन्तु 
क्या वह सिद्धात शोषित वर्ग के दृष्टिकोण से ठीक कहा जा सकता है? क्या 
श्रेष्ठ जर्मन फ्रासीसियों के लिए श्रेष्ठ हो सकता है? क्या श्रेष्ठ तुर्क यूनानियों 
के लिए श्रेष्ठ हो सकता है। क्या कोई पोलैंडवासी यहूदी के लिए श्रेष्ठ हो सकता 
है? इन प्रश्नों का सही उत्तर मिलने मे संदेह है। जातीय या देसज योग्यता की 
उपेक्षा कभी नहीं की जा सकती। मनुष्य यत्रवत्त नहीं है। वह मनुष्य है और मनुष्य 
होने के नाते कुछ के प्रति उसकी सहानुभूति है, तो कुछ के प्रति घृणा द्वेष होता 
है | यह तक सचमुच श्रेष्ठ व्यक्ति पर भी लागू होता है। उस पर जात्तीय सहानुभूति 
एवं वर्गीय द्वेषभाव करने का दोषारोपण किया जा सकता है। इन बातों पर ध्यान 
देने से प्रकट होता है कि शासक वर्ग से संबंधित श्रेष्ठ व्यक्ति शासित qq के 
दृष्टिकोणों से बहुत निषिद्ध साबित होगा। शासक वर्ग और शासित वर्गो के 
दृष्टिकोण में वही अतर है. जैसा कि दो भिन्न राष्ट्रों में होता है। शासक वर्ग 
के लोग शासित वर्ग से मिरासीपन दिखा कर द्वेष प्रकट करते समय भूल जाते 
है कि भारत में शासक वर्ग और शासित वर्ग के बीच का अतर ठीक वैसा ही 
है जेसा कि फ्रासीसी और जर्मन का, तुर्की और यूनानियों का अथवा पोलंड 
निवासियों और यहूदियो के बीच। इसका कारण वही है कि वे एक दूसरे का शासन 
बर्दाश्त नहीं कर सकते. चाहें शासन करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठतम ही क्यो न हो? 


शासक वर्ग शोषितो की मागों का विरोध करते समय यह भी भूल जाता है 
कि उसने सत्ता मे आने के लिए कौनसे साधन अपनाए थे। उन्हें स्वय अपनी 
मनुस्मृत्ति के पन्ने पलटने से पता चलेगा कि जिन हथकडों से उन्हें सत्ता मिली 
है, वे ठीक वैसे ही है, जैसे कि डा, पराज़पै ने अपने व्यंग्य लेख में लिखा है। 
मनुस्मृति के अध्ययन रो पत्ता चलेगा कि ब्राह्मण जो शासक वर्ग का मुख्य तत्व 
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है. उसने राजनीतिक शक्ति अपने बौद्धिक बल से ही प्राप्त नहीं की। बौद्धिकता 
किसी की बपौती नहीं। इन्होंने तों जातिवाद के आधार पर अपना प्रभुत्व बनाए 
रखा। मनुस्मृति के विधान के अनुसार पुरोहित के पद, सम्राट के पुरोहित, पुजारी, 
लार्ड चांसलर उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति और. न्यायाधीशों और सम्राट के 
मंत्रियों के पद ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित थे। यहा तक किं सेना के सेनापति के 
पद पर ब्राह्मण के होने के आदेश दिए गए थे चाहे वह अनुपयुक्त ही क्यों न 
हों? वे सभी ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित थे | ब्राह्मण अपने वर्ग के लिए लाभ और 
सत्ता संरक्षण से ही संतुष्ट नहीं थे। वे जानते थे कि केवल संरक्षण ही पर्याप्त 
नहीं है। गैर-ब्राह्मण जातियों में, ब्राह्मणो के समान योग्यता वाले लोगों द्वारा मुख्य 
पदों को प्राप्तं करने और ब्राह्मणों के आरक्षण को उखाड़ फक देने वाले लोगो 
के आंदोलन की संभावनाओं को समाप्त करना भी ब्राह्मणों ने आवश्यक समझा | 
ब्राह्मणों ने समस्त अधिशासी पदों को अपने लिए आरक्षित करने के साथ-साथ 
शिक्षा पर्‌ ब्राह्मणों का एकाधिकार कायम रखने कै लिए विधान बनाया। जैसा कि 
पहले ही संकेत दिया जा चुका है, ब्राह्मणों ने विधान बना कर हिंदू समाज के 
निम्नतर वर्ग के लिए पढाई-लिखाई अपराध घोषित कर दिया, जिसका उल्लघन 
करने बाले को कठोर तरथा अमानुषिक दंडं, जैसे अपराधी की जीभ कटवा लेना 
और उसके कान में पिघलता हुआ सीसा डलवा देना, की व्यवस्था की गई। 
कांग्रेसी यह कह कर छुटुटी नहीं पा सकते कि ऐसे वंड अब नहीं दिए जाते | 
उन्हें मानना होगा कि वैसे दंड अब नहीं दिए जाते, परंतु उन नियमों के अस्तित्व 
मैं रहने का शासक वर्ग अब भी लाभ उठा रहा है। ईमानदारी से कांग्रेसी लोग 
शासित वर्गों की मांग को सांप्रदायिक नहीं कह सकते क्योंकि वे जानते हैं कि 
ब्राह्मणों ने सत्ता हथियाने के लिए सबसे बुरी सांप्रदायिकता का सहारा लिया है। 
यदि आज शासित वर्ग के लोग अपने लिए संरक्षण मांगते हैं, तो उसका कारण 
यह है कि ब्राह्मण ने अपनी सुख-सुविधाओं को सुरक्षित रखने के लिए पहले 
ही से कानून बना कर शासित वर्ग द्वारा विद्याध्ययन तथा संपत्ति संचय पर दंड 
का विधान कर दिया। वास्तव में शोषित वर्गो के लोग जिस सरक्षण की माग 
कर रहे हैं, वह उसका आधा भी नहीं है, जितना कि ब्राह्मणों ने अपनी उन्नति 
और सुख-सुविधाओ को सुरक्षित रखने के लिए लिया है जिसके लिए उन्होंने 
काले कानून बनाए और दास वर्गो को आज तक पद-दलित बना कर रखा है। 


जो कछ भी ऊपर कहा गया है, उसके संदर्भ में शासक वर्ग के नेतृत्व में 
जो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, शासित वर्गो के विचार में वह स्वार्थ 
है। शासक वर्ग भारत की जिस आजादी के नाम पर लड़ाई लड़ रहा है, उसंका 
उद्देश्य विदेशियों से सत्ता छीन कर शासित दास वर्गो पर शासन करना है। 
शासक वर्म स्वामियों का सेवकों पर शासन चाहता है, जो नाजीवाद के उस 
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सिद्धांत की मनमानी के सिवाय कुछ नही, जिसके अतर्गत अपने को श्रेष्ठ बताने 
बाला ही सर्वशक्तिमान होना चाहिए | 


VIII 


जो विदेशी भारतीय राजनीति को समझना चाहते हैं और इससे उत्त्पन्न समस्याओं 
का निराकरण करने में सहयोग देना चाहते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि 
भारतीय राजनीति किन सिद्धातो पर आधारित है। यदि विदेशी उन्हे मली मांति 
समझने मे असफल रहते है, तो वे ऐसे दल के हाथों की कठपुत्तली बन कर 
रह जायेंगे जो उन्हे भ्रम में कैद करके रखना चाहते है | भारतीय राजनीति की 
ये मूलभूत बातें है : (1) शासित वर्ग के प्रति शासक वर्ग की मनोवृत्ति, (2) शासक 
वर्ग के साथ कांग्रेस का संबंध (3) शासित वगो के लिए सवैधानिक सरक्षणों की 
राजनीतिक मागो का मूल आधार | 


उपरोक्त (1) के विषय में पहले ही ऊपर बहुत कुछ कहा जा चुका है, जिस 
पर विचार कर विदेशी अपनी धारणा बना सकते है | मैने जो पक्ष प्रस्तुत करने 
का प्रयत्न किया है और उसकी पुष्टि मे जिन तथ्यों और तर्को को प्रस्तुत किया 
है, वह स्पष्ट है। इससे प्रकट होता है कि सार्वभौमिक स्वतंत्र भारत इस स्थिति 
से भिन्न स्थिति का देश होगा, जिसमें शासक वर्ग की सेवा करने वाला कोई 
शासित वर्ग न हो। उचित सरक्षण प्रदान करने से शासक वर्ग द्वारा सरकार का 
अधिपत्य जमाने की उनकी शक्ति सीमित हो जाएगी और उसकी सत्ता हथियाने 
के हथियार की धार भोटी हो जाएगी। यही वह बात है जिसके लिए अस्पृश्य 
बल देकर कह रहे है और काग्रेस उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस और अस्पृश्यों 
के मध्य जो विवादग्रस्त प्रश्‍न है, वह सवैधानिक सरक्षणों की व्यवस्था पर ही केंद्रित 
है । प्रश्‍न उठता है कि क्या भारतीय संविधान में अस्पृश्यों के लिए सरक्षण होगा? 
विदेशी न तो इस समस्या को समझते है और न यही समझते हैं कि कांग्रेस 
कै कथित प्रतिनिधिक स्वरूप का इस समस्या से कोई सबंध नहीं है। हो सकता 
है कि काग्रेस प्रतिनिधि सस्था हो, लेकिन अस्पृश्यो की इस समस्या से उसे कोई 
सरोकार नहीँ । उस समस्या का हल कैवल आवश्यकताऔं पर आधारित हो सकता 
है और इस विषय में यह प्रश्‍न हो सकता है कि क्या अस्पृश्य, जो संरक्षण मांग 
रहे हैं, वह उनके लिए जरूरी है? विदेशी जो इस आधार पर अस्पृश्यों के विरूद्ध 
काग्रेस का समर्थन करते है कि काग्रेस सबका प्रतिनिधित्व करने वाली सस्था 
है, सही नहीं है। विदेशियों की वह अपेक्षा न्यायसंगत है कि अस्पृश्यों के सरक्षण 
की माग को न्यायोचित प्रमाणित किया जाए। विदेशियो का. यह कहना युक्तिसंगत 
है कि यहं कह देना भर काफी नही है कि भारत में शासक वर्ग है। अस्पृश्यौ 
को यह भी साबित करना है कि भारत का शासक वर्ग कितना अधर्मी एवं कितना 
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मक्कार है और वहं बयस्क मताधिकार की शक्ति के आगै नही झुकेगा। यह ऐसी 
स्थिति है जिसका सामना अस्पृश्यों को करना है, क्योंकि निर्संदेह भारत में शासक 
वर्ग की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा भिन्न है। अन्य देशौ में शासक वर्ग तथा 
शासित वर्गो के मध्य अधिक सहनीय और स्वाभाविकं दूरी होती है, जो दोनों वर्गो 
को आपस में मिलने से रोकने की दीवार नहीं हौती। उनकी दूरी कंवल एक 
विराम होता है। भारत में उच्च वर्ग एक तिलस्मी किले में सुरक्षित है, जहां शोषित 
घुस ही नहीं सकता। दोनों वर्गो की सवेदनाएं भी प्रतिकूल हैं। अन्य देशों में 
शासक वर्म और शासितों के बीच सत्ता हस्तात्तरण की मरपाई होती रहती है, 
जिससे वे शासक वर्ग की तरह उच्च पदों परं पहुंच जाते हैं। भारत में ऐसी 
व्यवस्था बन गई है, जिससे शासक बदल जाते हैं, तो दूसरे वर्ग की मरपाइई हो 
जाती है। भारत का शासक वर्ग जन्मगत्त है। दूसरा वंचित वर्ग सदा वंचित ही 
रहता है। ऐसा विभेव महत्वपूर्ण विभेद है। जहा पर शासक वर्ग घोधो की तरह 
खोज में सुरक्षित बैठे रहते है और जो वश परपरागत चलत्ते रहते हैं। यहां जन 
आचरण सामाजिक-दर्शन और सामाजिक मनोवृत्ति अंगद का पांव ही बनी रहती 
है और जिसमें स्वामी तथा सेवक का संबंध अटूट माना जाता है। सुविधा सपनन 
और सुविधाहीन का भेद व जाति कठोर है। रंग में यह काली कमली है। अन्य 
देशों में ऐसी लक्ष्मण रेखा नही है! दोनो के आवरणों में एक बारीक डोर है। 
मानसिक समरसता है. इसलिए बह़ां शासक और शासित के रिश्तों में लोच हती 
š | इस अतर के पीछे जो सत्य छिपा है. उसे समझ लेने के बाद विदेशियों 
को यह आभास होगा कि जहां अन्य देशों में तो व्यस्क मताधिकार द्वारा शासक 
वर्म पर संतोषजनक नियंत्रण किया जा सकता है, भारत में शासित पक्ष जैसे 
अछूत सविधान में इसलिए अतिरिक्त संरक्षण प्रदान की मांग करते हैं कि उनकी 
मांग भारत में कांग्रेस द्वारा लड़ी आजादी की लड़ाई से अधिक जायज है और 
जो काँग्रेस आजादी मागती है वह शासितों कौ सुरक्षा देने के विरूद्ध है। काग्रेस 
निर्बाध रूप से सत्ता शासक वर्ग के हाथो मे सौपना चाहती ë! 


दूसरे. पक्ष पर भी कुछ तथ्य जुटाए गए हैं। इन तथ्यो को ध्यान में रखने 
पर विदेशियों को स्पष्ट हो जाएगा कि काग्रेस और शासक वर्ग का कितना घनिष्ठ 
संबंध डै। उन तथ्यों सें स्पष्ट हो जाएगा कि मारत में शासक वर्ग काग्रेस की 
टोली में क्यों घुस गया है और सभी लोगों से कांग्रेस का समर्थन करने के लिए 
क्यों कहता है? संक्षेप में, शासक वर्ग को भलीभांति मालूम है कि सुविधाहीन लोगी 
का आंदोलन वर्ग सिद्धांतों, वर्गीय हितों और जातीय संघर्ष पर आधारित है. यह 
एक दिन सुविधासंपन्न वर्ग की कब्र खोद देगा। वे जानते हैं कि सेवक वर्गों की 
मांग को पटरी से उतारने के लिए राष्ट्रीयता और एकजुटता का मोह दिखा कर 
उन्हे बुद्ध बना दिया जाए। वें यह भी समझते है कि काग्रेस ही ऐसा मच है. 
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जिसमें शासक वर्ग का हित सुरक्षित है, क्योंकि यदि कोई दल ऐसा है, जिसके 
मंच से अमीर, गरीब, ब्राह्मण, जमीदार और असामी, महाजन और कर्जदार कै 
बीच के मुददो पर कुठाराघात करके सघर्ष की ओर से ध्यान बटाया जा सकता 
है, तो वह एकमात्र काग्रेस है। काग्रेस ही मच है, जहा से देशभक्ति और राष्ट्रीयता 
एकता का झडा फहरा कर उनका हितसाधन कर सकती है 


यदि ये दोनो दृष्टिकोण ठीक से समझ मे आ जाएं तो विदेशियों को तीसरा 
दृष्टिकोण भी समझ में आ जाएगा जो सुविधाहीन दलित वर्गों के राजनीतिक 
संरक्षण पर आधारित है | 


सुविधाहीन शासित वर्गों द्वारा आरक्षण की मांग करना वास्तव में शासक वर्ग 
की शक्ति को नियत्रित करना है। यूरोपीय देशों में भी समाज के कुछ वर्गों की 
शक्ति पर नियत्रण रखने की माग की जाती है। वहा उत्पादक, वित्तरक, सूदखोरो 
और भूस्वामियो पर नियत्रण है। मारल के सिवा किसी अन्य देश में एक समान 
जाति के हितों के संरक्षण के लिए क॒छ वर्गों की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने की 
आवश्यकता पड़ी है। आरक्षण देश में शासक वर्गों के हाथों में राजनीतिक शक्ति 
संग्रह रोकने और देश की सामाजिक संस्थाओं में परस्पर संवैधानिक संबंध क्रायम 
करने क॑ अतिरिक्‍त कुळ नही कर संकता | इतने तथ्यो और तकों के आधार पर 
स्पष्टीकरण देने के पश्चात, मैं नही समझत्ता क्रि विदेशियों को वास्तविक स्थिति 
समझने और विश्वास करने में कठिनाई होगी कि कांग्रेस के प्रचार का दूसरा 
पहलू भी है। यदि उपरोक्त तथ्यो और आकडो के बावजूद कोई विदेशी वस्तुस्थिति 
नहीं समझता और उन लोंगो की बात पर शाति तथा धैर्य सै विचार नहीं करता, 
तो यह उसके चरित्र और रामझ का दोष है। 


भारतीय राजनीति के संबंध में विदेशियों के दृष्टिकोण का एक दुखद पहलू भी 
है। इसका जिक न करना असभव है। जो विदेशी भारतीय राजनीति में दिलचस्पी 
रखते है, उन्हें तीन श्रेणियो मे बाटा जा सकला है | पहली श्रेणी वह है, जो उन 
सामाजिक विभाजको के नियमो से अवगत है, जिनके कारण भारतीय राजनीति 
टुकड़ो-टुकड़ों में बंटी है जैसे कि बहुसख्यक और अल्पसख्यक क बीच विभाजन 
तथा हिदुआऔं और अस्पृश्यो के बीच पृथकता है। उनका मुख्य उद्देश्य है किं 
इस पृथकता के प्रश्‍न को समुचित सवैधानिक सरक्षणो द्वारा हल करने की जरूरत 
नही, बल्कि इन विभाजक तत्वों के रास्तो का देश की संवैधानिक प्रगति कौ रोकने 
के लिए प्रयोग किया जाए। दूसरी श्रेणी उन विदेशियों की है, जो इन विभाजकों 
पर ध्यान ही नही देते; वे अल्पसख्यको और अस्पृश्यों पर क्या बीतती है, उस 
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पर आंख बंद कर लेते हैं। वे संरक्षणों की मांग की परवाह किए बिना काग्रेस 
का समर्थन करते हैं। तीसरी श्रेणी छन विदेशियों की है जो भारत भ्रमण के लिए 
आते हैं. जो रातों-रात यहां की राजनीति समझने का प्रयास करते हैं। ये तीने' 
ही श्रेणियां खतरनाक हैं। परंतु तीसरी श्रेणी भारतीय लोगो के हितों की दृष्टि 
से सबसे अधिक खतरनाक है। 


जो विदेशी भारत भ्रमण के लिए आते हैं, वे भारतीय राजनीति की बारीकियों 
को नहीं समझ सकते। यह समझ में नहीं आता कि ये विदेशी कांग्रेस का समर्थन 
केवल जसी रास्ते पर चल कर क्यों करते हैं, जैसा कि मि. पिकदिकं ने सैमवेलर 
से कहा था कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करके गला फाड़ो परंतु सबसे 
अधिक दुःखदायी वह रवैया है जो ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेताओं, यूरोप और 
अमरीका के क्रांतिकारी एवं वामपंथी वर्ग के प्रमुखों, जिनका प्रतिनिधित्व लास्की, 
किंग्सले मार्टिन और ड्रेल्सफोर्ड जैसे लोग करते हैं, और अमरीका के "नेशन" और 
इंगलैंड के "न्यू स्टेटसमेन” जैसी पत्रिकाओं के सपादकों ने अपना रखा है, जो 
पददलित और पिछड़े लोगों के हिमायती माने जात्तै हैं। ये बात हमारी समझ 
में नहीं आती कि वे कैसे कांग्रेस का समर्थन करते है। क्या ये नहीं जानते कि 
भारत में कांग्रेस और शासक वर्ग एक ही थैली के चट्टे बद्टे हैं। कया वे नही 
जानते कि भारत में ब्राह्मण-बनिया गठबंधन शासन की घुरी है? कांग्रेस में ब्राह्मण 
और बनियों के अतिरिक्त जो बहुसंख्यक जनता कांग्रेस का झडा थामत्ी है, उसका 
कांग्रेस के नीतिनिर्धारण में कोई योगदान नही । क्या महान व्यक्तित्व वाले उपरोक्त 
विदेशी यह नहीं समझते कि जिन कारणों से सुल्तान इस्लाम को और पोप 
कैथोलिक धर्म को नहीं मिटा सके, शासक वर्ग वैसे ही इस गकड़-जाल को नहीं 
तोड़ेगा और ब्राह्मण की श्रेष्ठता पर चोट नहीं करेगा। तंब तेक ब्राह्मण और 
सहयोगी जातियों की श्रेष्ठत्ता का पाठ पढ़ाया जाता ही रहेगा। भारतं की आजादी 
कै बाद भी सरकार की वही पवित्र नीति जारी रहेगी जिससे शूद्रो और अस्पृश्यों 
का दमन और तिरस्कार होता है। क्या वे नहीं जानत्ते कि भारत का शासक वर्ग 
टेश का लोक मानस नहीं है। वह उनसे न केवल कटा हुआ है, बल्कि खुद 
भी उनसे ऐसे बच कर चलता हैं कि कहीं उसे छूत न लग जाए, क्योंकि ब्राह्मणों 
ने उल्लू की लकड़ी घुमा रखी है। उसका सोच और हित उनसे टकराते हैं, जी 
उनके समाज से बहिष्कृत हैं और उनकी दलितों के प्रति कोई सहानुभूति नही 
है. उनके मन में दलितों की आकांक्षाओं और दुख-दर्द को समझने की सवेदना 
नहीं है. उन्हें शिक्षा, उच्च सरकारी रोजगार दिलाने का अहसास नहीं है और 
वे उनके सम्मान और स्वाभिमान जगाने वाले आदोलनों का विरोध करते है । क्या 
वे नहीँ जानते कि भारत की स्वराज्य मिल जाने के साथ उसमें & करोड़ अस्पृश्यो 
का भाग्य भी अंतर्निहित है? यह कहना असंभव सा प्रतीत होता है कि ब्रिटिश 
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लेबर पार्टी के नेता, किग्सले मार्टिन, ब्रेल्सफोर्ड और लास्की जिनके स्वतंत्रता और 
प्रजातत्र कै विषय में लेख सभी पिछड़े लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, इन 
बातों को नही जानते। तब भी वे भारत कै सदर्भ में जब कूछ कहते हैं तो कांग्रेस 
का ही समर्थन करते हैं। वे शायद ही कभी अस्पृश्यों की समस्या पर मुंह खोलते 
हों, जिस पर सभी प्रगतिवादियों और प्रजातंत्रवादियों का ध्यान जाना चाहिए था। 
इन विचारो द्वारा केवल कांग्रेस कार्यकलापौ पर ध्यान जाना, भारत कै राष्ट्रीय 
जीवन के अन्य तत्वों की उपेक्षा करना, इस बात को स्पष्ट करता है कि उन्हें 
गुमराह किया गया है। यदि कांग्रेस राजनीतिक प्रजांतत्र के लिए लड़ाई लडती 
होती, तो काग्रेस को समर्थन देने की बात समझ मे आ सकती थी परतु क्या 
ऐसा हे? सब जानते है कि काग्रेस केवल राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई लड़ रही 
है और राजनीतिक प्रजातत्र में उसकी कौई दिलचस्पी नहीं हैं। वह पार्टी जो 
भारत मे राजनीतिक प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ रही है, वह कैवल अस्पृश्यों की 
पार्टी है, जिसे आशंका है कि कांग्रेस की आजादी की यह लड़ाई यदि कामयाब 
हो जाती है, तो इसका अर्थ होगा कि शक्तिशाली वर्ग को ही स्वतंत्रता मिलेगी 
और वह अधिक शक्ति क॑ साथ कमजोरो और दलितो को तब तक दबाएगा, जब 
तक कि उनकी सुरक्षा के लिए सवैधानिक सरक्षण न दे दिया जाए। यह वही 
दलित वर्ग है, जिसे उन प्रगतिशील नेताओं की सहायता की आवश्यकता है। परंतु 
उनकी सहानुभूति एव समर्थन की वर्षो से प्रतीक्षा अस्पृश्यों कं लिए व्यर्थ साबित 
हुई । यूरोप और अमरीका कै उन प्रगतिशील एवं वामपंथी नेताओं ने यह जानने 
की परवाह नहीं की कि काग्रेस के पीछे कौन शक्ति काम कर रही है। अनभिज्ञ 
और लापरवाह व्यक्ति भले ही कांग्रेस की भावना को न जानता हो, परंतु 
वास्तविकता यह है कि वे वामपंथी और प्रगतिशील नेता आंख मूंद कर उस कांग्रेस 
का समर्थन करते है, जो पूजीपतियों, जमीदारों, सूदखोरो तथा प्रत्िक्रियावादियो 
ह्वारा चलाई जा रही है - केवल इसीलिए कि काग्रेस अपने कार्यकलापों को 
स्वत्तत्रता सग्राम का गौरवपूर्ण नाम देत्ती है। स्वतत्रता की सभी लड़ाइया समान 
नैतिक स्तर की नही हुआ करती, क्योकि स्वतत्रता की इन लडाइयों का सदैव 
एक सा ध्येय नहीं हुआ करता। इगलैड के इतिहास से कुछ उदाहरण लीजिए । 
जौन के विरुद्ध बेरन का विद्रोह आजादी की लडाई कहा जा सकता है, परतु 
क्या कोई लोकतत्रवादी आज के युग में उसका समर्थन कर सकता है? कया केवल 
इसलिए इंगलैंड के किसान बिद्रोह का समर्थन किया जा सकता है कि उसे 
स्वतंत्रता का नाम दे दिया गया था। ऐसा करना स्वतंत्रता के नाम पर उठाई 
गई झूठी आवाज पर आगे बढ़ने के समान होगा। ऐसा अपरिपक्व व्यवहार क्षम्य 
होता, यदि वह किसी ऐसे मंद बुद्धि व्यक्ति द्वारा प्रकट किया जाता, जिसे यह 
निर्णय करना न आता हो कि जीने की स्वतंत्रता और दमन करने की स्वतंत्रता 
मैं क्या भेद है? परतु सर्वश्री लास्की, किग्सले मार्टिन, बेल्सफोर्ड, लुई फिशर जैसे 
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लब्धप्रतिष्ठित प्रजातत्र-सरक्षकों के प्रगतिशील वामपंथी अनुयायियो को इसके लिए 
क्षमा नहीं किया जा सकता। 


जब उनसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि वास्तविक प्रजातत्र क लिए लड़ने 
वाली पार्टियों का समर्थन क्यों नही करते, तौ वे पलट कर प्रश्‍न करते हैं कि 
क्या भारत में अन्य ऐसी पार्टियां है जो वास्तविक प्रजातंत्र के लिए लड़ रही 
हैं? यदि ऐसी पार्टियां हैं ततौ समाचार पत्र वाले उनके कार्यकलाप क्यों नहीं 
प्रकाशित करते? जब यह कहा जाता है कि प्रेस काग्रेस का है, तब पुनः प्रश्‍न 
उठता है कि विदेशी अंग्रेजी समाचार पत्रों वाले क्यों नहीं प्रकाशित करते? मैंने 
पहले हीं स्पष्ट कर दिया है कि विदेशी समाचार पत्रों वालों से कोई आशा नहीं 
कौ जा सकती | भारत में जो विदेशी समाचार एजेंसियां हैं वे भारतीय समाचार 
एजेंसियों से अधिक अच्छी नहीं कहीं जा सकती। वास्तव में वे अधिक अच्छी 
एजेंसियां हो मी नही सकती | भारत में विदेशी पत्नरकारॉ के रूप में जिन भारतीयों 
का चुनाव किया जाता हैं, वे अधिकतर कांग्रेस के पिट्ठू होते है। वे विदेशी 
पत्रकार, जो विदेशी ही होते हैं दो प्रकार के हौते हैं। यदि वे अमरीकी हैं, तो 
अग्रैजों के बिल्कुल विरूद्ध हैं तथा काग्रेस के पक्ष में है। भारत में जो राजनीतिक 
पार्टी पागलों की तरह अंग्रेजों का विरोध नहीं करती, उसके प्रति उनको कोई 
दिलचस्पी नहीं होती। वे लोग जो कांग्रेस में नहीँ है, इस बात के गवाह है कि 
वर्ष 1941-42 में भारत आए अमरीकी पत्रकारों को समझाना कितना कठिन था 
कि कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है, परन्तु उन्होने दूसरी पार्टियों को घास नही डाली। 
उन्हें बहुत समय के बाद अनुभव हुआ, तब उन्होने या तो काग्रेस को गलतत 
सिद्धांतों वाली संस्था कह करू उसकी निंदा की अथवा भारतीय राजनीति में 
दिलचस्पी लेना हीं बंद कर दिया। उन्होंने भारत की अन्य राजनीतिक पार्टियों 
में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई और न कभी जनके विचारों को समझने की चित्ता 
की। अंग्रेज संवाददाताओं का भी यही हाल है। वे भी केवल इस प्रकार की 
राजनीति में रुचि लेते हैं, जो घोर ब्रिटेन-विरोधी हैं। वे उन पार्टियों को नहीं 
पूछते. जो सुरक्षित लोकतंत्र की हामी हैं जिसके परिणामस्वरूप विदेशी पत्रकार 
भारतीय राजनीति के संबंध में उसी प्रकार के समाचार प्रकाशित करते हैं जिस 
प्रकार कै भारतीय समाचार पत्र करतै है। चाहे वे पत्रकार हों या न हों, क्या 
उन प्रगतिशील विचारको का यह कर्तव्य नही हो जाता कि संसार के किसी भी 
भाग में, जहा कही सही प्रजातंत्र के लिए लड़ाई लड़ी जा रही हो, वे अपने विचारों 
के अनुकूल तत्वों को प्रोत्साहित करें, उनसे संपर्क कायम रखें और देखें कि 
सब जगह प्रजातंत्र का प्रसार हो। दुर्भाग्य की बात है कि अमरीकी और इंगर्लड 
के प्रगतिशील विचारक उस वर्ग को भूल गए है, जिसकी सहायता करना उनका 
कर्तव्य है, इसकी अपेक्षा वे उन भारतीय अनुदारवादियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, 
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जो लोग स्वतंत्रता के नारे का दुरुपयोग करते हैं और वे ऐसा करके अपनी करनी 
पर पर्दा डालते हैं और संसार को गुमराह करते हैं। 


काग्रेस द्वारा फैलाया गया यह कोहरा छट जाएगा और विदेशी अनुभव करने 
लगेगे कि मारत में प्रजातंत्र और स्वायत्त-शासन तब लक वास्तव में स्थापित नहीं 
हो सकता, जब तक कि स्वतंत्रता का लाभ सभी को न मिले | परतु यदि वे काग्रेस 
की वास्तविकताओं तथा उसके इरादों की बिना परीक्षा किए खोखले नारों के 
आधार पर आंख मूद कर कांग्रेस का समर्थन करते रहे, तो मुझे यह कहने में 
कोई सकोच नहीँ कि वे भारत के मित्र होना तो दूर रह भारतीय जनत्ता की 
स्वतत्रता कं लिए निश्चित रूप से खतरा हैं। यह बड़े दुख की ब्रात है कि वे 
उस उत्पीड़क को पहचानने का प्रयास नहीं करते। कांग्रेसी स्वतंत्रता का तर्क 
इसलिए देते हैं कि वे अपने उन अधिकारों को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं. जिनसे 
वे उन दलित वर्गो की और पद-दलित कर सकें, जो उनके दमन से छुटकारा 
पाना चाहते हैं। स्वतत्रता-प्राप्ति की शीघ्रता में उन्हें यह समझने का अवसर नहीं 
कि. काग्रेस का पक्ष लेकर वे जो कुछ करना चाहते हैं, उससे भारत प्रजातंत्र 
के लिए सुरक्षित न रह सकेगा, बल्कि तानाशाह को तानाशाही करने की पूरी 
छूट मिल जाएगी। कया उनसे यह कहना आवश्यकं है कि कांग्रेस का समर्थन 
करना तानाशाहों को दूसरों पर शिकंजा कसने की आजादी देना है | 


अध्याय : 10 | š 
अस्पृश्य क्या कहते हैं? 
श्री गांधी से सावधान 


कांग्रेस वाले अस्पृश्यों को यह पट्टी पढ़ाने में कभी सकोच नही करते कि केवल 
श्री गांधी ही उनके सरक्षक हैं। काग्रेसी भारत मर मे घूम-घूम कर केवल श्री 
गांधी को ही अस्पृश्यो का संरक्षक होने का दावा करते हैं। यही नहीं इससे भी 
आगें बढ़ कर वे अस्पृश्यों से यह कहते फिरते है कि वास्तविकता यही है कि 
श्री गांधी ही उनके सरक्षक हैं। जब वे उन्हें बहकाते हैं, तो उदाहरण देते हैं 
कि यदि अस्पृश्यां के अधिकारों के लिए कोई प्राणों की बाजी लगा सकता है, 
तो वह है केवल श्री गांधी: उनके अतिरिक्त और कोई नहीं। बे निस्सकोच और 
बिना किसी पश्चाताप के उन अस्पृश्यों से कहते हैं कि पूना पैक्ट के अतर्गत 
अस्पृश्यो को जो राजनीतिक अधिकार मिले है, वे शी गांधी जी के प्रयत्नो का 
फल है। उदाहरण के लिए ऐसे प्रचार का एक उदाहरण मैं राय बहादुर मेहर 
चंद खन्ना का पेश करता हूं' जिन्होंने पेशावर में 12-4-45 को दलित वर्ग संघ 
के तत्वावधान में हुई अस्पृश्यों की समा में कहा था :- 


"तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र महात्मा गाधी हैं, जिन्होंने तुम्हारे अधिकारों 
कै लिए अनशन किया और पूना पैक्ट के अंतर्गत मताधिकार, स्थानीय 
निकायों और विधानमडलो में प्रतिनिघित्व और भोजन का अधिकार 
दिलाया। आप में से कुछ लोग डा. अम्बेडकर के पीछे दौड़ रहे हैं, 
जिसे साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार ने खड़ा किया है और जो आपको 
ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि 
अंग्रेज भारत में फूट डाल कर शासन करते रहें। मैं आपके हित में 
आप लोगों से अपील करता हूं कि आप अपने नेता और अपने 
वास्तविक शुभचिंतक मित्र के अंतर को पहचाने ।" 


1. फ्री प्रेस जरनल. दिनाक ।4.4.194५ 
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यदि मैंने राय बहादुर मेहर चंद खंन्ना का बयान उद्धत किया है, तो इसलिए 
नहीं कि वह ध्यान देने योग्य है, वरन इसलिए कि भारतीय राजनीति में इतने 
गुल खिलाने वाला उनके सिवाय और कोई नहीं है। एक ही वर्ष के अंदर वर्ष 
1944 में खन्‍ना ने सफलतापूर्वक त्तीन भूमिकाएं निभाई। उन्होंने हिंदू महासभा 
का मंत्री बन कर अपना कार्य आरंभ किया, ब्रिटिश सरकार के दलाल बने, समुद्र 
पार गए, अंग्रेजों और अमरीकियों के सामने भारत की लड़ाई की स्थिति स्पष्ट 
करने गए और अब वह पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कांग्रेस के गुर्ग के रूप में 
कार्य कर रहे हैं। राय बहादुर खन्‍ना के विषय में, जो मैंने उदाहरण दिए हैं 
वे केवल यह दिखाने क लिए है कि श्री गांधी के मित्र अस्पृश्यों को गुमराह कर 
बहकाने के लिए किस प्रकार का हथकडा अपना रहे E) 

मै नही जानता कि कितने अस्पृश्य इस झूठ को पचाने के लिए तैयार होंगे । 
परतु, जेसा कि नाजियों ने सिद्ध किया है, यदि झूठ बड़ा झूंठ है, तो उसे तब 
तक लगातार उगलते रहो, जब तक कि लोग उसे सत्य न मानने लगें। इसलिए 
मेरै लिए यह आवश्यक हो गया है कि मैं अस्पृश्य के आंदोलन में और अस्पृश्यौं 
को बरगलाने वाले और उन्हें लुमाने वाले प्रचार में श्री गाधी द्वारा खेले गए नाटक 
का पर्दाफाश करूं। 


lI 


श्री गांधी द्वारा निभाई गई भूमिका की परते उघाडते समय पहले इसी बात पर 
विचार करना है कि श्री गांधी ने सबसे पहले यह कब अनुभव किया कि अस्पृश्यत्ता 
पाप है | इस विषय में हमारे पास सीधे श्री गांधी का ही साक्ष्य है | सप्रेस्ड क्लासेज 
काफ्रेंस का, जों अहमदाबाद में |+ व 15 अप्रैल 1921 को हुई थी, सभापतित्व 
करते हुए श्री गांधी ने कहा था :- 
“जब मैं मुश्किल से 12 वर्ष का था, तभी यह विचार मेरे मन में पैदा 
हुआ था। एक झाड़ू लगाने वाला जिसका नाम ऊखा था, जो अस्पृश्य 
था, वह मेरे घर की टटटी साफ किया करत्ता था। अक्सर मैं अपनी 
मा से पूछ बैठता था कि उसे छूना क्यों ठीक नहीं है और मुझे उसे 
छूने से कयो रोका जाता है। यदि कमी अचानक मैं ऊखा से छू जाता 
तो मुझे अपने शरीर को शुद्ध करने और प्रायश्चित करने के लिए 
कहा 'जाता था और यद्यपि मैं उनकी आज्ञा का पालन करता था, परतु 


1. इसी प्रकार का एक प्रोपेगडा प्रौ ए.आर.वाडिया नापक पारसी सज्जन 3 किया था। उसके कथन 
की द्री ई.जे.संज़न्ना ने बखिया उघेड़ी थी जो बम्बई से ?9 अक्तूबर 1944 से अप्रैल 1945 तक 
प्रकाशित होने वाले गुजराती साप्ताहिक में उपलब्ध है। उसका शीर्षक है “सैन्स एड नानसैन्स 
इन पालिटिक्स |" 
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मुस्कराते हुए यह विरोध भी प्रकट कर दिया करता था कि अस्पृश्यता 
को धर्म की कहीं स्वीकृति नहीं मिली हुई है। मै बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ 
और आज्ञाकारी लड़का था और माता-पिता की आज्ञा का पालन 
दृढता से करता था। अक्सर गै इस विषय पर उनसे वाद-विवाद कर 
बैठता था। मैंने अपनी मां से कह दिया था कि शरीर से ऊखा के 
छूने से कोई पाप नहीं लग जाता और ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है | 


"मै स्कूल में अक्सर अस्पृश्यो से छू जाता था और मै उस सच्चाई 
कौ अपने माता-पिता से कभी नही छिपाता था। मेरी मां मुझे कहा 
करती शी कि अपवित्र से छ्‌ जाने पर अपने को शुद्ध करो और पास 
से गुजरते हुए मुसलमान को स्पर्श करके अशुद्धता मुक्त हो जाओ 
और मैं अक्सर अपनी मां का आदर करते हुए उनकी बात मान लेता 
था, परतु मैंने उस बात पर कभी विशवास नहीँ किया कि यह धार्मिक 
रूप से आवश्यक है। कुछ समय के बाद हम लोग पोरबदर चले गए 
जहां मैं पहले संस्कृत कै संपर्क में आया। उस समय तक मुझे अग्रेजी 
स्कूल में नहीं रखा गया था और मुझे तथा मेरे भाई को एक ब्राह्मण 
के शिष्यत्व में रखा गया, जिसने हमें राम रक्षा और विष्णु पुजर की 
शिक्षा दी। "जले विष्णु", “स्थले विष्णु" जो मेरे मुख्य पाठ थे मेरी स्मृति 
से दूर नहीं हो सके। पास मे ही एक गृहस्थ बुढ़िया रहती थी। मैं 
उस समय बहुत डरपौक था, जहा कहीं अचानक प्रकाश होता और 
बुझते देखता, तो मुझे भूत-प्रेतों जैसा प्रतीत होता । वृद्धा मां मुझे डरते 
हुए देख कर ढाढ़स बधाती और मुझे सलाह देती कि डर जाने पर 
"राम रक्षा' का पाठ करने लगू जिससे बुरी आत्माएं भाग जाएं। मैं 
उसका पाठ करते समय उसका अच्छा प्रभाव समझता था| तब मुझे 
यह विशवास नहीं था कि "राम रक्षा" में कही कोई ऐसी बात है जिसमें 
अस्पृश्यों का छू जाना पाप समझा गया हो। तब मैं उसका अर्थ नहीं 
समझता थां अथवा बहुत कम अर्थ जानता था। परतु मुझे विशवास 
था कि "राम रक्षा” सें भूत-प्रेतों से उत्पन्न सभी प्रकार के भय नष्ट 
हो सकते हैं, परंतु इस बात की आशंका नहीं थी कि. अस्पृश्यों को 
छू लेने में कोई मय हो सकता है। 


हमारे परिवार में रामायण का पाठ नियमित रुप से किया जाता 
था। एक ब्राहमण ज़िसका नाम लद्धा महाराज था, यह पाठ किया 
करता था। वह कृष्ठ रोग से पीडित था और उसे विश्वास था कि 
रामायण का लगातार्‌ पाठ करते रहने से उसका कृष्ठ दूर हो जाएगा 
और वास्तव में वह रोगमुक्त हो गया। मैं अपने आप में सोचता था 
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कि आज अस्पृश्य कहा जाने वाला रामायण में कैसे अपनी नाव में 
बिठा कर राम को गगा पार कराता है। आज यह कल्पना में नही 
आता कि कोई मानव इसलिए अस्पृश्य माना जाए कि उसकी आत्मा 
दूषित है | वास्तव में जैसाकि हम ईश्‍वर को तमाम पापों से शुद्ध करने 
वाला कहते हैं, इससे स्पष्ट है कि हिंदू धर्म में यह मानना पाप है 
कि कोई जन्म से दूषित अथवा अस्पृश्य है | इसीलिए मैं हमेशा से 
इसे पाप कहता रहा हूं। मैं इस बात का ढोंग नहीं करता कि बारह 
वर्ष की अवस्था में यह बात मेरे दिल में बैठ गई थी | परतु मैं जोर 
देकर कहता हूं कि मैंने उस समय भी अस्पृश्यता को पाप समझा था| 
मैंने वैष्णवों और पांखड़ी हिंदुओं को जानकारी के लिए वह कहानी 
बतलाई है|" 
निस्सन्देह यह जानकारी बड़ी दिलचस्प है कि घोर अंधविश्वास के युग में 
श्री गांधी को यह आभास हुआ कि अस्पृश्यता पाप है और वह भी बारह वर्ष की 
अवस्था में। कुछ भी हो आज अस्पृश्य यह जानना चाहते हैं कि उस बुराई को 
श्री गाधी ने दूर करने के लिए क्‍या किया? मैं इस संबंध में मद्रास के प्रकाशक 
टैगोर एंड कपनी द्वारा प्रकाशित श्री गांधी के जीवन सबधी एक टिप्पण का उद्धरण 
नीचे प्रस्तुत कर रहा हू, जिसे उन्होंने 1922 में यंग इंडिया नामक अपने खंड 
मे प्रकाशित किया था, जिसमे यह दर्शाया गया है कि जब्र से श्री गांधी ने 
सार्वजनिक क्षेत्र में कदम रखा उनके कौन-कौन से मुख्य कार्य रहे है। टिप्पण 
में कहा गया है : 
'मौहनदास करमचंद गांधी 2 अक्तूबर 1869 को पैदा हुए थे। वह 
जाति के बनिया थे। वह पोरबंदर राजकोट काठियावाड़ तथा अन्य 
राज्यों के दीवान करमचंद गांधी के पुत्र थे। उन्हें काठियावाड़ हाई 
स्कूल में शिक्षा मिली। उसके बाद लंदन और इनर टैम्पुल में शिक्षा 
मिली। लंदन से वापसी के बाद वह बम्बई हाईकोर्ट में वकालत करने 
के लिए दाखिल हुए। लीगल मिशन में वह नैटाल और तत्पश्चात्‌ 
ट्रासवाल गए। नैटाल सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए प्रवेश 
लिया और वहीं पर बसने का इरादा किया। वहां 1894 में उन्होंने 
नेटाल इडियन कांग्रेस की नींव डाली। वर्ष 1895 में भारत वापस 
आए। उन्होंने नैटाल और ट्रासवाल में भारतीयों के पक्ष में मारत में 
आदोलन चलाया। डरबन वापस गए। आग्ल बयर युद्ध 1899 में 
इंडियन एबुलैस कोर का नेतृत्व किया। वर्ष 1909 में भारत वापस 
आए और स्वास्थ्य लाभ किया। मिस्टर चेम्बरलेन के समक्ष दक्षिणी 
अफ्रीका के भारतीयों की कठिनाइयों के विषय में विचार प्रस्तुत करने 
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के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। भारतीय प्रतिनिधिमडल का प्रतिनिधित्व 
करने कें लिएं पुनः दक्षिण अफ्रीका वापस गए। ट्रांसवाल ब्रिटिश 
इंडियन एसोसिएशन की नींव डाली और उनके आनरेरी सेक्रेटरी और 
मुख्य कानूनी सलाहकार बने। वर्ष 193 में इंडियन ओपिनियन की 
नींव डाली। 1906 में स्ट्रेचर नियरर कोर का नेतृत्व किया। ऐंटी 
ऐशियाटिक एक्ट 1906 के विरोध में आंदोलन किया | अधिनियम 
वापसी के बारे में प्रतिनिधिमंडल में इंगलैंड गएं। एक्ट के विरोध में 
पैसिव रेसिस्टेंट मूवमेंट चलाया। जनरल स्मट और गांधी जी के मध्य 
समझौत्ता हुआ। बाद में स्पट ने समझौते को नामंजूर कर दिया और 
पैसिव रेसिस्टेंट को पुनः लागू किया। कानून तोड़ने के अपराध में 
उन्हें दो बार बंदी बनाया गया। वर्ष 1909 में पुनः इंगलैंड में ब्रिटिश 
जनता के समक्ष भारतीय पक्ष प्ररतुत करने गए। गोखले ने 1911 में 
प्राविजनल सैटेलमेंट के लिए दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा की। सरकार 
द्वारा वर्ष 1911 के समझौता के न मानने पर पैसिव रेसिस्टेंट मूवमेट 
को पुनः चालू किया | अंतिम समझौता 1914 में हुआ। इगलैड गए। 
1914 में इंडियन एम्बुलैस कोर की स्थापना की ।' 
उनके जीवन संबंधी इस टिप्पण से स्पष्ट हो जाता है कि श्री गांधी ने अपना 
सार्वजनिक जीवन 1894 से आरम्भ किया जब उन्होंने नैटाल इंडियन कांग्रेस की 
नींव डाली थी । वर्ष 1894 से 1915 तक वह दक्षिण अफ्रीका में रहे। उस अवधि 
में उन्होंने अस्पृश्यों के विषय में कमी सोचा तक नहीं और ऊखा की भी कोई 
खैरखबर नही ली। 
श्री गाधी 1915 में भारत वापस आएं। कया तब उन्होंने अस्पृश्यों की कोई 
चिंता की? मैं उपरोक्त जीवन वृत्त से ही निम्नलिखित अंश प्रस्तुत कर रहा हू: 
1915 में भारत वापस आए। अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की 
स्थापना की | 1917 मे चपारण के श्रमिकों की समस्या हल करने कै 
लिए भाग लिया | खैडा अकाल और 1919 में अहमदाबाद में मिल 
हड़ताल में भाग लिया। रोलट एक्ट और 1919 के सत्याग्रह आंदोलन 
में भाग लिया, जब बह दिल्ली जा रहे धे तो रास्ते में ही कोसी में 
गिरफ्तार कर लिए गए और बम्बई वापस भेज दिए गए। पजाब्र मे 
1919 में अशांति और अधिकारियौ द्वारा अत्याचार हुए। पंजाब मे हुए 
अत्याचारा की जाच करने कं लिए काग्रेस कमेटी के सदस्य बनाए 
गए, मुखालफत आदोलन मे भाग लिंया। 1920 मे असहयोग आदोलन 
आरंभ किया, मई 1921 मे लाड रीडिंग सै विचार विमर्श किया। 1921 
मे कांग्रेस अधिवेशन के मुख्य कार्य संचालक बनाए गए। फरवरी 1922 
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में चौरी चौरा आदोलन के कारण सविनय अवज्ञा आदोलन स्थगित किया, 
मार्च 10, 1922 को गिरफ्तार हुए और 6 वर्ष की साधारण कैद हुई |' 


यह टिप्पण सही प्रतीत नही होती। इसमें श्री गाधी के जीवन की प्रमुख 
घटनाएं छूट गई हैं। इसे पूरा करने के लिए निम्नाकित बाते भी जोड़ी जानी 
चाहिए — 


“वर्ष 1919 में ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 
अफगान आक्रमण का स्वागत करने की तैयारी की घोषणा की, 
बारदौली कार्यक्रम को रचनात्मक रूप देने के लिए 1920 में देश के 
समक्ष प्रस्ताव लाए, 1921 मे तिलक स्वराज्य फड आरभ किया और 
एक करोड'25 लाख रुपये देश के लिए स्वराज्य की लड़ाई में उपयोग 
करने के लिए एकत्र किए।' 


इन पाच वर्षो में गाची जी काग्रेस को ऐसे सैनिक संगठन अर्थात्‌ एक युद्ध 
तत्र का रूप देने में पूर्णतया तल्लीन थे जो साम्राज्यवाद की जड़े हिला दे। 
मुसलमान काग्रेस में शामिल हो गये क्योकि उन्होंने खिलाफत आदोलन का पक्ष 
लिया और हिंदुओं द्वारा खिलाफत आदोलन का पूरा समर्थन किए जाने के लिए 
मरसक प्रयत्न किया | 

उस अवघि में श्री गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया? निस्सदैह कांग्रेसी 
उसके उत्तर में बारदोली आदोलन का उल्लेख करेंगे। यह सच है कि बारदौली 
कार्यक्रम में अस्पृश्योत्थान भी एक मद थी। परतु जिज्ञासा की बात यह है कि 
उस मद का क्या हुआ? सक्षेप में बात यह है कि बारदौली आंदोलन में अस्पृश्यता 
निवारण की कोई योजना नहीं थी | वह कार्यक्रम उन्नति और सुघार का कार्यक्रम 
था, जो डिजरैली के शब्दों में प्राचीन सस्थाओ एव आधुनिक प्रगति के सम्मिश्रण 
जैसा कार्यक्रम था। कार्यक्रम में अस्पृश्यता समस्या को मान्यता दी गई और योजना 
बनाई गई कि अस्पृश्यों के लिए अलग कुएं और अलग स्कूलों का प्रबंध किया 
जाए। अस्पृश्यो की उन्नति की योजना बनाने के लिए, जो उपसमिति बनाई गई, 
उसमे वे लोग थे, जिन्हें अस्पृश्यों के हित्तों में कोई रूचि नहीं थी और उनमें 
से कुछ तों अस्पृश्यो को देखकर नाक भौं चढ़ाते थे। स्वामी श्रद्धानद ही उस 
उप-समिति में ऐसे व्यक्ति थे, जो उनकी पीडा से अभिभूत थे | वह वास्तव में 
मौलिक रूप से अस्पृश्यों के लिए कुछ करना चाहते थे परन्तु उन्हें भी विवश 
होकर त्यागपत्र देना पड़ा। उस समिति का कार्यक्रम चलाने के लिए मुटठी भर 
घनराशि दी गई थी। समिति की एक बैठक भी नहीं हुई और वह भग कर दी 
गई । अस्पृश्योत्धान का कार्य हिंदू महासभा को सौपने की घोषणा की गई। श्री 
गाधी ने बारदौली कार्यक्रम की उस योजना को कार्यान्वित करने में कोई रूचि 
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नही दिखाई, जो अस्पृश्यो से सबंधित थी | स्वामी श्रद्धानद का पक्ष लेने के बजाए 
उन्होने उन प्रतिक्रियावादी विरोधियों का पक्ष लिया, जो स्वामी श्रद्धानंद के विरूद्ध 
थे यद्यपि वे जानते थे कि वे विरोधी लोग अस्पृश्यो के हितों में कुछ भी नही 
करने देना चाहते। 1921 मे बारटौली कार्यक्रम कै संबंध मे गाधी जी ने जो 
किया उसके बारे में यही कुछ कहना È| 


श्री गांधी ने 1922 के बाद अस्पृश्यों के लिए क्‍या किया? गांघीजी का 
जीवनवृत्त जो पहले उद्धत किया जा चुका है 1922 गें छपा था। यह आवश्यक 
है कि उस विवरण को पूरा करने के लिए निम्नाकित विवरण भी जोड़ दिया जाए: 


-वर्ष 1924 में वह जेल से रिहा किए गए। उन्होने कांग्रेस के उन 
दो गुटों में समझौता कराया जो श्री गाधी की अनुपस्थिति मै काउसिल 
प्रवेश बनाम रचनात्मक कार्यक्रम का मामला उठा कर आपस में लड़ 
रहे थे। 1929 मे भारतीय राजनीति का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित 
किया गया| 1930 À सविनय अवज्ञा आदोलन आरभ किया गया | 
1931 में लंदन में होने वाले गोल मेज सम्मेलन में काग्रेस का 
प्रतिनिधित्व करने के लिए गए. 1932 में गिरफ्तार हो गए। शासन 
द्वारा घोषित सांप्रदाधिक मतदान के विरूद्ध आमरण अनशन किया। 
1933 में पूना पैक्ट हुआ और अस्पृश्यों के मंदिर प्रवेश के लिए योजना 
ब्रनाई । हरिजन सेवक सघ की स्थापना की। 1934 में कांग्रेस की 
सदस्यता त्याग दी। 1942 में अग्रेजो भारत छोड़ो आदोलन चलाया 
और गिरफ्तार हुए। 1943 में अनशन किया और छोड़ दिए गए। 
1944. में लार्ड वावेल से पत्र व्यवहार किया और 8 अगस्त, 1942 
कै प्रस्ताव की व्याख्या की। 194५ मे कस्तूरबा फड चलाया | 





1924 मे श्री गाधी अस्पृश्यता मिटाने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे और 
अपने आदोलन को प्रभावकारी बरना सकते थे। परतु श्री गाधी ने क्या किया? 


कांग्रेस. के राजनीतिक इतिहास में वर्ष 192? से 1924 के बीच का समय 
काफी महत्वपूर्ण रहा है। काग्रेस द्वारा असहयोग आदोलन की यौजना सितम्बर 
1920 मे कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में स्वीकार की गई थी। असहयोग 
आदोलन की योजना कै अनुसार पाच प्रकार से बहिष्कार करना था, जैसे 
विधायिका का बहिष्कार और विदेशी कपडो का बहिष्कार आदि। बुद्धिजीवी वर्ग 
ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था, जैसे ब्रिपिन चंद्र पाल, 
चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय परतु उनके विरोध करने पर भी प्रस्ताव पास 
हो गया। काग्रैस का वार्षिक अधिवेशन दिसबर 1920 में नागपुर में हुआ। 
1. विवरण के लिए देखिये अध्याग ? 
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असहयोग आदोलन के प्रस्ताव पर वहां भी विवाद हुआ | वहा मी वही अजीब स्थिति 
उत्पन्न हुई। प्रस्ताव चितरजन दास द्वारा लाया गया और उसका समर्थन लाला 
लाजपत राय नै किया।' 1921 मे असहयोग आंदौलन का सूत्रपात हुआ। 19 
मार्च 1922 को श्री गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 
वर्ष की सज़ा हुई। श्री गांधी को तुरंत जेल के अंदर कर दिया गया। चितरजन 
दास ने यिका के बहिष्कार का आदोलन छेड़ा| वल्लभ माई पटेल, पंडित 
मोत्ती लाल नेहरू और पडित मालवीय ने उनका साथ दिया। श्री गाधी के उन 
अनुयाइयो दारा इसका विरोध किया गया जो कलकत्ता और नागपुर में असहयोग 
आदोलन के विषय में पास किए गए प्रस्ताव में किसी प्रकार की कटौती करने 
के लिए तैयार नहीं थे। इसमें काग्रेस मैं फूट पड़ गई । वर्ष 1924 मे अस्वस्थता 
के कारण श्री गांधी समय से पहले ही जेल से छोड़ दिए गए। 


श्री गांधी ने जेल रो आकर देखा कि विधायिका कै बहिष्कार कै प्रश्‍न को 
लेकरं कांग्रेस दो घडो मे बट गई है। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि दोनों दल 
एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। श्री गांधी ने अनुभव किया कि यदि यों 
ही खींचतान चलती रही, तो काग्रेस कमजोर हो जाएगी, इसलिए बह इस मतभेद 
की खाई को पाटना चाहते थे। कोई भी दल हार मानने को तैयार नही था। 
एक दूसरे के विरोध में बयान जारी होते थे। अततः श्री गाधी ने दोनों पक्षों के 
मध्य सुलह के लिए कूछ ऐसे प्रस्ताव रखे, जिन्हें दौनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया | 
वे प्रस्ताव इस प्रकार के थे, जिन्हे दोनों पक्षं ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर्‌ लियां। 
जो काउसिल प्रवेश के पक्षघर थे, उन्हे प्रसन्न करने के लिए श्री गांधी ने प्रस्ताव 
किया कि कांग्रेस कार्य प्रणाली की सीमा के अंदर ही विधायिका प्रवेश करने वालों 
को अपने को सीमित करना चाहिए और जो प्रवेश के विरूद्ध थे, उनसे कहा 
कि वे विधायिका प्रवेश कै विरूद्ध किए जा रहे अपने प्रचार को बंद करें | प्रवेश 
कै विरोधियों के लिए श्री गांधी ने प्रस्ताव किया कि कांग्रेस का इसके लिए नए 
मताधिकार का आधार बनाना चाहिए। - (1) काम्रेसी सदस्य चार आना चदा देने 
कै बजाए दो हजार गज सूत हाथ से काते और हाथ से बुने वस्त्रों का प्रयोग 
करें | इसका उल्लंघन करने वाले अपने आप काग्रेस की सदस्यता के अयोग्य 
हो जाएंगे। (2) पांच प्रकार के बहिष्कारों को कार्यान्वित करना, अर्थात विदेशी 
कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, स्कूलों एवं कालेज़ों का 
बहिष्कार और अपराधियों का बहिष्कार । 

1. काँग्रेस के इतिहासकार श्री पट्टामि सीताराम्मैया ने काग्रेस के इतिहास के पृष्ठ 347 पर लिखा 
है कि चितरंजन दास पूर्वी बंगाल और असम से अपने खरच सै 250 प्रतिनिधि लाए थे और जो 
कुछ कलकत्ता अधिवेशन मे हुआ था उस पर पानी फोरने के लिए ही उन्होंने अपनी जेब से 
३६४४) रुपये खर्च करिए शे। उस am चितरजन दास कै पक्षधर तथा उनकं विरोधी जितेन्द्र 
लाल बनाजीं ने पंक्षघनों मे झडणे भी हुई थी। 
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इस कार्यक्रम का पालन करने वाले कांग्रेस के पदाधिकारी होने के योग्य होंगे 
और जो लोग उस बहिष्कार के सिद्धांत में विश्वास नहीं करतें और उन बहिष्कारों 
का पालन नहीं करते, वे स्वतः ही अपनी उम्मीदवारी खों बैठेंगे | 


उस समय भी गांधी जी अस्पृश्यता के विरूध आंदोलन छेड सकते थे | वह 
ऐसा प्रस्ताव ला सकते थे कि यदि हिंदू अपने को कांग्रेस का सदस्य बनवाना 
चाहते हैं, तो पहले उन्हें प्रमाण देना होगा कि वे छुआछूत नही मानते और अपने 
प्रमाण की पुष्टि में अपने घरेलू काम कॉज के लिए अस्पृश्य को नौकर रखे हुए 
है। इसके सिवाय और कोई प्रमाण नही माना जाएगा। ऐसा प्रस्ताव बहुधा सभी 
हिंदुओं पर लागू करना दुष्कर नहीं हो सकता था। वास्तव में वे सवर्ण हिंदू कहे 
जाते हैं, और उनमें से अधिकतर ऐसे हैं. जो एक से अधिक घरेलू नौकर रख 
सकते हैं। यदि श्री गांधी हिंदुओं को इस बात के लिए राजी कर सकते थे कि 
कांग्रेस का. सदस्य होने के लिए सूत कताई आवश्यक है, तो श्री गांधी हिंदुओं 
को इस बात के लिए भी तैयार कर सकते थे कि कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण 
करने के लिए हिंदू अपने भरो में काम करने के लिए अस्पृश्य नौकर रखते | 
परंतु श्री गाधी ने ऐसा नहीं किया | 


1924 से 1930 त़क कोई काम नहीं हुआ। श्री गांधी ने उस अवधि में 
अस्पृश्यता निवारण के लिए कोई दोस कदम नहीं उठाया औरं न कोई ऐसा कार्य 
किया जिससे अस्पृश्यां का उपकार हो। उस अवधि में श्री गांधी को अस्पृश्यो 
के हित में निषिक्िय देख कर अस्पृश्यो ने एक आंदोलन घालू किया, जिसे सत्याग्रह 
कहते है । उस आंदोलन का उद्देश्य था सार्वजनिक कुओं से पानी लेने का 
अधिकार और सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करना। महाद में 
चावदार तालाब सत्याग्रह, सार्वजनिक स्थानों से अस्पृश्यो को पानी भरने देने के 
अधिकार ,की मांग से शुरू हुआ। बम्बई प्रेसीडेंसी के नासिक जिले में स्थित 
कालाराम मंदिर पर किए गए सत्याग्रह का उद्देश्य हिदू मंदिरों में अस्पृश्यों के 
प्रवेश करने के अधिकार को प्राप्त करना था। इसके अतिरिक्त अन्य और छोटे 
मोटे सत्याग्रह हुए। वे दोनो सत्याग्रह इस विचार से मुख्य सत्याग्रह थे कि उनसे 
अस्पृश्यो और उनके विरोधी सवर्ण हिंदुओं का ध्यान इस पर केंद्रित हुआ। 
सत्याग्रही से सारे भारत में कोलाहल मच गया। उन अस्पृश्य नर-नारियों को 
हिंदुओं ने अपमानित किया और उन्हे मारा-पिटा। बहुत से अस्पृश्य घायल हुए 
और बहुत्तों को सरकार ने इस आधार पर गिरफ्तार किया कि उन्होंने शाति भग 
की | वह सत्याग्रह आंदौलन पूरे 6 वर्ष तक चलता रहा और 1935 मे उस समय 
रूका, जब नासिक जिले में येवला में हुई सभा में अस्पृश्यों ने हिंदुओं द्वारा समान 
सामाजिक अधिकार देने से इंकार करने कं परिणामस्वरूप हिदू धर्म त्यागने का 
निश्चय किया। निस्संदेह वह सत्याग्रह आदोलन काग्रेस से अलग किया गया था। 
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उन सत्याग्रहो की स्थापना अस्पृश्यो ने की थी । अस्पृश्यो के सत्याग्रह का संचालन 
अस्पृश्यों के धन से होता था और अस्पृश्यों द्वारा ही उनका नेतृत्व किया जाता 
था। परंतु तब भी अस्पृश्यों को श्री गांधी का नैतिक समर्थन नहीं मिल सका। 
वास्तव में समर्थन देने का श्री गांधी को बहुत अच्छा अवसर मिला था, क्योंकि 
सत्याग्रह का हथियार = जिसका ध्येय स्वयं कष्ट उठा कर विरोधियों के दिल 
पिघलाना था - ऐसा हथियार था, जिसका अनुसरण श्री गांधी ने किया था और 
उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति के लिए अग्रेजी सरकार कै विरूद्ध कांग्रेस का नेतृत्व करते 
समय उस हथियार का प्रयोग किया था। सवभावतः अस्पृश्यों ने सार्वजनिक कुओं 
और हिदू मंदिरों में सगान अधिकार पाने के लिएं हिंदुओं के विरूद्ध जो सत्याग्रह 
छेड़ा था, उसमें उन्हें श्री गांधी के समर्थन की बड़ी आशा थी | परंतु श्री गांधी 
ने सत्याग्रह को कोई समर्थन. नहीं दिया। उन्होंने केवल समर्थन देने से इंकार 
ही नहीं किया वरन उल्टें बड़े शब्दों में उस सत्याग्रह की निंदा की। 


इस सब्रंध में दो उनके अनोखे उपायौं का उल्लेख करना ठीक होगा जिनसे 
मानवीय गलतियाँ को सुधारा जा सकता है। ऐसे उपायों का आविष्कार और उनकी 
सफलता का श्रेय श्री गांधी को है | पहला उपाय है, सत्याग्रह | श्री गांधी ने ब्रिटिश 
सरकार की राजनीतिक विसंगतियो को दूर करने के विरूद्ध कई बार सत्याग्रह 
किया। परतु श्री गांधी ने अस्पृश्यो के लिए सार्वजनिक कुएं और मंदिर खोलने 
के लिए हिदुओं के विरूद्ध सत्याग्रह का अस्त्र नहीं छोड़ा। आमरण अनशन श्री 
गाधी का दूसरा हथियार है। ऐसा कहा जाता है कि श्री गांधी ने कुल मिला 
कर 21 अनशन किए थे। कुछ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और अधिकांश अपने 
आश्रम में रहने वालों द्वारा किए गए अनैतिक आचरण पर प्रायश्चित करने के 
संबंध में थे। एक सत्याग्रह बम्बई की सरकार के उस आदेश के विरोध में था, 
जिसमें बम्बई सरकार ने जेल के कैदी श्री पटवर्धन द्वारा मांग करने पर भी उसे 
झाडू लगाने का काम देने से इंकार कर दिया गया था। इन 2! अनशनों में एक 
भी अनशन अस्पृश्यता निवारण के लिए नहीं किया गया। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। 


1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ। गाधी जी सम्गेलन की कार्यवाही में 1931 
में शामिल हुए! सम्मेलन भारत के स्वायत्त शासन के लिए संविधान का निर्माण 
करने के मूल प्रश्‍न पर विचार के लिए बुलाया गया था।' यह सर्वसम्मति सें निश्चय 
किया गया था कि यदि भारत को स्वायत्तशारी सरकार बनानी है, तो यह सरकार 
जनता की हो, जनता द्वारा शासित हो और जनता के लिए हो। सभी लोग इस 
बात से सहमत थे कि वास्तविक रूप से सरकार वहीं ठीक होगी जो सरकार 
जनता द्वारा चलाई जाए, जनता की हो और जनता के लिए हो। समस्या यह 
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थी कि ऐसे देश में जनता द्वारा संचालित सरकार कैसे बनाई जाए। जिस देश 
में समुदायों में भिन्‍नता हो, बहुसंख्यक हों, अल्पसंख्यक हों, जहां के लोगों में 
सामाजिक विषमता नही, बल्कि सामाजिक बैर भाव भी हो, ऐसी परिरिंथतियों में 
यह आम सहमति थीं कि भारत में जनता द्वारा संचालित सरकार की संभावना 
तब तक नही हो सकती, जब तक विधायिका और कार्यपालिका में संप्रदायों के 
आधार पर प्रतिनिधित्व न हो | 


उस सम्मेलन में अस्पश्यों की समस्या जटिल समस्या बन गई। इसे नई दिशा 
का रूप दिया गया। प्रश्न यह था कि क्‍या अस्पृश्यों को पहले की भांति हिंदुओं 
की दया पर छोड़ दिया जाए अथवा उन्हें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर 
अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए साधन उपलब्ध कराए जाएं। हिंदुओं की मर्जी 
पर छोड़ देने के तर्क का अस्पृश्यों ने पूरी ताकत से विरोध किया और वैसे 
ही संरक्षण देने की मांग की जैसे अन्य अल्पसंख्यकों को दिए गए थे। अस्पृश्यों 
की वह मांग सभी को स्वीकार्य थी, क्योंकि यह न्यायोचित और तर्कसंगत शी। 
उनका तक था कि आचरण का जो भेदभाव हिंदू और मुसलमानों में है, हिंदू 
और' सिक्खों में है, हिंदू और ईसाइयों में है, वही हिंदूओं और अस्पृश्यों के बीच 
भी है। वह भेदभाव बहुत्त विस्तृत और गहन है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच 
का मतभेद घार्मिक एवं सामाजिक दोनों है। हिंदुओं और मुसलमानों के मतभेद 
से मुसलमानों की तबाही नहीं हो सकती, क्‍योंकि हिंदुओं और मुसलमानों का संबंध 
स्वामी और सेवक का नहीं है, केवल विदेशी समझने की पृथकतावादी भावना है। 
जबकि हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच का मतमेद अस्पृश्यों की राजनीतिक तबाही 
का कारण बन सकता है. क्योकि उन दोनो का सबध स्वामी और सेवक का है। 
अस्पृश्यों का तर्क है कि अस्पृश्यों और हिंदूओ के बीच भेदभाव को समाप्त करने 
के लिए सदियौ से प्रयत्न किए जा रहे हैं, परतु कोई सफलता हाथ नहीं लगी 
और आगे भी कोई सफलता मिलने की आशा नहीं है। जब बहुसंख्यक हिंदुओं 
को सत्ता का हस्तारण किया जा रहा है, इसलिए अस्पृश्यो को भी वही राजनीतिक 
सरक्षण मिलने चाहिए, जो मुसलमानो तथा अन्य अल्पसख्यकों को दिए गए हूँ। 

उस समय श्री गांधी को अस्पृश्यो के प्रति सहानुभूति दिखाने का अवसर मिला 
था। वह अस्पृश्यों कौ मांगों का समर्थन करके उन्हें हिंदुओं के अत्याचारों और 
दमन का सामना करने के लिए सक्षम बनाते। परतु श्री गाधी ने उनके प्रति 
सहानुभूति तो क्या दिखाई, उल्टे पूरी ताकत से उनकी मांगों का विरोध करने 
के लिए अच्छे बुरे सभी हथकडे अपनाए। उन्होंनं अस्पृश्यों की मागों का विरोध 
करने के लिए मुसलमानों से हाथ मिलाया, परतु मुसलमान को फोड़ने में असफल 
होते देख कर, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को वह निर्णय वापस लेने के लिए विवश 
करने के लिए आमरण अनशन किया, जिसमे मुसलमानो और अन्य अल्पसख्यको 
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के समान अस्पृश्यों को राजनीतिक अधिकार दिए गए थे। जब श्री गांधी अनशन 
में असफल रहे, तो उन्होंने अस्पृश्यों के साथ एक समझौता किया जिसे पूना पैक्ट 
कहते हैं, जिसमें अंस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों पर पानी फेर दिया गया। 


वर्ष 1933 में गांधी जी ने दो आंदोलन चलाये। पहला आंदोलन मंदिर प्रवेश 
का था। उन्होंने उस आंदोलन को दो तरीकों से चलाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी 
ली। पहला था अस्पृश्यो के लिए गुरूवयूरं मंदिर खोलना। दूसरा था केद्रीय 
विधानमंडल मे औ रगा अयूयर द्वारा मंदिर प्रवेश विधेयक पास कराना | श्री गांधी 
ने कहा था कि यदि निश्चित तारीख तक गुंरूवयूर मंदिर अस्पृश्यों के लिए नहीं 
खोला गया, तो वह आमरण अनशन करेंगे। परंतु गुरूवयूर मंदिर अब तक अस्पृश्यों 
के लिए बंद है। श्री गांधी का आमरण अनशन का वचन धरा रह गया। आश्चर्य 
की बाते है कि आज तेरह वर्ष बीत गए, परंतु श्री गांधी ने अस्पृश्यों के लिए 
उस मंदिर को खुलवाने के लिए कुछ भी नहीं किया। वास्तव में श्री गांधी ने 
गवर्नर जनरल को मदिर प्रवेश विधेयक को पेश करने की स्वीकृति देने से रोकने 
के लिए भरसक प्रयत्न किए। केंद्रीय समा में कांग्रेस पार्टी को जिस विधेयक का 
समर्थन करना चाहिए था, प्रवर समिति को भेजते समस्र इस आधार पर उसका 
समर्थन करने से इकार कर दिया कि इस विधेयक से डिंदुओं की भावनाओं को 
ठेस पहुंचेगी और अगले चुनाव में हिंदू कांग्रेस को इसका मजा चखाने के लिए 
चुनाव में हरा देंगे। उस विधेयक को काग्रेस द्वारा विफल कर देने पर श्री रंगा 
अयूयर को बड़ी निराशा हुई। श्री गाधी ने इसकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि 
उन्होंने इसके लिए कांग्रेस की खुल कर तारीफ की। 


दूसरा आदोलन जो श्री गांधी ने 1933 में शुरू किया, वह था हरिजन सेवक 
सघ? की स्थापना का। सारे भारत में उस सस्था की शाखाओं का जाल बिछाया 
गया। उस संघ की स्थापना करने कै तीन उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था यह 
बताना कि हिंदू अस्पृश्यों के प्रति बहुत उदार हैं और उनके उत्थान के लिए 
धन दे सकते हैं। दूसरा उद्देश्य था दैनिक जीवन में अस्पृश्यों की सेवा करना। 
तीसरा उद्देश्य था अस्पृश्यों के मस्तिष्क में उन हिंदुओं के प्रति विशवास जमाना 
जो राजनीतिक मामलों में उनसे दुराव की नीति अपनाते थे। उन तीनों में से 
भी कोई भी उददेश्य पूरा नहीं हो सका। पहले झटके में ही हिंदुओं ने संघ 
के लिए आठ लाख रुपयों का चंदा एकत्र किया, जो उसकी तुलना में नहीं के 
बराबर था जो उन्होंने सजनीतिक उददेश्य के लिए करोड़ों रुपये के रूप में 
इकट्ठा किया था। इसके बाद हिंदुओं ने अपना हाथ खींच लिया। अब संघ 
सरकारी अनुदान पर निर्नर करता है अथवा श्री गाधी इस्ताक्षरों को बेच कर 
1. विवरण को किए देखिये 1. विवरण t Sy देखिये अध्याय 4 
/,विवरण के लिए देखिये अध्याय ६ 
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धनोपार्जन कर अथवा कुछ धनवानो और उन वणिकों की दानशीलता पर निर्भर 
कर रहा है. जो अस्पृश्यो से प्रेम होने के कारण नर्ही, वरन्‌ वे यह सोच कर 
कि ऐसा करके श्रीं गांधी को प्रसन्न रखना उनके लिए लाभदायक है। संघ की 
शाखाएं साल दर साल बद कर दी जाती रहीं। संघ इतनी तेजी से सिकुड़ रहा 
है कि शीघ्र ही वह शाखारहित केद्र रह जाएगा। सघ के प्रति हिंदुओं की दिलचस्पी 
नहीं रहं गई है, वरन्‌ इससे श्री गाधी के अफसोसनाक कार्यकलाप की झलक 
मिलती है। संघ उन अस्पृश्यों कै बीच पैर जमाने और उनका सहयोग प्राप्त करने 
में असफल रहा, जिनके हितों की उससे आशा थी | इसके अनेक कारण हो सकते 
हैं। संघ का कार्य बहुत उद्देश्यहीन है। संघ से कोई प्रभावित न हुआ। संघ 
उन सभी आवश्यक उद्देश्यों की उपेक्षा करता है जो अस्पृश्यो की उन्नति में 
सहायक होते हैं और आवश्यक हैं। संघ अस्पृश्यों को अपने प्रबंध में कठोरता 
से अलग रखता है। अस्पृश्य उनके लिए भिखारी सै अधिक कुछ नही हैं और 
वे उनकी खैरात ही पा सकते हैं। जिसका परिणाम यह है कि अस्पृश्य संघ को 
पराया समझते हैं और उससे उनका कोई रिश्ता नाता नहीं हैं, जिसे हिंदुओं ने 
निपट स्वार्थ भावना से स्थापित किया है। यहां श्री गांधी को पुनः अवसर मिला 
था कि वह हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच सेतु बना पाते। वह संघ गतिविधियों 
में अस्पृश्यों को शामिल करके उस संस्था को उसके कार्यक्रम को सफल बनाने 
के लिए अधिक मजबूत और शक्तिशाली संस्था बना सकते थे। परततु श्री गांधी 
ने कुछ नहीं किया। जन्होनै संघ को क्षीण होने दिया। संघ अपनी अतिम सासे 
गिन रहा है और श्री गांधी के जीवन काल में ही इसको निर्वाण प्राप्त हो जाएंगा। 

यदि. श्री गांधी के अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन तथा उनकी कथनी और करनी 
का यह सर्देक्षण पाठक को भ्रमित कर दे और पाठक अपना भ्रम दूर करने के 
लिए निम्नांकित मुद्दों पर प्रश्‍न करें तो इसमें कोइ आश्‍चर्य की बात नहीं = 

(1) 1921 में श्री गांधी ने तिलक स्वराज्य फड के लिए एक करोड़ पतीस 
लाख रुपये एकत्र किए थे। श गांधी ने जोर देकर कहा कि जब तक अस्पृश्यता 
का निवारण नही हो जाता, स्वराज्य प्राप्त करना सभव नही है। तब श्री गांधी 
ने अस्पृश्यों के हित में 43,000 रूपये की मुटठी भर धनराशि देने पर कोई 
आपत्त्ति क्‍यों नहीं की? 

(2) 1922 में रचनात्मक कार्य की बारदोली योजना की रूपरेखा तैयार की 
गई। उसकी विस्तृत जानकारी के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति 
ने कोई कार्य नही किया औरं भंग कर दी गई और बारदोली कार्यक्रम में 
अस्पश्योत्थान की योजना निकाल दी गई। समिति कं खर्चा को पूरा करने के 
लिए केवल 500) रुपये दिए गए थे। तब गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति की 
इस कजूरी और सौतेले व्यवहार के विरूद्ध आवाज क्यों नहीं उठाई? गाधी जी 
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ने स्वामी श्रद्धानंद का समर्थन क्‍यों नहीं किया, जो समिति को निश्चित की गई 
धनराशि के सबंध में कांग्रेस कार्यसभिति से लड़ रहे थे। श्री गांधी ने समिति 
भर होने का विरोध क्‍यों नहीं किया? श्री गांधी ने दूसरी समिति क्‍यों गठित नहीं 
की? उन्होंने अस्पृश्यों के लिए कार्यक्रम को महत्वहीन कामों की तरह तिलांजलि 
देने दी। 

(3) गाधी जी ने स्वराज्य प्राप्ति के आंदोलन की पांच शर्तें प्रमाणस्वरूप 
आवश्यक बताई थीं : (एक) हिंदू मुस्लिम एकता; (दो) अस्पृश्यता निवारण: (तीन) 
सार्वभौमिक रूप से सूत कातना और खादी का ही प्रयोग करना; (चार) पूर्ण 
अहिंसा; और (पांच) पूर्ण असहयोग। श्री गांधी ने केवल इन शर्तों का निर्धारण 
ही नहीं किया था, वरन्‌ उन्होंने देशवासियों से कहा था कि .इन शर्तों को पूरा 
किए बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता | 1922 में श्री गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता 
के लिए अनशन किया था। 1924 में उन्होंने कांग्रेस सदस्यता प्राप्त करने के 
लिए सूत कातना और खादी का इस्तेमाल आवश्यक कर दिया था। तब श्री गांधी 
ने कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त करने के लिए 1924 में अथवा उसके बाद किसी 
भी समय उन्होंने अस्पृश्यता न मानने की शर्त को इसमें शामिल क्यों नही किया? 

(4) श्री गांधी ने अपने हित के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक बार 
अनशन किया। गांधी ने अस्पृश्यता के लिए एक बार भी अनशन क्यों नहीं किया? 

(५) श्री गाधी ने शासन में हो रही गलत्तियों को सुधारने के लिए और स्वराज्य 
प्राप्ति के लिए सत्याग्रह की खोज की और ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध उसका 
प्रयोग किया। तब श्री गांधी ने अस्पृश्यता के लिए कुओं से पानी भर देने, मंदिर 
प्रवेश और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उनके जाने के अधिकार के लिए हिंदुओं 
के विरूद्ध एक बार मी सत्याग्रह या अनशन कयौं नहीं किया? 

(6) श्री गांधी के सिद्धात का अनुकरण करते हुए अस्पृश्यों ने 1929 में कुओं 
से पानी लेने और प्रवेश के संबंध में हिंदुओं के विरूद्ध सत्याग्रह किया तब श्री 
गांधी ने अस्पृश्यों के सत्याग्रह की निंदा क्यों की? 

(7) गाधी जी ने घोषणा की थी कि यदि जमोरिन द्वारा गुरूवयूर मंदिर 
अस्पृरयो के लिए नहीं खोला जाएगा तो वह अनशन करेंगे। परंतु जब मंदिर 
अस्पृश्यो के लिए नही खोला गया तो गांधी जी ने अनशन क्यों नहीं किया? 

(8) गाधी जी ने 1932 में ब्रिटिश सरकार को धमकी दी शी कि यदि गवर्नर 
जनरल ने काग्रेस की ओर से औ रगा अययर को मदिर प्रवेश विधेयक केन्द्रीय 
विधानमडल मे पुरःस्थापित करने की अनुमति नही दी गई तो इसके परिणाम बहुत 
बुरे होगे। चूंकि केद्रीय सभा के लिए नए चुनाव कराने की घोषणा की गई, कांग्रेस 
ने श्री रगा .अययर के विधेयक का समर्थन वापस ले लिया और श्री रंगा 
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अय्यर को इसे यों ही छोड़ना पड़ा। यदि श्री गाधी वास्तव में मंदिर-प्रवेश के 
पक्ष में थे तो उन्होने काग्रेस का समर्थन क्यों किया? अस्पृश्यो के लिए मंदिर 
प्रवेश अथवा चुनावों में कांग्रेस की विजय इन दोनों में कौन अधिक महत्वपूर्ण 
था? 


(५9) श्री गाधी जानते हैं कि अस्पृश्यो के सामने कठिनाई यह नही है कि 
उनको नागरिक अधिकार प्राप्त नही हैं। अस्पृश्यों की कठिनाई हिंदुओं के इस 
षड्यत्र मे निहित है कि उन्हे धमकी दी जाती है कि यदि अस्पृश्यों ने अपने 
अघिकारो का उपयोग किया, तो उन्हे इसके भयकर परिणाम भुगतने पड़ेगे। 
अस्पृश्यो की सही मायनो मे मदद करने का मार्ग यही है कि उनकै नागरिक 
अधिकारो की सुरक्षा के लिए कोई सस्था हो, जिसका दायित्व उन हिंदुओं के 
विरूद्ध अभियोग चलाना हो जो अस्पृश्यों पर अत्याचार करने, उनका सामाजिक 
एव आर्थिक बहिष्कार करने और उन्हें नागरिक अधिकारों का उपयोग करने से 
रोकने के दोषी पाए जाए। श्री गाधी ने इसे हरिजन सेवक सघ के एक उद्देश्य 
के रुप मे कयौं नही शामिल किया? 

(10) श्री गाधी के राजनीतिक मच पर आने से पहले अस्पृश्यों का उत्थान 
करने के लिए कुछ सवर्ण हिदुओऔं ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसायटी बनाई थी । 
उस सस्था को चलाने के लिए हिंदुओं ने चंदा इकटठा किया था। उस सोसायटी 
का कार्य-सचालन सयुक्त बोर्डी, जिनमे हिदू और अस्पृश्य दोनों होते थे, द्वारा 
किया जाता था | तव श्री गांधी ने हरिजन सेवक संघ के प्रबंध से अस्पृश्यों को 
क्यो अलग रखा? 


(11) थदि श्री गांधी अस्पृश्यों के सच्चे मित्र हैं, तो वे अस्पश्यों को अपनी 
सुरक्षा के लिए रार्वोत्तम साधन जुटाने के लिए राजनीतिक संरक्षण के विषय में 
तेय करने का प्रश्‍न उन्ही पर क्यों नही छोड़ देते? गांधी जी इस हद तक क्यो 
चले गए कि उन्होने अस्पृश्य को मझघार मे छोड़ देने के लिए मुसलमानों से 
समझौता कर लिया। श्री गाधी ने अस्पृश्यो को साप्रदायिक फैसले के लाभी सै 
वचित करने के लिए आमरण अनशनं फी घोषणा क्यो की? 

(12) पूना पैक्ट स्वीकार हो जाने के बाद श्री गाधी ने काग्रेस से यह कह 
कर अस्पृश्य को विश्‍वास मे क्यो नही लिया कि काग्रेस अस्पृश्यों के लिए सुरक्षित 
सीटो पर हिदुओ के कठपुतली अस्पृश्यो को चुनाव मैदान मे न उतारे, वरन 
अस्पृश्यों को स्वय अपने हितचितक उम्मीदवार को खड़ा करने दें? 

(13) पूना पैक्ट पर स्वीकृति के पश्चात गाधी जी भलेमानुष की तरह समझौते 
पर क्यो नही कायग रहे और काग्रेस मत्रिमडल मे अस्पृश्यो के प्रतिनिधियो को 
शामिल करने क॑ लिए काग्रेस हाइ कमान को क्यों निर्देश नही दिए? 
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(14) मध्य प्रदेश के मुख्यमत्री डा. खरे के मत्रिमडल में अनुसूचित जाति के 
सदस्य, श्री अग्निभोज के शामिल करने को श्री गांधी ने क्यों नहीं अधनी स्वीकृति 
प्रदान की, जबकि श्री अग्निभोज मंत्री होने की सारी योग्यताओं को पूरा करते 
थे? क्‍या श्री गाधी कह सकते है कि वह अस्पृश्यो में उत्कट महत्वाकांक्षा पैदा 
करने के विरूद्ध हैं? 


HII 


इन सब प्रश्नों के संबंध में श्री गांधी के पास क्‍या उत्तर है? श्री गांधी के मित्रों 
के पास इसका क्या स्पष्टीकरण है? श्री गांधी के अस्पृश्यता निवारण आंदोलन 
मे बहुत सी पेचीदगियां हैं, विरोधाभासं और अस्थिरत्ता है। कहीं आक्रामक भावना 
है तो, कहीं समर्पण की भावना पाई जाती है। आगे बढ़ना, पीछे हटना, जैसी 
रहस्यमय बातै है। वह इस आदोलन की क्षमता में विश्वास करते हैं और अधिकांश 
संख्या में लोगों का कहना है कि इसके पीछे कोई ईमानदारी और निष्ठा नहीं 
ह। इसलिए इसका कुछ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। यह श्री गांधी 
की इमानदारी और निष्ठा की कीर्ति फैलाने वाला प्रयत्न है, न कि उनकै उद्देश्य 
और तौर-तरीकों को समझाने का। पाठक श्री गांधी और उनके अनुयावियों सो 
यह जानने के लिए इन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं। 


निस्संदेह पाठको को यह जानने की उत्कठा होगी कि श्री गांधी और उनके 
मित्र इन प्रश्नों के उत्तर में क्या कहना चाहते हैं? जो इन प्रश्नों का उत्तर 
जानना चाहता है, उसके लिए यह स्वाभाविक है कि उत्तर सुनने की उसकी 
कितनी उत्कंठा होगी। वे चाहे जिस ढंग से और जब चाहें उत्तर दें, हम उन 
पर छोडते है | फिलहाल यह हमसे पूछा जा सकता है कि श्री गांधी तथा उनके 
अस्पृश्यत्ता पिराधी आदोलन के विरूद्ध अस्पृश्य क्या कहना चाहते है। श्री गांधी 
के आदोलन के संबंध में अस्पृश्यो का दृष्टिकोण स्पष्ट करना कठिन नहीं है। 


क्या अस्पृश्य श्री गांधी को अपनी मांगो कै प्रति निष्ठावान व्यक्ति के रूप 
में देखते हैं? उत्तर नकारात्मक है। वे श्री गांधी में निष्ठा की कोई झलक नहीं 
पाते। यह कैसे हो सकता है? वे उस मनुष्य को अपनी मांगों के प्रति कैसे गंभीर 
मान सकते है जौ 192| में जौ बारदोली कार्यक्रम के कार्यान्चयन में अस्पृश्यता 
निवारण के विरूद्ध रहा हो? वे उस मनुष्य को कब और कैसे अपनी मांगों के 
प्रति ईमानदार मान सकते है जिसने स्वराज्य फंड के लिए एकत्र किए गए एक 
करोड 25 लाख रुपयो मे से चिर-उपैक्षित अस्मृश्यों के हित में कंजूसी से केवल 
44 हजार रुपये स्वीकार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं की? वे उस व्यक्ति 
से क्या आशा रख सकते हैं जिसने 1924 में अस्पृश्यता निवारण के लिए हिंदुओं 


अस्पृश्य कया कहते हैं? 261 


को विवश करने का अवसर मिलने पर भी, कुछ नहीं किया यद्यपि उसे उस समय 
शक्ति और अवसर दोनों प्राप्त थे? ऐसा करने से तीन उद्देशों की प्राप्ति होती। 
इससे कांग्रेस के राष्ट्रवाद की परीक्षा हो जाती। इससे अस्पृश्यता निवारण में 
सहायता मिलती और इससे यह भी सिद्ध हो जाता कि क्या श्री गाधी अस्पृश्यता 
की बुराई के बारे में जो कहते हैं वह हृदय से कहते है और इसे एक पाप 
तथा हिंदू घर्म पर कलंक मानते हैं। परतु श्री गांधी ने ऐसा क्यों नहीं किया? 
क्या इससे यह स्पष्ट नहीँ हो जाता कि गांधी जी को अस्पृश्यता निवारण की 
अपेक्षा चरखा कातने में अधिक रूचि थी? क्या इससे यह नहीं प्रतीत होता कि 
अस्पृश्यता निवारण का श्री गांधी के कार्यक्रम में कोई विशेष स्थान नहीं है? क्या 
इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि श्री गाधी अपने बयानों में जो कहा करते 
थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर घब्बा है और अस्पृश्यता ग॒ कै बिना स्वराज्य 
नहीं होगा - यह केवल लारालप्पा एवं घोखा था। इसके प्रति उनकी कोई 
ईमानदारी नहीं थी? वे श्री गांधी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जिन्होंने गुरूवयूर 
मंदिर को अस्पृश्यं के लिए न खोलने पर अनशन करने का कथन दिया, मंदिर 
न खुलने पर उन्होने अनशन पर चुप्पी साध ली। मंदिर उनके लिए हमेशा के 
लिए बंद हो गया? पडले तो श्री गांधी ने मंदिर प्रवेश विधेयक को पेश कराने 
का प्रयत्न किया परंतु बाद में उस तरफ से हाथ खींच लेने के लिए वह भी 
सहमत हो गए। इस स्थिति में उन पर कैसे विशवास किया जाए? श्री गांधी की 
निष्ठा में कैसे विशवास किया जाए, जो यह कहते रहे हैं कि मैं उस मंदिर में 
नही जाऊंगा. जो अस्पृश्यं के लिए न खोला गया हो। तंब तो उन्हें अस्पृश्यो 
के लिए मंदिर खुलवाने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए थे, परंतु 
उन्होंने क्या किया? श्री गांधी में कैसे विश्‍वास किया जाए, जो छोटी-छोटी बातों 
पर अनशन कर बैठते थे, परंतु अस्पृश्यों के पक्ष में कभी अनशन नहीं किया? 
श्री गांधी में अस्पृश्य कैसे विश्‍वास करें जो अपने प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
तो सत्याग्रह करते हैं, परतु अस्पृश्यों के लिए हिंदुओं कं विरूद्ध कोई सत्याग्रह 
नहीं करते? वे अस्पृश्य श्री गांधी में कैसे विशवास करें, जो केवल अस्पृश्यता के 
दोषो पर उपदेश देने मे कुशल हैं, पर अस्पृश्यों के लिए कुछ करने के नाम 
पर शून्य? 


क्या अस्पृश्य श्री गाधी को उनके ऐसे कर्मो के कारण ईमानदारी और 
निष्कपटता का दर्जा दे सकते थे? वे कहते है कि श्री गांधी ईमानदार नहीं हैं। 
स्वराज्य आंदोलन के समय श्री गांधी ने अस्पृश्यों से ब्रिटिश सरकार का पक्ष लेने 
का अनुरोध किया था। उन्होने उनसे ईसाइयत अथवा अन्य कोई घर्म न ग्रहण 
करने का अनुरोध किया। उन्होंने उनसे कहा था किं इसका हल हिदू धर्म में 
शे निकल आएगा । श्री गांधी ने हिंदुओं से अस्पृश्यता निवारण को स्वराज्य प्राप्ति 
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की- एक शर्त बतलाया था| तब भी 1921 में तिलक स्वराज्य फड़ से अस्पृश्यों 
के लिए अत्यन्त कम॑ धनराशि 43 हजार रपये स्वीकार की गई थी। जब संमिति 
ने अस्पुश्योत्थान की योजना को निष्प्राण कंर दिया तब' श्री गाधी विरोध में एक 
शब्द भी नहीं बोले | 

श्री गाधी के पास तिलक स्वराज्य फड का एक करोड़ 25 लाख रुपया था। 
श्री गाधी ने उस धनराशि में से अस्पृश्योल्थान के लिए पर्याप्त धन क्यों नहीं 
निश्चित किया? यह निस्सदेह सच है। श्री गाधी अस्पृश्यों के हितों के संबध में 
पूर्णतया अनमनापन रखते थे। उस मनोवृत्ति के लिए श्री गांधी का स्पष्टीकरण 
बहुत विचित्र ë| उन्होने कहा कि वह स्वराज्य प्राप्ति के आंदोलन की योजना 
तैयार करने में व्यस्त थें और उसी कारण उन्हें. अस्पृश्यों की ओर ध्यान देने का 
समय नही मिला। उन्होंने अपनी सफाई में कैवल अपना टालमटोल का रवैया 
ही नही स्पष्ट किया, बल्कि अस्पृश्यो के प्रति अनमनेपन का नैतिक औचित्य प्रस्तुत 
किया था। उन्होंने" इस तर्क कां सहारा लिया कि उन्होंने देश के राजनीतिक 
उददेश्यो के लिए अपने को समर्पित किया हुआ माना है और अस्पृश्यो के हित 
को अलग रख कर कोई गलती नही की है, क्योंकि उनके विचार से हाथी के 
पाव में सबका पाव होता है और यह कि हिदू स्वयं अंग्रेजों के गुलाम हैं, ऐसी 
दशा में एकं गुलाम दूसरे गुलामो का उद्धार कैसे कर सकता है। दासानुदास 
और हाथी के पांव में सबका पाव अच्छे मुहावरे है। परतु वे इससे बढ़कर कोई 
qa नही बत्ता सकते कि यदि देश की दौलत बढती है. तो सगझा जाता है कि 
देश के प्रत्यक नागरिक की दौलत बढती है। परंतु हम गांधी जी को एक तत्त्वदर्शी 
नहीं मानते) हम उनकी गंभीरता का विवेचन कर रहे हैं। क्या हम उस मनुष्य 
की ईमानदारी को सही मान लें जो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ कर पल्ला 
ga ले और कोई बहाना गढ़ ले? क्या अस्पृश्य विश्‍वास कर लें कि श्री गांधी 
उनके हितैष्री है? 


तब अस्पृश्य श्री गाधी को ईमानदार और निष्ठावान कैसे कह सकते है जब 
वे उनके प्रति तथा मुसलमानों और सिखों के प्रति सवैधानिक सरक्षणों के मामले 
मे दोगली नीति अपनाते हा? 

श्री गाधी अस्पृश्यो और अन्य अल्पसख्यको को सवैधानिक सरक्षण देने पर 
अपने दोगलेपन का औचित्य समझाने के लिए एक और दलील देते है। उनका 
तकं. है कि मुसलमानों और सिखों कौ पहचान करने के लिए वे ऐतिहासिक कारणों 
से विवश हैं । उन्होंने कभी स्पष्ट नही किया कि वे कौन रो कारण हैं? इसके 
सिवा वे कूछ नही कह सकते कि मुसलमान और सिख शासक जातिया रही है। 
श्री गाधी के ऐसे बचकाना और गैर-प्रजातात्रिक तर्को कें आगे झुक जाने का 
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कौन बुरा नही मानेगा। तब भी वह सीना ठोक कर कह सकते थे कि वह सभी 
अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार करेंगे तथा ऐसे बेतुके और बेकार तकाों की 
कोई महत्व नहीं देंगे। प्रश्न यह है कि ऐसे तक श्री गांधी को अस्पृश्यों की मांगों 
का विरोध करने से कैसे रोक सकते थे? श्री गांधी ने अपने तक में ऐतिहासिक 
कारणों कै अतिरिक्त किन्ही अन्य कारणो से न बंधे होने का दावा क्यो किया? 
श्री गांधी ने यह क्यों नहीं सोचा कि यदि मुसलमानों ओर सिक्खो के बारें में 
ऐतिहासिक कारण है, तो क्या अस्पृश्यो के सदर्भ में नैतिक कारण नहीं हैं? 
वास्तविकता तों यह है कि ऐतिहासिक कारण का तर्क केवल खोखला तक है 
जिसे तर्क की संज्ञा नहीं दी जा सकती | यह अस्पृश्यं की मागें न मानने का 
एक बहाना मात्र है | 
जब श्रीं गांधी को बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के प्रश्‍न का सामना करना 
पडता है, तब वह सकते में पड़ जाते हैं। तब वे भूल जाने और आंख मूंद लेने 
में ही गनीमत समझते है। परतु परिस्थितिया उनका पीछा नहीं छोड़ती और उन्हें 
उन समस्याओं पर विचार करना ही पड़ता है। पिछली बार 21 अक्तूबर 1939 
के हरिजन कै संपादकीय में "फिर्कशन आफ मेजोरिटी" विषय पर लिखा गया लेख 
बचकानापन हीं है। उस लेख में श्री गाधी नें उन लोगों की खिल्ली उड़ाने मैं 
कोई कसर नही की, जो लगातार उस प्रश्न को उठाते रहे हैं। उस लेख में 
श्री गांधी ने मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानने से इकार कर दिया। उन्हाने 
सिक्खों और भारतीय ईसाइयो को भी अल्पसख्यक मानने से इकार करं दिया। 
उनका तर्क है कि तकनीकी दृष्टि से वे इसलिए अल्पसंख्यक नहीं हैं कि उन्हें 
सताया गया है। वे मात्र संख्या बल॑ में अल्पसंख्यक हैं। इसलिए असल में वे 
अल्पसंख्यक बिल्कुल नहीं । तब अनुसूचित जातियों के बारै में श्री गाधी का क्या 
विचार है? क्या वे इकार कर सकते है कि वे अल्पसंख्यक है? मै श्री गांधी के 
ही शब्दों का हवाला देता हू :- 
"मैने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि भारत में वास्तव में ऐसे 
अल्पसंख्यक हैं ही नहीं जिनके अधिकार स्वाधीनता कै बाद खतरे में 
पड़ जाएंगे। परंतु दलिल वर्ग अपवाद है, जो स्वयं अपना हितसाधन 
नहीं कर सकते। 
श्री गांधी के इस कथन को मान लेने से कि सही अर्थो मे केवल अनुसूचित 
जातिया हीं भारत में अल्पसंख्यक हैं, जो भारत कै स्वतंत्र न होने देने पर 
सांप्रदायिक हिंदू बहुमत के शासन मे अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। अपनी 
अंतरात्मा की इस आवाज के बावजूद री गांधी इस बात पर अडे रहे कि वे 
अरपृश्यों के लिए संवैधानिक सरक्षणो की बात नहीं मानेंगै। ऐसे व्यक्ति को अस्पृश्य 
गभीर और ईमानदार कैरो मान सकते हैं? 
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श्री गाश्ची ने गोलमेज सम्मेलन मे अस्पृ्यो के राजनीतिक सरक्षण के अधिकारों 
का डटकर विरोध किया था। उन्होने अस्पृश्यो की आकाक्षाऔ पर पानी फेरनै 
मैं कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी मांगों पर मिट्टी डालने कै लिए और उन्हे 
अकेला बियाबान में छोड़ देने के लिए मुसलमानों की चौदह मागे मान कर 
सौदेबाजी का कूचक्र चलाया । श्री गांधी ने अल्पसंख्यक समिति की बैठक में कहा 
था = "यदि वह अस्पृश्यों की मागो पर स्वीकृति प्रदान कर देती है, तो विरोघ 
करने वाला मैं कौन होता हू?” यह श्री गाधी की बड़ी गलती थी कि उन्होंने 
समिति के निर्णय का उल्लघन करने का प्रयत्न किया और अस्पृश्यों की माग 
का विरोध करने के लिए श्री जिन्ना द्वारा मुसलमानों के लिए पेश की हुई चौदह 
सूत्री मांग को ज्यों का त्यो मानते हुए मुसलमानों को अपने पक्ष में फोड़ने का 
प्रयास किया | यह उनकी रणनीति का एक अंग था। उन्होने मुसलमानों को अपने 
पक्ष में किया। मुसलमानों की 14 सूत्री मांग के विषय में उन्होने अस्पृश्यों की 
मांग का समर्थन वापस ले लेने के टेड़े प्रश्‍न को उनके सामने रख दिया कि 
या तो वे अस्पृश्यों की माग नामंजूर करें अथवा अस्पृश्यो का पक्ष लेकर अपनी 
14 सूत्री माग रो हाथ धोएं। अत में श्री गाधी की रणनीति मात खा गई। 
मुसलमानो ने 14 सूत्री मागें भी मनवा ली और अस्पृश्यों के मामले में पाला 
बदला | परतु यह काड श्री गांधी के विश्वासघात का प्रमाण बन कर रहा गय। 
उस मनुष्य के चरित्र का दर्पण और क्या हो सकता है, जो दूसरे लोगों के साथ 
आपराधिक दुरभिसघि के और अपने वायदं से मुकर जाए। कौन उसे अपना मित्र 
कहेगा? ऐसा मित्र जिसके मुह मे राम बगल मे छूरी हो। ऐसे मनुष्य को अछूत 
कँसे ईमानदार और निष्कपट मान सकते हैं? 


श्री गांधी ने साप्रदायिक प्रश्‍न का निपटारा करने के लिए पचफैसले के तौर 
पर मामला ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया। अस्पृश्यो की मागो का श्री गाधी 
द्वारा विरोध करने पर भी ब्रिटिश सरकार ने अस्पृश्यों के राजनीतिक सरक्षण की 
माग मान ली। उस पचाट में एक पक्ष होने के कारण श्री गाधी फैसला मानने 
के लिए बाध्य थे। परतु फिर भी श्री गाधी ने उस फैसले को पलीता लगाने 
की ठान ली और आमरण अनशन की घोषणा से दुनिया और देश को हिला 
दिया। उस अनशन का मुख्य उद्देश्य था, अस्पृश्यों को दिए गएं संबैधानिक 
सरक्षण की स्वीकृति वापस लेने कं लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना। श्री 
गाधी के पिछलग्गुऔ में से एक ने उसे युगातकारी अनशन कहा है। पता नही 
यह युगातकारी कैसे था? यह कोई वीरता का काम नही था, बल्कि वीरता के 
विपरीत प्रयास था। उस आदोलन का आरभ गाधी जी ने इसलिए किया था कि 
उन्हे विशवास था कि अस्पृश्य और ब्रिटिश सरकार दोनो उस आमरण अनशन 
की धमकी के सामने कांप उतेंगे और उनकी जिद के सामने हथियार डाल दैगे। 
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अस्पृश्य और ब्रिटिश सरकार उनकी भमकी में आकर पीछे हटने को तैयार हो 


गए और हट भी गए। Ta श्री गांधी को समझ में काया कि उन्होंने कोई गलत 
चाल चल दी है, तो उनकी सारी बहादुरी छूमतर हो गईं। श्री गांधी ने यह कह 
कर आमरण अनशन आरंभ किया था कि जब तक अस्पृश्यो को दिया गया संरक्षण 
पूर्णतया वापस नहीं लिया जाता और बिना अधिकारो के तथा बिना मान्यता दिए 
उन्हे पूर्णतया निस्सहाय अवस्था में नहीँ छोड़ दिया जाता, तब तक मैं आमरण 
अनशन पर रहूगा। वही श्री गाधी कातर स्वर में कह रहे थे: “मेरा जीवन तुम्हारे 
हाथों में है, कया तुम मुझे नहीं बचाओगे?” श्री गाधी ने पूना पैक्ट पर झटपट 
हस्ताक्षर कर दिए, यदापि उस समझौते में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्णय को 
रदद नही किया गया था, ठैसा कि श्री गाधी ने मांग की थी, वरन्‌ कुछ और 
तथा भिन्न प्रकार के संवैधानिक सरक्षण दे दिए गए थे। वह समझौता इस बात 
का पक्का प्रमाण है कि एक रणबाकरा रणछोडदास बन गया | उसे अपने प्राणो 
और सम्मान को बचाने की व्याकुलता ने घेर लिया। 


श्री गांधी के उस आमरण अनशन में कोई शूरवीरता नही थी। यह उनका 
बहुत ही अनुचित और छछोरा काये था। यह कृत्य अस्पृश्यो के विरूद्ध था और 
निस्सहाय लोगों कें विरूद्ध बहुत ही खराब धींगामुश्ती थी जिसका उद्देश्य उन्हें 
ऐसे संवैधानिक सरक्षणो से वचित करना था. जो उन्हे प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 
फैसले से मिले थे और उन्हें हिंदुओं की दया पर छोड़ देना था। श्री गाधी का 
यह कृत्य घृणित और दुष्टता से भरा हुआ था, फिर अस्पृश्य ऐसे मनुष्य को 
ईमानदार और निष्कपट कैसे कह सकते हैं? 


श्री गाधी ने आमरण अनशन के बार पूना पैकट पर हस्ताक्षर किए। लोग कहते 
हैं कि औ गाधी गभीरता से विश्‍वास करते थे कि अस्पृश्यं के लिए राजनीतिक 
सरक्षण हनिकारक है। परतु वह व्यक्ति कंसे इमानदार और निष्कपट हो सकत्ता 
है. जिसने अस्पृश्यो की राजनीतिक माग का विरोध किया हो, जो अस्पृश्यो को 
किनारे करने के लिए मुसलमानों को साथ लेने के लिए तैयार हो जाए, जिसने 
आमरण अनशन किया और अंत मे उन्ही मागो को मान लिया - क्योंकि पूना 
पैक्ट और साप्रदायिक फैसले में कोई अधिक अतर नही है - जब्र उसे ज्ञात 
हो जाए कि विरोध करने से कोई लाभ नही होगा और विरोध भी सफल नही 
होगा = तौ ऐसे मनुष्य को ईमानदार और निष्कपट कँसे कहा जा सकता है? 
एक ईमानदार और निष्कपट मनुष्य अस्पृश्यो की मांगों को, जिन्हे किसी अमय 
वह हानिकारक मानता था वही उन्हे हानिरहित कैसे मान सकता है? 


क्या अस्पृश्य श्री गांघी को अपना मित्र तथा सहयोगी मान सकते हैं? उत्तर 
नकारात्मक है | वे उने अपना मित्र बिल्कुल नही मानते | और मान भी कैसे सकते 
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है? ऐसा हो सकता है कि श्री गांधी ईमानदारी से विशवास करते हों कि अस्पृश्यौ 
की समस्या सामाजिक समस्या है | लेकिन अस्पृश्य श्री गांधी को कैसे अपना मित्र 
मान सकते है, जो जातियों को कायम रखना चाहते है और अस्पृश्यता समाप्त 
करना चाहते हैं, क्योंकि यह बात साफ है कि अस्पृश्यता केवल जातियों का 
फलितार्थ है और इसीलिए जातियो को समाप्त किए ब्रिना अस्पृश्यत्ता समाप्त करने 
की कैसे आशा की जा सकती है? ऐसा हो सकता है कि श्री गांधी इमानदारी 
से सोचते हो कि छूतछात की समस्या सामाजिक प्रक्रियाओं से हल की जा सकती 
है। परतु अस्पृश्य उस मनुष्य को अपना मित्र कैसे मान सकते हैं, जो हठधर्मी 
हो और जी जान से उस राजनीतिक प्रक्रिया के विरोध में जुटा हो, जिसके बारे 
में और समी लोग सहमत हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया से सामाजिक प्रक्रिया पर 
प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा ओर इससे उस समस्या को हल करने में सहायता 
ही मिलेगी? उस मनुष्य को अस्पृश्यों का मित्र कैसे माना जा सकला है. जो देश 
मे अस्पृश्यो को राजसत्ता के ऊचे पदो पर पहुंचने देने में विशवास नहीं रखता? 
राजनीतिक सरक्षणों के इस विवाद पर श्री गांधी को निम्नलिखित मांगों मे से 
कोई एक मांग को चुनना चाहिए था। वह अस्पृश्यों के हितैषी बन सकते थे। 
ऐसा होने पर वह केवल अस्पृश्यों की मांगों का समर्थन ही न करते वरन्‌ अस्पृश्यो 
की ओर से मांग उठाने से पहले ही अपने आप उन मांगों का प्रस्ताव लाते और 
उनकं लिए सघर्ष करते । क्योंकि अस्पृश्यो के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, उन्हें इस 
खुशी से बढ़कर क्या दे सकता था कि अस्पृश्यों के लिए ऐसे प्रावधान करा दिए 
जाते, जिससे उनके सदस्य विधानमंडल में पहुंचते, मंत्रिमंडल में मंत्री होते और 
ऊचै-ऊचे पदों पर होते? निश्चय ही यदि श्री गांधी अस्पृश्यों के लिए लड़ने वाले 
योद्धा होते, तो इन सुविधाओं के लिए अवश्य लड़ते । दूसरे यह कि यदि वह 
अस्पृश्यों के नेता नहीं होना चाहते, तो कम से कम उनकी मांगों का समर्थन 
करने वाले सहयोगी तो हो ही सकते थे, उनको नैतिक और आर्थिक मदद तो 
दे ही सकते थे। तीसरा यह कि यदि श्री गांधी अस्पृश्यों के अगुआ और संगी 
साथी भी न बनते, तो दूसरी बात, जो बह कर सकते थे. वह यह थी कि अस्पृश्यो 
के प्रति अति प्रचारित सहानुभूति में अपनी घोषणाओं पर ही टिके रहते. तो भी 
अस्पृश्यों के मित्र माने जा सकते थे। फिर एक मित्र के नाते, उन्हें शुमचितक 
और निष्पक्षता का रूख अपनाना चाहिए था । अस्पृश्यो की संरक्षण की मांगो को 
मनवाने में बाधक न बन कर, उन्हें पूरी सहायता करनी चाहिए थी। यदि वह 
शुभचितक एव निष्पक्ष रूख नही अपना सकते थे, तो शुद्ध निष्पक्षता का रूख 
अपनाते और अस्पृश्यों से कहते कि यदि गोलमेज सम्मेलन अस्पृश्यौ कौ 
राजनीतिक सरक्षण प्रदान करने के लिए तैयार ही. तो उन्हें वे मिल जाए | श्री 
गांधी इस कार्य में न उनकी सहायता करते और न ही रोडा ही अटकाते | ड्न 
मर्यादायुक्त विचारो को ताक पर रख कर श्री गांधी अस्पृश्यो के दुश्मन बन कर 
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उतर आए तब ऐसी दशा में अस्पृश्य श्री गांधी को अपना मित्र एवं सहयोगी कैसे 
मान सकते Š? 


IV 


श्री गांधी का वह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन असफल रहा। यहां तक कि काम्रेसी 
अभिलेखों में भी यही बात स्वीकार की गई है। उनमें से मैं कुछ का उद्धरण 
दे रहा हूं :- 17 अगस्त 1939 को बम्बई विधान समा में अनूसूचित्र जाति के 
सदस्य, श्री बी.के. गायकवाड़ ने प्रश्‍न किया कि बम्बई प्रेसीडेंसी में 1932 से जब 
से शी गांधी ने मंदिर प्रवेश आदोलन चलाया है अब तक अस्पृश्यों के लिए मंदिर 
खोले गए हैं। कांग्रेसी मंत्री द्वारा दिए गए आंकडों के अनुसार खोले गए मंदिरी 
की संख्या 142 थी। उनमें से बिना स्वामित्व के 121 मंदिर थे, जो रास्ते मे 
बने थे, जिनकी देखमाल कोई नहीं करता था और जिनमें कभी कोई भी आदमी 
पूजा करने के लिए नही जाता था। दूसरा तथ्य सामने आया कि गुजरात मे 
श्री गांधी के अपने जिले में केवल एक मंदिर अस्पृश्यों के लिए खोला गया था। 
गांधी जी के 10 मार्च 1940 के गुजराती समाचार पत्र "हरिजन बंधु' 3 कहा 
गया :- 
'अस्पृश्यौं के पाठशालाओ मे प्रबेश पाने क संबंध में अंभी भी अस्पृश्यता 
जितनी बाधक गुजरात में है उतनी औरं कही नहीं है|" 
बम्बई क्रानिकल ने 27 अगस्त 1940 के अपने अंक में हरिजन सेवक संघ 
के मासिक पत्र से एक अंश उद्धत किया था जो इस प्रकारं है :- 
"अहमदाबाद जिले में गोधावी के हरिजनौ कौ और उनके बच्चों को 
स्थानीय बोर्ड के स्कूल मे पढ़ने कै लिए भेजने पर, उन्हें सवर्ण fega 
हारा इतना सताया गया था कि 4? हरिजन परिवारों ने अन्ततः उस 
स्थानं को ही छोड़ दिया और वै सानन्द के तालुक में चले गय” 
27 अगस्त 194.३ को बम्बई प्रेसीडेॅसी में थाना में रहने वाले अस्पृश्य नेत्ता 
श्री एम.एम. नदगावकर, जो थाना नगरपालिका कें उपाध्यक्ष रह चुके थे, को एक 
हिंदू होटल में चाय नही पिलाई गई। बम्बै क्रानिकल ने ईस घटना पर टिप्पणी 
करते हुए अपने दिनांक 28 अगस्त 1943 के अंक में लिखा :- 
“आ गांधी ने 1932 में जब अनशन किया था, उस समय अस्पृश्यों 
के लिए मंदिर और होटल खोलने कै लिए ताबड़तोड़ प्रयत्न होते थे | 
अब मंदिर प्रवेश और होटल प्रवेश के संबंध में हालत पहले जैसी 
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हो गई है। सब तरह से स्वच्छ हरिजन भी मंदिर तथा होटल मे प्रवेश 
नहीं पा सकता। तब भी बहुत से अस्पृश्यता विरोधी कार्यकर्ताओं ने 
इन बुराइयों के विषय में कड़ा रूख न अपनात्ते हुए कहा है कि उन्हें 
ऊंचा उठाया जाए, हरिजनौ को साफ रहना सिखाया जाए, तब उनकी 
सार्वजनिक कठिनाइया स्वतः समाप्त हो जाएगी ।' 


जनवरी 194+ मे कानपुर मे अखिल भारतीय परिगणित जाति सघ की कार्यवाही 
पर बाम्चे क्रानिकल ने 4 फरवरी 1944 को अपने अक में लिखाः- 


"हिदू समाज इतना बेजान है कि अस्पृश्यता और सवर्ण दोनों आज 
भी एक साथ फलफूल रहे है। कुछ अग्रेजो का मिथ्या प्रचार है किं 
जात-पात मे जरूर कोई जादूमतर है कि हिंदू सस्कृति आज भी 
जीती जागती है। कुछ अन्य तर्क देते है कि सदियौ से तमाम झकझोरो 
के बावजूद जातियों का अस्तित्व च बचता जान कर दुख होता है 
कि श्री गांधी तथा अन्य सुधारको ने काफी काम किया है, परतु 
अस्पृश्यता टस से मस नहीं हुईं | गावो कौ कौन कहे बम्बई जैसे शहरों 
में झाडू लगाने वाले भगी चाहे जितने साफ वस्त्र पहन कर निकलें 
सवर्ण हिंदू होटलौ मे तो कौन कहे ईरानी होटलों में चाय तक नहीं 
पी सकते | 


अस्पृश्यों ने सदैव यह बात कही है किं श्री गाधी का अस्पृश्यता-विरोधी 
अभियान असफल हो गया है। पच्चीस वर्षों की मेहनत के बाद भी अस्पश्यों के 
लिए होटल बंद हैं, कुएं बद है, मदिर बद है और देश कं अधिकाश भागो में 
मुख्यतया गुजरात में - उनके लिएं स्कूल भी बद हैं। समाचारपत्रौ से जो उद्धरण 
दिए. गए है वे स्वागत योग्य सबूत है, विशेष रूप से उन समाचार पत्रों से जो 
काग्रेस द्वारा संचालित किए जातै है। क्योकि समाचार पत्र उन्ही बातो की पुष्टि 
कर रहे हैं, जो अस्पृश्य इस विषय भै कहते आ रहै हैं। आगे ओर कुछ कहने 
की आवश्यकता नहीं केवल एक प्रशन पूछना है। 
श्री गांधी उस अभियान मे क्यों असफल रहे? मेरे विचार में उनकी असफलता 
कै तीन कारण Ë | 
पहला कारण तो यह है कि वे हिंदू जिन्हें श्री गाधी अस्पृश्यत्ता निवारण की 
अपील करते हैं. उनकी अपीलों को अनसुनी कर देते है। ऐसा क्यों होता है? 
यह शाश्‍वत सत्य है कि मनुष्य की कथनी और करनी में अतर होता है। ऐसे 
कथन के फलस्वरूप जो प्रभाव पडता है, दोनों समान नही होत्ते। ऐसी बातो का 
क्षणिक प्रभांव होता है, फिर वह घटते-घटते लुप्त हो जाता है। ओत्ता उसे किसी 
भाव से भी क्यों न सुन रहा हो वह वक्ता के विषय गे तदनुसार अपनी धारणा 
k 
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बनाता है, उससे यह बात समझने में मार्ग प्रशस्त हो जाता है कि श्री गांधी के 
अस्पृश्यो के प्रति दिए गए उपदेश हिदुओ को प्रभावित क्यो नही कर सके? लोग 
कुछ देर उनकी प्रार्थना सभा में उपदेश सुनने के बाद मनोविनोद स्थल पा क्यों 
चले जाते हैं और उनके उपदेशों पर गभीरता से विचार क्यों नही करते? यह 
सारा दोष हिंदू जनता का नही है। दोष अपने आप में श्री गाधी का है। श्री 
गाधी ने अपने आपको राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने वाला महात्मा बता कर ख्याति 
अर्जित की है, न कि आध्यात्तिक धर्मगुरू की। इसके पीछे उनके जो भी इरादे 
हौं लेकिन श्री गाधी स्वराज्य के प्रचारक के रूप में देखे जाते हैं। यही कारण 
है कि हिंदू श्री गाधी के राजनीतिक उपदेश को भलीभांति हृदयंगम करते है; परंतु 
उनके सामाजिक अश्वा धार्मिक उपदेशो को नही। इसलिए उनके अस्पृश्यता 
विरोधी अभियान के संबध में दिए गए उपदेश व्यर्थ जाते हैं। श्री गांधी केवल 
गांधीवादी राजनीतिक कारीगर हैं। इसीलिए उन्हें अपने राजनीतिक उद्देश्य तक 
ही चिपके रहना चाहिए। उन्होने सोचा था कि वह सामाजिक प्रश्नों का हल 
निकाल सकते हैं। यह उनकी भूल थी। एक राजनीतिज्ञ उस काम को नहीँ कर 
पाएगा। इसलिए अस्पृश्य श्री गाधी से क्यों आशा करते है कि गांधी जी के उपदेशों 
से उन्हें कोई लाम होगा? 

दूसरा कारण है कि गाधी हिंदूओऔ से विरोध नहीं लेना चाहते, चाहे वह विरोध 
अस्पृश्यता विरोधी अभियान चलाने के लिए नित्तात आवश्यक क्यों न हो। कुछ 
दृष्टातो से श्री गाधी की मनोवृत्ति स्पष्ट हौ जाती है। 

श्री गाधी के बहुत से मित्र श्री गाची को अस्पृश्यों के हितों के प्रति उनकी 
ईमानदारी और गभीरता के लिए श्रेय देते हैं और आशा करते हैं कि अस्पृश्य 
उनमें केवल इस आधार पर विशवास करें कि श्री गांधी ऐसे मनुष्य है, जो 
अस्पृश्यता निवारण की आवश्यकता पर हिंदुओं को घर्मोपदेश दिया करते हँ | वे 
कबीर के दोहे की अनदेखी कर देते है कि "पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ पंडित भया 
न कोय, डाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। और उन्होंने श्री गांधी से 
कभी भी यह नहीं कहा कि वे अस्पृश्यता निवारण की आवश्यकता पर हिदुओं 
को धर्मोपदेश देना बंद करें और अस्पृश्यता निवारण के लिए सत्याग्रह अभियान 
चलाप ओर अनशन करें। यदि वे श्री गांधी से इस विषय में स्पष्टीकरण मांगें, 
तो उन्हे मालूम होगा कि श्री गांधी केवल अस्यृश्यत्ता पर ' धर्मोपदेश देकर 
आत्म-सतुष्टि क्यों कर लेते ë! 

श्री गाधी धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे, इसके सही कारण अस्पृश्यों 
की जानकारी में सबसे पहले 1929 में उस समय आए', जब 1929 में अस्पृश्यों 
ने बम्बई प्रेसीडेंसी में अपने नागरिक अघिकारों की प्रापि के लिए मंदिर प्रवेश 
एवं सार्वजनिक कुओं से पानी लेने के लिए हिंदुओं के विरूद्ध सत्याग्रह आरंभ 
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किया, तो उन्हें आशा थी कि उस सत्याग्रह में श्री गांधी का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा 
क्योंकि गलतियों को सुधारने का हथियार सत्याग्रह श्री गांधी का ही हथियार था। 
जब सत्याग्रह के लिए श्री गांधी से समर्थन करने की अपील की गई तो श्री 
गांधी ने हिंदुओं के विरूद्ध छेड़े गए सत्याग्रह अभियान की निंदा का बयान जारी 
करके अस्पृश्यों को आश्चर्य में डाल दिया। उस विषय में श्री गांधी द्वारा दिया 
गया तर्क बहुत अजीब था। श्री गांधी ने अपने बयान में कहा था कि सत्याग्रह 
हथियार का प्रयोग केवल विदेशियों के विरूद्ध किया जाए। अपने ही भाइयों अथवा 
देशवासियों के विरूद्ध नहीं। क्योंकि हिंदू अस्पृश्यों के माई हैं और अस्पृश्यों के 
साथ ही इसी देश के वासी हैं वे सत्याग्रह अधिकार से वंचित कर दिए गए। 
एक घर्मात्मा के ऐसे हास्यास्पद कथन को श्री गाधी ने अपने ही हथियार सत्याग्रह 
को बकवास साबित कर दिया। श्री गांधी ने ऐसा क्यों किया? केवल इसलिए 
कि वह हिंदुओं को नाराज करना और उत्तेजित करना नहीं चाहते थे। 


दूसरे प्रमाण के तौर पर मैं कविता की घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। 
कविता अहमदाबाद में एक गांव है। वर्ष 1935 में अस्पृश्यों ने उस गांव के हिंदुओं 
से मांग की कि अन्य हिंदू बच्चों के साथ-साथ अस्पृश्यों के बच्चों को भी गांव 
कं स्कूल मे मरती किया जाए। इस पर चिढ़ कर हिंदुओं ने बदले में अस्पृश्यों 
का पूर्ण सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इस बहिष्कार से संबंधित घटनाएं श्री 
ए, वी.ठक्कर द्वारा रिपोर्ट में वर्णित की गई थीं, जो अस्पृश्यों की ओर से मध्यस्थता 
करने के लिए कचिता गए थे। उन्होने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी:- 


"एसोसियेटेड प्रेस ने 10 तारीख को घोषित किया कि कविता के सवर्ण 
हिदू हरिजन बच्चों को कविता गाव कै स्कूल में भरती करने के विषय 
मे सहमत्त हो गए है | अहमदाबाद के हरिजन सेवक संघ के मंत्री द्वारा 
।3 तारीख को इसका प्रतिवाद किया गया। मंत्री ने अपने बयान में 
कहा था कि हरिजनों ने उस स्कूल में अपने बच्चे न भेजने का निर्णये 
लिया है। ऐसा निर्णय उन्होने अपनी इच्छा से नही लिया था, वरन्‌ 
सवर्ण हिंदुओं दवारा ऐसा बयान देने के लिए उन्हें विवश किया गया 
था। इस मामले में गांव के मरासियाओं ने, जिन्होंने गांव के गरीब 
हरिजनों के विरूद्ध सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की थी - गरीब 
हरिजन, जुलाहा, चमार, और दूसरे लोग थे, जिनकी संख्या 100 
परिवारों से अधिक की थी। वे खेतों में मेहनत करने से वंचित कर 


।. जाब 192+ गैं यैक्कोम गे एक सत्याग्रह हुआ था जिसका उद्देश्य था ट्रावनकोर में अस्पृश्यो के 
प्रयोग के लिए सार्वजनिक मार्ग का खुलगाना, श्री गांधी ने उन सत्याग्रहियों के लिए सिक्‍सों द्वारा 
खोले गए लंगर का ठिरोध किया। श्री गांधी द्वारा इसका बताया गया कारण स्पष्ट रूप से वर्णित 
= fm गगा। 
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दिए गए शे। चरागाहों में उनके जानवर घास चरनें नहीं जा सकते 
थे और उनके बच्चे दूध के लिए तरसते थे। यहीं नहीं, एक हरिजन 
नेता कौ महादेव की कसम खाने कै लिए विवश किया गया कि वह 
और उसके दूसरे साथी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के कोई प्रयत्न 
नही करेंगे | इस प्रकार मामला तय हुआ। 

"परंतु 10 तारीख को उस जाली समझौते की खबर के बाद भी 
और गरीब हरिजनों के पूर्णतया आत्मसमर्पण करने पर 19 तारीख तक 
सामाजिक बहिष्कार वापस नहीं लिया गया था और आंशिक रूप से 
जुलाहों पर 22 तारीख तक लागू रहा। वह बहिष्कार चमारों पर से 
थोड़ा पहले उठा लिया गया क्योंकि गरासिया अपने मुर्दा जानवरों को 
स्वयं नहीं हटा सकते थे और इसलिए उन्होने चमारों से पहले 
समझौता कर लिंया। इतने ही अत्याचारों से इत्ति नहीं हो गई, वरन्‌ 
हारिजनों के कुओं में 15 तारीख को और फिर 19 तारीख को मिट्टी 
का. तेल उडेल दिया गया। कोई भी कल्पना कर सकता है कि बेचारे 
हरिजनों पर कैसे भयानक अत्याचार किए गए, क्योकि उन्होंने गरासिया 
शहज़ादों के साथ अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाने की हिम्मत 
की थी। मैं 27 तारीख को प्रात: गरासियाओं से मिला। उन्होने कहा 
कि वें उस बात्त को कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि स्कूल में ठ़ेड़ो 
और चमारो के बच्चे उनके बच्चो के साथ बैठें। मैं 23 तारीख को 
अहमदाबाद के जिलाधीश से इस आशय से मिला कि ऐसी स्थिति समाप्त 
करने के लिए कोई रास्ता निकल आए, परतुं कोई परिणाम नहीं निकला । 

"हरिजन बच्चे इस प्रकार गाव कै स्कूल में पढ़ने से वंचित कर 
दिए गए, परंतु किंसी ने उनकी सहायता नहीं की। इस निराशा में 
हरिजनों को इतना विवश कर दिया कि वें सबके सब दूसरे गाव छोड़ 
देने की सोच रहे है।' 


यह खबर श्री गांधी कौ दी गई शी। श्री गांधी ने क्या किया? श्री गांधी ने 


कविता गांव के अस्पृश्यो को निम्नलिखित सलाह दी' — 


"आत्म-संहायता के बराबर कोई सहायता नही। ईश्वर उन्हीं की 
सहायता करता है जा स्वयं अपनी सहायता करते हैं। यदि सम्बन्धित 
हरिजन कविता की भूमि त्यागने के अपने कथित संकल्प को पूरा करेगे 
तो वे न कैवल स्वयं प्रसन्न होंगे बल्कि उनका भी मार्ग प्रशस्त करेंगे 
जिन्हें इस प्रकार का व्यवहार सहना पड़ा है। यदि लोग रोजगार की 


हरिजन, ५ अक्तूबर, L हरिजन, ५ अक्तूबर, 1975 1945 
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तलाश में दूसरे स्थान पर चल्ले जाते है तो आत्म-सम्मान की तलाश 
मे लोगों कौ यह अवश्य ही कर देना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि 
हरिजनों के हितैषी कवित्ता को छोड़ने में, जहां उनका आदर नहीं होता 
उन गरीब परिवारों की मदद करेगें।* 
श्री गाधी ने कविता के अस्पृश्यों को अपनी जन्मभूमि त्यागने की सलाह दी। 
परतु श्री गांधी ने श्री ठक्कर को यह सलाह क्यों नही दी कि वह कविता के 
हिंदुओं पर मुकदमा चलवाएं और अस्पृश्यो को अपने अधिकार प्राप्त करने में पूरी 
सहायता करें? अस्पृश्यो के उत्थान के लिए यह कुछ कर सकते करते, परंतु . 
हिंदुओं को नाराज करके नही । अस्पृश्यों के उत्थान के लिए श्री गांधी जैसा मनुष्य 
क्‍या भलाई का कार्य कर सकता है? इस सबसे स्पष्ट है कि श्री गांधी हिंदुओं 
के भले बन कर हीं रहना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने हिंदुओं के विरूद्ध छेड़े 
गए सत्याग्रह का विरोध किया। यही कारण है कि श्री गांधी ने अस्पृश्यों की मांगों 
का पूरी शक्ति के साथ विरोध किया, क्योंकि उन्हें विश्‍वास था कि अस्पृश्यों की 
मार्गे उनके उद्देश्यों के विरूद्ध हैं। श्री गांधी हिंदुऔ के भले बने रहने के 
इतने इच्छुक है कि उन्हें अस्पृश्यों की भलाई की कोई चिंता नहीं है। यही कारण 
है कि शी गांघी का अस्पृश्यता निवारण का कार्यक्रम केवल जबानी जमा खर्च 
है। उसका कोई सार्थक फल नही है। 
तीसरा कारण यह है कि श्री गाधी यह नही देखना चाहते कि अस्पृश्य सगठित 
हो और शक्तिशाली बनें। उन्हे डर है कि अस्पृश्य सगठित होकर शक्तिशाली 
बन कर हिदुओं की दासता से मुक्‍त हो जाएगे और हिदुओ की ऊच-नीच की 
व्यवस्था को कमजोर कर देंगे | हरिजन सेवक सघ कै कार्यकलाप इस बात के 
ज्वलंत उदाहरण है। हरिजन सेवक सघ का पूरा उद्देश्य अस्पृश्यो में अपने हिंदू 
स्वामियों के प्रति दास मनोवृत्ति तथा परावलंबन का भाव पैदा करना था। चाहे 
जिस दृष्टिकोण से संघ की परीक्षा की जाए उसका मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यो मे 
मानसिक दासता पैदा करने के अत्तिरिकत कुछ नहीँ है। 
हरिजन सेवक संघ का कार्य अस्पृश्यों को लालच देकर हिंदुओं की गुलामी 
के जाल में फंसाए रहना है जैसे कि पौराणिक कथा की पिशाचिनी पूतना का 
वर्णन भागवत में किया गया है। मथुरा का राजा कंस कृष्ण को मारना चाहता 
था, क्योंकि ज्योतिषियों ने उसे बतलाया था कि वह कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। 
यह जान कर कि कृष्ण का जन्म हो गया है कस ने पूतना से कृष्ण को उसके 
शैशव काल में ही मार डालने की तरकीब करने को कहा। पूतना ने एक सुंदरी 
का रूप धारण किया और यशोदा के पारा गई। उसने अपने स्तनों मे जहर लगा 
दिया था और धाय की तरह कुष्ण को दूध पिला फर उन्हे मारने का मौका तलाश 
करने लगी। शेष कशथ्ानक को कहने की यहा कोई आवश्यकता नहीं। इतना 
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कथानक कहने का उद्देश्य केवल इतना है कि वास्तविक लक्ष्य सदैव एक सा 
नही होता, जैसा कि प्रत्यक्ष उद्देश्य होता है और एक धाय भी हत्यारिन हो सकती 
है| संघ अस्पृश्यों के लिए वहीं है, जो पूत्तना कृष्ण के लिए बनी थी। संघ अस्पृश्यों 
को सेवा के बहाने अस्पृश्यों के दिमाग से स्वतत्रता की भावना को समाप्त कर 
देना चाहता है। अस्पृश्यों ने अपने आंदोलन के आरंभ में कुछ उदार हिंदू नेताओं 
का मार्गदर्शन प्राप्त किया था। गोलमेज सम्मेलन के समय से अस्पृश्य पूर्णतया 
आत्म-विश्वासी होकर स्वतंत्र रूप से संगठित होने लगे। उन्होंने हिंदुओं की 
उदारता पर निर्भर न रह कर अपनी जो मांगें पेश की थी वे उनके अधिकार 
थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री गाधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना 
का उद्देश्य अस्पृश्यों की स्वतंत्रता की भावना को समाप्त कर देना था। हरिजन 
सेवक सघ ने छोटी-मोटी सेवांए करके ऐसे कृतज्ञ अस्पृश्यों का झुंड इकड्डा कर 
लिया था जिनसे यही प्रचार करने का काम लिया जाता था कि श्री गांधी और 
हिंदू ही अस्पृश्यों के सरक्षक Š | आइरिश लीडर डेनियल ओकोनेल ने एक बार 
कहा था कि कोई भी स्त्री अपने सतीत्व की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती । 
अस्पृश्य समझते हैं कि श्री गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यों 
की स्वतंत्रता चेतना को समाप्त करने के लिए की गई है जो कूछ श्री गांधी 
चाहते थे, वही संघ ने किया। 


हरिजन सेवक संघ ने सबसे बड़ी हानि अस्पृश्य विद्यार्थियों को ऐसे छात्रावासों 
में रख कर पहुंचाई, जो सघ द्वारा संचालित थे। उन अस्पृश्य विद्यार्थियों पर विचार 
करते समय हमें महाभारत के दो महत्वपूर्ण पुरूषों की याद आ जाती है | भीष्म 
ने बड़े जोर शोर के साथ घोषणा कर दी कि पांडवों का पक्ष सही है और कौरवों 
का पक्ष गलत। परतु जब दोनों दलों में युद्ध का समय आया तब भीष्म पांडवों 
के विरूद्ध कौरषों की ओर से लड़ें। जब उनसे इस प्रकार कौरवों का पक्ष लेने 
का कारण उचित सिद्ध करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने निर्लज्जता से कह 
दिया कि उन्होंने कौरवों का नमक खाया है। देवासुर संग्राम में कच देवताओं 
का पक्षधर था। राक्षसों को संजीवनी मत्र मालूम था, जिससे वे अपने मृत राक्षसों 
को जीवित कर लेते थे। देवत्ताओ को यह मत्र मालूम नहीं था। इसलिए वे 
देवत्ताओं को जीवित न करं सकने के कारण युद्ध में पराजित हो रहे थे। देवों 
ने कच को राक्षसो के गुरू के पास इस निर्देश के साथ भेजा कि वह उनसे 
किसी प्रकार उस मंत्र को सीख कर शीघ्र वापस आ जाए। आरंभ में कच असफल 
रहा। अत में वह राक्षसो के आध्यात्मिक पुरोहित गुरू शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी 
को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उससे विवाह करने के लिए इस शर्त पर सहमत 
हो गया कि देवयानी उस मंत्र को सीखने में कच की सहायता करे। देवयानी 
ने अपनी शर्त पूरी कर दी। परंतु कच के मंत्र प्राप्ति के पश्चात देवयानी से 
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विवाह करने की शर्त तोड़ दी और वह यह कह कर कि विवाह की शर्त से 
बढकर उसकी जाति का हित है, रफूचककर हौ गया। 


मेरे विचार में भीष्म और कच दोनों अजीब नैतिक दुशचरित्रता कं शिकार थे 
जो कुछ समय के लिए स्वार्थ साधन करने कै अतिरिक्त कुछ नहीं जानते थे। 
इसी प्रकार हरिजन सेवक संघ द्वारा सचालित छात्रावासौं में रहने वाले छात्र भीष्म 
और कच की भूमिका निभा कर श्री गाधी और कांग्रेस की प्रशंसा के गीत गा 
रहे है। जब वे छात्रावासो से बाहर आते हैं, तब वे कच की मूमिका निभाते हैं 
और श्री गाधी तथा काग्रेस कै विरूद्ध प्रचार करते हैं। यह देख कर मुझे बहुत 
दुख होता है कि अस्पृश्य नवयुवकों कं लिएं इस प्रकारं के चारित्रिक पतन से 
अधिक बुरा और क्या हो सकता है | यह श्री गांधी के हरिजन सेवक संघ द्वारा 
अस्पृश्यो के साथ किया गया सबसे बड़ा अपराध है। इससे उन अस्पृश्यो के चरित्र 
का पत्तन किया गया है। इससे उनकी स्वतत्र भावना को नष्ट किया गया है। 
यह यही हुआ जो श्री गांधी चाहते थे | 


चौथा उदाहरण लीजिए। हरिजन सेवक संघ सवर्ण हिंदुओं द्वारा संचालित 
किया जाता है। कुछ अस्पृश्यों ने यह माग की कि सघ अस्पृश्यों को सौंप दिया 
जाए और उसका सचालन अस्पृश्य स्वय करे। कुछ अन्य अस्पृश्यौ नें माग की, 
कि सघ के मुख्य सचालक बोर्ड मे अस्पृश्यो को प्रतिनिधित्व दिया जाए। श्री गांधी 
ने उन दोनों मांगों पर टका सा जवाब दे दिया, जो बड़े रे बड़ा धूर्त व्यक्ति 
भी नहीं करं सकता | श्री गांधी का पहला तक ग्रह था कि हरिजन सेवक संघ 
हिंदुओं हारा अस्पृश्यता बरतने के पाप का प्रायश्चित करने का माध्यम है। हिंदुओं 
को अपने किए पर अवश्य प्रायश्चित करना है। इसीलिए अर्पृश्यों को संघ के 
सचालन में कोई स्थान नही मिल सकता। दूसरा तर्क यह है कि एकत्र किया 
गया धन हिंदुओं से प्राप्त हुआ है, अस्पृश्यो से नही और क्योंकि वह धन अस्पृश्यों 
से प्राप्त नही हुआ है, इसलिए अस्पृश्य सघ के सचालन बोर्ड के प्रतिनिधि नहीं 
बन सकते । श्री गाधी की अस्वीकृति बरदाश्त की जा सकती है, परंतु उनके द्वारा 
दिए गए तरक इतने अपमानजनक है कि कोई भी स्वाभिमानी इस संघ से वास्ता 
रखने से इकार करं देगा। इससे कौई इकार नही कर सकता कि हरिजन सेवक 
संघ एक न्यास के समान है और अस्पृश्य उस संस्था से लाभ प्राप्त करता है | 
इस सबंध में कानून और प्राकृतिक न्याय को जानने वाला कोई भी व्यक्ति यह 
जानता है कि सभी लाभप्राप़ाकर्ताऔ को उस न्यास के उद्देश्य और लक्ष्य जानने 
का पूरा अधिकार है और उन्हे यह भी जानने का अधिकार है कि धन के उपयोग 
के विषय में कोई अनियमितताएं ता नही बरती जा रही हैं। लाभार्थियों को यह 
भी अधिकार है कि विशवास खो जाने पर न्यारी को हटा सकते है। उस आघार 
पर सघ की प्रबधकारिणी समिति मे अस्पृर्यो के प्रतिनिधित्व कं अधिकार को 
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अस्वीकार करना असभव हो जाएगा | श्री गांधी इस स्थिति में भी कोई बात मानने 
का तैयार नहीं थे| एक आत्म-स्वांभिमानी अस्पृश्य इसमें स्थान पाने के लिए 
गिड़गिड़ाना पसंद नहीं करेगा और जो श्री गांधी की दान-दक्षिणा पर अस्पृश्यों 
के भविष्य को न छोड़ने पर विश्वास रखता है उसे श्री गांधी से झगडने का 
कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बह स्वाभिमानी अस्पृश्य यह कहने के लिए बिल्कुल 
तैयार है कि यदि नीचता आभूषण है, तब श्री गांधी का तर्क लाजवाब है। यहं 
आमूषण श्री गाधी को मुबारक हो। तब यदि अस्पृश्य सघ का बहिष्कार करते 
हैं, तो श्री गांधी को पतंगे नहीं लगने चाहिए | 

हरिजन सेवक संघ को संचालित करने में अस्पृश्यों को भाग न लेने देने 
के यही वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण तो इससे भिन्न हैं। पहला 
तो यह कि यदि संघ अस्पृश्यों को सौंप दिया जाए, तो श्री गांधी ओर कांग्रेस 
के पास अस्पृश्यो पर उल्लू की लकड़ी फिराने का और कोई साधन नहीं रह 
जाएगा | अस्पृश्य हिंदुओ की कृपा पर निर्भर रहना बंद कर देंगें। दूसरी बात 
यह कि अस्पृश्य स्वतंत्र हो जाने पर अपने कल्याण के लिए हिंदुओं पर कृतज्ञता 
जताना बंद कर देंगे। ये ऐसे कारण है, जो श्री गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ 
की स्थापना के उनके सर्वोच्च उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत हैं। श्री गाधी ईसाइयो 
जैसी मिशन कंपाउड की भावना अस्पृश्यो में पैदा करना चाहते है | सही कारण 
है कि श्री गांधी हरिजन सेवक संघ के नियंत्रण और प्रबंध में अस्पृश्यो को 
सम्मिलित नहीं होने देना चाहते | क्‍या यह अस्पृश्यों के उत्थान की इच्छा के 
अनुकूल है? क्या श्रो गांधी अस्पृश्यो को स्वतंत्रता दिलाने वाले कहे जा सकते 
हैं? क्‍या श्री गांधी अस्पृश्यों के मुक्तिदाता कहे जा सकते हैं? क्‍या श्री गाधी की 
इस करतूत से स्पष्ट नहीं है कि अस्पृश्यों को हिंदुओं की दासता से मुक्त करने 
कै बजाए, उन्हे अधिक बड़े शिकजे में कसना चाहते हैं। यहीं कारण हैं कि श्री 
गाधी का अस्पृश्यता निवारण अभियान असफल रहा। 

v 

अत में साब गिला कर, क्या यह कहा जा सकता है कि क्या श्री गांधी अस्पृश्यों 
के छीने हुए मानव अधिकार उन्हें पुनः वापस दिला सकते हैं? उत्तर स्पष्ट है 
कि नहीं। वे सभी अघिकार हिदुओं के पास हँ | श्री गाधी ने उन अधिकारों को 
अस्पृश्यों को दिलाने के लिए कुछ भी नही किया और न उन अधिकारों की प्राप्ति 
करने में उन्होंने अस्पृश्यो की कोई सहायता की। उल्टे श्री गांधी ने अस्पृश्यो 
के मार्ग में सदैव रोडा अटकाया। अस्पृश्य अनुभव करते है कि हिंदुऔं की दासत्ता 
से मुक्ति पाने कँ उनके मानवता के अधिकार राजनीतिक सत्ता के अतिरिक्त और 
किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकते | दूसरी ओर, श्री गांधी का कहना है कि उनके 
उपदेश और उनकी उदारता तथा हिंदुओं का उत्साह ही अस्पृश्यो की सभी 
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कठिनाइयों को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है। क्‍या अस्पृश्य हिंदुओं की 
अनुकंपा और उनके उत्साह पर विश्वास कर सकते है? उनकी अनुकंपा पर विचार 
करना चाहिए, जो एक उन्माद है और प्रतिशोध का संगम है। परतु अस्पृश्यों का 
कौन मित्र है, जो उनसे कह सकता है कि हिंदूओं की उस दयनीय अनुकपा 
और उत्साह में वे विशवास कर उन पर निर्भर करें? जब रो पिछले दो हजार 
वर्षो से अस्पृश्यता अस्तित्व में आई है, सवर्ण हिंदुओं ने दिन प्रति दिन अस्पृश्यों 
का खून चूसा है। तरह-तरह से उनको विखंडित किया है ओर पददलित किया 
Š | उन दो हजार वर्षो में हिंदुओं ने अस्पृश्यों पर कब दया दिखाई और उदारता 
बरती हे? कंवल आठ लाख हिंदुओं ने वह भी, जब कि श्री गांधी ने व्यक्तिगत 
रूप से सारे देश का श्रमण करते हुए दया की भीख मांगी। अपनी योजना को 
कसौटी पर कसते हुए श्री गांधी यह इच्छा व्यक्त कर सकते थे किं अस्पृश्यों 
के राजनीतिक अधिकार ही उनकी मुक्ति का एकमात्र उपाय हैं। वास्तव में इस 
माग का औचित्य स्पष्ट है कि साधारण सूझबूझ का मनुष्य भी समझ सकता है 
कि अस्पृश्यों के हाथ में कार्यपालिका की शक्ति आ जाने पर उनके कल्याण का 
जो काम एक साल में हो सकता है, संन्यासियों के सौ वर्ष के उपदेश भी उसके 
सामने कुछ नही। परंतु अरपृश्यों के राजनीतिक अधिकारों के विषय में श्री गांधी 
को वितृष्णा है। तब अस्पृश्य क्यों न कहें "गांधी से सावधान रहो" जब वै यह 
भली भाति जानते हैं कि श्री गांधी अस्पृश्योद्धार के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को 
चलने नहीं देंगे, जबकि वह इस वास्तविकता से अवगत हैं कि अरपृश्यों को सामाजिक 
प्रक्रिया द्वारा सहायता पहुचा कर उनका उद्धार करना पूर्णतया निष्फल रहा हे | 
इस संबध मे अमरीका गृहयुद्ध में सघ और दासता के संबंध में दो प्रश्नों 
पर राष्ट्रपति लिकन का आचरण याद आत्ता है। उस आचरण का परिचय शी 
होरेस ग्रीले और राष्ट्रपति लिंकन के बीच वर्ष 1862 में जो पत्रव्यवहार हुआ था 
उससे मिलता है'। श्री ग्रीले ने राष्ट्रपति को संबोधित अपने पत्र “द प्रेयर आफ 
टवटी मिलियन्स* में कहा था :- 
राष्ट्रपति जी। उस विस्तृत धरती पर अनिच्छुक प्रतिबद्ध बुद्धिवादी 
व्यक्तित नहीं है, जो सघ का हितैषी हो और यह न अनुभव करता 
हो कि विद्रोह को दबाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएं। साथ-साथ 
यह भी विचार उठते हैं कि उत्तेजित करने वाली दासत्ता की बातें 
अनर्गल और व्यर्थ ë r 
इसके उत्तर में लिकन ले कहा ~ 
"यदि कूल लोग ऐसे है, जो तभी सघ की सुरक्षा करेंगे, जब वे भी 
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दासता से सुरक्षित रख सकें तो मैं उनसे सहमत नहीं हू। 

“यदि कुछ लोगं ऐसे हैं, जो संघ का बचाव तब तक नहीं करेंगें, 
जब तक कि दासता भी समाप्त न की जाए, तो मैं उनसे सहमत 
नही हू | 

मेरा सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य संघ को बचाना है, दासता को बचाना या 
उसे समाप्त करना नही।' 


यादि मैं किसी गुलाम को स्वत्तत्र किए बिना सघ की सुरक्षा कर 
सकता हू, तो मैं करूंगा। यदि सभी गुलामों को स्वतंत्र करके ही सघ 
की सुरक्षा हो सकती है, तो मैं करूगा औरं यदि कुछ गुलामो को 

स्वतंत्र कर और कुछ को नही, तो मै उसे भी करूगा।|' 
नीग्रो दासता और संघ के प्रशन के संबध में राष्ट्रपति लिंकन के ये विचार 
थे । उन विचारो से उस व्यक्ति का दूसरा ही चरित्र उभरता है, जिसे निग्रो लोगो 
के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। वास्तव में यह स्पष्ट रूप मे नीग्रो जनता 
के उद्धार में विश्वास नहीं करते थे। स्पष्ट रूप में जनता की सरकार, जनता 
द्वारा सरकार और जनता के लिए सरकार के सिद्धांत के रचयिता प्रेसीडेंट लिंकन 
के लिए यह एतराज करने की बात नहीं होनी चाहिए थी कि काले (नीग्रो) लोगों 
की सरकार श्वेत (अमरीकंस) लोगों द्वारा और श्वेतों के लिए हों। श्री गांधी की 
भावना स्वराज्य और अस्पृश्यों के विषय में ठीक वैसी हीं है जैसा कि राष्ट्रपति 
लिंकन की भावना नीग्रो लोगों की स्वतंत्रता के प्रश्‍न पर और संघ के संबंध में 
थी | श्री गांधी उसी प्रकार स्वराज्य चाहते थे, जिस प्रकार लिंकन अमरीकीसंघ 
चाहते थे। परंतु श्री गांधी अस्पृश्यों को राजनीतिक अधिकार देकर हिंदू धर्म के 
ढांचे में किसी प्रकार की दरार उत्पन्न कर हानि पहुचाने के बदले मे स्वराज्य 
नहीं चाहते थे, जैसा कि राष्ट्रपति लिंकन तब तक नीग्रों को स्वतंत्र नहीं करना 
चाइते थे, जब तक किं अमरीकी सघ के लिए वैसा करना अनिवार्य न हो। 
निस्संदेह श्री गांधी और राष्ट्रपति लिंकन के विचारों में यही अतर था। राष्ट्रपति 
लिंकन नीग्रो लोगों का उद्धार करने के लिए तैयार हो जाते यदि ऐसा करना 
संघ की सुरक्षित रखने के लिए वह आवश्यक समझत्े। श्री गाधी की सोच उससे 
भिन्न है। श्री गांधी अस्पृश्यों को राजनीतिक विस्तार देने के लिए तैयार नहीं 
है, चाहे वह स्वराज्य के लिए जरूरी भी हो। श्री गाधी का रूख ऐसा है कि 
अस्पृश्यो को राजनैतिक अधिकार नही मिलने चाहिए बेशक स्वराज्य खतरे में ही 

क्यों न पड़ जाए। 

कुछ अस्पृश्य सभवत: इस विचार से प्रमावित है कि सारी बातें बीती हुई बाते 
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हैं और श्री गांधी पूना पैकट स्वीकार कर लेने के बाद अब अस्पृश्यो की राजनीतिक 
मांगों का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि पूना पैक्ट में वह भी एक पक्ष है। इस 
नाते गाधी जी से आशा की जाती हे कि वह अस्पृश्यों को भारत के राष्ट्रीय 
जीवन में एक पृथक तत्व मानेंगे। यह पूरा भ्रम है, क्योंकि इस बात पर विश्वास 
करने के बहुत से कारण है कि पूना पैक्ट के बाद भी श्री गांधी के विचारों में 
कोई अतर नहीं आया है और अस्पृश्यों के प्रति उनका वही पुराना ढरा है, जैसा 
कि अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों के विषय में पूना पैक्ट से पहले गोलमेज 
सम्मेलन में था।' इसका प्रमाण है कि 1940 में ब्रिटिश सरकार ने भारत कै राष्ट्रीय 
जीवन मै अस्पृश्यौ को पृथक अस्तित्व के रूप में घोषित किया और कहा कि 
भावी संविधान में उनकी भी राय लेना आवश्यक है। इस पर गांधी विरोध करने 
के लिए मैदान में उत्तर आए। जब वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने अस्पृश्यों का 
पृथक अस्तित्व घोषित किया और कहा कि संविधान में उनकी सम्मति आवश्यक 
है तो श्री गांधी ने कहा :- 
मैने अनुभव किया कि काग्रेस द्वारा राजाओं, मुस्लिम लीग और 
अनुसूचित जात्तियों कं साथ भी समझौता न किए जाने को वायसराय 
द्वारा और बाद में मारत सचिव द्वारा भारत की स्वतंत्रता के अधिकार 
को अंग्रेजों द्वारा मान्यता दिये जाने के मार्ग में रूकावट के रूप में 
पेश किया जाना कांग्रेस और जनता के प्रति अन्याय था| 


x< x > 


"इस विवाद में अस्पृश्यों कों सम्मिलित करके ब्रिटिश सरकार के 
अयथधार्थ प्रस्ताव को और भी अव्यावहारिक बना दिया गया है। वें जानते 
हैं कि अस्पृश्यों का कांग्रेस विशेष ध्यान रखती है और कांग्रेस ब्रिटिश 
सरकार की अपेक्षा उनके हितो की रक्षा अच्छे ढग से कर सकती है। 
इसके अतिरिक्त अस्पृश्य वर्ग हिंदू समाज की तरह अनेक जातियों में 
बंटा है और अस्पृश्य वर्गो की किसी जाति का एक सदस्य सभी 
अस्पृश्यों का सच्चा प्रतिनिधित्व नही कर सकता | 

श्री गांधी द्वारा दिया गया तक कितना बचकाना है। यह कहा जा सकता 
है कि श्री गांधी ने वायसराय द्वारा अस्पृंश्यों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों 
के विरोध में अपनी हड़बड़ी में अपना बयान देतै हुए यह कहना भूल गए कि 
यदि वर्ग अनेक जातियों में बटे इए हैं और किसी एक जाति का सदस्य उन 
सब जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, तो मुसलमानों तथा भारतीय 
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ईसाइयों के विषय में भी स्थिति इससे भिन्न नहीं है। मुसलमान तीन वर्गो में 
विभाजित हैं - (1) सुन्नी, (2) शिया और (3) मोमिन। इसमें प्रत्येक में अनेक 
जातियां होती हैं. जो आपस में खानपान तो कर सकते है, परतु शादी-विवाह 
नहीं | भारतीय ईसाई भी (1) कैथोलिक और (2) प्रोटेस्टंट में विभाजित हैं। 
कैथोलिक पुनः छोटे वर्गा (1) सवर्ण ईसाई और (2) अवर्ण ईसाई में बिभाजित 
है। दोनों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में जातिया होती हैं, जिनमें आपस में विवाह 
संबंध नहीं होते और संवर्ण ईसाई तथा गैर-सवर्ण ईसाइयों में आपस में खानपान 
नहीं होता और न वे एक ही गिरजे में हो सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि श्री 
गांधी पूना पैक्ट का एक पक्ष होते हुए भी पक्का इरादा किए हुए हैं कि अस्पृश्यों 
को पृथक अस्तित्व का दर्जा नहीं किया जा सकता और वह कोई भी तर्क प्रस्तुत 
करने के लिए तैयार हैं, चाहें वह उनके विरोध को न्यायोचित भी न सिद्ध कर 
सके | 


संक्षेप में जहां तक अस्पू्यों का प्रश्‍न है, श्री गाधी सघर्ष के पथ पर आरूढ 
Ë | वह फिर मुसीबत पैदा कर सकते हैं। उन. पर विश्‍वास करने का समय अभी 
नही आया हैं। अस्पृश्यों की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा मार्ग यही है कि वे 
श्री गांधी से सावधान रहें! 
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अध्याय : 11 
गांधीवाद 


अस्पृश्यों की तबाही 


भारतीय लोग इधर जबकि भारत के सामाजिक और क जीवन के पुनर्निर्माण 
की बात करने लगे है, वे व्यष्टिवाद बनाम समष्टिवाद, पूजीवाद बनाम समाजवाद, 
रूढ़िवाद बनाम प्रगतिवाद, जैसे वादों पर बात करते हैं परतु हाल में भारतीय 
क्षितिज पर एक नए वाद का अभ्युदय हुआ हैं। इसे गांधीवाद कहते हैं। यह सच 
है. कि श्री गांधी ने निकट भविष्य में गाधीवाद, जैसे किसी प्रकार के वाद के 
अस्तित्व मे आने से इकार किया है। श्री गांधी का यह इकार उनकी विनम्रता 
से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। परन्तु इससे गांधीवाद का अस्तित्व झुठलाया 
नही जा सकता। गांधीवाद पर बहूत सी पुस्ाके लिखी गई हैं, जिनका प्रतिवाद 
श्री गांधी ने कभी नहीं किया। उस गांधीवाद की ओर भारत के तथा उसके विदेशों 
के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। कुछ लोगों को इसमें इतना विशवास है 
कि वे गांधीवाद को मार्क्सवाद का विकल्प मानने तक से नहीँ हिचकते। 


गांधीवाद के अनुयायी, जिन्होंने पिछले पृष्ठो का अध्ययन किया हौ, यह तर्क 
प्रस्तुत कर सकते हैं कि सभव है कि श्री गाधी ने अस्पृश्यो कै लिए उतना काम 
नही किया हो, जितना कि अस्पृश्य उनसे अपेक्षा करते रहे हों, परतु कया गांधीवाद 
से अस्पृश्यों को कोई आज्ञा नही करनी चाहिए? गांधीवाद के अनुयायी मुझ पर 
आरोप लगा सकते है कि अस्पृश्यो के विषय में केवल गड़े मुर्दे उखाड़ कर मैं 
ऋ गाधी के यदा कदा उठाएं उनके द्वारा निर्धारित सिद्धातो की अनदेखी करता 
ë| मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मनुष्य 
किसी लम्बे सिद्धात का प्रतिपादन करता है, वह कोई छोटा कदम उठाता है, तो 
उसे उसके लिए क्षमा किया जा सकता है इस आशा रो कि किसी दिन उस 
सिद्धोत मे गत्तिशीलत्ता आएगी, जिससे उन लोगो की ओर भी घ्यान जाएगा जिनकी 
उपेक्षा कौ गई है| गांधीचाद अध्ययन की दृष्टि से अपने आप में काफी रोचक 
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है | परंतु गांधीवाद के विषय मे चर्चा करने के बाद श्री गांधी के बारे में विचार 
करना काफी कठिन काम होगा, इसलिए मै गाधीवाद और अस्पृश्यो के विषय पर 
पहले विचार नहीं करूंगा। साथ ही मैं यह भी जानता इं कि यदि ñ इसकी उपेक्षा 
करता हू तो वह दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योकि गाधीवादी लोग श्री गांधी पर मेरी व्याख्या 
को जानते हुए भी यह प्रचार करने से नही चूकंगे कि यदि श्री गाधी अस्पृश्यो 
की समस्या को हल करने में असफल हो भी गए होंगे तो गांधीवाद में उन 
समस्याओं का हल मिल जाएगा। यही कारण है कि मैं ऐसी कोई गुजाइश नहीं 
छोडना चाहता और मैं गाधीवाद पर ही पहले चर्चा करूंगा। 


गांधीवाद क्या है? इसका अभिप्राय कया है? आर्थिक समस्या और समाजवाद कै 
संबध मे उसके क्या सिद्धांत हैं? 


आरंम में यह बतलाना आवश्यक है कि कछ गांधीवादी लोग गांधीवादी 
अवधारणा जौ पूर्णतया काल्पनिक है के वशीभूत हो गए हैं। इस अवधारणा के 
अनुसार गांधीवाद का अर्थ है पुनः गांव की ओर लौटना और गावो को आत्म-निर्भर 
बनाना । इस अवघारणा से गांधीवाद केवल क्षेत्रवाद बन कर रह जाता है । मुझे 
विश्वास ë किं गाघीवाद न तो बहुत सहज है और न क्षेत्रवाद की तरह सरल 
ही। गांधीवाद का दायरा क्षेत्रवाद की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत है। क्षेत्रवाद 
गांधीवाद का बहुत छोटा और महत्वहीन भाग है। इसका सामाजिक-दर्शन है और 
इसका आर्थिक दर्शनशास्त्र है। गांधीवाद के आर्थिक और सामाजिक-दर्शन की बात 
को छोड़ देने का अर्थ है, गांधीवाद का झूठा चित्र पेश करना। हंम पहले इसकी 
सही तस्वीर पेश करते है। 

हम श्री गाधी की सामाजिक समस्या के संबंध में दी गई शिक्षाओं से आरंभ 
करते हैं। जाति प्रथा पर गांधी जी के विचार, 1921-22 के गुजराती पत्र 
"नवजीवन मे उन्हीं के द्वारा पुनर्मुद्रित भाग-दो के संपादकीय लेख' गुजराती में 


प्रकट होते हैं। 
उनके विचारों का अनुवाद उन्ही के शब्दौ मै नीचे दिया गया है। श्री गाधी 
कहते है - 


(1) गुझे विश्वास है कि हिदू रामाज आज तक इसी कारण ज 
रह राका है कि वह वर्ण-व्यवस्था पर आधारित है। 


Lo gem pim -गापी शिक्षाः नागर sor के खड 2 गै संख्या IR फे रूप मैं हुओं था। 
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(2) स्वराज्य के बीज वर्ण व्यवस्था में उपलब्ध हैं। विभिन्‍न जातियां 
सैनिक डिवीजन की मांति इसके विभिन्‍न वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ण सैनिक 
डिवीजन की भांति पूरे समाज के हित में काम करता है | 


(3) जो समाज वर्ण-व्यवस्था का सृजन कर सकता है, उसे 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनमें अनोखी संगठन क्षमता 
Ë | 

(4) वर्ण-व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए सदाबहार 
साधन मौजूद हैं। प्रत्येक जाति अपने बच्चों को अपनी जाति में शिक्षित 
करने की जिम्मेदारी लेती है। जातियों का राजनीतिक उद्देश्य है। कोई 
भी जाति अपनी अपनी प्रतिनिधि सभा में अपने प्रतिनिधि चुन कर भेज 
सकती है। जाति अपने पारस्परिक जातीय झगड़ों को तय करने के 
लिए पंच चुन कर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करं सकती है | प्रत्येक 
जाति को सैनिक दुकड़ी का दर्जा देकर सुरक्षा के लिए जबरदस्त सेना 
तैयार करना जातियों के लिए सरल है। 


(५) मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ करने के लिए 
अंतर्जातीय विवाह अथवा भोज आवश्यक नहीं हैं। यह कहना कि 
अंतर्जातीय सहमोज से मित्रता बढ़ेगी अनुभवं के तीके विपरीते है। यादि 
इसमें सच्चाई होती, तो यूरोप में युद्ध न होते। सहभोज उसी प्रकार 
गदा है, जैसे कि मल-मूत्र विसर्जन करना। अंतर इतना है कि 
मल-मूत्र त्यागने के बाद हमें चैन मिलता है और खाने के बाद परेशानी 
अनुभव करते हँ | अत: जिस प्रकार हम शौच से एकात में निवृत्त होते 
है, उसी प्रकार भोजन भी एकात मे ही करना चाहिए। 


(6) भारतवर्ष में भाइयों के बच्चों में पारस्परिक विवाह नहीं होते, 
क्या पारस्परिक विवाह न करने से उनके प्रेम में कमी आत्ती है? वैष्णवों 
मे बहुत सी महिलाए इतनी कट्टरपंथी है कि वे अपने परिवार कै लोगों 
के साथ भोजन नहीं करती और न एक ही बर्तन से पानी पीना पसंद 
करती है क्या उनमे पारस्परिक प्रेम नही है? जाति-प्रथा को इस कारण 
बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमे विभिन्न जातियों में पारस्परिक 
भोज एव पारस्परिक वाह की आज्ञा का निषेध है। 

(7) जाति-प्रथा सयम का ही दूसरा नाम है। जाति मनोरंजन पर 
सीमा निर्धारित करनी है। वह जातीयता की सीमा का उल्लंघन नही 
कर सकती । भिन्न जातिया रोटी-बेटी के व्यवहार पर पहले से ही 
जाति बधन मुक्त है। 
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(8) जाति व्यवस्था को नष्ट करके पश्चिमी यूरोपाय सामाजिक 
व्यवस्था अपनाने का अर्थ होगा हिंदू उन पैतृक पेशों को त्याग दें, जो 
जात्ि-प्रथा की आत्मा है। इसे तोडने से अब्यवस्था उत्पन्न होगी। यदि 
मै अपने जीवन भर किसी को ब्राह्मण कह कर नहीं पुकारता, तो ब्राह्मण 
होने में क्या लाम। यदि ब्राह्मणो को शूद्री मे और शूद्रो को ब्राह्मणों 
में परिवर्तित होने का दैनिक क्रम शुरू हो जाएगा, तो समाज में 
अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी | 


(9) जाति-प्रथा एक प्राकृतिक विधान हैं। भारतवर्ष में उसे धार्मिक 
रूप दिया गया है | अन्य देशों में जहां जाति व्यवस्था की उपयोगिता 
नही समझी गर्ड, वहा की सामाजिक व्यवस्था बिखरी अवस्था में हे और 
इसी कमी के फलस्वरूप चे जाति व्यवस्था से होने वाले लाभ प्राप्त 
नही कर सकते. जबकि भारत में बह मौजूद है। 


मेरे यही विचार हैं और मै उनके विरुद्ध हूं जो वर्ण-व्यवस्था को 
तोड़ना चाहते हैं।" 


वर्ष 1922 में श्री गांधी वर्ण-व्यवस्था के पक्षधर थे। इसकी जाच करने पर 
स्पष्ट हो जाता है कि 1925 में वर्ण-व्यवस्था के संबध में श्री गांधी दवारा व्यक्त 
किए गए विचार तीन वर्ष पहले प्रकट किए गए विचारों से कैसे भिन्न हो गए 
३ फरवरी 1925 को श्री गाधी ने कहा था - 


"जाति-प्रथा का समर्थन मैने इस आंघार पर किया था कि वह सयम 
सिखात्ती है, परतु आजकल जाति-प्रथा का अर्थ संयम नही, वरन्‌ अब्र 
वे सीमाबद्ध हो गई हैं। संयम अच्छा होता है और स्वतंत्रता प्राप्ति के 
लिए सहायक सिद्ध होता है। परंतु सीमाबद्ध होना बेडियों के समान 
है। जातियां जिस रूप में आज है, उस रूप में उनकी तारीफ नहीं 
की जा सकती । आजकल जातियां शास्त्र विरोधी हो गई है। जातियों 
की सख्या असी है, जिनमें पारस्परिक विवाह संबंध के प्रतिबंध लगे 
हैं। यह उत्थान का लक्षण नहीं, वरन्‌ पतन का मार्ग है। 


इस प्रश्न के उत्तर में कि इसका क्या समाधान है, श्री गाधी ने कहा - 
"सर्वोत्तम उपाय यह है कि छोटी-छोटी जातिया अपना अलग अस्तित्व 
समाप्त कर बड़ी जाति बन जाएं। ऐसी बड़ी जातियों की संख्या 4 
हो जिससे प्राचीन वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्धापना हो सके। 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि वर्ष 1975 में श्री गांधी वर्ण-व्यवस्था के 
पक्षधर हो गए। 
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प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, उसने समाज को चार भागों 
में विमक़्त कर रखा था (1) ब्राह्मण, जिसका व्यवसाय था विद्याध्ययन करना, (2) 
क्षत्रिय, जिसका कार्य था युद्ध करना, (3) वैश्य, जिसका व्यवसाय था व्यापार 
करना, (4) शूद्र, जिसका व्यवसाय था प्रथम तीन वर्णो की सेवा करना। क्या श्री 
गांधी की वर्ण व्यवस्था ठीक वैसी ही है, जैसी वर्ण व्यवस्था हठघर्मी हिदू मानते 
हैं? श्री गाधी ने अपनी वर्ण व्यवस्था की निम्नलिखित ढंग से व्याख्या की' - 


"D Å विश्‍वास करता हू कि वर्णा का विभाजन जन्म पर आधारित 
Ë | 

(2) वर्ण व्यवस्था में कोई ऐसी बात नहीं है, जो शूद्रों को विद्या 
अध्ययन अथवा सैनिक युद्ध कला सीखने से वंचित करती हो। इसके 
विपरीत क्षत्रिय के सेवा अथवा नौकरी करने पर कोई रोक नहीं है। 
वर्ण व्यवस्था इस बात की अनुज्ञा देती है कि शूद्र धनोपार्जन के लिए 
अध्ययन नहीं करेगा, न क्षत्रिय ही घनोपार्जन के लिए सेवा कार्य 
अपनाएगा । इसी प्रकार ब्राह्मण युद्ध कला सीख सकते हैं, परतु उसे 
अपनी जीविका का साधन नही बनाएगा। वैश्य विद्या प्राप्त कर सकता 
है अथवा युद्ध कला सीख सकता है, परतु उन्हें धनोपार्जन का साघन 
नही बना सकता। 

(3) वर्ण व्यवस्था जीविकोपार्जन से सम्बद्ध हैं। इसमें कोई हानि 
नही, यदि किसी एक वर्ण का आदमी दूसरे वर्ण की कला और व्यवसाय 
के विषय में ज्ञान प्राप्त कर उसमें पारगत हो जाता है। परतु जहा 
तक धनोपार्जन का संबंध है, उसके लिए अपने ही वर्ण का व्यवसाय 
अपनाना ठीक होगा। जिसका अर्थ यह होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी से 
चले आए अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपनाया जाय। 

(+) वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य है, प्रतियोगिता और बराबरी करने 
की प्रवृत्ति को रोकना तथा वर्ग सघर्ष से बचना। मैं वर्ण व्यवस्था में 
विशवास करता हू, क्योंकि इससे लोगों के कर्तव्यों और व्यवसायों का 
निर्धारण होता है। 

(5) वर्ण का अर्थ है, मनुष्य के जन्म लेने से पहले उसके व्यवसाय 
का मिर्धारण | 

(6) वर्ण व्यवस्था में किसी मनुष्य को अपनी पसद का व्यवसाय 


| ते अश बी गाधी के ऐक लेख से लिये गये है, जो वर्ण व्यवस्था नामक पुस्तक मै पुनर्मुद्रित किया 
गया थो। उस पुस्तक गे श्री गाधी के गूल गुजराती गे लिखे लेख समाविष्ट किए गए है। 
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करने की स्वतंत्रता नहीं होती। उसका पैतृक व्यवसाय जन्‍म से ही 
निर्धारित रहता है। 


अंब उनके अर्थव्यवस्था संबंधी पक्ष पर विचार प्रस्तुत हैं। आर्थिक जीवन के 
संबंध में उनके दो आदर्श थे - 


पहला आदर्श था मशीनों तथा मशीनीकरंण का विरोध करना। बहुत पहले ही 
वर्ष 1921 में श्री गाधी ने मशीनीकरण का विरोध करने का संकेत दिया था। 
19 जनवरी 1931 के “यग इंडिया" में श्री गांधी ने लिखा - 


"क्या मै उन्नति कै पथ पर आरूढ घडी की सुई को पीछे घुमा देना 
चाहता हू? क्या मै मिलो कै स्थान पर अब चर्खा और करधघा लाना 
चाहता हूँ? क्या मैं रेलवे के स्थान पर बैलगाड़ी चलाना चाहता हूं? 
क्या मैं मशीनों को पूर्णतया नष्ट कैर देना चाहता हूं? इस प्रकार के 
प्रश्न पत्रकार एवं जनता के लोग मुझसे पूछते हैं। मेरा उत्तर है कि 
यदि मशीनें पूर्णतया नष्ट कर दीं जाती हैं, तो मैं इसे कोई परेशानी 
नहीं समझूंगा और न इसे कोई संकट मानूंगा | 


मशीनों के प्रति श्री गांधी का विरोध इससे प्रकट होता है कि वे मशीनों के 
स्थान पर चरखा लाना चाहते है और हाथ से सूत कात कर स्वयं वस्त्र बना 
कर पहनने के समर्थक है। उन्नका मशीनो से इस प्रकार का विरोध और चरखे 
के प्रति प्रेम का कारण कोई घटना नही है | श्री गाधी ने 8 जनवरी 192५ को 
काठियावाड कौ राजनीतिक सभा की अध्यक्षता करते हुए इस दर्शन को अपनाने 
की प्रतिज्ञा की थी। इस विषय में उन्होंने कहा था - 


असीम बढ़ती हुई निर्जीव मशीनों की पूजा करते-करते राष्ट्र थक गए 
हैं। हम बेजोड़ मशीन अर्थात अपने शरीर को निर्जीव मशीनों पर 
आश्रित बना कर बरबाद कर रहे है। यह प्राकृतिक नियम है कि पूरा 
काम शरीर से लिया जाए और इसका सदुपयोग किया जाए। हम 
इसकी उपेक्षा नही कर सकते । चरखा शरीर यज्ञ का शुभ सकेत है। 
यदि फोई मनुष्य बिना श्रम किए भोजन करता है, तो वह चौरी करता 
Ë | श्रम कै इस बलिदान को छोड़ देने सै हम इस प्रकार के देश- 
द्रोही बन जाते है और माग्यदादी बन जाते है | 
जिस किसी ने श्री गांधी की पुस्तक "हिन्द स्वराज्य" का अध्ययन किया है 
उसे मालूम होगा कि उस पुस्तक के अनुसार श्री गांधी वर्तमान सभ्यता कै विरुद्ध 
हैं। यह पुस्तक सर्वप्रथम 1908 में प्रकाशित हुई थी। परतु उनकी विचारधारा 
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में कोई परिवर्तन नहीं आया | श्री गाधी ने 1921 मे कहा' - 


"वह पुस्तक आधुनिक सभ्यता की कटु निंदा करती हैं। यह पुस्तक 
1908 में लिखी गई शथी। मेरी निष्ठा आज पहले से भी अधिक दृढ़ 
है। मैं अनुभव करता हूं कि यदि भारत आधुनिक सभ्यता का परित्याग 
कर दे, तो उसे अधिक लाभ. मिलेगा | 


गांधी जी के विचारों में पाश्चात्य सभ्यता शैतान की रचना É P 


श्री गांधी का दूसरा आदर्श था मालिकों और नौकरो तथा भूस्वामी और असामी 
के संबंध में वर्ग संघर्ष को समाप्त करना। मालिकों और नौकरों के संबंधों के 
विषय में श्री गांधी के जो विचार थे, वे 8 जून 1971 कें “नवजीवन” में प्रकाशित 
हुए थे। उसका एक अंश नीचे उद्धरत किया जा रहा है - 
"भारत के सामने दो रास्ते है। एक रास्ता पाश्चात्य सम्यता का, जिसकी 
लाठी उसकी भैस का और दूसरा पूर्वी सम्यता सत्यमेव जयते' का 
है, जिसमें शक्तिशाली और कमजोर दोनों को समान रूप से न्याय 
पाने का अधिकार है| आप जिस मार्ग को चाहें उसे पसंद करें। इस 
न्याय की प्रतिष्ठा हम श्रमिक वर्ग की समस्या से आरम करके कर 
सकते हैं। प्रश्‍न यह है कि क्या हिंसात्मक तरीकों से उनकी मजदूरी 
बढ़वाई जानी चाहिए? यदि वह संभव भी हो, तब भी श्रमिक हिंसी 
जैसे मार्ग का सहारा नही ले सकते, उसके अधिकार चाहे कितने भी 
न्यायोचित्त क्याँ न हों। अधिकार प्राप्त करने के लिए और उनकी सुरक्षा 
के लिए हिसा का मार्ग मले ही सरल लगता ही, परंतु अत मे यह 
काटौं भरा मार्ग है जो तलवार के बलबूते पर जीते हैं, उनका अत 
भी तलवार की धार से ही होता है। तैराक प्राय: डूब कर मरता है। 
यूरोप को ही देखिए, वहा कोई प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ता, क्योकि वह 
संतुष्ट नहीं है | श्रमिक पूंजीपति पर विश्वास नहीं करता और पूजीपति 
श्रमिकों पर मरोसा नही रखता। दोनों शक्तिमान हैं, परंतु तब भी दोनो 
सुखी व सतुष्ट नहीं हैं। सनमें जबरदस्त संघर्ष होता है। हर प्रकार 
की प्रगति को उन्नति नही कहा जा सकता | हमारे पास यह विश्वास 
करने का कोई कारण नहीं है कि यूरोप के लोग उन्नति कर रहे है। 
उनके पास अतुल संपत्ति का होने का यह अर्थ नहीं कि उनमें नैतिक 
अथवा आध्यात्मिक गुण भी हों।" 


x x x x x x 
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"तब हम क्या करें? बम्बई में अमिकों ने अच्छी नीति अपनाई है। 
मैं उनके विषय में सभी तथ्यों को जानने की स्थिति में नहीं था । परतु 
मैं इतना देख सका कि वे अच्छे ढंग से लड़ सकते हैं। करोडपति 
पूर्णतया गलती पर हो सकता है। पुंजीपति और श्रमिकों के सघर्ष मे 
यह प्रायः कहा जाता है कि पूजीपति और -श्रमिकों के संघर्ष में 
पूज़ीपत्तियो का पक्ष गलत होता है। परंतु जब श्रमिक को अपनी शक्ति 
का पूरा आभास हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि पूजीपति की अधेक्षा 
श्रमिकं वर्ग अधिक निर्दयी हो जाता है। यदि मजदूरों मे करोड़पतियों 
से अधिक बुद्धि का विकास होता है, तो करोड़पतियों को मजदूरों gra 
निर्धारित शर्ती के अनुसार काम करना पड़ता है यद्यपि स्पष्ट है कि 
मजदूर वर्ग पूजीपतियो की उस बुद्धि को कभी नही प्राप्त कर पाता। 
यदि पूजीपतियो की बुद्धि उसे प्राप्त हो जाए, तो वह श्रम करना बंद 
कर देगा और स्वय मालिक बन जाएगा, पूजीपति केवल धन के बल 
पर ही नहीं लड़ते। जनके पास बुद्धि और हिकमत भी होती है। 


हमारे सामने प्रश्‍न यह है कि मजदूर जस के तस रह जाते है 
ओर जब उनमे चेतना जगती है, तब वे कया करें? यदि मजदूर अपने 
भाषण और सख्या बल पर हिंसा का सहारा लेते है, तो यह उनके 
लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। ऐसा करके, वे देश के उद्योगों को हानि 
पहुचाएगे। इसकं विपरीत यदि वें न्याय पथ पर दृढता से रह कर 
और कठिनाइयों को सहन कर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हे 
केवल राफलता ही नहीं मिलेगी, वरन्‌ वे अपने मालिकों को भी सुधार 
सकंगे। अपने उद्योगो की प्रगति करेंगे और तब मजदूर और मालिक 
दोनो एक ही परिवार के सदस्य के रूप में काम करेंगे | 


इसी विषय पर श्री गांधी ने किसी दूसरे अवसर! पर कहा - 


"भारत में पहले कभी भी पूंजी और श्रम के संबंधों में तनाव नहीं रहा।' 


अपनी आर्थिक स्थिति सुघारने के लिए मजदूरों के हाथ में हड़ताल का, जो 


हथियार है इस पर श्री गाधी के विचार ध्यान देने योग्य हैं। श्री गांधी का कहना 
हे - "एक ऐसे व्यक्ति के रूप मे बोलते हुए जिसने बड़ी सफलता के साथ 
हडतालो का सचालन किया है, मै हड़ताल कराने वाले नेताओं के मार्गदर्शन के 
लिए निम्नलिखित सिद्धातो को दुहराता हू - 


यग इंडिया 24 करयरी 1922 
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(1) जब तक कोई वास्तविक शिकायत न हो, हड़तालें नहीं की जानी 
चाहिएं | 

(2) यदि हड़तालियों में अपनी बचत के बल पर अथवा अन्य 
अस्थाई साधनों पर जैसे कि दफती बनाने का काम, सूत कातना, कपड़ा 
बुनना आदि साधनों पर निर्भर रहने की क्षमता न हो, हड़ताल नहीं 
करनी चाहिए। हड़तालियों को जनता के चंदे और दान पर कभी निर्भर 
नहीं रहना चाहिए | 

(3) हड़तालियों को अपनी अपरिवर्तनीय न्यूनतम निश्चित मांग 
निर्धारित करनी चाहिए और हड़ताल पर जाने से पहले उसे घोषित 
करना चाहिए | 

“यदि पुराने कर्मचारियों के बदले नए कर्मचारी भर्ती कर लिए जाते 
हैं. तो मजदूरों की मांगें वाजिब होते हुए भी और हड़तालियों में 
अनिश्चित काल तक हड़ताल चलाते रहने की क्षमता के बावजूद 
हड़ताल असफल हो सकती है। अतः बुद्धिमान लोगों को अपना वेतन 
अथवा सुविधाएं बढ़ाने के लिए उस समय हड़ताल नहीं करनी चाहिए, 
जब इस बात का आमास मिल जाए कि उनके स्थान पर दूसरे लोगों 
को काम पर लगाया जा सकता है। परतु लोक कल्याण अथवा स्वदेश 
प्रेम की भावना वाला व्यक्ति मांग से अधिक आपूर्ति होते हुए भी अपने 
पड़ोसी की मुसीबतो से परेशान लोगों की सहानुभूत्ति गें हड़ताल कर 
सकेगा। मैंने जिस प्रकार की आम हड़ताल का उल्लेख किया है उसमें 
डराने, धमकाने और आग लगाने जैसी हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं 
है। मेरे सुझाव को कसौटी qç कसने से स्पष्ट हो जाता है कि 
हडतालियो के सच्चे मित्रों ने कभी कांग्रेस-कोष से सहायता अथवा 
समर्थन प्राप्त करने की राय नही दी है। आर्थिक सहायता प्राप्त करने 
पर हड़तालियों के प्रति सहानुभूति की भावना क्षीण हो जात्ती है। 
सहानुभूति गें की गई हड़ताल से असुविधाएं होती हैं और हमदर्वो को 
हानि उठानी पड़ती है | 


संयुक्त-प्रांत ने जमीदारौ कै विरोध में किंसान आंदोलन पर उन्हे समझाते 
हुए ।8 मई 1१21 के यंग इंडिया के अक में किसानों तथा जमींदारों के संबंधों 
की व्याख्या करते हुए श्री गांधी ने कहा - 


"जबर संयुक्त प्रात सरकार औचित्य और सवदव्यवहार की सीमा का 
उल्लंघन कर रही है और लोगों को धमकियां दे रही हैं, तो यह कहने 
में कोरड संदेह नही. कि किसान भी अपनी नवगठित शक्ति का बुद्धिमानी 
रै प्रयोग नहीं करं रहें हैं। करई जमीदार ज्यादती करने की हद से 
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आगे बढ़ गए बताए जाते हैं। उन्होने कानून अपने हाथों में ले लिया 
है और इतना अधीर हो उठे हैं कि जिससे जो चाहते हैं वही कराते 
है | वे सामाजिक बहिष्कार का दुरुपयोग कर रहे हैं और हिंसा का 
रास्ता अपना रहे हैं। ऐसी सूचना मिली है कि जमींदारों को पानी मरने 
देना बंद कर दिया है। बाल काटना और बाकी पैसा देकर प्राप्त सेवाएं 
भी बद कर दी है। यहां तक कि उन पर जमींदारों का लगान बाकी 
था, उसका भी भुगतान करना बद कर दिया। किसान आंदोलन ने 
असहयोग आंदोलन से प्रेरणा ली है, परंतु उनका आंदोलन उससे भिन्न 
है| जब किसान आंदोलन चल पड़ा है, तो हमें उन्हें यह सलाह देने 
में कोई हिचक नहीं कि वे सरकार को कर देना बंद कर दें। यह 
नहीं कहा जा सकत] कि असहयोग के किसी भी चरण पर जमींदारों 
को लगान देना बंद कर दिया जाएं। किसान आंदोलन किसानों का 
स्तर ऊचा उठाने तथा उनके और जगींदारो के बीच मधुर संबध बनाए 
रखने तक सीमित रखना चाहिए। किसानों को स्पष्ट सलाह दी जाती 
है कि वे जमींदारों के साथ किए गए समझौते का पालन करें चाहे 
वह समझौता लिखित हो या परंपरागत | जहां लिखित अथवा परंपरागत 
समझौते गलत तथा बुरे हो उन्हें बिना जर्मीदारो की पूर्व सहमति के . 
हिंसात्मक ढंग से तोड नहीं देना चाहिए। प्रत्येक परिवर्तन के लिए 
उन्हे जर्मीदारो से सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत कर मामले सुलझाने का 
प्रयत्न करना चाहिए |" 


श्री गांधी धनपतियों को हानि नहीं पहुचाना चाहते। यहां तक कि वह उनके 
विरुद्ध आदोलन का भी विरोध करते ë| आर्थिक समानता के लिए उनमें कोई 
भावना नहीं है। धनी वर्ग का उल्लेख करते हुए श्री गांधी ने एक बार कहा था 
कि सोने का अड़ा देने वाली मुर्गी का हनन नहीं करना चाहिए। मालिक, मजदूरों, 
धनी और निर्धन जमीदारों और किसानों तथा मालिकों और नौकरों के मध्य उतते 
आर्थिक झगड़ों को सुलझाने के लिए श्री गांधी का सरल नुस्खा है कि संपत्तिवान 
अपने को संपत्ति का नयासी घोषित कर दें। मालिको को उनकी संपत्ति के अधिकार 
से वचित न किया जाए। धनवान जो कूछ करते हैं गरीबों के नयासी के रूप 
मे करते हैं। निस्सदेह न्यास स्वेच्छा से काम करने का आध्यात्मिक और नैतिक 
दायित्व है। 


III 


क्या आर्थिक समस्याओं पर गांधीवादी विश्लेषण में कोई नई बात है? क्या गांधीवादी 
अर्थव्यवस्था दोषरहित है? गाधीवाद साधारण मनुष्यों तथा निचले स्तर के लोगों 
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में किस आशा का सचार करता है? क्या गांधीवाद साधारण मनुष्य को बेहतर 
जीवन, सुखी-जीवन और सस्कृति तथा स्वतंत्रता के जीवन - स्वतंत्रता दरिद्रता 
से ही नहीं बल्कि क्षमतानुसार उत्थान और विकास की स्वतत्रता का वचन देता है? 


आर्थिक समस्याओं पर गांधीवादी विश्लेषण का सार, इसका उत्तरदायित्व 
मशीनों के सिर मढ़ देने और मशीनी संस्कृति को कोसने तक सीमित है। उनका 
तर्क है कि. मशीनी और आधुनिक सभ्यता संपत्ति की व्यवस्था और नियंत्रण थोड़े 
से व्यक्तियों तक केंद्रित करने में सहायक है और लाखों मजदूरों वाली फैकिट्रया 
का माल इससे भी कम हाथों में महाजनी तथा बैंकों के नियत्रण में सिमटा होने 
पर बड़े-बड़े कारखानों तथा मिलों के लाखों करोड़ों आदगी अपनी झोंपड़ियों के 
हजारों मील दूर उन बड़े कारखानों मे अपना खून पसीना बहाते है अथवा उन 
मशीनों और आधुनिक सभ्यता के कारण काल के गाल में चले जाते है, अपाहिज 
और अयोग्य हो जाते हैं, जितने शायद युद्धो में घायल होने के कारण भी नही 
होते होंगे। बड़े-बड़े शहरों के विकास से और वहां बड़े क की चिमनियों 
से निकले धुए, गंदगी, मशीनों की आवाजें, गंदी हवा, सूरज की धूप की कमी, 
बाहय जीवन, मैली-कुचैली बस्तियां, अनाचार एवं अस्वाभाविक कारणों से परोक्ष 
अथवा आपरोक्ष रूप में उत्पन्न रोगो और शारीरिक अक्षमता के हौवे खड़ा करने 
वाले गांधीवाद के सभी तर्क घिसे-पिटे और पुराने तर्क है उनमें कोई नई बात 
नही है। मशीनों के विरुद्ध गांधीवाद के इन तर्को में पाश्चात्य विद्वानों - रूसो, 
रस्किन, टाल्सटाय आदि के ही विचारों और शैलियों को केवल अपने शब्दो में 
दुहराया गया है। 


गांधीवाद में जिन विचारों को समाहित किया गया है, वे विचार हमें आदिम 
युग की ओर ले जाते हैं। उनसे प्रकृति की ओर तथा वन्य जीवन की ओर वापस 
होने की प्रेरणा मिलती है। यदि उन विचारों में कोई अच्छी बात है, तो वह सादगी 
है। ऐसे साधारण विचार शाश्वत रहते हैं और ऐसे सीधी सादे साधारण लोगों का 
बाहुल्य होता है. जो उपदेश सुनने को मिल जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि 
मनुष्यों की मूल प्रवृत्ति में व्यावहारिक ज्ञान भी होता है, जो कभी अंधा नहीं होता, 
इसलिए प्रगतिशील समाज ऐसे विचारो कौ भला क्यों शिरोधार्य करेगा? 


गांधीवाद का आर्थिक दर्शन व्यर्थ का दिवास्वप्न है। माना जा सकत्ता है कि 
मशीनरी और आधुनिक सभ्यता से बहुत दोष उत्पन्न हो गए है, परंतु ये दोष 
होना कोई तर्क नहीं है, क्योंकि बुराइया मशीनों और आधुनिक सभ्यता के कारण 
नरी हैं, बतिक ऐसे गलत सामाजिक सगठन के कारण हैं, जिससे व्यक्तिक सपत्ति 
और लाभवृत्ति हावी हो गई है। यदि मशीनरी और आधुनिक सभ्यता सै सभी लोगो 
को लाभ नही पहुंचा है, तो मशीनों तथा आधुनिक सभ्यत्ता को दोषी ठहराना उचित 
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तरीका नही है। सही उपाय है, सामाजिक ढांचे में उचित परिवर्तन करना, ताकि 
मशीनों से हुआ लाभ मुट्ठी भर व्यक्तियों के हाथों में ही सीमित न रह कर 
सर्वसाधारण तक पहुंच सके। 

गांधीवाद मे साधारण मनुष्य को कोई आशा नहीं। इनमें साधारण मनुष्य की 
पशुओ से तुलना की जाती है। यह सच है कि पशुओं से मनुष्य का गहरा संबंध 
हैं। कछ आवश्यकत्ताएं उनमें समान हैं, जैसे “आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च" परंतु 
यह मानब के विशेष आचरण नहीं है। मानव कं विशेष गुण है बौद्धिकता, जिसके 
कारण उसमें चिंतन-मनन और जिज्ञासा के भाव उत्पन्न होते हैं। वह ब्रह्मांड में 
सौदर्य खोजता है, अपने जीवन का विकास करता है और जीवन के पशुतत्व पर 
नियत्रण करता है। इस प्रकार चेत्रन जगत में मनुष्य का सर्वोच्च स्थान है। यदि 
यह सही है. तो उसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि पाशविक जीवन का 
लक्ष्य होता है शारीरिक आवश्यकताओं को प्राप्त करके ही संतुष्ट होना, परंतु 
मानव-जीवन का लक्ष्य इतने से ही न संतुष्ट होकर निरंतर बढ़ते रहना, जब 
तक कि वह आपके मानस-मथन से मानवता कै चरम लक्ष्य को न प्राप्त कर 
ले और उसका मानसिक त्कर्ष न हो जाए। सक्षेप में यही कि पशु और मानव 
के बीच ऊतर सस्कृति की परिणति है। पशु जगत के लिए सभ्यता सभव नहीं, 
परतु मानव के लिए नितात आवश्यक है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य सस्कृति की' छाया 
में जीए। जिसका अर्थ हैं भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से ऊपर उठ कर 
मानव कां मानसिक विकास, ऐसा कैसे हो सकता है? 


समाज और व्यक्ति दोनों के लिए सदा जीवित रहने और उत्तम रीति से जीने 
में अतर बना रहता है। उत्तम जीवन के लिए भी जीवित रहना पड़ता है। मात्र 
जीने की अनिवार्य सुविधाएं जुटाने पर उसका जो समय और शक्ति लग जाती 
है, उससे वह उन गतिविधियों से वंचित रह जाता है, जिन्हें वह विशिष्ट रूप 
से मानव प्रकृति के लिए संभव कर सकता है, जो जीवन को सुसस्कृत बनाती 
Ë | तब सुसस्कृत जीवन कैसे सभवं है? यह तब तक संभव नही. जब तक 
निश्चितता प्राप्त न हो, क्योंकि जब निस्चितता होगी, तभी वह सुसस्कृत जीवन 
जी सकता है। सभी समस्याओं से बड़ी समस्या यही है कि प्रत्येक व्यक्ति कैरो 
निश्चित रहे। निश्चितता का क्या अर्थ हैं? निश्चितता इसी मे है कि जीवन कें 
भौतिक मूल्यो की प्राप्ति मे उसे कम श्रम करना पड़े। निश्चितता कैसे सभव है? 
निश्चितता उस समय तक असंभव है, जब श्रम के क्षेत्र मे कुछ साधन उपलब्ध 
न॑ हो, ताकि मानव जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए श्रम 
की मात्रा घटाई जा सके | ऐसा श्रम कँसे कम हौ सकत्ता है? केवल तभी जब्र 
मानच के स्थान पर मशीन काम करे | निश्‍चितत्ता के लिए कोई और साधन नहीं | 
इरा तरह मशीनें और आंघुनिक सभ्यता हीं मानव को पाशविक जीवन से मुक्ति 
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दिलाने के लिए अनिवार्य तत्व है और इसी से उसे निश्चिंतता मिलेगी और 
सुसंस्कृत जीवन संभव होगा, जो व्यक्ति मशीनों और आधुनिक सभ्यता का तिरस्कार 
करता है, वह उनका तात्पर्य ही नहीं समझता न उसे यह पता है कि मानव का 
परम लक्ष्य क्‍या है? 

गांधीवाद उस समाज के लिए सर्वाधिक अनुकूल पड़ता है, जो प्रजातंत्र को 
अपना आदर्श नहीं मानता। जो समाज प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखता, वही मशीनों 
तथा उस पर आधारित सभ्यता की अनदेखी करेगा, परंतु प्रजातात्रिक समाज म 
और आधुनिक सभ्यता का विरोध नहीं कर सकता। जो समाज मशीनों और 
आधुनिक सभ्यता के प्रति उदासीन है, कुछ थोड़े से लोगों के जीवन को निश्चित 
और सुसंस्कृत बना कर ही संतुष्ट हो जाता है तथा शेष बहुसंख्यक जनता कें 
लिए कठिन परिश्रम के जीवन का रास्ता बनता है, वह उचित नहीं है। परतु 
प्रजातांत्रिक समाज अपने प्रत्येक नागरिक के जीवन को निश्चित करने का अवसर 
प्रदान करने की गारंटी देता है। यदि उपरोक्त विश्लेषण सही है, तब प्रजातांत्रिक 
समाज का नारा मशीनीकरण होना चाहिए और अधिक से अधिक मशीनरी तथा 
आधुनिक सभ्यता का विकास होना चाहिए। गांधीवाद के अंतर्गत साधारण मनुष्य 
को थोड़ी सी मजदूरी के लिए लगातार परिश्रम करते रहना और पशुवत बने रहना 
चाहिए। संक्षेप में, गांधीवाद की प्रकृति की ओर वापसी की पुकार का अर्थ है 
बहुसंख्यक जनता को नग्नावस्था मलिनता, निर्धनता और अज्ञान की ओर वापस 
लाना | 

मानव-जीवन के विभिनन कार्यों के लिए अलग-अलग वर्गों का अस्तित्व नहीं 
मिटाया जा सकता। अनेक सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों से और वैधानिक रूप 
से दास-प्रथा समाप्त कर देने और लोकतांत्रिक राष्ट्र की अवधारणा से भी विज्ञान 
के प्रसार में, पुस्तकों के माध्यम से सर्वसाघारण में शिक्षा के प्रसार से भी समाज 
में प्रबुद्ध वर्ग तथा अज्ञान वर्ग तथा श्रमिक वर्ग का जो अंतर है और रहेगा वह 
अंतर कभी न मिट सकेगा। 


परंतु गांधीवाद केवल वर्ग बोध से ही संतुष्ट नहीँ हो जाता, वरन्‌ वर्ग भेद 
की संरचना पर जोर डालता है। गांधीवाद सामाजिक वर्गीकरण के ढांचे तथा 
आर्थिक दांचे को अंग मानता है जिसके फलस्वरूप अमीर और गरीब, ऊच-नीच, 
गालिक और मजदूर का जो अंतर मौजूद है, वर्ण, वर्ग तथा आय के आधार पर 
समाज में भेद मानने से बढ़कर और क्या हानिकारक हो सकता है | मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से समाज में वर्ग भेद, साधनसम्पन्न तथा साघनविहीन दोनों वर्गों के लिए 
हानिकारक होता है। ऐसा कोई स्थान नहीं, जहा सर्वसंपन्न वर्ग तथा निर्धन वर्ग 
आपस में मिल सकें। उनके कोई अतरस्रोत नहीं हैं, न ही जीवन की आशाओं 
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और आकांक्षाओं कै आदान-प्रदान की कोई गुजाइश है। निस्सदेह जनसामान्य में 
इस अलगाव के कारण सामाजिक एव नैतिक बुराइया स्वाभाविक हैं। उन्हें दासता 
की शिक्षा मिलती है और हीनभावना उत्पन्न होती है, जो दास-भाव की जननी 
Ë | दूसरी ओर साधनसंपन्न वगा की भी अपनी सामाजिक तथा नैतिक समस्याएं 
होती हैं, हालाकि उनका प्रभाव न्यून होत्ता है। अपने आर्थिक स्तर के कारण 
बहुसख्यक समाज से अलग-थलग तथा कटे रहने के कारण उनमें विशिष्ट 
अधिकारप्राप्त गिरोह जैसी असामाजिक मनोवृत्ति पनप जाती है | वह निपट स्वार्थी 
हो जाते हैं। वे सभी से सशंकित हो जाते है। यहा तक कि सरकार के हितों 
के प्रति भी। समाज की ऐसी संवर्ग रचना से, उनकी संस्कृति निर्जीव होती है। 
उनकी कला दिखावटी हो जाती है। उनका धन चंकाचौंध कर देने वाला होता 
है और व्यवहार फूलकुमारी जैसा | वास्तविकता यह है कि ऐसी वर्ग-संरचना में 
एक ओर उत्पीड़न, दम्म, दर्प, मोह, स्वार्थ की बू हिंलोरें मारती है, तो दूसरी ओर 
असुरक्षा, गरीबी, अपमान, पराधीनता के कारण साथ ही स्वावलंबन, स्वाधीनता, 
महत्ता और आत्म-सम्मान का अभाव देखने को मिलता है| कोई भी लोकतांत्रिक 
समाज इन प्रवृत्तियों वाली समाज रचना के प्रति आंखें गूंद कर नहीं रह सकता | 
परतु गांधीवाद को इन दूषित प्रकृतियों की कोई चिता नहीं। यह कहना पर्याप्त 
न होगा कि गांधीवाद केवल वर्गमेद से संतुष्ट हो जाता है। यह भी कहना पर्याप्त 
नहीं है कि गांधीवाद वर्ग संरचना में विशवास करता है, वरन्‌ गांधीवाद इससे भी 
बहुत आगे है। वर्ग सरचना जो जर्जर, निस्तेज, जीर्ण-शीर्ण हो गई है, गांधीवाद 
उसी कंकाल को लादे चलना चाहता है | गांधीवाद वर्ग में विश्‍वास के साथ काम 
करने की प्रेरणा देता है। गांधीवाद में वर्गभेद संयोगवश नर्ही आ घुसा है, बल्कि 
उसका आधिकारिक सिद्धांत है। 


ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हास्यास्पद है, जिसे गांधीवाद सभी विकारों को दूर करने 
का रामबाण नुस्खा होने की बात करता है और जिसके द्वारा धनी वर्गो के लोग 
अपनी संपत्ति को न्यास के रूप में रख कर, उसे गरीबों का न्यास और स्वयं 
को उसका न्यासी बनाकर मालिक ही बने रहेंगे। इस विषय में यही कहा जा 
सकता है कि यदि किसी अन्य ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया होता तो 
लेखक उसकी मूर्खता को बेहूदगी समझ कर हंस देता कि उस सिद्धातकार को 
वास्तविक कठिनाइयों का अता पता ही नहीं है और दास वर्गो को यह कह कर 
धोखा दे रहा है कि नैतिकता एवं सदाचार के उपदेश मात्र से संपत्ति के मालिक, 
जो अपनी असीम तृष्णा की तृप्ति के लिए सदा से गरीबों की दुनिया को आसुओं 
की सौगात देते रहे हैं उपदेश द्वारा स्वेच्छा से अपनी तृष्णा कम करके परोपकारी 
और त्यागी बन जाएंगे और वर्ग संरचना के कारण प्राप्त अधिकारों का दास वर्गों 
के विरुद्ध प्रयोग न करेंगे उनका दुरुपयोग करना बंद कर देंगे। 
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गांधीवाद का सामाजिक आदर्श जाति और वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। इसमें 
सदेह नही कि इन दोनों कै रहते गांधीवाद का सामाजिक आदर्श लोकतांत्रिक 
नहीं है। चाहे जाति से अथवा वर्ण से दोनो में से किसी की भी तुलना की जाए, 
वे दोना ही मूल रूप से लोकतांत्रिक नहीं हैं। यह तो कुछ ठीक भी होता यदि 
गाधीवाद जाति व्यवस्था की पुष्टि दृढ़ता और ईमानदारी से करता। परंतु जाति 
व्यवस्था कै पक्ष में उनकी वाकपटुता बरेहूदा तर्क है। जाति व्यवस्था के पक्ष में 
गाधी जी द्वारा दिए गए तर्को को कसौटी पर कसने पर हम इसी नतीजे पर 
पहुचंगे कि प्रत्येक तर्क यदि बचकाना नहीं, तो बनावटी अवश्य है, जिन्हें इसी 
अध्याय के द्वितीय खंड गें दिया गया है | 


प्रथम तीन तरको पर तो तरस आता है। पहला तर्क यह है कि हिंदू समाज 
आज तक जीवित है ज़बकि दूसरे समाज मिट गए। यह कोई तारीफ की बात 
नहीं है। इसके जीवित बचे रहने का कारण जाति व्यवस्था नहीं, वरन्‌ कारण ये 
थे कि विदेशी जिन्होंने हिंदुओं पर आक्रमण किया उन्होंने इनका सफाया कर देना 
आवश्यक नहीँ समझा। केवल जीवित बच जाना ही शान की बात नहीं है। जीवित 
रहने से क्‍या तात्पर्य है? कुछ लोग बिना शर्त के आत्म-समर्पण करके जीवित 
बच जाते हैं। कोई-कोई कायरता-पूर्वक पीछे हट कर पराजय मान कर जीवित 
रह जाते हैं और कुछ लोग शत्रु से लोहा लेकर अपनी जीवन रक्षा करते हैं। 
कंसे हिंदू जीवित रहें? यदि उन हिंदुओं कै लिए कहा जाए कि वे शत्रुओं से 
लड़कर और उन्हें पराजित करके जीवित रहें, तो श्री गांधी द्वारा जाति व्यवस्था 
के पक्ष में दिया गया तर्क उचित है। हिंदुओं का इतिहास सदैव आत्म-समर्पण 
एव अधम समर्पण का इतिहास रहा है। यह सच है कि दूसरे लोगों ने 
आक्रमणकारियों कै समक्ष आत्म-समर्पण किया है। परंतु उन्होंने आत्मसमर्पण के 
बाद विदेशी शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया। हिंदुओं ने विदेशी आक्रमणकारी की 
मार-काट का विरोध करने के बजाय पराधीनता स्वीकार कर ली और विदेशी 
शासन के जुए को उतार फेंकने के लिए एक-जुट होकर कभी विद्रोह नहीं किया। 
दूसरे यह कि हिंदुओं ने दासता में सुविघाधर्मी बनने का प्रयत्न किया, जबकि विश्‍व 
की अन्य जातियों ने हार जाने पर भी पराजय को कभी हृदय से स्वीकार नहीं 
किया और लगातार विद्रोह करती रहीं। ऐसी स्थिति को देखते हुए यही कहा जा 
सकता है कि हिंदुओं की यह निस्सहाय स्थिति पूर्णतया जाति व्यवस्था के कारण 
रही है। 


पैरा में दिया गया श्री गांधी का तर्क कुछ हद तक स्वीकार्य. लगता है. 
जिसमें कहा गया है कि जातियों के माध्यम से शिक्षा के प्रसार तथा न्याय करने 
में सहायता मिल सकती है। परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि प्राथमिक शिक्षा 
प्रसार अथवा लड़ाई झगड़ों का फैसला करने का कार्य निपटाने के लिए जाति 
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व्यवस्था ही एकमात्र साधन है | संभवत: ऐसे कार्य करने के लिए जाति व्यवस्था 
से घटिया साधन और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस से जातियों को बडी 
आसानी से प्रभावित तथा ब्रष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के कार्य अन्य 
देशौ में भारत की अपेक्षा बेहतर ढंग से हए हैं, यद्यापि वहां जाति प्रथा नहीं है। 
अच्छी सैनिक दुकड़िया बनाने की बात हवाई किला है | व्यावसायिक सिद्धांत की 
पृष्ठभूमि में जाति व्यवस्था से लड़ाकू व्यवित्तत्व निकालना समव नहीं है। श्री गांधी 
मानते हैं कि उनके ही. प्रात गुजरात में किसी भी जाति ने सैनिक टुकड़ी नहीं 
खड़ी की । वर्तमान विशव युद्ध में भी, यहा के लोगों ने कोई रुचि नहीं ली। पिछले 
विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के एजेंट के रूप में सैनिक भर्ती के लिए श्री गांधी 
हारा गुजरात में भ्रमण करने पर भी जाति-प्रथा उन्हें एक सैनिक टुकड़ी नहीं 
दे सकी। वास्तव में जाति व्यवस्था के अतर्गत सांधारणतया लोगों को सेना के 
लिए तैयार करने का काम उस समय तक असंभव है, जब तक कि जाति व्यवस्था 
का व्यावसायिक सिद्धांत समाप्त नहीं कर दिया जाता| 


जातियों के समर्थन में गाधी जी द्वारा पैरा ५ व 6 में दिए गए तर्क नीरस 
है और स्वीकार करने यौग्य नहीं हैं। पैरा ५ में दिया गया तर्क जिसमें अंतर्जातीय 
सहभोज और विवाहों का खंडन किया गया है सही तर्क नहीं. कहा जा सकता। 
यह सही है कि परिवार एक आदर्श इकाइ है, जिसमें सभी सदस्यों में पारस्परिक 
प्रेम व्यवहार होता है यद्यपि उनमें पारस्परिक विवाह नहीं होते। यह माना जा सकता 
है कि वैष्णव परिवार कै सदस्य सहभोज नहीं करते, परतु तब भी उनमें पारस्परिक 
प्रेम और स्नेह बना रहता है। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित नहीं 
होता कि सहभोज और पारस्परिक वैवाहिक संबध बंधुत्व स्थापित करने के लिए 
आवश्यक नही है। इससे यह साबित होता है कि जहा बंधुत्व स्थापित करने के 
और भी साघन हैं - जैसे कि पारिवारिक बंधन की चेतना, वहां सहमोज और 
पारस्परिक विवाह संबध आवश्यक नहीं हैं। परतु जाति और परिवार में कोई संगति 
नही है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अंतर्जातीय खान-पान और 
शादी व्यवहार वर्जित नहीं है। इसलिए अतर्जातीय खान-पान और विवाह संबंध 
आवश्यक है, क्योंकि जातियों के बीच सपर्क सूत्र नहीं है। जबकि परिवार के विषय 
में अन्य सपर्क सूत्र मौजूद है। वे जिन्होंने अतर्जातीय सहमोज और विवाह के 
विरुद्ध प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया है, उन्होंने इसे सापेक्ष मूल्यो का प्रश्‍न बना 
लिया है। उन्होने इन मूल्यो का स्तर बढ़ा कर सकल मूल्यों तक लाने के प्रयास 
नहीं किए। श्री गाधी इसे करने चाले पहले व्यक्ति है। अंतर्जातीय सहमोज अच्छा 
नहीं है चाहे उससे अच्छा परिणाम क्यों न निकले? क्यौंकि किंसी के सामने भौजन 
करना उतना ही गदा काम है जितना शौच करना। जाति व्यवस्था का बचाब अन्य 
लोगों ने भी किया है। परतु यह पहला अवसर है जिसमें मैने देखा कि श्री गाधी 
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का तर्क इतना लाजवाब है। इसे सुनकर कट्टर से कट्टर सनातनी हिंदू कहना 
चाहेगा कि "ऐसी बुद्धि वाले श्री गांधी से भगवान बचाए। इससे स्पष्ट है कि श्री 
गांधी कितने पक्के रंग में रंगे रूढिवादी हिंदू हे | वह कट्टर से कट्टर हिंदू को 
भी मातत कर गए। इतना ही कहना पर्याप्त न होगा कि श्री गांधी अपने तक में 
आदिम गुफा सभ्यता से भी पीछे चले गए। यह तो वास्तव में किसी पागल व्यक्ति 
कै तक जैसा El 


श्री गांधी ने पैरा 7 में जाति व्यवस्था के पक्ष में जो तकं दिया है, नैतिक 
बल के निर्माण में उसका कोर्ई महत्व नहीं है। निस्संदैह जाति व्यवस्था मनुष्य 
को उस्र स्त्री कै साथ सहवास करने से रोकती है, जो उसकी जाति की नही 
है | जाति व्यवस्था मनुष्य को किसी अन्य मनुष्य के घर, जो उसकी जाति का 
नहीं है, बना भोजन कर अपनी भूख मिटाने से भी रोकती है | यदि नैतिक मूल्यों 
का उद्देश्य इन बिना सोचे-समझे प्रतिबंधों से पूरा होता हैं तब जाति व्यवस्था 
को नैतिक व्यवस्था स्वीकार किया जा सकता है। परंतु श्री गांधी यह नहीं देखते 
कि हिंदू जाति व्यवस्था में साधारण प्रतिबंधों के रहते, एक मनुष्य को अपनी ही 
जाति में सैकड़ों स्त्रियों से विवाह करने और सैकड़ों स्त्रियों के साथ सहवास करने 
की पूरी छूट है। हिंदू धर्म किसी मनुष्य को अपनी ही जाति के लोगों के साथ 
क्षुधा मिटाने की असीमित छूट देता है। 

आठवा तर्क पूरे प्रश्‍न की जान है। पैतृक प्रणाली अच्छी या बुरी हो सकती 
है। कुछ लोग इसरो सहमत होगे, तो दूसरे असहमत भी होगे| प्रश्न यह है कि 
पैतृक व्यवस्था को वैधानिक सिद्धात का रूप क्यो दिया जाएं? इसे अनिवार्य क्यों 
बनाया जाए? यूरोप में इसे वैधानिक सिद्धात का रूप मही दिया गया है और 
न अनिवार्य ही क्रिया गया। यूरोप मे लोगो को पूरी स्वतत्रता है कि वे चाहे पैतृक 
व्यवसाय को अपनाएं अथवा छोडें। यह कौन कह सकता है कि अनिवार्य व्यवस्था, 
स्वैच्छिक व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कारगर सिद्ध हुई है। यदि भारत के लोगों 
की आर्थिक स्थिति की तुलना यूरोप के लोगों की आर्थिक स्थिति से की जाती 
है, तो शायद ही कोई समझदार व्यक्तिं इस आधार पर जाति-प्रथा को माने, क्योंकि 
बार-बार व्यवसाय बदलने पर नए-नए नामकरण हो जाएगे। यह मुश्किल है। यह 
आवश्यकता तभी पड़ती है जब किसी व्यक्ति को उसके व्यवसाय के नाम से जाना 
जाए। ऐसे वर्ग का ठप्पा लगाना व्यर्थ है और वे बिना कठिनाई के समाप्त किए 
जा सकते हैं। इसी के साथ आज के भारत में कया हो रहा है? लोगों के व्यवसाय 
और उनके जाति सूचक ठप्पे मेल नहीं खाते। ब्राह्मण जूता बेचते हैं। कोई इस 
बात की आवश्यकता नहीं समझता कि उसका जाति नाम बदल कर उसे चमार 
कहा जाए। इसी प्रकार जब चमार कोई अधिकारी हो जाता है, तो कोई परवाह 
नहीं करता कि उसे ब्राह्मण केहा जाए। इस प्रकार श्री गांधी का यह तर्क पूर्णतया 
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निरर्थक है। समाज में जाति के ठप्पे से ही लोग जाने जाते हैं। उनकी कोई 
आवश्यकता नहीं, वरन्‌ आवश्यक यह देखना है कि उसने क्या सेवा की है। 


जाति व्यवस्था के पक्ष में श्री गांधी द्वारां दिया गया अंतिम और नौवां तर्क 
बहुत ही आश्चर्यजनक और ऐतिहासिक रूप में असत्य है। जिसने मनुस्मृति पढ़ी 
है. वह यह नहीं कह सकता है कि जाति--प्रथा प्राकृतिक है | मनुस्मृति क्या कहती 
है? परंतु जिसे मनुस्मृति के विषय में तनिक भी जानकारी है, जाति व्यवस्था को 
वह प्राकृतिक व्यवस्था नहीं मान सकता। मनुस्मृति में प्रकट होता है कि जाति 
विधान हिदुओं का कानूनी विधान है जिसे बलपूर्वक चलाया जाता रहा है। आज 
तक यह जिन कारणों से बचा हुआ है वे है : (1) जनसाधारण को शस्त्र ग्रहण 
करने से वंचित रखना, (2) जनसाधारण को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना, 
और (3) जनसाधारण को संपत्ति के अधिकार से वंचित करना। जाति-प्रथा 
प्राकृतिक नहीं है। इसे शासकों ने शासितों पर थोपा है। 


श्री गाधी का जाति-प्रथा के समर्थन को छोड़ कर वर्ण ब्यवस्था की वकालत 
करने से इस आरोप पर कोई अंतर नहीं पड़ता कि गांधीवाद लोकतंत्र के विरुद्ध 
है। पहली बात तो यह है कि वर्ण व्यवस्था जाति-व्यवस्था की जननी है। यदि 
जातिवाद का विचार हानिकारक है, तो इसका मुख्य कारण वर्ण व्यवस्था द्वारा 
घोला गया जहर है। दोनों ही पैशाचिक हैं चाहे कोर्ड वर्ण में विश्वास करे अथवा 
जाति में। बौद्धों ने वर्ण व्यवस्था पर निर्दयता से प्रहार किया था। पाखंडी और 
वैदिक सनातनी हिंदू उन्हें विवेकपूर्ण उत्तर न दे सके। उनके पास कंवल एक 
उत्तर था कि वर्ण व्यवस्था वेदों का आदेश है और जैसा कि वेद संशय से परे 
है. इसलिए वर्ण व्यवस्था वेद भगवान की वाणी होने के कारण मान्य है। बौद्धो 
के बुद्धिवादी तर्क के सामने वर्ण व्यवस्था की मूर्खतापूर्ण तर्के कहीं नहीं टिकत्ी | 
यदि वर्ण व्यवस्था टिक सकी, तो केवल भगवद्‌ गीता के कारण, जिसने बर्ण 
व्यवस्था का दार्शनिक आधार यह तर्क देकर सुदृढ़ किया कि वर्ण मनुष्य के 
स्वाभाविक गुणो पर आधारित है | भगवद्‌ गीता ने शन की वैशाखी लगा 
कर वर्ण के आधार को पुख्ता और मजबूत कर दिया। भगवद्‌ गीता ने वर्ण व्यवस्था 
को नया जीवन प्रदान करने के लिए स्वाभाविक गुणों का नाम देकर बहूत बड़ी 
धूर्तता की। 


भगवद्‌ गीता की वर्ण व्यवस्था में कम से कम दो गुण अवश्य है | गीता का 
यह कहना नही है किं वर्ण जन्म पर आधारित है। वास्तव में उनका मुख्य कथन 
यह है कि वर्ण मनुष्य के स्वाभाविक गुणों के अनुसार निश्चित है। गीता का यह 
कथन नहीं हैं कि बेटा वही व्यवसाय करेगा जो उसका बाप करता था। गीता 
का कहना है कि किसी मनुष्य का पेशा उसके स्वाभाविक गुणों के अनुसार होगा, 
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पिता का व्यवसाय पिता के स्वाभाविक गुणों के अनुसार होगा और बेटे का व्यवसाय 
बेठे के स्वाभाविक गुणों के अनुसार होगा। परंतु श्री गांधी ने वर्ण व्यवस्था को 
नई व्याख्या दी है। उन्होंने पुरानी मान्यता का रूप ही बदल दिया है। श्री गांधी 
के पूर्व सनातनी हिंदू जाति के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय अपनाने के 
सिद्धात को मानते थे, वर्ण के आधार पर नहीं। परंतु श्री गांधी ने अपने मन से 
वर्ण की नई व्याख्या कर डाली। श्री गांधी के शब्दों में वर्ण का निर्धारण जन्म 
से होता है और बर्ण का व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी के सिद्धांत से निश्चित किया 
जाता है। मनुष्य वर्ण उसके जन्म के पूर्व ही निर्धारित रहता है। इसलिए वर्ण 
ही जाति का दूसरा नाम है। इस प्रकार श्री गांधी द्वारा की गई व्याख्या में जाति 
को वर्ण में बदल देने से यह संकेत नहीं मिलता कि उससे किसी नई क्रांतिकारी 
विचारधारा को बढ़ावा मिला है। श्री गांधी का यह करिश्मा आरंभ से अत्त तक 
शरारत से भरा हुआ है। श्री गांची के पेट में दाढ़ी है। वे वामन अवतार के समान 
है. जो जातिवाद का घोखा न करते तो बित्ते भर के ही रह जाते। 


कभी-कभी श्री गाधी सामाजिक और आर्थिक विषयों पर ऐसे बातें करते हैं, 
जैसे वे छद्म साम्यवादी हों। वे लोग जो गांधीवाद का अध्ययन करेंगे, वें प्रजातत्र 
के पक्ष में और पूंजीवाद के विरोध में समय-समय पर श्री गांधी कें स्मृति-लोप 
से धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि गाधीवाद किसी भी अर्थ में क्रांतिकारी मत की श्रेणी 
में नहीं आता है। गांधीवाद टकसाली अनुदारवाद है। जहां तक भारत का संबंध 
है. गांधीवाद प्रतिक्रियावादी हवा है और आदिमयुग कै आदर्शो की ध्वजा है | 
गांधीवाद का लक्ष्य है, भारत कै समाधिस्थ अतीत को पुनजीवित करना। 


गांधीवाद स्वयं में एक विरोधाभास है। गांधीवाद विदेशी शासन से देश को 
स्वतंत्र कराने का राग अलापता है, जिसका अर्थ है देश के वर्तमान राजनीतिक 
ढांचे को तहसनहस करना साथ ही गांधीवाद उस सामाजिक ढांचे कौ मजबूत 
करना चाहता है, जो पीडी-दर-पीढ़ी एक वर्ग सै दूसरे वर्ग को दासता की कठोर 
बेड़ियों में जकड़ता चला आया है। क्या यह स्वयं में गांधीवाद के विरोधाभास का 
प्रमाण नहीं हैं? क्या स्वराज्य आंदोलन रूढ़िवादी और गैर-रूढ़िवादी सभी हिंदुओं 
का हार्दिक समर्थन प्राप्त करने के लिए श्री गांधी की कुशल रणनीति का भाग 
नहीं है? ऐसा ही है तो क्या गांधीवाद को ईमानदार और सही कहा जा सकता 
है? गांधीवाद के दो लक्षण हैं, जो प्रचारित किए गए हैं, परंतु दुर्भाग्यवश किसी 
का ध्यान उस ओर नहीं गया। दूसरा प्रश्न है कि क्या गांधीवाद मार्क्सवाद की 
अपेक्षा अधिक स्वीकार्य होगा?. परंतु गांधीवाद को मार्क्सवाद से अलग करने वाली 
कुछ बातों का उल्लेख करना ठीक ही है | 


गांधीवाद का प्रथम मुख्य दर्शन है. साधन-संपन्न लोगों की सहायता करना, 
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जो कुछ उनके पास है, उसकी रक्षा करना और जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें 
प्रात करने के अधिकार से रोकना। जो मनुष्य हड़तालों के प्रति श्री गांधी के 
विचार, जाति-प्रथा के पक्ष में गांधीवाद का अद्धामाव और गरीबों को लाभ पहुंचाने 
क नाम पर अमीरों द्वारा चलाए जाने वाले गांधीवादी ट्रस्टीशिप के सिद्धातों का 
परीक्षण करेगा, वहीं गांधीवाद के असली लक्ष्य को समझ सकेगा। इसके संबंध 
में कई प्रकार के तर्क दिए जा सकते हँ | परंतु तथ्य यही है कि गांधीवाद संपन्न 
और समृद्ध लोगों का दर्शन है| 


गाधीवाद का दूसरा मुख्य सिद्धांत है अपने शब्दों के जाल में समाज की 
बुराइयों को अच्छाइयो के आकर्षक रूप में प्रस्तुत करं लोगों को भ्रमित करना । 
इसे सिद्धे करने के लिए कुछ उदाहरण देना आवश्यक प्रतीत होता है। 


पहला उदाहरण यह है कि हिंदुओं के तथा-कथित पवित्र कानून द्वारा शूद्रो 
(हिदुओं का चतुर्थ वर्ण) को संपत्ति अर्जित करने से रोकना। यह बलपूर्वक निर्धनता 
थोपने वाला कानून दुनिया के किसी कोने में नहीं पाया ज़ाता। इस कानून के 
प्रति गांधीवाद का क्या दृष्टिकोण है? कया वह इस प्रतिबंध की हटाता है। नैतिक 
बल कहं कर वह शूद्रो को इस बात के लिए प्रेरित करत्ता है कि वे संपत्ति का 
परित्याग करें। श्री गांधी के शब्दों में! - 


'शूद्र, जो केवल सवर्णो की सेवा करना अपना परम घर्म समझते हैं 
और जिनकी अपनी कोई संपत्ति कभी नहीं होती, जो वास्तव में किसी 
वस्तु को अपनाने की इच्छा भी नहीं करते अभिनन्दनीय हैं, देवत्तागण 
भी ऐसे पुरुषां पर पुष्प वर्षा किए बिना नही रह सकते |" 


गांधीवादी विचार के समर्थन में जो दूसरा उदाहरण है, वह झाडू लगाने वालों 
के. संबंध में है। हिंदुओ का तथाकथित पवित्र कानून इस बात का आदेश देता 
है कि भंगी की संतान के लिए भंगी का ही काम करना अनिवार्य है। हिंदू धर्म 
मे भगी का काम पसंद पर निर्भर नही करता, वरन्‌ जबरदस्ती से कराया जाता 
हे। इस सबघ में गांधीवाद शास्त्रीय मर्यादा को चिरस्थाई बनाने के लिए भंगी के 
कार्य को समाज की महानतम सेवा बतला कर उसे उसी गदे काम में लगाए 
रखना चाहता है। अस्पृश्यो की एक सभा का सभापतित्व करते हुए श्री गांधी ने 
कहा ` थाः = 
“न मैं मोक्ष पाने की इच्छा करता हूँ और न पुनर्जन्म की कामना करता 
हू | परतु यदि मेरा पुनर्जन्म होवे ही तो मैं चाहूंगा कि मैं अस्पृश्य के 
f कॅन व्यवस्था से वर्ण व्यवस्था से उद्धृत पृष्ठ पृष्ठ 51 
2. यग इंडिया 77 अप्रैल 1921 
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घर में पैदा होऊं, ताकि मैं उनके कष्टों, मुसीबतों और तिरस्कार का 
अनुभव कर, उनका साझीदार बन स्कूं, और उन्हें उस दयनीय दशा 
से उबारने का प्रयत्न कर सकू। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि 
मेरा पुनर्जन्म हो, तो मेरा जन्म ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य अथवा शूद्र के 


i 


घर में न होकर अति शूद्र के घर मे हो। 


“मुझे भंगी के कार्य से प्रेम हैं। मेरे आश्रम में एक 18 वर्ष का 
ब्राह्मण लड़का झाडू लगाने का काम कर रहा है, ताकि आश्रम का 
भगी उससे सीखे कि आश्रम में झाडू कैसे लगानी चाहिए। वह लड़का 
कोई सुधारक नहीं है। वह रूड़िवादी हिंदू परिवार मे पैदा हुआ है और 
पला है | परंत उसने अनुभव किया कि उसकी सिद्धियां उस समय तक 
अधूरी रहेंगी, जब कि कि बह पूर्ण रूपेण भंगी नहीं बन जाता और 
इसलिए कि आश्रम का भंगी ठीक भै सफाई करे, तो स्वयं सफाई 
कार्य करके उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। 


"तुम्हें सह समझना "चाहिए कि तुम लोग हिंदू समाज की सफाई 
कर रहे हो] 

क्या एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर जबरदस्ती थोपी गई इन परंपरागत बुराइयों 

कौ गांधीवाद द्वारा पुनर्जीवित करने के प्रयत्न से बढ़कर झूठा ,प्रचार करने का 
बदतर उदाहरण कहीं और मिल सकता है? यदि गांधीवाद संपत्ति का मोह त्यागने 
का उपदेश केवल शूद्रों को नहीं पूरे समाज के सभी वर्गों को देता, तो यही कहा 
जा सकता था कि यह भूल से ऐसा गलत विचार प्रकट कर दिया गया हैं। परंतु 
कैवल एक ही वर्ग के लिए इसे क्यों अच्छा कहा गया है? मानव की बदतर 
मनोवृत्तियों दर्प और दभ को सिर झुका कर स्वीकार करने की वह सीख एक 
वर्ग विशेष को क्यों दी जात्ती है, जिसे बौद्धिक आधार गर निर्मम विषमता मान 
कर वह उस पर क्षोभ व्यक्त करता? केवल भगी को ही यह कहने से क्या लाभ 
कि ब्राह्मण भी झाडू लगाने कौ तैयार है, जबकि यह स्पष्ट है कि हिदू शास्त्रों 
कै अनुसार कोई ब्राह्मण झाडू लगाने का काम करने पर भी जन्मजात भंगी के 
समान भंगी नहीँ हो जाएगा? क्योंकि भारत में कोई मनुष्य झाडू लगाने के काम 
के कारण ही भंगी नहीं होता। यह जाति और जन्म से भगी होता है। इस बात 
का प्रश्‍न नही कि चह भंगी का काम करता है अथवा नहीं। यदि श्री गांधी इस 
आशंका से कि कही लोग इस काम को छोड़ न दें और यदि गांधीवादी पट्टी 
पढ़ाते हैं कि झाडू लगाना एक गौरवपूर्ण कार्य है, त्तो इसे समझा जाना चाहिए। 
परंतु श्री गांधी भंगियो को ही सफाई कार्य करते रहने में ही गर्व करने की अपील 
यह कहते! हुए क्‍यों करते हैं कि यह सर्वोत्तम कार्य है और उसे करते रहने मे 
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किसी प्रकार कीं लज्जा का अनुमव नही करना चाहिए? इस प्रकार गांधीवाद द्वारा 
यह उपदेश कि संपत्ति का मोह त्याग और गरीबी केवल शूद्रों के लिए उत्तम 
है और किसी के लिए नहीं तथा सफाई कार्य केवल अस्पृश्यों के लिए अच्छी 
बात है अन्य लोगों के लिए नहीं। यह उनके जीवन का स्वयंसेवी कार्य बतला 
कर ऐसा अपमानजनक कार्य उन पर थोपना उन निस्सहाय वर्गों के साथ दुष्टता 
का तांडव है और इस प्रकार का तांडव श्री गाधी जैसा व्यक्ति ही करं सकता 
है। इस संबध में वाल्टेयर के शब्द आज भी याद आते हैं जिन्होंने गांधीवाद के 
समान प्रचलित वाद का विरोध करते हए कहा था: “यह कहना भौंडा मजाक 
है कि कुछ लोगों की पीड़ा से दूसरों को सुख मिलता है और संसार भर का 
इसमे कल्याण है। एक मरणासन्न व्यक्ति को इससे क्या सुकून मिल सकता है 
कि उसके रोगग्रस्त शरीर से हजारों कृंमियों व कीड़ों का जन्म होता है। 


चलिए और आलोचनाएं तो हैँ ही परं गाधीवाद में यह कारीगरी है कि किसी 
को सत्ताया जाए और" उसी पीडित से कहा जाए यह तुम्हारा विशेषाधिकार है। 
यदि कोई ऐसा चाद है, जो धर्म रूपी अफीम खिलाकर किसी को झूठे विश्वास 
से अचेतन कर दे, तो कह गांधीवाद है। शेक्सपीयर के कथन को यदि इस संदर्भ 
में लिया जाए, तो कहना पड़ेगा कि मक्कारी और धोखाधड़ी का नाम है - 
गांधीवाद | 


IV 


ऐसा है गांधीवाद | गांधीवाद को समझ लेने के बाद इस प्रश्‍न का क्‍या उत्तर है 
कि गांधीवाद के अनुसार इस देश का संविधान बन जाए, तो उसमें अस्पृश्यो की 
क्या स्थिति होगी? इसका उत्तर तलाश करने में अधिक माथापच्ची की जरूरत 
न होगी | उसकी हिंदुओं के निम्नतम वर्ग से क्‍या तुलना होगी? काफी प्रकाश डाला 
जा चुका है कि गांधीवादी समाज-व्यवस्था में अस्पृश्यों की क्‍या स्थिति होगी? उस 
गांधीवादी व्यवस्था में निम्नतम वर्ग का हिंदू और अस्पृश्य यद्यपि दोनों ही पैतृक 
संपत्ति से वंचित वर्ग के होते हुए भी उनकी स्थिति बेहतर नहीं हो सकती, बल्कि 
अस्पृश्यों की स्थिति बदत्तर ही रहेगी, क्योंकि भारतवर्ष में सवर्ण हिंदुओ के निम्नस्तर 
का मनुष्य भी अर्थात जगली असम्य और पहाड़ी कबीले का व्यक्ति भी, चाहे शैक्षिक 
और आर्थिक दृष्टि से अस्पृश्यों से बहुत बेहतर भी न हो, तो भी वह अस्पृश्यों 
के मुकाबले अघिक सम्मान का पात्र समझा जाता है। यह बात नहीं है कि बह 
स्वयं को अस्पृश्यों से श्रेष्ठ समझता है, परंतु हिंदू समाज उनको अस्पृश्यों से श्रेष्ठ 
1. मारत के कूछ प्रांती ने ऐसे कानून बनाएं हैं जिनके अनुंसार सफाई कार्य करने सें इंकार करना 


जुर्म करार दिया गया हैं और वैसा जुर्म करने वाले अपराधी को फौजदारी मुकदमा चलाकर दंडित 
किया जा सकता है। 
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मानता है। प्राप्त करने वालों की कतार में उसका स्थान सबसे पीछे और पिटने 
वालों में सबसे आगे होता है। 


इस दुर्गाग्य से अस्पृश्यो को मुक्ति दिलाने के लिए गांधीवाद क्या करना चाहता 
है? गांधीवाद अस्पृश्यता मिटाने कां राग अलापता है और गांधीवाद की यहं सबसे 
बड़ी विशेषता बताई जाती है। परंतु वास्तविक जीवन में यह विशेषता क्या गुल 
खिलाती है? ऐसी अस्पृश्यता निवारण को कसौटी पर कसने के लिए, जो गांधीवाद 
का मुख्य तत्व माना जाता है, श्री गांधी की योजना की सम्भावनाओं को भलीभांति 
समझ लेना नित्तांत आवश्यक है। क्या गांधीवाद की इस भावना का अर्थ इससे 
भी कुछ अधिक है कि अस्पृश्यों का स्पर्श करने में हिंदू हिचकिचाएंगे नहीं? क्या 
इसका अर्थ यह है कि अस्पृश्यों को शिक्षा पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा । 
यह अधिक अच्छा होगा कि दोनों प्रश्नों पर अलग-अलग विचार करें | 


पहले अस्पृश्यता के प्रश्‍न के तराजू पर श्री गांधी का विचार तौला जाए। 
श्री गांधी यह नहीं कहते कि अस्पृश्यो का स्पर्श हो जाने से नहाना अनिवार्य नहीं 
है। यदि श्री गांधी मानते हैं कि इसमें कोई एतराज नहीं कि अस्पृश्य होने पर 
शुद्ध होना ठीक है, तो यह कहना मुश्किल है कि ऐसे किस प्रकार अस्पृश्यता 
निवारण होगा? अस्पृश्यता तो यही है कि अस्पृश्य. होने पर शुद्धि के लिए नहाया 
जाए। क्या इससे उनकी हिंदुओं के साथ समानता संभव है? श्री गांधी ने बहुत 
ही स्पष्ट कहा है कि इसका अर्थ यही है कि अंतर्जातीय सहमोज अंतर्जातीय 
अस्पृश्यता निवारण है। श्री गांधी का अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्य “अतिशुद्र” की 
श्रेणी से उभरकर शूद्र वर्ग में आ जाएं। 


इससे अधिक और कुछ नही। श्री गांधी ने इस प्रश्‍न पर विचार नहीं किया 
लगत्ता कि क्या पुराने शूद्ग नए शूद्रो को अपने समाज में शामिल करेंगे। यदि 
शूद्र अस्पृश्यों को अपने में मिलाने के लिए तैयार नहीं होते, तौ ऐसी अस्पृश्यता 
निवारण निरर्थक है, क्योंकि इससे अस्पृश्य फिर भी अलग श्रेणी में ही रह जाएंगे। 
संमवतः श्री गांधी जानते हैं कि केवल अस्पृश्यता निवारण से शूद्र अति शूद्रो 
(अस्पृ्यो) को अपने में नहीं मिलाएंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री गांधी 
ने अस्पृश्यों का दूसरा नाम "हरिजन" क्यों रखा? अस्पृश्यों को "हरिजन" कह कर 
श्री गांधी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। उन्होंने दिखा दिया कि शूद्रों द्वारा 
अस्पृश्यों को अपने में मिलाना समव नहीं है। श्री गांधी ने अस्पृश्यों को नया नाम 
"हरिजन" देकर उन्हें सामाजिक घारा में मिलाने को भी असंभव बना दिया है | 


जहा तक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का संबंध है जो कि दूसरा प्रश्‍न 
है, यह सच है कि गांधीवाद शिक्षा प्राप्त करने के अस्पृश्यों के अधिकार पर हिंदू 


1, देखिए यग डडिया 5 फरवरी 1925 
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शास्त्रों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए तैयार है और वे कानून के 
क्षेत्र में, ड्ाक्टरी के क्षेत्र में, इजीनियरिंग के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में शिक्षा 
प्रहण कर सकते हैं। चलिए जो है, सो ठीक है। परंतु क्‍या अस्पृश्य ज्ञान से 
कूछ लाभ उठा सकते है? क्या उन्हें अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रत्ता होगी? 
क्या डिग्रियां लेकर भी वे डाक्टर, इंजीनियर और वकालत का व्यवसाय कर सकेंगे? 
इन प्रश्‍नो का उत्तर गांधीवाद में स्पष्ट रूप से नकारात्मक है | गांधीवाद के अनुसार 
अस्पृश्यो को निश्‍चित तौर पर अपना पैतृक व्यवसाय ही अपनाना होगा। इस बात 
का कोई जवाब नही है कि बे व्यवसाय तो गदे है। जिस समय उन गंदे व्यवसायों 
को पैतृक घोषित किया गया था, तो वह बलपूर्वक कराया गया था। उसमें पसंद 
न पसद का कोई सवाल न था। गाधीवाद का तर्क है कि जो एक बार निश्चित 
कर दिया गया वह अटल है चाहे वह गलत ही क्यों न हो | गांधीवाद कै अनुसार 
अस्पृश्य आद्योपात भगी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अस्पृश्य इससे तो अस्पृश्यता 
की रूडिगत व्यवस्था को पसंद करेंगे | हिंदू शास्त्रों ने अस्पृश्यों पर अज्ञानत्ता को 
आवश्यक रूप से लाद दिया था। हिंदू शास्त्रों में भंगी का काम करना उन अस्पृश्य 
के लिए सहय था। परतु गाधीवाद तो शिक्षित अस्पृश्य को भी भंगी का काम करने 
के लिए विवश करता है। यह बेरहमी के सिवा कुछ नहीं है। गांधीवाद की कुटिल 
अनुकपा अभिशाप से बढ़कर है। गांधीवाद का अस्पृश्यता निवारण झांसा है। 
गाधीवाद में कोई सार नहीं है। 


V 


गांधीवाद म॑ और क्या है जिरो अस्पृश्य अपने परम लक्ष्य की प्राध्ति कै लिए स्वीकार 
कर सकं । अस्पृश्यता निवारण अभियान के झांसै कै सिवाय यह सीधे तौर पर 
सनातन धर्म का दूसरा नाम है, जो कट्टर रूढिवादी हिंदू धर्म का ही पुराना 
नाम है। गांधीवाद मे कौन सी ऐसी बातें हैं, जो रूढ़िवादी हिंदू धर्म में न पाई 
जाती हों। हिंदू धर्म में जातिया हैं, गाधीवाद में भी जातियां हैं। हिंदू धर्म पैतृक 
व्यवसाय ग्रहण करने के कानून में विशवास करता है और गांधीवाद भी। हिंदू धर्म 
गौपूजा का आदेश देता है और गांधीवाद भी । हिंदू धर्म, कर्म फल को और जन्म 
के पूर्व ही मनुष्य का भाग्य निर्धारित हो जाना मानता है, गांधीवाद भी। हिंदू धरम 
शास्त्रों को प्रमाण मानता है और गाधीवाद भी। हिंदू धर्म अवत्ारवाद में विशवास 
करता है और गांधीवाद भी। हिदू धर्म मूर्तिं पूजा में विशवास करता है औरं गांधीवाद 
मी | गांधीवाद ने जों कुछ किया वह अब हिंदू धर्म का शास्त्रीय और सैद्धांतिक 
औचित्य सिद्ध करने के लिए किया। हिंदू धर्म का नवीन संस्करण प्रस्तुत करके 
1. इस विषय पर गांधी जी कि विचारों के लिए दैखिए अध्याय 1। 

2. देखें यग इंडिया 6 अक्तूबर 1371 


गांधीवाद 105 


गांधीवाद ने हिंदू धर्म की बड़ी सेवा की है। हिंदू धर्म अपने पुराने रूप में. अनगढ़ 
घर्म था, जिसमें कठोर और निर्दयी विधानों के कोण बने थे। गांधीवाद ने हिंदू 
घर्म की नग्नता. को दार्शतिकता देकर ढक दिया। इस दार्शनिकता को उसका सार, 
एक सुंदर परिघान कहा जा सकता है। यह वह दर्शन है, जिसका कहना है कि 
"हिदू धर्म" में जो कुछ है, वही श्रेष्ठ है और जन कल्याण के लिए जो कुछ 
आवश्यक है, यह सब हिंदू धर्म में है। वे लोग जो बाल्टेयर से परिचित हैं, वाल्टेयर 
की पुस्तक 'केन्डीड़' से स्पष्ट हौ जाएगा कि गांधीवाद मास्टर पैंगीलोस के दर्शन 
जैसा है, जिसे बाल्टेयर ने भौंडा मजाक कहा'है। निरसंदेह हिंदू लोग गाधीवादी 
दर्शन से बहुत खुश हैं। निस्संदेह यह उनके अनुकूल है और उनका हित साधक 
है | प्रोफेसर 'राधाकृष्णन ने तौ पता नही गन से या चाटुकारित्तावश यहां तक कहा 
है कि श्री गांधी इस लोक के देवता हैं । अस्पृश्य इस कथन का क्या अर्थ लगाएं? 
क्या यह गांधी नामक देवता एक दीन दुःखिया जाति के आसू पौंछने आया है? 
उन्होंने भारत को देखा और उसै बदल डाला, यह कहे बिना किं सब ठीक है 
और ठीक रहेगा बशर्ते कि वह जातत पांत के विधान का पालन करते रहे। उसने 
पीड़ित जनता से कहा कि "मै जात पांत के विधान का पालन कराने आया हू, 
इसमें न माशा परिवर्तन होगा न ₹त्ती। 


गांधीवाद अस्पृश्यों को कैसे धीरज बधातता? हिंदूवाद अस्पृश्यो के लिए यातना 
गृह हवै। वेदों, स्मृति शास्त्रों की सशयहीनता का फौलादी कानून, निर्दयी कर्मवाद 
और जन्मगत्त अवस्था का विधान अस्पृश्यो को नीचे से ऊपर तक सताने वाला 
तपत्ता खम्बा है जिरो हिंदुओं ने अस्पृश्यों के लिए खड़ा किया है। इन कुचक्रों 
ने अस्पृश्यो के जीवन को क्षत-विक्षत कर दिया। अस्पृश्य कैसे कहं दें कि गांधीवाद 
हिंदुओं का परंपरागत यातना कुंड न होकर स्वर्ग द्वार है। उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया 
और स्वाभाविक प्रक्रिया यही है कि वे गांधीवाद को दूर से ही प्रणाम करके भाग 
खड़े हो | 


गांधीवादी कह सकते हैं कि मैंने जो कहा है, वह पुरानें वाले गांधीवाद पर 
लागू होता है। नए गांधीवाद में जातत पांत नही है। अभी हाल ही में श्री गांधी 
के एक वर्णन के अनुसार जातिवाद अराजकता है। सुधारवादियों के चेहरे इस 
बयान शे खिल उठे और यह जानकर किसे प्रसन्नता न होगी कि श्री गाधी जैसा 
मनुष्य, जिसका हिंदुओं में जादुई प्रमाव है, जिसने सामाजिक प्रतिक्रियावाद का 
शरारती खेल खेला है, जो जाति-प्रथा का घुरधर समर्थक रहा है, जिसने अविवेकी 
हिंदुओं को अब तक उल्लू बनाया है, जिसके तको में भले बुरे का भेद नहीं रहा। 
वह ऐसी पल्टी खा रहा है, तो क्या सचमुच प्रसन्नता की हो बात है? 


क्या इसे गांधीवाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन कहा जा सकता है? क्या यह 
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पहले के गांधीवाद की अपेक्षा नया और उससे अच्छा गांधीवाद है? वे लोग. जो 
श्री गांधी की इस कलाबाजी की मूलभुलैया में बहक जाते हैं, वें ऐसा करते समय 
दो बातें भूल जाते हँ | पहली बात तो यह कि श्री गांधी ने जाति-प्रथा की निंदा 
ने कर उसे अराजकता मात्र कहा, इसे पैशाचिकता नहीं कहा । श्री गाधी जाति--प्रथा 
को अभिशाप नहीं कहते। अब श्री गांधी जाति के पक्ष में नहीं हैं। परंतु औ गांधी 
वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध एक शब्द भी नही बोलते | तब श्री गांधी की वर्ण व्यवस्थ 
का क्या होगा? श्री गांधी की वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का ही नया नाम है 
जिसमें जाति व्यवस्था के सभी अशुभ लक्षण विद्यमान हैं । 


इस प्रकार श्री गांधी की नवीन घोषणा का अर्थ गांधीवाद में कोई मूल परिवर्तन 
नहीं माना जा सकता। नवीन घोषणा अस्पृश्यों को स्वीकार नहीं हैं। अभी भी 
अस्पृश्यों को यहीं कहना पड़ेगा "भगवान तेरा भला हो; क्या यही गांधी हमारे 
सरक्षक हैं?” 


परिशिष्ट 1 


अस्पृश्यों के लिए बारदोली कार्यक्रम पर 
स्वामी श्रद्धानंद के विचार 


अस्पृश्यों के उत्थान की योजना बनाने के लिए 1922 में कांग्रेस उप-समित्ति 
के संबंध में स्वामी श्रद्धानंद तथा कांग्रेस के महामंत्री पंडित मोतीलाल नेहरू के 
मध्य पत्र व्यवहार - 


1. स्वामी जी का पत्र 


महामजी 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
शिविर, दिल्ली | 


मैं सघन्यवाद आपके पत्र संख्या 331 और 332 की पावती मेंज रहा हूँ जिसमें 
अरपृश्यता के विषय में कार्यसमिति और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के संकल्पा 
का मसौदा दिया हुआ हैं। मुझे यह जान कर दुख हुआ कि अखिल भांरतीय काग्रेस 
कमेटी कै संकल्प में, जिस रूप में वह है, समिति हारा पारित सभी बाते सम्मिलित 
नहीं की गई हैं। 

तथ्य ये है - मैने श्री विट्ठल भाई पटेल (तत्कालीन महामत्री) को दिनाक 
23 मई 1997 को निम्नलिखित पत्र भेजा था, जो देश के प्रमुख समाचारपत्रों 
में भी छपा था — 
'प्रिय श्री पटेल, 


एक समय ऐसा था, (यंग इंडिया दिनांक 25 मई 1921 देखें) जब महात्मा 
ज़ी ने अस्पृश्यता कं प्रश्‍न को कांग्रेस कार्यक्रम मे प्रमुख स्थान दिया था। अब 
मुझे मालूम हो रहा है कि दलित वर्गौ कं उत्थान का प्रश्‍न रद्दी की टोकरी 
में फॅक दिया गया है। जबकि खादी की ओर हमारे कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षित 
किया गया हैं और उसके लिए यथोचित घनराशि भी निश्चित की गई है, राष्ट्रीय 
स्तर पर शिक्षा के प्रबंध के लिए एक उप-संगिति गठित की गई है और उसके 
लिए धन एकत्र करने के लिए विशेष अपील की गई है अस्पृश्यता निवारण के 
प्रश्‍न कौ अहमदाबाद, अहमदनगर ओर मद्रास को थोड़ा सा घन देकर ताक पर 
रख दिया गया हैं। मेरा वियार है कि नौकरशाही द्वारा हमारे ही भाइयों में से 
छइ करोड़ को हमारे विरुद्ध कर देने से खादी कार्यक्रम भी पूर्णतया सफल नहीं 
हो सकता। कार्यसमिति के अदस्य शायद यह नहीं जानते कि हमारे दबे कुचले 
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माई खादी को छोड़ कर सस्ते विदेशी कपड़े खरीद रहे हैं। मैं सात जून को 
लखनऊ मे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की होने वाली बैठक में निम्नलिखित 
प्रस्ताव रखना चाइता हू कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तीन सदस्यों की 
एक. जप समिति नियुक्त की जाए, जो दलित वर्गों से संबंधित संकल्प को 
कार्यान्वित कराए और पांच लाख रुपये की धनराशि प्रचार के लिए उनके नाम 
उपरोक्त उप समिति को भेजी जाएं |" मेरे प्रस्ताव को उप समिति नै इस प्रकार 
सशोधित्त कर दिया = 

"यह समिति एक ऐसी समिति का गठन करती है, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद, 
श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री जी.वी, देशपांडे और आई के. याज्ञनिक होंगे, जो एक 
ऐसी योजना तैयार करेंगे, जिसमें सारे देश में अस्पृश्यो की दशा को बेहतर बंनाने 
के उपाय सुझाएं जायेंगे और कांग्रेस कार्य समिति की अगली बैठक के सामने 
विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएँगे और फिलहाल इस योजना के लिए दो लाख रुपये 
निश्चित किए जाते है।' 


शी पटेल ने मुझ से कार्य समिति के संकल्प को पूर्णरूपेण स्वीकार करने 
के लिए कहा | मैंने संकल्प को अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस महासमिति की 
पहली बैठक में ही दौ लाख के स्थान पर पांच लाख रुपरे इस शर्त पर रखवाए 
कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी एक लाख रुपया जौ समिति के पास जमा 
है. उसमे से स्वीकार करें और शेष के लिए अपील जारी करे। 


कार्य समिति की ओर से श्री राजगोपालाचारी नै प्रस्ताव किया कि कांग्रेस 
कोष से धनराशि निश्चित करने के बजाए यह प्रबंध कर दिया जाना चाहिए कि 
जब कार्य समिति योजना स्वीकार कर लेगी, तो यह समिति जितना धन दे सकेगी, 
स्वीकार करेगी। मुझे ठीक शब्द तो याद नहीं हैं, परंतु मेरी जानकारी के अनुसार 
उपरोक्त सशौधन का अभिप्राय सचमुच यही था। 

इस पर चारो ओर से होहल्ला गचा और यह मांग क्री जाने लगी कि अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास जमा धनराशि घोषित की जाए। अध्यक्ष ने मुझे 
अलग बुला कर विश्‍वास में लेकर कहा कि कांग्रेस के पास बहुत कम धनराशि 
बची है और यदि सही स्थिति बता दी जाती है. तो इससे आंदोलन को ठेस 
पहुंचेगी, क्योंकि वहां बाहरी लोग और गुप्तचर भी मौजूद है। इस पर मैंने अपने 
समर्थकों के विरोध करने पर भी श्री राजगोपालाचारी के प्रस्ताव को मान लिया। 
परतु मुझे तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुझे समाचारपत्रो से ज्ञात हुआ कि 
राजगोपालाचारी का संशोधन भी नामंजूर कर दिया गया। 


उपरोक्त संकल्प पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने राय दी कि उप--समिति 
का एक संयोजक नियुक्त किया जाना है तो कई सदस्यों ने मुझे ही संयोजक 
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बनाने का प्रस्ताव किंथा। इसं पर तंत्कालीन महामंत्री श्री विट्ठल भाई पटेल उठे 
और कहा “जैसा कि स्वामी श्रद्धानंद का नाम पहले आया है, वहीं संयोजक बनेंगे 
और इसलिए अन्य और किसी के नाम का प्रस्ताव लाने की कोई आवश्यकत्ता 
नही है।' 

देश के सभी भागों से अस्पृश्यता के विषय में सदस्य अपने प्रातों से सूचनाए 
देने लगे और वहां जाने के लिएं मुझ पर दबाव डालने लगे। इस पर मैने 
कुछ वायदे भी किए। तब मैंने सोचा कि ऐसें प्राथमिक खर्चो के लिए बिना धन 
का प्रबंध किए काम नही चलेगा। धन के अभाव मैं क्षेत्र में जाकर जांच नहीं 
की जा सकेगी, जिससे इस कार्यक्रम हेतु कोई योजना बनाई जा सके। मुझे यह 
भी ज्ञात हुआ कि कार्य समिति द्वारा इलाहाबाद के 'दि इनडिपेंडेट' के लिए 
2५.000 रुपये और हकीम अजमल खां की अर्जी पर दिल्ली के उर्दू दैनिक 
अखबार “कांग्रेस” के लिए 10.000 रुपये स्वीकार किए जाने थे। इसीलिए मैंने 
कांग्रेस अध्यक्ष को अस्पृश्यता उप समिति के लिए 10,000 रुपये स्वीकार करने 
के लिए पत्र लिखा | 

हस सब के बाद आपके पत्र संख्या 331 के साथ भेजा गया कार्य समिति 
का निम्नलिखित प्रस्ताव बड़ा दिलचस्प है :- 

“स्वामी श्रद्धानंद का प्रत्र दिनांक 8 जून 1922 जो दलित वर्ग के कार्य के 
लिए धनराशि के विषय में है। यह संकल्प किया जाता है कि श्री गंगाधर राव 
बी. देशपांडे को इस प्रयाजनार्थ नियुक्त उप संमिति का सयोजक नियुक्‍त किए 
जाएं, और उनसे अनुरोध किया जाये कि वह स्वामी श्रद्धानंद के पत्र पर विचार 
करने कै लिए उप समिति की बैठक शीघ्र बुलाएं |' 

एक और बात है जौ स्पष्ट नही की जा सकती || मेरे प्रथम पत्र की प्राप्ति 
के बाद मैंने दूसरा पत्र हरिद्वार से दिनांक 3 जून, 1922 को लिखा :- 
"प्रिय श्री पटेल, 

तैं परसों हरिद्वार से चल कर 6 जून को लखनऊ पहुंचूंगा। आप जानते हैं 
कि मै दलित वर्गो के लिए क्या भावना रखता हूं। यहां तक कि पंजाब में मैंने 
देखा कि उनके लिए कोई रचनात्मक कार्यक्रम नही बनाया गया है। सयुक्त प्रात 
भे यह कार्य निस्संदेह बड़ा दुष्कर कार्य होगा। परंतु दूसरी सबरो बड़ी कठिनाई 
और है | 

बारदौली योजना की मंद संख्या (4) में प्रावधान है कि जहां अब भी जबरदस्त 
भेदभाव है वहां कांग्रेस कोष से अलग कुएं और अलग स्कूल खोले जाने चाहिए | 
इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता जो या तो दलित वर्ग से ईर्ष्या करते हैं अथवा अपने 
को अस्पृश्यों को सामान्य कुओं से पानी दिलाने में कमजोर पाते है, इसलिए कुछ 
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मी नहीं करते | मैंने देखा कि बिजनौर जिले में अस्पृश्य सामान्य कुओं से बेहिचक 
पानी भरते हैं। परंतु कुछ स्थानों पर भेदभाव किया जाता है। मैंने अपनी अम्बाला 
छावनी, लुधियाना, बदाला, लाहौर, अमृतसर और जडियाला यात्रा में अनुभव किया 
कि अस्पृश्यों की कठिनाइयों के निवारण में कितनी उपेक्षा! की जाती है । दिल्ली 
मे और उसके आसपास दलितोंद्धार समा, जिसका मैं प्रेसीडेट हूं, कांग्रेस की 
अपेक्षा अधिक प्रशसनीय कार्य कर रही है। मैं समझता हं कि बारदौली योजना 
की मद सख्या (4) में जब तक रचनात्मक और यथोचित संशोधन नहीं किया 
जाएगा, तब तक काग्रेस का कार्यक्रम जिसे मैं महत्वपूर्ण समझता. हं, सफल नही होगा । 

कृपया निम्नलिखित संकल्प काग्रेस अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करें और यदि 
वह अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की अपनी बैठक में उसे प्रस्तुत करने की 
अनुमति दे, तो मै उसे वहा पेश करूंगा। बारदौली योजना की मद संख्या (4) 
के अन्तर्गत टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी प्रत्तिस्थापित की जाए :- 

दलित वर्ग की निम्नलिखित मांगे तुरंत मानी जाएं : (अ) अन्य वर्गों के समान 
वे भी एक ही मंच पर साथ-साथ बैठें; (ब) उन्हें सामान्य कुओं से पानी भरने 
का अधिकार मिलना चाहिए; और (स) उनके बच्चों को राष्ट्रीय स्कूलों और कालेजों 
में सामान्य रूप से भरती किया जाए और उच्च जातियों के बच्चों के साथ बिठाया 
जाए।' 

मैं अखिल भारतीय काग्रेस कगेटी के समक्ष इस टिप्पणी के महत्व को रखना 
चाहता हूं | मैं उन मामलों को जानता हूं, जहां दलित वर्ग के लोग उच्च जाति 
के हिंदुओं के मनमाने अत्याचारों के विरोध मे खुली क्रांति के लिए उठ खड़े 
हुए हैं और जब तक उनकी उपरोक्त मागें नहीं मानी जाती, वे नौकरशाही के 
सामने झुकते रहेंगे । 

लखनऊ मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की 7 जून की बैठक में मेरे प्रस्ताव 
के पास हो जाने के बाद मैंने श्री पटेल से बारदौली कार्यक्रम की मद सांख्या 
$ कं सशोधन के सबंध में अपना प्रस्तावित राशोधन रखने का अनुरोध किया। 
श्री पटेल ने मुझसे कहा कि कार्य समिति उस प्रस्ताव को उप समिति को भेज 
देगी। वहा आप इस पर जोर दीजिएगा। मै सहमत हो गया, परंतु मुझे कार्य 
समिति से अपने उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि नहीँ गिली, जिसमें अस्पृश्यता उप 
समिति को मेरा प्रस्ताव भेजा गया था। 

दिल्ली मे और उसके आसपास अस्पृश्यता का प्रश्‍न बड़ी नाजुक स्थिति में 
है और मैं उसे तुरंत काबू में करना चाहता हू | परतु उपसमिति स्वतंत्रता से 
कार्य नहीं करती, क्‍योंकि कार्य समिति के सामने देश की और बहुत सी 
राजनीतिक परिस्थितिया विचारार्थ हैं और कांग्रेस की ओर से अस्पृश्यता निवारण 
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का कार्य करने के लिए सारी योजना निश्चित करने के लिए कार्य समिति के 
पास समय नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में उप समिति को मुझसे कोई लाभ होने 
वाला नहीं है, इसलिए मै सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता हू। 


दिल्ली जनवरी 30, 1922 
आपका विश्वासपात्र 
श्रद्धानंद सन्यासी 


(2) महामंत्री का उत्तर 
प्रिय स्वामी जी, 


आपका दिनांक जून 1922 का पत्र, जौ मैरे कार्यालय में 30 जून को प्राप्त 
हुआ, बम्बई में कार्यसमिति द्वारा मे इस महीने की 18 तारीख को पारित संकल्प 
द्वारा मेरे पास इन अनुदेशों के साथ भेजा गया है कि मैं तथ्यों को स्पष्ट करु 
और आपसे दलित वर्ग उप समिति से अपने त्यागपत्र पर पुनः विचार करने का 
अनुरोध करू । 


जैसा कि आपको मालूम है, मेरे जेल से छूटने के पहले जो घटनाएं हुई 
उसके बारे में मुझे मालूम नही है। परतु गै कार्य समिति की 10 जून 1922 
की उस बैठक में था, जिसमें श्री देशपांडे को उप समिति का संयोजक नियुक्त 
किया गया थां। तब ऐसी कोई बात स्पष्ट नहीं हई थी कि उपसमित्ति के संयोजक 
के विषय उनके बारे में में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई बात तय की 
गई थी और आवश्यक औपचारिकताओं के बाद धन भुगतान के संबंध मे संकल्प 
पारित कर दिया था। यह अनुभव किया गया था कि खर्च के लिए धन स्वीकृति 
से पहले उप समिति की और से प्रस्ताव आना आवश्यक है। तदनुसार श्री देशपाडे 
को संयोजक नियुक्त किया गया और आरंभिक कार्यो पर खर्च के लिए 500 कपये 
की स्वीकृति, प्रदान की गई थी। भूल से प्रस्ताव में 500 रुपये का उल्लेख छूट 
गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि अस्पृश्यता के लिए 10,000 रुपये की स्वीकृति 
कार्य समिति की अन्तिच्छा के कारण नहीं रह गई थी, बल्कि जैसा कि मैने ऊपर 
स्पष्ट किया है, प्रस्ताव बनाते समय भूल से रह गई थी। आपकी उप समिति 
के कार्य की महत्ता को नजरंदाज करके ऐसा नहीं किया गया और आपके सुझाव 
की उपेक्षा नहीं की गई है। कार्य समिति की पिछली बैंठक में आपका पत्र प्रस्तुत 
करने पर 500 रुपये की स्वीकृति जो छूट गई थी दे दी गई और तदनुसार 
मुझे आपको सूचित करने का आदेश दिया गया था। अस्पृश्यता की सपूर्ण समस्या 
के संबंध में आपकी विशेष जानकारी और अनुभव से यदि उप समिति वचित रह 
जाएगी, तो यह बड़े दुख की बाते होगी। इसीलिए मैं जनहित में आपसे अनुरोध 
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करूंगा कि उप समिति से अपना त्यागपत्र वापस लेने के निर्णय की सूचना कृपया 
मेरे कार्यालय इलाहाबाद को तार द्वारा भेजे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
आपकी उप समिति जो संकल्प लाएगी, कार्य समिति उस पर विचार करेगी | 

अलग कुओं और स्कूलों क॑ संबंध में कार्य समिति के संकल्प -में परिवर्तन 
के लिए आपकी उप समिति, जो सुझाव देगी कार्य समिति उस पर विचार करेगी | 

इलाहाबाद के "दि इडिपेडेट* और दिल्ली के "कांग्रेस" समाचारपत्रों के अनुदान 
क॑ संबंध में आपको भ्रम है | “दि इंडिपॅडेंट* के संबंध में सयुक्त प्रात प्रदेश काग्रेस 
की प्रार्थना पर 25,000 रूपये का ऋण दिया गया था और “दि कांग्रेस” कें लिए 
ऋण पूर्णतया अस्वीकार कर दिया गया था! 


बम्बई, जुलाई, 23, 1979 आपका विश्वासपात्र 
मोतीलाल नेहरू 
महामंत्री 
(3) स्वामी जी का प्रत्युत्तर 
प्रिय पंडित मोतीलाल जी 

आपका 23 जुलाई, 1922 का बम्बई से भेजा हुआ पत्र जो अस्पृश्यता उप 
समिति से मेरे त्यागपंत्र के संबंध में है मुझे प्राप्त हुआ। अफसोस कि मैं त्यागपत्र 
पर पुनः विचार करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने प्रथम पत्र में 
जिन तथ्यों का उल्लेख किया है उनकी उपेक्षा की गई है। (1) कृपया श्री 
राजगोपालचारी से जाच कर मालूम करें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 
पास ऊमा धनराशि मे से मैंने कम से कम एक लाख रूपये देने का प्रस्ताव रखा 
था, जिसमें उन्होंने कोई सशोधन पेश नहीं किया। अभिप्राय यही था कि उप 
समिति द्वारा वांछित धनराशि कार्य समिति स्वीकार कर लेगी और समिति का 
भी यही विचार था कि अस्पृश्यता मद पर जितना भी संभव हो उतना घन दिया 
जाए। अध्यक्ष ने मुझे अलग बुला कर समिति की आर्थिक स्थिति स्पष्ट की। यदि 
यह सही है. तो सशोधन का प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया? 

(2) कया आपने आ विट्ठल भाई जे. पटेल से पूछा कि क्या अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के सदस्यौ ने मुझे उप समिति का संयोजक नियत करने का प्रस्ताव 
नही रखा था और उन्होंने कहा था कि स्वामी ही का नाम पहले आया है, इसलिए 
उन्हे ही सयोजक चुना जाता है। नया प्रस्ताव लाने की कोई आवश्यकता नहीं? 
इसकं सबध मे पत्र लिख कर डा, असारी ने दिनाक 17 जून 1922 से यह पूछा 
किं क्या मुझे ही संयोजक नियुक्‍त किया गया है? डा. अंसारी आपके साथ हैं 
और आप उनसे इसकी पुष्टि कर सकते हैं। मुझे आशा है श्री पटेल इसे भूले 
नही होंगे | 
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(3) तब जबकि अस्पृश्यों के मध्य शीघ्रता से कार्य करना है, मैं किसी भी 
कारण से इसमें और विलम्ब नहीं करना चाहता। कृपया कार्य समित्ति की अगली 
बैठक में मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लें, ताकि अस्पृश्यता निवारण के संबंध मे. 
मैं स्वतंत्रतापूर्वक स्वैच्छा से कार्य कर सकू। पिछली जुलाई के अंत में मेरी यह 
स्थिति थी। अमृतसर ओर मियांबाली जेलों में प्राप्त सूचनाओं से मैंने अनुभव किया 
और मुझे पक्का विशवास हो गया कि जेब तक प्राचीन आर्यो कै स्तर का ब्रह्मचर्य 
पुनर्जीवित नहीँ किया जाता और भारतीय समाज से अस्पृश्यता का अभिशाप नहीं 
मिटा दिया जाता तब तक कांग्रेस अथवा कोई भी देशभक्ति की भावना से. प्रेरित 
दल स्वराज प्राप्ति कें लिए ठोस प्रयत्न नहीं कर पाएगा और राष्ट्रीय स्वावलम्बन 
तथा स्वराज के बिना कोई भी तेजस्विता असंभव है। अतः मैं जीवन का शेष 
माग ब्रहमचर्य और राष्ट्रीय एकता जैसे पवित्र कार्यो मे लंगाना चाइता हू । 
दिल्ली, जुलाई 23, 1922 आपका विश्वासपात्र 


sgg सन्यासी 
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दलित्त वगो के लिए राजनीतिक सरक्षण प्रदान करना 


दलित वर्गों के विशेष प्रतिनिधित्व के लिए दावों के संबंध में अनुपूरक ज्ञापन 
जो गोलमेज सम्मेलन में डा. बी. आर. अम्बेडकर तथा राव बहादुर आर.श्रीनिवासन 
द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 

पिछले वर्ष स्वशासी भारत के लिए बनने वाले संविधान में दलित्त वर्गो के 
राजनीतिक अधिकारों की ` सुरक्षा हेतु हमारे द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, 
जो अल्पसंख्यक समिति के कार्यवृत्त में मुद्रित खड मे तीसरे परिशिष्ट में दिया 
हुआ है | उसमें हमने मांग की थी कि दलित वर्ग के विशेष प्रतिनिधित्व को, जिसे 
हम उन वर्गो के लिए आवश्यकं मानते है, विस्तृत रूप से परिभाषित नहीं किया 
था। कारण यह था कि प्रश्‍न के पहुचंने से पहले अल्पसख्यक उप-समित्ति की 
कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी। हमारा प्रस्ताव है कि अब हम उस छूटे हुए प्रश्‍न 
को अनुपूरक ज्ञापन के रूप गें तैयार कर इस वर्ष की अल्पसख्यक उप-समित्ति 
की बैठक मे उनके सामने प्रस्तुत करें | 
1. विशेष प्रतिनिधित्व की सीमा 

(अ) प्रांतीय विधानमंडलों में विशेष प्रतिनिधित्व 

(1) बगाल, मध्य प्रात, असम, बिहार, उड़ीसा, पजाब और सयुक्त प्रात में 
दलित वर्गो का प्रतिनिधित्व साइमन कमीशन और इंडियन सेंट्रल कमेटी द्वारा 
अनुमानित जनसख्या के अनुपात्त में होगा| 

(2) मद्रास में दलित वर्ग के लिंए 22 प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा | 

(3) बम्बई मे = 

(अ) यदि सिघ बम्बई प्रेसीडेसी का भाग बना रहता है, तो दलित वर्गों का 
प्रतिनिधित्व 16 प्रतिशत होगा। 

(ब) बम्बई प्रेसीडेसी से सिंध को अलग हो जाने पर सिंध में दलित वर्गो 
का प्रतिनिधित्व मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के बराबर होगा, क्योंकि 
दोनों की जनसख्या समान है | 

(ब) संधीय विधानमडल मे विशेष प्रतिनिधित्व 


सघीय विधानमंडल के दोनों सदनौ मे भारत की सपूर्ण जनसख्या के अनुपात 
मे दलित वर्गो का प्रतिनिधित्व होगा। 


परिशिष्ट 315 
- प्रतिनिधित्व - 


हमने निम्नांकित अनुमान के आधार पर विधानमंडलों में विशेष प्रतिनिधित्व 
का अनुपात निश्चित किया है। :- 


(1) हमारा अनुमान है कि दलित वर्गों की जनसंख्या के जो आंकड़े साइमन 
कमीशन ( खड 1, पृ. 40) तथा इंडियन सेंट्रल कमेटी ( रिपोर्ट पृ. 44) द्वारा 
दिए गए हैं वे सही और सीटों का बटवारा करने में सभी को स्वीकार्य होंगे | 


(2) हमारा अनुमान है संघीय विधानमंडल में संपूर्ण भारत समाहित होगा 
जिसमे मारतीय रजवाडो तथा केंद्र प्रशासित क्षेत्रों, गवर्नरों द्वारा शासित प्रातों 
में दलित वर्गों की जनसंख्या संघीय विधानमंडल में उनका प्रतिनिधित्व निर्धारित 
करने में उपयोगी होगी। 

(3) हमारा अनुमान है कि ब्रिटिश भारत के प्रांतो के प्रशासनिक क्षेत्र यथावत 
रहेगे | 


परंतु यदि जनसंख्या के संबघ में. हमारे अनुमानित्त आधार कौ चुनौत्ती दी जाती 
है, जैसा कि कुछ पार्टियों ने ऐसा करने की धमकी दी है और यदि नई जनगणना 
में दलित वर्गों की जनसंख्या कम दिखाई जाती है अथवा यदि प्रातों के प्रशासनिक 
क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जनसख्या की स्थिति 
गड़बडाती है, तो दलित वर्गा को अघिकार होगा कि अपने प्रतिनिधित्व के अनुपात 
को बनाए रखने के लिए उसका पुनरीक्षण करें और उसमें यथोचित हिस्सा मांगे | 
इसी प्रकार यदि अखिल भारतीय सघ नहीं बनता, तो वे अपने प्रतिनिधित्व के अनुपात 
को फिर से समायोजित कर संघीय विधानमडल के लिए उसकी गणना करें। 


2 - प्रतिनिधित्व का तरीका 


(1) प्रातीय एवं केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वगो को अपने प्रतिनिधियों को अपने 
मतदाताओं की पृथक निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुनने का अधिकार होगा। 

संघीय या केंद्रीय विधानमंडलों के उच्च सदन में अपने प्रतिनिधित्व के लिए 
यदि प्रातीय विधानमडलों को अपने प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष निर्वाचन से मेजना निश्चित 
हो जाता है, तो दलित वर्ग के लोग उच्च सदन में अपने प्रतिनिधि भेजने के 
लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का परित्याग करने के लिए सहमत हो सकते हैं 
परतु इस शर्त के साथ कि समानुपातिक व्यवस्था कं अनुसार उच्च सदन मे उनकी 
सीटों के हिस्से की गारटी दी जाए। 

(2) दलित वगो के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर सयुक्त निर्वाचन 
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प्रणाली नहीं लागू की जाएगी और सुरक्षित सीटो पर कोई आच नही आएगी। 
बशर्ते कि निम्नलिखित स्थिति हो :- 


(क) जन सभी विधानमडलौ कै संदश्यौ की बहुमत की माग पर मतदाताओं 
का जनमत्तसंग्रह होगा, जिसमे दलित्त वर्गों के मतदाताओं ने स्पष्ट 
बहुमत से मतदान किया हो। 


(ख) ऐसे जनमतसग्रह पर दुबारा बीस दर्ष तक कोई सशोधन नहीं किया 
जाएगा और न उस समय तक जब कि पूर्ण वयस्क मताधिकार की 
व्यवस्था नहीं हो जाएगी | 


3- दलित वर्गों को परिभाषित करने की आवश्यकत्ता 


दलित वर्गो के प्रतिनिधित्व का पहले भी बुरी तरह दुरूपयोग हुआ है और 
प्रातीय विधानमडलो में दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गैर-दलितों को 
नामाकित किया गया। ऐसे मामलों की कमी नही है, जिनमें दलित वर्गो का 
प्रतिनिधित्व करने के लिए दलितों के स्थान पर अन्य लोगों को उनका प्रतिनिधि 
नामाकित किया गया है। वास्तव मे ऐसी गड़बड़ी का कारण यह है कि दलित 
वर्गो को प्रतिनिधित्व देने के लिए गबर्नर को जौ उम्मीदवार नामाकित करने का 
अधिकार हैं उसमें यह नहीं कहां गया कि दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए, 
उन्हीं व्यक्तियों को ही मनोनीत किया जा सकता है, जो वास्तव में दलित हों, 
क्योंकि भावी २विधान में चुनावों द्वारा उनके प्रतिनिधियों का नामांकन होता है, 
तो ऐसी गड़बड़ी होने की गुजाइश अंब नहीं रखी जाएगी। इसीलिए कि ऐसे 
दुरूपयोग का अवसर न मिले हम विशेष प्रतिनिधित्व के लिए निम्नलिखित सुझाव 
पेश करते है :- 


(|) यह कि दलित वर्गो को केवल पृथक निर्वाचन का अधिकार ही न होगा, 
वरन्‌ यह अधिकार भी होगा £> उन्ही वर्गो के उम्मीदवारों द्वारा उनका 
प्रतिनिधित्व किया जाए | 

(2) यह कि प्रत्येक प्रात में दलित वर्गो की परिभाषा यह हो किं वही दलित 
कहलाएगा, जिसके समुदाय के साथ अस्पृश्यता बरती जाती है, जैसा 
कि चुनावं के उद्देश्य से तैयार सूची मे उल्लेख किया गया है। 


4 - नामकरण 


दलित वर्गा के नामकरण पर उन्होने त्तथा उनसे बाहर क॑ लोगौ ने एतराज 
किया हैं। वह शब्द अपमानजनक र तिरंस्कारसूचक लगता है और अब अवसर 
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आ गया है कि सरकारी कागजात में प्रयोग होने के लिए उस नाम को बदल 
कर नए संविधान Š कोई नया नाम रखा जाए। हम समझते हैं कि उन्हें गैर-सवर्ण 
हिंदू 'प्रोटेस्टेंट हिंदू: अथवा 'नांन-कंफरमूर्ड हिंदू! और दलित वर्ग के अतिरिक्त 
अन्य किसी नाम से पुकारा जाए। हमें किसी विशेष नाम के लिए दबाव डालने 
का कोई अधिकार नहीं। हम केवल राय दे सकते हैं और हमें विश्वास है कि 
जिस नाम को ठीक से स्पष्ट किया जाएगा और उनके लिए अनुकूल होगा, दलित 
वर्ग के लोग उसे अपनाएगे | 


हमारे इस मांग पत्र में जो कुछ ऊपर कहा गया है, इसके समर्थन में भारत 
के कोने-कोने से दलित वर्ग के लोगों से असंख्य तार प्राप्त हुए है। 


नवंबर 4. 1931 
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अल्पसंख्यक समझौता 


सांप्रदायिक समस्या का हेल करने कै लिए मुसलमानों, दलित वर्गों, भारतीय 
ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन तथा यूरोपियन लोगो द्वारा साम्रहिक रूप से प्रस्तुत 
समझौते के प्रावधान | 


अल्पसंख्यक समुदायों के दावे 


1. किसी भी मनुष्य को उसके जन्म, धर्म, जाति अथवा पंथ के भेद के कारण 
सार्वजनिक नौकरी, राजनीतिक अधिकार अथवा सरकार अथवा 'उसके नागरिक 
अधिकारों का उपयोग करने से और किसी प्रकार का व्यापार करने के अधिकार 
से वंचित नहीं किया जाएगा। 

7. संविधान में कानूनसम्मत संरक्षणों का समांवैश किया जाएगा ताकि 
व्यवस्थापिका में समुदाय के विरूद्ध भेदभाव मूलक कानून न बनाया जा सकं। 


३. सभी समुदायों को गारंटी दी जाए कि शाति व्यवस्था की शर्त पर उन्हें 
पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता अर्थात विशवास, पूजा पद्धति, प्रचार करने, संगठन बनाने 
और शिक्षा प्राप्त करने की स्वतत्रता होगी। 


कोई भी व्यक्ति मात्र धर्म बदल देने अथवा विश्वास बदल देने के कारण 
नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, कोई सुविधाएं नहीं छीनी जाएगी 
और दंड का भागी नहीं होगा। 


4. उन्हें अपने खर्च से खैराती, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं, स्कूल और 
अन्य शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने. उनका प्रबंध करने और उन पर नियंत्रण 
रखने का अधिकार होगा और वहां उन्हे अपने धर्म के अनुसार पूजा, अनुष्ठान 
आदि करने का अधिकार होगा। 

5. अल्पसंख्यक समुदायों के धर्म, संस्कृति, वैयक्तिक कानूनो के सरक्षणों तथा 
शिक्षा. भाषा, खैराती संस्थाओं के विस्तार करने के लिए संविधान में यथोचित 
व्यवस्था की जाएगी और उनकै हिस्से के अनुसार अन्यों की भांति उन्हें भी 
स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा अनुदान के रूप मे सहायता दी जाएगी। 

6. कानून बना कर सभी नागरिकों को सभी प्रकार कै नागरिक अधिकारो 
का उपयोग करने देने की गारंटी दी जाएगी और उनमें जानबूझ कर अवरोध 
डालना अपराध और कानून द्वारा दंडनीय माना जाएगा। 
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7. केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों में मंत्रिमंडल का गठन करते समय मुस्लिम 
सदस्यों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को परम्परा के अनुरूप यथोचित 
सख्या में मंत्रिमंडल में स्थान दिए जाएगे। 


8. केद्र त॑था प्रातीय सरकारों के अधीन अधिकारसपन्न स्थाई विभाग होंगे 
जो अल्प-सख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे तथा उनकी उन्नति एवं कल्याण का 
ध्यान रखेंगे। 


>. उन सभी समुदायों को जिन्हें विधानमंडलों में नामाकन अथवा चुनाव के 
माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त है, सभी विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन व्यवस्था के 
माध्यम से कम से कम उतने अनुपात मे प्रतिनिधित्व मिलेगा जो किं अनुसूची 
मे दिया हुआ है। परंतु बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक के स्तर पर लाने अथवा 
समसंख्या बना देने का अधिकार न होगा। परंतु शर्त यह है कि समुदाय से दस 
वर्ष बीत जाने के बाद मुसलमानों को पंजाब और बंगाल में और अन्य अल्पसंख्यक 
समुदाय को अन्य प्रांतो में संयुक्‍त निर्वाचन प्रणाली स्वीकार करने की अथवा 
सयुक्त निर्वाचन गें चुनाव द्वारा सीटों के आरक्षण प्राप्त करने की छूट रहेंगी । 
इसी प्रकार दस वर्ष बीत जाने के बाद किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को समुदाय 
की सम्मति पर केंद्रीय विधानमडलों में चुनाव द्वारा सीटों के आरक्षण अधवा 
अनारक्षण कं विषय में सयुक्त निर्वाचन प्रणाली स्वीकार करने की छूट रहेगी। 


दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन व्यवस्था को 20 वर्ष के अनुभव या तब तक, 
जब तक कि दलित वर्ग को वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं हों जाता, संयुक्त 
निर्वाचन में नहीं बदला जाएगा | 


10. केंद्र तथा प्रत्येक प्रांत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी. 
जो सरकारी सेवाओं में केवल उन पदो को छोड़कर नियुक्ति करेगा. जो गवर्नर 
जनरल अथवा प्रातीय गवर्नरों द्वारा नामाकन द्वारा भरे जाएगे। सभी संप्रदायो कौ 
समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता और क्षमता ध्यान 
में रखी जाएगी । भर्ती के विषय में गवर्नर जनरल तथा प्रांतों के गवर्नर संबंधित 
लोक सेवा आयोग को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे और समय-समय पर उनकी 
कार्य-प्रणाली की समीक्षा करेंगे । 


11. यदि विधानमंडल में किसी समुदाय के दो तिहाई बहुमत से कोई ऐसा 
विधेयक पास कर दिया जाता है. जो शेष एक तिहाई प्रतिनिधियों के धार्मिक और 
सामाजिक हितों तथा उनके मौलिक अधिकारों के विरूद्ध है और उन पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ता है, तो एक तिहाई सदस्यों को अधिकार होगा कि सदन द्वारा पारित 
विधेयक के एक माह के अंदर अपना एतराज लिख कर सदन के अध्यक्ष को 
दें, जिसे अध्यक्ष गवर्नर जनरल अथवा सम्बद्ध गवर्नर उस विधेयक का कार्यान्वयन 


बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय 


320 





nl (indie ही ४६४ 





हक लक 


ग 


[ug 


s |Ë 


kbit pap 


परिशिष्ट 321 


एक वर्ष के लिए स्थगित कर देगा | एक वर्ष की अवधि के पश्चात गवर्नर जनरल 
अथवा सम्बद्ध गवर्नर उस विधेयक पर पुनः विचार हेतु विधानमंडल को वापस 
भेजेगा। विधानमंडल द्वारा विधेयक पर आगे विचार किए जाने के बाद और विधेयक 
पर की गई आपत्तिया दूर करने के लिए संशोधन करने से इन्कार किए जाने 
पर गवर्नर जनरल अथवा गवर्नर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उस पर 
अपनी सहमति प्रदान करेगा अथवा रोक देगा, परतु शर्त यह रहेगी कि उस 
विधेयक की वैधता को प्रभावित संप्रदाय के दो सदस्यो द्वारा उच्चतम न्यायालय 
मे इस आघार पर चुनौती दी जा सकेगी कि वह विधेयक उसे विशेष समुदाय 
के मौलिक अधिकारों पर विपरीत प्रमाव डालता है। 


मुसलमानों के विशेष दावे 

(क) पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का गवर्नर शासित प्रांत के रूप में उन्हीं आधारों 
पर गठन किया जाएगा, जैसा कि अन्य प्रांत बनाए गए है, परंतु सीमा की सुरक्षा 
को ध्यान में रखते हुए प्रांत का गठन किया जाएगा। 

प्रातीय विधानमंडल का गठन करने में पूरी संख्या के दस प्रतिशत से अधिक 
नामजद सदस्य नहीं होंगे। 

(ख) सिंघ को बम्बई प्रेसीडेसी से अलग कर दिया जाएगा और ब्रिटिश इंडिया 
के अन्य गवर्नर शास्तित्त प्रातो के समान प्रात बना दिया जाएगा। 

(ग) केंद्रीय विधानमंडल के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्य 
मुसलमान होंगे. और केंद्रीय सभा में उनका प्रतिनिधित्व पिछले पृष्ठ पर दी गई 
तालिका में दी गई संख्या से कम न होंगा। 


दलित वर्गों क॑ विशेष दावे 

(क) संविधान उन सभी परंपराओं, रीति रिवाजों को अवैध घोषित करेगा, 
जिनके कारण देश के किसी नागरिक को उसके साथ बरते गए मेंदमाव या लगाए 
गए प्रतिबंधों के फलस्वरूप दंडित किया जाता है और उनके नागरिक अधिकारों 
का हनन किया जाता है। 

(ख) सरकारी नौकरियों मैं भर्ती करते समय उनके साथ रियायत बरती जाएगी 
और पुलिस तथा सैनिक सेवाओं के लिए उनकी भर्ती खोली जाएगी | 

(ग) पंजाब में पंजाब के हस्तातरण अधिनियम में दलित्तों को भी लाभान्चित 
किया जाएगा | 
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(घ) किसी अधिकारी हारा दलित वर्गो के साथ दुव्यर्वहार करने अथवा उनके 
हितों की उपेक्षा करने पर उन्हें गवर्नर अथवा गवर्नर जनरल के यहां अपील करने 
का अधिकार होगा। 


(ड.) दलित वर्गों को अनुलग्नक में निर्दिष्ट किए गए प्रतिनिधित्व से कम 
प्रतिनिधित्व नही दिया जाएगा | 
एंग्लो-इंडियन समुदाय के विशेष दावे 


(अ) उप-समिति संख्या 8 (सेवाएं) द्वारा दावों की उदारत्ापूर्वक व्याख्या किए 
जाने पर पर दीं गई स्वीकृति और उस संप्रदाय की परिस्थिति को ध्यान में रखते 
हुए सरकारी सेवाओं में उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि उनके जीवनयापन 
का स्तर कायम रह सके | 


(ब) उन्हें अपनी शिक्षा व संस्थाओं अर्थात यूरोपियन शिक्षा को चलाने और 
नियत्रण रखने का पूरा अधिकार होगा, बशर्ते संस्थाओं पर मंत्री का नियत्रण हो | 


(स) अन्य समुदायो की तरह जूरी अधिकार होंगे। वैधता के प्रमाण जारी रहेंगे 
और उस वर्ग के अभियुक्तों के मुकदमों की सुनवाई यूरोपियन या भारतीय जूरी 
करेगी | 

यूरोपियन समुदायों के लिए विशेष दावे 


(अ) देश में जन्मे लोगों के समान उपयोग की जाने वाली समस्त सुविधाएं 
समान रूप से उन्हे भी उपलब्ध होगी | 


(ब) फौजदारी मुकदमा चलाने की वर्तमान प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार 
का सशोधन अथवा परिवर्तन करने का विधेयक उस समय तक नहीं लाया जा 
सकेगा, जब तक कि उससे पहले गवर्नर जनरल से उस विधेयक के पेश करने 
की स्वीकृति न ले ली जाए। 


समर्थक - 
सर आगा खा [मुसलमानों की ओर से) 
डाक्टर अम्बेडकर (डिप्रेस्ड क्लासेज की ओर से) 
राव बहादुर पन्निर सेलवम (इंडियन क्रिश्चियन की ओर से) 
सर हैनरी गिडने (एंग्लो-इडियन की ओर से) 
सर हुबट 'कार्र (यूरोपियन की ओर से) 
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श्री गांधी के आमरण अनशन पर बी.आर.अम्बेडकर द्वारा 
जारी किया गया बयान। 


गोलमेज सम्मेलन में अस्यृश्यों .तथा उनकी सवैधानिक सरक्षण की मांग के 
प्रति श्री गांधी के रवैये के संबध में बयान दिनाक 19 सितंबर; 1932 


समाचारपत्रों में छपे श्री गाधी तथा सर सेमुएल होर और प्रधानमंत्री के मध्य 
हुए पत्रव्यवहार पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। दलित वर्ग के लिए 
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की योजना को अंग्रेज सरकार अपनी इच्छा से अथवा 
जनमत के दबाव से संशोधित नहीं करती है अथवा योजना को वापस नहीं लेती | 
उस पर श्री गांधी ने आमरण अनशन करने का सकल्प व्यक्त किया है, उसे पढ़कर 
मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री गांधी ने इस प्रकार की घोषणा कर मुझे जिस नाजुक 
परिस्थिति में डाल दिया, उसकी सहज में ही कल्पना की जा सकती है। 


मै सोचता हू कि श्री गाघी' जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रश्‍न 
से उत्पन्न इस मुददे को व्यापक विषय की छोटी सी बात कहा था, जान की 
बाजी कैसे लगा बैठे | वास्तव में, यदि श्री गाधी के दृष्टिकोण को शब्दबद्ध किया 
जाए तो सांप्रदायिक प्रश्‍न भारतीय संविधान का मुख्य अध्याय न होकर परिशिष्ट 
मात्र है। यदि श्री गांधी इतना बड़ा कदम देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उठाते, 
तो इसका औचित्य होता, जिसके लिए वह गोलमेज सम्मेलन में बराबर बल देते 
रहे। यह भी दुखद आश्चर्य है कि सामूहिक निर्णय मे दलित वर्गो के लिए दिए 
गए विशेषं प्रतिनिधित्व को ही अलग करके आत्म-बलिदान का बहाना ले रहे हैं। 
पृथक निर्वाचन केवल दलित वर्गो के लिए ही नही स्वीकार किया गया है, बल्कि 
भारतीय ईसाइयों, एंग्लो = इडियनो यूरोपियनों, मुसलमानों और सिखों के लिए 
भी स्वीकार किया गया है | जर्मीदारो, मजदूरों और व्यापारियों के लिए भी पथक 
निर्वाचन स्वीकार किया गया है। श्री गाधी ने मुसलमानो और सिखों के अतिरिक्त 
अन्य सभी वर्गो और धर्मावलबियों के विशेष प्रतिनिधित्व का विरोध किया था। 
अब्र श्री गांधी ने सबको छोड़ कर केवल दलित वर्गों को स्वीकृत विशेष पृथक 
निर्वाचन को समाप्त करने का अपना मुख्य मुद्दा बनाया। 

मेरे विचार में, श्री गांधी ने दलित वर्गो के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के परिणामों 
के विषय में, जो आशंका प्रकट की है, वह शुद्ध काल्पनिक है। यदि मुसलमानों 
और सिखो को पृथक निर्वाचन मिल जाने से राष्ट्र को खंडित होने का खतरा 
नहीं है. तो दलित वर्गो को पृथक निर्वाचन दे देना हिंदू समाज का खंडित होना 
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नही कहा जा सकता | श्री गांधी के सोच से अन्य संप्रदायो कं लिए विशेष निर्वाचन 
की व्यवस्था कर दी जाए, तो शायद राष्ट्र खंडित न होगा। 


मुझे पूरा विश्‍वास है कि बहुतो का यह मत है कि स्वराज संविधान के अतर्गत 
बहुसख्यक दल के अत्याचारों को देखते हुए, यदि किसी वर्ग को अपने राजनीतिक 
अधिकारो की सुरक्षा की आवश्यकता है तो बह वर्ग है दलित वर्ग | यंह एक वर्ग 
है, जो निस्संदेह अपने अस्तित्व के सघर्ष को जीवित रखने की स्थिति में नही 
है। जिस धर्म से वै बंधे हुए है उन्हे सम्मानित स्थान देने के बजाए कुष्ठ 
रोगी कहता है जो व्यवहार बर्ताव के योग्य .नहीं। आर्थिक स्थिति ऐसी है किं 
दलित वर्ग दो जून की रोटी जुटाने के लिए सवर्ण हिंदुओं पर निर्भर करता है | 
न केवल उनके जीबन के सभी मार्ग हिंदुओं के पूर्वाग्रह के कारण बंद हैं, बल्कि 
हिदू समाज द्वारा सदा प्रयत्न किया जात्ता है कि सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, 
ताकि दलित वर्ग को अवसर न मिल पाए कि वे ढंग से जी सकें। वास्तव में 
यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नही कि प्रत्येक गांव में सवर्ण हिंदू आपस में 
विभाजित हैं परन्तु उन दलित वर्गो को जौ वहा कम सख्या में हैं और बिखरे 
हुए ë fear Q दबाने कै लिए सदा षड्यंत्र रचते हैं । 

ऐसी परिस्थितियों में सभी समझदार और निष्पक्ष व्यक्ति यह स्वीकार करेगे 
कि ऐसी जाति के लिए संगठित अत्याचारों के विरूद्ध संघर्ष करके सफलता प्राप्त 
करने के लिए एकमात्र रास्ता -है कि उनको राजनीतिक अधिकार देना परम 
आवश्यक बनाया जाए | 


मुझे यह सोचना चाहिए था कि दलित वर्गो के हितचिंतक को एड़ी चोटी 
का जोर लगा कर उन्हे नए सविधान में अधिक से अधिक राजनीतिक अधिकार 
दिलाएं। परतु श्री गाधी के सोचने के ढंग ही निराले हैं जो मेरी समझ से परै 
Ë | दलित वर्गो को सांप्रदायिक फैसले के अतर्गत, जौ अधूरे राजनीतिक अधिकार 
दिए गए हैं, वह न केवल उन्हें बढाए जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, बल्कि अपनी 
जान की बाजी लगा कर, जो कूछ अधिकार उन्हें मिले हैं, उनसे भी वंचित करने 
पर तुले हैं। दलित वर्गो के राजनीतिक अस्तित्व को पूरी तरह तबाह करने का 
यह श्री गाधी का पहला प्रयत्न नहीं है। बहुत पहले अल्पसंख्यक समझौता हुआ 
था। श्री गांधी ने मुसलमानों और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने का प्रयत्न 
किया। मुसलमानों ने जो चौदहे मागें प्रस्तुत की थी, उनको श्री गांधी ने इस 
बात पर समर्थन वेने की पेशकश की थी कि उनके बदले में दलित वर्गों के 
लिए उन्होंने सामाजिक प्रतिनिधित्व के जो दावे रखे हैं, उनका विरोध करने के 
लिए मुसलमान श्री गांधी का साथ दें। 


मुस्लिम प्रतिनि को यह श्रेय जाता है कि उन्होने ऐसी काली करतूत मे 
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आ गांधी का हाथ बंटाने से इकार कर दिया और दलितों को मुसलमानों और 
श्री गांधी दवारा उत्पन्न सभावित स्थिति से बचा लिया। 


सांप्रदायिक पंचाट के प्रति श्री गांधी का विद्रोह मेरी समझ में नही आता | 
वह कहते हैं कि इसके द्वारा दलित वर्ग सवर्णं हिदू समाज से अलग कॅर दिए 
गए हैं। दूसरी ओर डाक्टर मुंजे, जो हिंदुओं के बहुत जबर्दस्त समर्थक हैं और 
उनकी वकालत करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं, के विचार इस विषय में बिल्कुल 
भिन्न है| लंदन से वापस आने के बाद डा. मुजे ने जितने भाषण दिए हैं, उनमें 
उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सांप्रदायिक निर्णय दलित वर्गों को हिंदुओं 
से पृथक नहीं कस्ता। वास्तव में वह इस बात की शेखी बघारते हैं कि उन्हाने 
मुझे हिंदुओं से दलित वर्ग को राजनीतिक ढंग से अलंग करने के प्रयत्नो में 
पराजित कर दिया। मुझे यकीन है कि डा. मुजे साप्रदायिकता की सही व्याख्या 
करते हैं। यद्यापि मै इस बात में यकीन नहीं करता हूं कि इसका श्रेय डा. मुंजे 
को जाता है, इसलिए यह बडे आश्चर्य की बात है कि श्री गांधी सांप्रदायिक व्यक्ति 
नहीं, वरन राष्ट्रीय व्यक्ति कहे जाते हैं। दलित वर्गों से संबंधित सांप्रदायिक निर्णय 
का वह अर्थ लेते हैं, जो डा, मुंजें जैसे सांप्रदायिक व्यक्ति के ढंग से बिल्कुल 
विपरीत है। यदि डा.मुजे की दृष्टि मै साप्रदायिक निर्णयं से दलित्त वर्गों के लोग 
हिंदुओं से अलग नहीं हो जाएंगे तो औ गाधी को भी उस व्याख्या से संतोष 
कर लेना चाहिए था | 

मेरे विचार में, साप्रदायिक निर्वाचन में कंवल हिंदुओं को ही नहीं संतुष्ट हो 
जाना चाहिए, करन्‌ दलित वर्गों के उन लोगों को भी संतुष्ट हों जाना चाहिए, 
जैसे-राव बहादुर राजा, श्री बालू और गवई, जो सयुक्त निर्वाचन के पक्ष में हैं। 
विधान सभा मे श्री राजा के गर्जन-त्तजैन ने मुझे बहुत आश्‍चर्यचकित कर दिया। 
पृथक निर्वाचन के कट्टर समर्थक और सवर्ण हिंदुओं के अत््याचारों के कटुतम 
आलोचक होते हुए भी अब वह सयुक्त निर्वाचन के पक्षघर और हिंदुओं के प्रेमी 
हो गए है। इसमें कित्तना हाथ उन्हे गोलमेज सम्मेलन में शामिल न किए जाने 
का है और कितना इमानदारी सै विशवास बदल लेने का, गै इस पर बहस नही 
करना चाहता | 


श्री राजा सांप्रदायिक पंचाट की जिस ढंग से आलोचना कर रहे हैं, उसके 
दो बिंदु हैं, एक तो यह कि दलित वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में, जितनी 
सीटें मिलनी चाहिएं, सांप्रदायिक पंचाट में उससे कम सीटें हैं और दूसरे यह 
कि सांप्रदायिक पंचाट से दलित वर्ग के लोग हिंदुओं से अलग हो जाएंगे। 


मैं उनकी पहली चिंता से सहमत्त हूं, परंतु गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्गों 
का प्रतिनिधित्व जिन लोगों ने किया है, उन पर दलित वर्ग के अधिकार बेचने 
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का राव बहादुर द्वारा दोषारोपण करने पर मुझे कहना पड़ता है कि जब वह 
इंडियन सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे, तब उन्होंने क्या किया था? उस कमेटी की 
रिपोर्ट में दलित वर्गों को भद्रास में 150 सीटों में से दस सीटें, बम्बई में 14 
में से 8 सीटें, बंगाल में 200 में से 8 सीटें, संयुक्त प्रांत में 132 में से 8. 
पंजाब में 166 में से 6 सीटें, बिहार और उड़ीसा में 150 में से 6 सीटें. मध्य 
प्रात में 125 में से 8 सीटें और असम में दलित वर्गों और आदिमजातियों को 
75 में से 9 सीटें मिली थी। मैं इस बयान पर और कुछ जही कहना चाहता 
कि सीटों का उपरोक्त बंटवारा कहां तक जनसंख्या के अनुपात्त से मेल खाता 
है। परंतु इसमें कोई सदेह नहीं कि यह बंटवारा दलित वगो के यथोचित 
प्रतिनिधित्व बहुत कम है। स्वयं राजा जी सीटों के उस बंटवारे में एक पक्ष थे। 
साप्रदायिक पचाट की आलोचना करने से पहले राजा साहब को अपनी स्मृति 
को झंझोड़ कर देखना चाहिए कि उन्होंने इंडियन सेंट्रल कमेटी में बिना कोई 
विरोध किए सीटों के उस बटवारे को दलितों की ओर से कैसे स्वीकार कर लिया? 
राजा साहब के अनुसार यदि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत 
दलित वर्गो का प्राकृतिक अधिकार था, तो उस अघिकार की सुरक्षा करना नितांत 
आवश्यक था। परलु प्रश्‍न यह हे कि राजा साहब ने सेंट्रल कमेटी में उस पर 
क्यों नहीं जोर दिया जब कि ऐसा करने :के लिए उन्हें अवसर भी मिला था? 

उनके कथन से कि सांप्रदायिक पंचाट में दलित वर्गो को सवर्ण हिंदुओं से 
अलग कर दिया गया हैं, मैं सहमत नहीं हूं। यदि राजा साहेब को वास्तव में 
पृथक निर्वाचन पर कोई आपत्ति है. तो पृथक निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में 
खड़े होनें के लिए उन पर कोई दबाव नहीं डालेगा। राजा साहेब पूरे जोरों से 
दलित वर्गो को विश्वास दिलाते है कि अब दलित वर्गो के प्रति सवर्ण हिंदुओं 
का हृदय परिवर्तन हो गया है। उन्हें यह प्रमाणित करने का अवसर मिलेगा, 
सामान्य निर्वाचनक्षेत्र से निर्वाचित होने पर भी दलित वर्गों के लोगों को अभी 
उनकी जबानी जमाखर्ची पर विश्‍वास नहीं है। हिंदू दलित वर्गो के प्रति जो प्रेम 
और सहानुभूति जता रहे हैं उन्हें भी राजा साहेब को सामान्य निर्वाचनक्षेत्र से 
विधानमंडल में भेजने का अवसर मिलेगा। वे तब अपनी ईमानदारी का परिचय 
दें | 

इसीलिए मेरे विचार से जो लोग पृथक निर्वाचन के पक्ष में हैं तथा जो संयुक्त 
निर्वाचन के पक्ष में हैं, दोनों को सांप्रदायिक पंचाट ने से संतुष्ट कर दिया है। 
इस अर्थ में यह एक समझौता है। इसे ज्यों का त्यों सबको मान लेना चाहिए। 
जहा तक श्री गांधी की बात है, मैं नहीं जानता कि वह क्‍या चाहते हैं? ऐसा 
समझा जाता है कि यद्यपि श्री गांधी पृथक निर्वाचन प्रणाली के विरूद्ध हैं तथापि 
वह संयुक्‍त निर्वाचन और सीटों के संरक्षण के विरोध में नहीं हैं। यह बहुत बड़ी 
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भूल है। आज उनके विचार कुछ भी हों, जब वह लंदन में थे, तब किसी ऐसी 
व्यवस्था के पूर्णतया विरूद्ध थे, चाहे वह संयुक्‍त निर्वाचन अथवा पृथक निर्वाचन 
के संबंध मे हो | वयस्क मताधिकार पर आधारित सामान्य निर्वाचन में मत देने 
के अधिकार के अतिरिक्‍त श्री गांधी विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व देने की अस्पृश्यों 
की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। यह वह स्थिति थी, जो श्री गांधी 
ने पहले अपनाई थी। गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति पर श्री गांधी ने मुझे एक 
योजना सुझाई थी, जिसकं लिए उन्होंने कहा था कि वह उस योजना पर विचार 
करने के लिए तैयार हैं। वह योजना पूर्णतया परंपरागत थी, जिसकी कोई 
संवैधानिक मान्यता नहीं sÑ | उस योजना के अतर्गत निर्वाचन कानून के अनुसार 
एक भी सीट दलित वर्गो के लिए सुरक्षित नही रखी गई थी। वह योजना इस 
प्रकार थी :- 


दलित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य निर्वाचन मे, अन्य सवर्ण हिंदू उम्मीदवारों 
के मुकाबले में खड़े हो सकते है। यदि दलित उम्मीदवार सामान्य निर्वाचन क्षेत्र 
में चुनाव हार जाए, तो वह इस आधार पर चुनाव याचिका दायर कर सकता 
है कि उसे अस्पृश्य होने के कारण पराजित कर दिया गया है | यदि इस आधार 
पर अस्पृश्य उम्मीदवार के पक्ष मे फैसला हो जाता है, तो श्री गाधी ने कहा कि 
वह कूछ हिंदू सदस्यों को सीट दिलाने के लिए त्यागपत्र देने के लिए कहेंगे। 
तब दुबारा चुनाव होगा! उस चुनाव में सवर्ण हिंदू उम्मीदवार के विरूद्ध वह अध्वा 
अन्य अस्पृश्य उम्मीदवार खड़ा होकर अपना भाग्य आजमाएगा। यदि वह दुबारा 
चुनाव हार जाता है, तो वह पुनः उसी आधार पर चुनाव याचिका दायर करेगा 
कि उसे अस्पृश्य होने के कारण हरा दिया गया है और यह सिलसिला बेरोकटोक 
चलता रहेगा। मैं इन तथ्यों को इसलिए उजागर कर रहा हूं कि कुछ लोगों को 
अब भी भुलावा है कि संयुक्त निर्वाचन तथा आरक्षित सीटों से ही श्री गाधी की 
आत्मा को शाति मिल जाएगी। मैं इसीलिए इस ब्रात पर जोर दे रहा हूं कि 
जब तक श्री गाधी की ओर से कोई वास्ततिक प्रस्ताव सामने नहीं आते, इस 
प्रशन पर विचार करना व्यर्थ है | 


कुछ भी हो मैं यह बता देना चाहता हू कि मै श्री गाधी तथा उनकी काग्रेस 
के आशवासनों पर विशवास नहीं कर सकता कि वै आवश्यकं कदम जउठाएंगे। मै 
अपने लोगो के सरक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रश्‍न को परंपराओं और आशश्‍वासनो के 
भरोसे नहीं छोड सकता | श्री गांधी अमर व्यक्ति नही है और कांग्रेस पर कोई 
ऐसा नैतिक दबाव नहीं है, जो उनकी बात सदैव ब्रहम वाक्य मान कर चले ही। 
भारत में बष्टुत से महात्मा आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य अस्पृश्यता मिटाना और 
अस्पृश्यो का उद्धार करना था। समी महात्माओ को असफलता हाथ लगी। महात्मा 
लोग आए और चले m, लेकिन अस्पृश्य सदैव अस्पृश्य ही बने रहे। 


128 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाङमय 


मुझे हिंदू सुधारको तरथा उनके द्वारा किए जाने वाले सुधारों के बारे में महाद 
और नासिक के आंदोलनों से काफी अनुमव हुआ है, जिनसे मैं कह सकता Ë 
कि दलित वर्गो का कोई ऐसा हितचिंतक नहीं है, जो उन्हे उनके ऊपर किए 
जाने वाले बर्बर अत्याचारों से छुटकारा दिला कर उन्नति के पथ पर अग्रसर 
कर सकं। ऐसे समाज-सुधारक जो मुसीबत के क्षणों में अपने भाई-बंधुओं की 
भावना को ठेस पहुचाने की अपेक्षा समाज सुधार के अपने सिद्धांतों को ही 
तिलांजलि दे देते है, दलित वर्गो के लिए बेकार हैं। 

इसलिए मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए वैधानिक गारटी चाहता हू | यदि 
श्री गांधी सांप्रदायिक qa में परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि 
वह अपने ऐसे प्रस्ताव सामने लाएं और सिद्ध करें कि उनके प्रस्ताव सांप्रदायिक 
पचाट द्वारा दी गई गारंटी की अपेक्षा बेहतर गारंटी देते हैं। 

मुझे आशा है कि श्री गांधी ने जो अतिवादी कदम उठाने की ठानी है, बह 
उसका विचार छोड़ देंगे। जब हेम पृथक निर्वाचन की मांग करते है, तो इसका 
अर्थ यह नही कि हम हिंदू समाज को हानि पहुंचाना चाहते है। यदि हम पृथक 
निर्वाचन की मांग कर रहे हैं, तो हम ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि हमारी 
असहाय जनता सवर्ण हिंदुओं की दया पर ही निर्भर रहने के लिए न छोड़ दी 
जाए। श्री गांधी की तरह हमें भी गलती करने का अधिकार है और हमें आशा 
है कि वह हमें अपने उस अधिकार से वंचित नही करेंगे | तनका आमरण अनशन 
का इरादा किसी और अच्छे कार्य के लिए हो, तो बड़ी अच्छी बात होगी। आमरण 
अनशन जैसे अतिवादी कार्य यदि वह हिंदू-मुसलमान दंगों के विरोध में करते 
अथवा अन्य किसी राष्ट्र हित में करते, तो उसका कुछ अर्थ समझ में आता। 
शी गांधी का यह अनशन निश्चित रूप से दलित वर्गों की दशा में कोई सुधार 
नही ला सकता। श्री गांधी चाहे यह जानते हौ अथवा नहीं, उनके इस अनशन 
का परिणाम होगा, सारे देश मे उनके अनुयायियो द्वारा दलित वर्गो के प्रति 
आतकवाद | 

इस तरह का दबाव दलित वर्गो को हिदू समाज से नहीं जोड़ सकता, अलग 
होने से नहीं रोक सकता, यदि वै उस समाज से बाहर जाने का संकल्प कर 
ले। यदि श्री गांधी दलित वर्गो से हिंदू-धर्म तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने 
~ दो में से किसी एक का चुनाव करने के लिए कहें, तों मेरा पूरा विशवास 
हे कि श्री गांधी को अनशन से बचाने हेतु दलित वर्ग के लोग राजनीतिक अधिकार 
प्राप्त करना ही पसद करेंगें। यदि श्री गाधी अपने इस कदम के परिणामों के 
विषय में ठंडे दिमाग से विचार करें, तो मुझे सदेह है कि उन्हें उल्लेखनीय विजय 
प्राप्त होगी। यह अब भी ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे प्रतिक्रियावादी 
और अनियंत्रित शक्तियां को श्री गांधी छूट देकर हिंदू जाति और दलित वर्गों 
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क॑ मध्य नफरत की भावना को और उत्तेजित करेंगे और दोनों वर्गों के बीच- की 
खाई को और चौड़ा करेंगे। गोलमेज सम्मेलन में जब मैने श्री गांधी का विरोध 
किया था. तब देश में मेरे विरुद्ध काफी हुल्लड़ मचा था और अपने को राष्ट्रीय 
समांचांर पत्र कहने वाले अखबारों ने मुझे राष्ट्रीय हित में अड़गा डालने वाला 
देशद्रोही करार देने का षडयंत्र रचा था और मेरी पार्टी के विरुद्ध होने वाली 
सभाओं के समाचारों को बढ़ा-चढ़ा कर छापते थे, हालांकि कुछ सभाएं होती ही 
नहीं थी। दलित वर्गो में पारस्परिक विभेद करने के लिए रिश्वत का खुल कर 
लालच दिया गया। कुछ हिंसक वारदाते भी की गई। 

यदि श्री गांधी उपरोक्त सभी प्रकार की बातों की बड़े पैमाने पर पुनरावृत्ति 
नही चाहते. तो भगवान के लिए अपने निर्णय पर फिर से विचार करें और 
विनाशकारी परिणामों सै बचाएं | मुझे विश्‍वास है कि श्री गांधी ऐसा नही चाहते 
हैं। परंतु यदि वह अपना आमरण अनशन नहीं छोड़ते, तो उनकै न चाहते हुए 
भी इसके दुष्परिणाम उसी प्रकार निश्चित हैं. जिस प्रकार दिन के बाद रात का 
आना निश्चित होता हैं। 


यह बयान समाप्त करने से पहले मैं जनता को विश्‍वास दिलाना चाहता हूँ. 
कि यद्यपि मै समझता इं कि बात अब समाप्त हो चुकी है, परंतु तब भी मैं श्री 
गांधी दवारा लाए गए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तैयार हूं। मैं समझता 
हूं कि श्री गांधी मुझे इस बात के लिए बाध्य नहीँ करेंगे कि मैं उनके जीवन 
तथा अपने निस्सहाय लोगों के अधिकारों में से किसी एक को चुनूं, क्योंकि भविष्य 
में अपने लोगों की आने बाली पीढ़ियो को हथकड़ी और बेड़ी में ज़कड़ कर पड़े 
रहने के लिए मैं कभी नहीं कहूगा। 


_ बीआर अम्बेडकर 
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परिशिष्ट - पांच 
ट्रावनकोर में मंदिर प्रवेश 


ट्रावनकोर कै महाराजा ने दिनाक ।? नवंबर 1936 को अपने राज्य में 
अस्पृश्यों के लिए मंदिर खोलने की घोषणा की। घोषणा इस प्रकार थी :- 


"अपने धर्म में सत्य और उसकी व्यापकता पर हमें गहरा विश्वास हो गया 
है कि हमारा धर्म पवित्र निर्देशों पर आधारित है. इसमें व्यापक सहनशीलत्ता है 
और यह जानते हुए कि शताब्दियो से यह घर्म समय की आवशयकता के अनुसार 
अपने को बदलता चला आया है। अब हमारी इच्छा है कि हमारी हिंदू प्रजा में 
किसी को जन्म के कारण, जाति अथवा संप्रदाय के कारण हिंदू धर्म से प्राप्त 
होने वाली सुख शाति से इकार नहीं किया जा सकता। हमने निश्चय किया हैं 
और घोषणा करते है और आदेश देते है कि लागू नियमो और शर्तों के अंतर्गत 
अब भविष्य में किसी भी हिंदू को जन्म अथवा धर्म के आधार पर हमारे राज्य 
द्वारा संचालित एवं नियंत्रित मंदिरों में प्रवेश करने पर कोई प्रतिबंध नर्ही होगा | 


कांग्रेसियों और श्री गांधी द्वारा इस घोषणा पर बहुत कुछ कहा गया है। उस 
घोषणा को हिंदू जगत में नई चेतना का जन्म बतलाया गया है। मुझे इस बात 
पर पूरा विशवास नहीं है। कुछ भी हो इसका दूसरा पक्ष कुछ और भी है जिस 
पर ध्यान. देना श्रेयस्कर है | 


उपरोक्त घोषणा ट्रावनकोर के महाराजा ने अपने नाम से प्रसारित की थी | 
परंतु वास्तव मे इसके पीछे उनके प्रधानमंत्री श्री सी.पी.रामास्वामी अययर का हाथ 
था। उसके ध्येय को समझना होगा। शी सी.पी. रामास्वामी अयूृयर 1932 में भी 
उन्ही महाराजा के प्रधानमत्री थे। 1932 मे जब श्री गांधी ने गुरूवयूर मदिर मे 
अस्पृश्यौ के मदिर प्रवेश के बारे मे विवाद खड़ा किया था तब श्री अय्यर जो 
व्यक्तिगत रूप से कट्टर हिंदू है, उस विवाद मे उनका पक्ष ले रहे थे, जो मंदिर 
प्रवेश कै विरूद्ध थे। उन्होने इस विषय पर निम्नलिखित बयान' रमाचारपत्रों मे 
छप॑वाया था :- 

व्यक्तिगत रूप से मैं जाति-पाति के नियमों को नहीं मानता। मैं समझता 
हू कि अभी तक लोगो में अध विशवास है, हालाकि यह स्पष्ट नहीं है कि मंदिरों 
मे पूजा-पद्धति दैवी आदेशो पर आधारित है। इस समस्या का स्थाई समाधान 
पारस्परिक समायोजन और हिंदू समाज के धार्मिक तथा सामाजिक नेताओं की 
जागृति और वर्तमान स्थिति को पहचान कर चलने से ही सभव है। ऐसा सागजस्य 
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स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे हिंदू जाति की एकता मजबूती से कायम 
रह सके। 

इस संबंध में दबाव इसका जवाब नहीं है तथा राजनीतिक के बजाय सीधी 
कार्यवाहियों से यह समस्या और अधिक घातक हो सकती है। दुर्भाग्य से मै औ 
गांधी के इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि मुद्दे को अतर्जातीय सहंभोज से 
अलग रखा जाए। इस सबंध में मैं डा. अम्बेडकर के इन विचारों से सहमत हूं 
कि दलित बंगों का तत्काल समाजिक एव आर्शिक उत्थान इमारा कार्यक्रम होना 
चाहिए | 

इस बयान से स्पष्ट है कि 1933 में श्री सी.पी.रामास्वामी i को को 
आध्यात्मिक विचारों ने प्रमावित नही किया था। 1933 के बाद आध्यात्मिक विचार 
जमने लगे | श्री अय॒यर के विचार 1936 मे कँसे बदल गएं? ट्रावनकोर मे 1936 
में ऐसी कया बात हुई, जिससे श्री अययर को विचार बदलने के लिए विवश होना 
पड़ा? यह स्मरणीय है कि 1936 में ट्रावनकोर में इजवा जाति का एक सम्मेलनं 
हुआ। इजवा मालाबार मे अस्पृश्य जाति से सबंधित É और मालाबार में और 
भी क्षेत्रों मे फैले हुए है। वह पढ़ा लिखा समाज है और इसकी आर्थिक स्थिति 
मजबूत है। यहं जागृत जाति भी है, जो राज्य में सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों 
के विरोध में आदोलन किया करत्ती है। सम्मेलन इस बात पर विचार करने के 
लिए बुलाया गया था कि इजवा लोग हिंदू धर्म को कोई अन्य धर्म अपनाते हेतु 
त्याग दें अथवा नही। इजवा लोग बहुत बड़ी सख्या में हैं। इतनी बड़ी जाति 
का हिदू घर्म रो नाता तोड़ना हिंदुओं की कब्र खोदने के समान था और उस 
सभा ने खतरे को साकार रूप दे दिया! 


यह कहना गलत न होगा कि यह घोषणा खतरे को टालने के लिए की गई 
शी। यदि वह सही है, तो घोषणा के पीछे आध्यात्मिक तत्व नहीं था। यह नहीं 
भूलना चाहिए कि सर सीपी. रामास्वामी अययर का भौतिक कार्य को आध्यात्मिक 
रग देने का अपना ढग है। हिदू विधान के अनुसार ब्राह्मण उस प्राणदड से मुक्त 
है, जो सभी गैर-ब्राह्मणो पर लागू होता है। यह भेदभाव का ज्वलत उदाहरण 
Ë | सर सी.पी. रामास्वामी अययर ने अभी हाल ही मे ट्रावनकोर' राज्य मे प्राणद 
फो समाप्त करने की घोषणा करकं बहुत बड़े मानवीय सुधार करने का श्रेय प्राप्त 
किया। वास्तव मे इस घोषणा का उद्देश्य था, कानून $ सामने समानता के 
सिद्धांत कै आदेश को मान कर ब्राह्मणो को उस शिरोच्छेदन से मुक्ति दिलाना। 


इस घोषणा से वास्तव में कया परिवर्तन हुए और कहा तक यह सुप्तावस्था 





l T संगा 1. यह सभा 19 १३5 में येवला गे गेरी अंध्यक्षता में हुई सभा में लिए गए फैसले पर विश्वांर करने 
कै लिए की गई थी। 
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मे रही? ट्रावनकोर के तथ्यों को समझना सभव नहीं है। मद्रास विधान सभा में 
मालाबार मदिर प्रवेश विधेयक पर विवाद क॑ दौरान सर पन्नीरसेल्वम ने कुछ तथ्य 
प्रस्तुत किए थे, यदि वे सच हैं, तो घोषणा का सारां खोखलापन स्पष्ट हो जाता 
है | 

सर पन्नीरसेल्वम ने कहा था :- 


प्रधानमंत्री ने जो तर्क दिए हैं, उनमें से एक था ट्रावनकोर में अस्पृश्यो कै 
लिए मंदिर खोल देना। महारा ता को जिसे निरंकुश शक्तियां प्राप्त है. उनके 
अनुसार उन्हाने आदेश दिए हैं। परंतु यह सब कैसे हो रहा हैं? इस संबंध में जो 
आपसत्तिया प्राप्त हुई हैं, उनसे विशवास होता है कि उत्साह की पहली लहर के 
बाद जब से हरिज़नों को मंदिर गें जानै की अनुगति मिली है, तब से उन्होंने 
उन मंदिरों में पूजा-पाठ करना बंद कर दिया है, जो पहले वहां जाया करते थे। 
मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह बताए कि कया इस कदम से कोई सफलता 
मिली है?” 


विधेयक के तृतीय वाचन पर सर टी. पन्नीरसेल्वम ने जो बयान दिया था, 
उससे बहुत से लोगों को आश्‍चर्य हुआ। उन्होंने कहा - 


"महाराजा जानना चाहते थे कि क्या यही सत्य है कि पटरानी के निजी मंदिर 
को घोषणा से मुक्त रखा गया है? इसका क्या कारण था? फिर पटरानी की 
पुत्री क॑ विवाह के उत्सव के दौरान यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि मंदिर की शुद्धि 
कराई जाए और उनसे शुद्धिकरण के लिए कहा गया। यदि मंदिरों की इस प्रकार 
शुद्धि की जाने लगी, तो उस घोषणा का क्या महत्व हुआ?" 


इन तथ्यो को चुनौती देने का साहस सर सी.पी.रामास्वामी अय्यर अथवा सी, 
राजगोपालाचारी किसी को नहीं हुआ। जाहिर है उन तथ्यों को चुनौती दी ही 
नहँ जा सकती थी। 


द्रावनकौर में समाज सुधार के लिए मदिर प्रवेश ही गिनाया जा सकता है। 
क्या धार्मिक स्तर पर समानता लाने के लिए इस प्रकार से मंदिरं प्रवेश से ही 
सब कुछ हो सकता है? उदाहरणार्थ क्या देवस्थान विभाग अछूतों और शूद्र के 
हाथो मे सोप दिया जाएगा? घोषणा को नौ वर्ष हो गए हैं परंतु ट्रावनकोर में 
धर्म के लोकतत्रीकरण की दिशा में कूछ भी नहीं किया गया। 

क्या ट्रावनकोर के अस्पृश्य मंदिर प्रवेश की कुछ कीमत चुकाएंगे? मैं कुछ 
नडी कह सकता। परतु मैं यहां पर आल ट्रावनकोर पुलयार चर्मार आयाकिआ 
महासघम का यन्न जो मुझे सबोघधित है, नीचे उद्धूत करना चाहूंगा। यह पत्र 24 
नवघर. 1५8 का है। 
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कैम्प मययानाड 
क्विलोन - 24-11-1938 
सेवा में, 
डा. अम्बेडकर, 
बम्बई | 


आदरणीय महोदय, 

मैं निम्नलिखित तथ्यों की ओर सादर आपका ध्यान आकर्षित करते इए आप 
की अमूल्य सलाह जानना चाइता हूं। ट्रावनकोर की हरिजन जाति का नेता होते 
हए गेरा यह परम कर्तव्य है कि इस राज्य के हरिजनों को जिन मुसीबतों का 
सामना करना पड़ रहा है. उनकी और आपका ध्यान दिलाऊ। 

1 ट्रावनकोर राज्य के महाराजा ने मंदिर प्रवेश की जो घोषणा की है चह 
हरिजनों के लिए वास्तव गें एक वरदान है | परंतु हरिजन मंदिर प्रवेश क॑ अतिरिक्‍त 
अन्य सामाजिक कष्टों को भुगत रहे हैं। सरकार हरिजनों के उत्थान के लिए 
कोई कदम नहीं उठाती। 

7. पन्द्रह लाख हरिजनों में कुछ ग्रेजुएट हैं, आघा दर्जन ग्रेजुएट से नीचे 
और 50 स्कूल फाइनल तथ 200 से अघिक वर्नाक्यूलर सर्टिफिकेट वाले हैं। यद्यपि 
सरकार ने लोक सेवा आयोग बनाया है, परतु हरिजनों की बहुत ही कम नियुक्ति 
की जाती है। सभी नियुक्तियां सवर्णो की होती है । यदि किसी हरिजन की नियुक्ति 
हो जात्ती है, तो केवल एक दो सप्ताह के लिए। सार्वजनिक सेवाओं में भरती 
के नियमों के अनुसार प्रार्थी को एक साल बाद ही पुनः प्रार्थनापत्र देने की अनुमति 
ë जबकि सवर्ण हिंदू को एक साल अथवा उससे अधिक समय के लिए नियुक्त 
किया जाता है। जब समा के सामने नियुक्तियो की सूची लाई जाती है, तो 
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अनुसार नियुक्तियां दिखाई जात्ती है। परतु कुल सेवा 
काल एक सवर्ण के बराबर होगा। इस प्रकार सार्वजनिक सेवा सवर्णो की जागीर 
बनी हुई है। हरिजनों को इससे कोई लाभ नही। 

3. कुछ वर्ष पहले गहाराजा ने घोषणा की थी कि प्रत्येक हरिजन को रहनै 
के लिए तीन एकड़ जगह दी जानी चाहिए, परतु कार्यकर्ता लोग जो सवर्ण हिंदू 
हैं, घोषणा को लागू ही नहीं करते, यद्यपि सरकार कस्बों के पास चरागाह की 
जमीन उन्हें देना चाहती है। परतु हरिजन को कोई जमीन नहीं दी जाती है। 
हरिजन सवर्ण के घेरे में ही रहत्ते हैं और अनेक मुसीबतों से होकर गुजर रहे 
है | यद्यपि बहुत सारी भूमि “सुरक्षित” पडी हुई है, परतु हरिजनों के प्रार्थना-पत्र 
पहुचने पर भी उन्हे जमीन नहीं दी जाती और न कोई सुनवाई होती है। अघिकतर 
भूमि पर सवर्ण हिंदू काबिज ह। 
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4. सरकार हरिजन जाति के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक वर्ष विधान सभा में 
नामजद करती है। यद्यपि वे हरिजनों की मुसीबतों को सभा में प्रस्तुत करने के 
लिए चुने जाते हैं। वे केवल सरकार की मशीन समझे जाते हैं। अर्थात सवर्ण 
हिंदुओं के खिलौने, जिनसे सवर्ण हिंदू लाभान्वित होते हैं। इस तरह हरिजनों की 
मुसीबते दूर नहीं की जा सकती | 

5. ट्रावनकोर के सभी हरिजन खेतिहर मजदूर हैं। वे सवर्ण हिंदुओं के नौकर 
है, जिनके साथ वे बर्बरता का व्यवहार करते हैं और कोई उनकी रक्षा नहीं करता। 
राज्य में प्रत्येक हरिजन को दैनिक मजदूरी एक आना दी जाती है। मंदिर प्रवेश 
के बाद भी सामाजिक कठिनाइया ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। ट्रावनकोर राज्य के 
विभिन्न क्षेत्रों में फैले कारखानों में काम करने वाले तथा राज्य के अधिकारी सभी 
सवर्ण हिंदू हैं और चे उत्तरदायी सरकार के लिए आदोलन कर रहे हैं। हरिजन 
और कारखानों में नौकरियों की मांग कर रहे हैं, परंतु ट्रावनकोर का आंदोलन 
सवर्ण हिंदुओं का आदोलन है, जिसके द्वारा वे सरकारी नौकरियों और कारखानों 
में हरिजनो को निकालने का प्रबंध कर रहे हैं। वे अधिक ऊंचे वेतन और सुविधाओं 
की मांग कर रहे हैं। वे हरिजन मजदूरों की ओर कोई ध्यान नहीं देते, जबकि 
ट्रावनकोर कै लोग कारखानों के मजदूरो के आदोलन से पागल हो उठे हैं। 
हरिजन कर्मचारियों का वेतनमान बहुत कम है जबकि अन्य मिल मजदूरों का वेतन 
उनसे तीन गुना अधिक है। 

6, भूख और जीवनयापन कै पर्याप्त साचन न होने के कारण हरिजनों के 
बच्चे क्षुब्ध हौ जाते हैं, जिनसे उनके बच्चे स्कूलों में अनुत्तीर्ण हो सकते हैं। घोषणा 
से पहले हाई स्कूलों की परीक्षा में बैठने के लिए 6 वर्षो की छूट हुआ करती 
शी, जो अब घटा कर तीनं वर्ष कर दी गई है जिससे असफल होने पर बड़ी 
तादाद में विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी है। 

7. दलित वर्गो के लिए एक विभाग है, जिसके अध्यक्ष सी.ओ. दामोदरन 
(पिछड़ी जातियों कै संरक्षक) हैं। यद्यपि खर्च के लिए बड़ी घनराशि स्वीकार की 
जाती है और वर्ष के अंत में उसकी करामात से लगमग दो तिहाई धनराशि खर्च 
नहीं हो पाती। वह सरकार को रिपोर्ट दे दिया करते हैं कि धन और खर्च करने 
का कोई रास्ता नहीं है। दलित वर्गो के लिए नियत राशि में से 95 प्रतिशत 
घनराशि कर्मचारियों कै वैतन मुगतान पर खर्च होती है, जो सवर्ण होते हैं और 
केवल पांच प्रतिशत से ही दलित लाभान्वित हो पाते है। अब ट्रावनकोर के तीन 
क्षेत्रों में सरकार कुछ कालोनियां बनवाने जा रही है। अधिकारी सकर्ण हिंदू है| 
मेरे विचार से योजना सफल न होगी, क्योंकि सरकार उस पर कोइ ध्यान नही 
देती है। मुझे अफसोस है कि ट्रावनकोर सरकार हरिजनों के हित में एक आना 
खर्च करती है, जबकि कोचीन राज्य उसी मद पर एक रुपया खर्च जाता है | 
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8. ट्रावनकोर की अधिकतर प्रजा राज्य कांग्रेस संस्था के अंतर्गत उत्तरदायी 
सरकार की मांग के लिए बड़े जोरों से आंदोलन कर रही है। उस संस्था के 
नेता राज्य की उन चार बड़ी जातियों से संबंधित हैं - नायर, मुसलमान, क्रिश्चियन 
और इजवा जाति। राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री थानू पिल्लई ने एक बयान जारी 
किया है, जिसमें उन्होंने दलित वर्गों के लिए विशेष छूट पर जोर दिया है। दलित 
वर्ग के सभी नेता राज्य कांग्रेस के रूख की प्रतिक्षा कर रहे हैं। अब हम समझते 
है कि उन नेताओं के वादों में कोई यथार्थ नहीं है। 

9. अब मुझे पूरा विश्वास है कि नेताओं ने दलित वर्ग के हितों की उपेक्षा 
की है। कांग्रेस की शुरूआत राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर हुई थी, परंतु अब यह 
पूर्णतया सांप्रदायिक संस्था हो गई है | नेताओं में अब सांप्रदायिक मावना घर कर 
गईं है। सभी सार्वजनिक सभाओं में केवल उन्हीं चार बड़ी जातियों की बात की 
जाती हैं और हमारे विषय में कोई सोचता तक नहीं। मुझे डर है कि यदि 
ट्रावनकोर के राजनीतिक आंदोलन के नेताओं की यही गति रही तो उत्तरदायी 
सरकार प्राप्त हो जाने पर दलित वर्गो की दशा और भी दयनीय हो जाएगी, क्योंकि 
तब उपरोक्त चारों बड़ी जातियों की मुट्ठी में ही वह पूरी सरकार होगी और 
दलित वर्गो के सभी अधिकार और सुविधाएं उन जातियों द्वारा छीन ली जाएंगी। 
राज्य कांग्रेस की कार्य समिति की बैठकों में लगभग दो तिहाई समय अलेप्पी 
नारियल जटा फैक्टरीज की हड़ताल के संबंध में वाद-विवाद पर खर्च हो जाता 
है, परंतु हरिजन कर्मचारियों के विषय में जो ढेर सारी परेशानियों से होकर गुजर 
रहे हैं, ब्रैठक में कोई विचार नहीं किया जाता। उन कारखानों में कर्मचारी सवर्ण 
जातियों के हैं और उत्तरदायी सरकारों की प्राप्ति का आंदोलन हरिजन आंदोलन 
के विरूद्ध है। राज्य कांग्रेस के प्रत्येक नेता का ध्येय है - सवर्ण जातियों को 
उठाना । बड़ी जातियों के नेता केवल स्वार्थी प्रवृत्ति कं हो गए हैं, जो अपनी 
स्वार्थपूर्ति कै लिए दलित वर्गो की बलि देने जा रहे हैं। 

10. राज्य के दलित वर्ग की यह दयनीय दशा है। राज्य में हमारे अपने 
अधिकारों को मांगे जाने के क्या तरीके हो सकते है। ऐसे समय में आपकी अमूल्य 
सलाह का मै अनुरोध करता हूं और आपके उत्तर की प्रतीक्षा क्र रहा हू। 

कष्ट के लिए क्षमा करें 

श्रीनारायण स्वामी 

यदि मंदिर प्रवेश योजना अंतत: अस्पृश्यों को उनके स्थाई अधिकारों से वंचित 

करने की है. तो ऐसा आंदोलन आध्यात्मिक भावना के विरूद्ध ही नहीं, वरन्‌ 

शरारतपूर्ण है और ऐसी दशा में ईमानदार लोगों का दायित्व हो जाता है कि 
अस्पृश्यों को ऐसे खतरों से सचेत कर दें। 
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परिशिष्ट - 6 
अस्पृश्यों के. पृथक अस्तित्व को मान्यता 


भारतीय संविधान में अस्पृश्यों की क्‍या स्थिति होगी इस विषय पर ब्रिटिश 

सरकार की घोषणा। 
प्रस्तावना 

तत्कालीन वायसरायों एवं मारत मंत्रियों की घोषणाओं का उल्लेख करने की 
आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हाल ही में श्री गांधी को लार्ड वेवल ने उनके 
1५ अगस्त 1944 के पत्र के उत्तर में जवाब दिया फि भारत के राष्ट्रीय जीबन 
में अनुसूचित जातिया पृथक अस्तित्व रखती है और भारतीयों को सत्ता सौपने 
के पहले भावी संविधान में उनकी भी सहमति नितांत आवश्यक है। उसकी 
समाचार-पतज्ो द्वारा काफी आलोचना हुई है | यह आलोचना इस सोच पर्‌ आ६ 
गरित है कि किसी संकल्प में अनुसूचित जातियों के लोगों का पृथक अस्तित्व 
होने को मान्यता नहीं थी और उनकी सलाह आवश्यक नहीं बतलाई गई थी। 
ऐसा विशवास अल्पसख्यको के संबघ में कुछ नही कहता और यह तर्क दिया जाता 
है कि अनुसूचित जातिया न तो कोई प्रजाति है और न धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसी आलोचना के पीछे कितनी अनभिज्ञता 
है। हिंदू धर्म ने अस्पृश्यत्ता के मत को आघार मान कर हिदुओं की प्रमुख सस्था 
से अनुसूचित जातियो को इस चालाकी से अलंग कर दिया कि ये हिंदुओं सै 
इतना पृथक हो गए कि हिदू और मुसलमान अथवा हिंदू और सिख अथवा हिंदू 
और इसाई पृथक सगझे जाते है। यह मानना कठिन हे कि अस्पृश्यता, पृथकत्ता 
और सगरोघ से बढकर और किस सिद्धि का प्रतिफल है और ऐसी आलोचना 
करने वाला वही दुर्भावना वाला वर्ग है जो अनुसूषित जातियों को उनके राजनीत्तिक 
अघिकारों के दावो को नकारने के उद्देश्य से शब्दजाल फैला रहा है। जो लार्ड 
वेचल की घोषणाओ को प्रकारातर कह रहे हैं, पे पूरी तरह गूल गएं हे कि जब 
से सल्ता हस्तांतरण का बिचार ब्रिटिश सरकार के मन में आया है, तभी से 
अनुसूचित जातियों की बात भी उसके विचाराधीन है। 1917 से जब माटेम्यू 
चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में उत्तरदायी सरकार की वकालत की गई शी, ब्रिटिश सरकार 
ने एक निश्चित रूख स्पष्ट कर दिया था कि जब तक अनुसूचित जातियों का 
सरक्षण समुचित्त संपैधानिक व्यवस्था द्वारा नही कर दिया जाता किसी भी स्थिति 
मे भारतीयों को सत्ता इस्तातरित नहीं की जा सकती । वर्ष 1917 से 1941 तक 
समय-समय पर वायसरायों तथा भारतीय सचिवों के द्वारा की गइ घोषणाओ में 
से कुछ घोषणाएं अगले पृष्ठो पर उद्धत की गइ हैं। इसरो डरा तक की मान्यता 
को बल मिलता है कि मारत के राष्ट्रीय जीवेन मै अनुसूचित जातियों के लोगों 
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का पृथक एवं महत्वपूर्ण अस्तित्व है और सभी प्रकार के प्रस्तावो और संवैधानिक 
क्रियाकलाप में उनकी सहमतिं की नितांत आवश्यकता है | क्रिस्प प्रस्तावो के बनने 
से बहुत पहले ब्रिटिश सरकार के दोनों प्रतिनिधि भारत सचिव तथा वायसराय 
ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किए थे। खासत्तौर पर श्री ऐमरी के 14 अगस्त 
1940 तथा लार्ड लिनिलिथगो के 10 जनवरी, 1940 के वक्तव्य घ्यान देनें योग्य 
हैं। मुझे आशा है कि इन घोषणाओं के अध्ययन से वे लोग जो अनुसूचित जातियों 
के राजनीतिक अधिकारों को नकारने के प्रयत्न करते हैं, समझेगे कि उनका 
अनावश्यक प्रचार कितना मूखंतापूर्ण एव द्वेषभावना से परिपूर्ण है। 


(1) 

भारतीय संवैधानिक सुधार 1917 पर मोटेग्यू-चेन्मफौर्ड रिपोर्ट से अश। 

155 - हमने यह अनुभव किया है कि प्रजा को राजनीतिक शिक्षण प्रदान 
करने में बहुत तेजी नहीं लाई जा सकती। यहीं नहीं यह कठिन प्रक्रिया भी होगी। 
जब तक उस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लिया जाता, इस प्रजा को उन लोगो 
हारा दबाने का खतरा बराबर बना रहेगा, जो उसकी अपेक्षा कहीं बहुत अधिक 
बलवान और चतुर हैं और जब तंक यह बात स्पष्ट नहीं हो जाती कि वे अपने 
हाथों अपनी सुरक्षा अपने हितों की, सुरक्षा कर सकते हैं अथवा विधान परिषदो 
में उन्हें प्रतिनिधित्व मिले जिससे उनकं हितों पर विचार किया जा सके | हमे उस 
रैयत की अवश्य सुरक्षा करनी है। यही समस्या दलित जातियों के साथ है | इसके 
लिए हमें ऐसी अच्छी व्यवस्था करनी है कि उन्हे अंततः ऐसी राजनीतिक शिक्षा 
मिले कि वे अपने हितों की ओर अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। परततु ऐसा देखा 
गया है कि उनके हित्ती की हानि होती है और फलतत: वै सामान्य प्रगति में कोई 
भाग नही लेते। हमें उनकी सहायत्ता का कार्य अपने हाथों में रखना चाहिए। 


(2) 
साउथबरों मताधिकार समिति की रिपोर्ट पर भारत सरकार द्वारा प्रेषित दिनांके 
33 अप्रैल 1919 के पाचवे पज से अश 


G o- समिति द्वारा जिन समुदायो के लिए गैरसरकारी नामजदगी की 
सिफारिश की गई हम लोगों ने इस बयान मे उसका विश्लेषण किया हैं। 

हम लोग आमतौर से इन प्रस्तावो पर सहमत हैं। परंतु हम लोगों के विचार 
से एक समुदाय ऐसा है जिन पर समिति ने जितना ध्यान दिया है, उसरो अधिक 
ध्यान देने की जरूरत हैं। भारतीय संवैधानिक सुधार पर रिपोर्ट ने दलित. sr 
को स्पष्ट रूप से मान्यता वी है और उसे स्वीकार करने का सकल्ष किसा है। 
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हमारा इरादा है कि हम, उनके प्रतिनिधित्व के लिए, जितनी अच्छी व्यवस्था 
कर सकते हैं, करें। समिति की रिपोर्ट में इन जातियों को "हिंदू -अन्य लोग" 
के शीर्षक में लिखा गया है। यक्यपि वे विभिन्न रूपों में परिभावित की गई हैं। 
ये सब एक समान वर्ग हैं और उन्हें बिल्कुल बहिष्कृत करके रखा गया है। 
न्यूनाधिक उनकी स्थिति मद्रास के पंचम लोगों जैसी है, जो निश्चित तौर पर 
हिंदू जाति से बहिष्कृत कही जाती हैं, जिन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता| 
इनकी सख्या *कुल जनसंख्या का लगमग पांचवा भाग है और उन्हें मारले मिंटो 
काउंसिलों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है | समिति की रिपोर्ट में दलित 
जातियों का दुबारा उल्लेख किया गया है, परंतु केवल यह स्पष्ट करने के लिए 
कि संतोषजनक चुनाव न होने पर उन्हें नामजदगी द्वारा प्रतिनिधित्व दिया गया 
है। रिपोर्ट में उन लोगों की स्थिति और स्वावलंबन पर अधिक विचार नहीं किया 
गया है। उनकी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि अपनी क्षमता को स्वयं जान सकें । 
रिपोर्ट में उनकी नामजदगी की संख्या भी ठीक से नहीं सुझाई गई है। रिपोर्ट 
के 24वे पैरा .में दलित जातियों के लिए नामजदगी की सीटों पर बांधी गई सीमा 
का औचित्य बताया है। उसका कोई आघार नहीं दर्शाया गया है कि यह प्रसंग 
दलित जातियों का है। समिति ने निम्नलिखित सीटें नामजदगी के लिए प्रस्तावित 


की हैं। 
कुल सीटें डेप्रेस्ड क्लासेस कुल सीटें डोप्रेस्ड क्लासेस 
की जनसंख्या के लिए ____________________ की जनसंख्या5ा के लिए सीटें 
(मिलियनों में) 
मद्रास 39.8 6.3 120 2 
बम्बई 19.5 .6 113 ] 
बंगाल 45.0 9.9 127 I 
संयुक्त प्रांत 47.0 10.1 120 | 
पजाब 19.5 I.7 085 - 
बिहार एव उड़ीसा 32.4 9,३ 100 | 
मध्य प्रांत 12.2 3.7 072 1 
असम 12.2 3.7 54 m 


ये आंकडे अपने आप में स्वतः प्रमाण हैं। इस व्यवस्था में ब्रिटिश भारत की 
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समस्त जनसख्या कें पांचवे भाग को कूल आठ सौं सीटों में से केवल सात सीटें 
देने का प्रस्ताव किया गया था। यह सच है कि सभी काउंसिलों में सीटों के 
तौर पर ऐसे कर्मचारियों का अनुपात एक और 6 का है, जिन्हें दलित जातियों 
का ध्यान हो सकता है, परंतु हमारे विचार से रिपोर्ट का लक्ष्य जिस सुधार की 
और संकेत करता है, उसके लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई है। लेखकों ने 
बतलाया है कि दलित जातियों को आत्म-सरक्षण की शिक्षा अवश्य दी जानी 
चाहिए। ऐसी आशा केवल दिवास्वप्न है कि जिस असेम्ब्ली में साठ या सत्तर 
हिंदू हों वहां किसी एक जाति का अकेला चना भाड़ फोड़ पाएगा। अतः उस समिति 
रिपोर्ट के पैरा 151, 152, 154 और 155 में प्रतिपादित सिद्धान्तों की अपेक्षाओं 
की पूर्ति हेतु हमें बहिष्कृत लोगों के प्रति अधिकं उदारता बरतनी होगी। हम सोचते 
हैं कि प्रत्येक काउंसिल में दलित वर्गो के प्रतिनिधि पर्याप्त संख्या में हों, और 
दे नक्कारखाने में तूती की आवाज बन कर न रह जाएं और कोई प्रतिनिधि सुर 
में सुर मिला कर बोलने का उत्साह न जुटा पाएं। मद्रास के मामले में हमारी 
सलाह है कि उन्हें 6 सीटें दी जाएं। बंगाल, यूपी. और बिहार तथा उड़ीसा में 
चार-चार सीटें दें। मध्य प्रात और, बबई में दो-दो और अन्य प्रांतों में एक-एक | 
इस प्रकार हम समझते हैं कि समिति की रिपोर्ट मे संशोधन की स्पष्ट आवश्यकता 
Ë | 
(3) 

सांविधिक आयोग की नियुक्ति पर 30 मार्च 1927 को हाउस आफ लार्ड में 
भारत-साचिव लार्ड बुर्कनहैँड के भाषण से अंश 

मुझे दलित वर्ग के मामले पर गौर करना है। भारत में दलित वर्ग एक बड़ा 
समुदाय है। संख्या की दृष्टि से भी 6 करोड़ दलित है । उनकी दुर्दशा जितनी 
भयावह है, उतनी ही इदयविदारक भी है. और अतीत में भी ऐसी ही थी। उन्हें 
सामाजिक व्यवहार से दूर रखा गया है। इस वर्ग कै व्यक्ति की यदि उच्च वर्ग 
कै व्यक्ति पर परछाई भी पड़ जाती है, तो उच्च वर्ण के लिए सूर्य का प्रकाश 
भी अपवित्र हो जाता है। वै सार्वजनिक स्थान से पानी नहीं पी सकते। अपनी 
प्यास बुझाने के लिए उन्हें मीलों भटकना पड़ता है और उन्हें सैकड़ो पीढियो से 
अस्पृश्य के नाम से पुकारा जाता है। भारत मे वे 6 करोड़ हैं, तो क्या इस आयोग 
में दलित वर्ग का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से लोकतंत्र में विश्वास 
रखने वाला कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि विरोधी पक्ष के हमारे मित्र भी, दलित 
वर्ग के प्रतिनिधि से रहित आयोग बनाने का सुझाव नही देंगे और गै तो कभी 
भी ऐसा आयोग बनाने को तैयार नहीं, जिसमें इस वर्ग का प्रतिनिधि न हों। सचमुच 
आप ऐसी संयुक्त जूरी बनावें जैसा मैंने कहा। 


340 बाबा साहेब डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाड्मय 


(4) 

साइमन कमीशन रिपोर्ट - भाग दो से अंश 

78 - अन्य किसी भी प्रांत में उन दलित जातियों के लोगों की संख्या का 
आकलन करना संभव नहीं प्रतीत होता, जो मतदान के सुयोग्य पात्रं हो | यह 
स्पष्ट है कि मताधिकार का विस्तार दलित जातियों तक करके उनके मतदाताओं 
की संख्या तो बढ़ जाएगी, परंतु उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सामान्य 
निर्वाचनक्षेत्रों में उनके अपने प्रतिनिधि चुने जा सकेंगे, जब तक कि इसके लिए 
कोई व्यवस्था न कर दी जाए। आगे चल कर दलित वर्ग की उन्नति इस बात 
पर निर्भर करेगी कि अपनी संख्या के आधार पर अन्य वर्गो के लिए वे कहां तक 
महत्वपूर्ण बन सकते हैं। 

x x< x 

80 - आप देखेंगे कि हमने दलितवर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात 
में सीटों की सिफारिश नहीं की है। आरक्षित प्रतिनिधित्व के प्रस्तावित मापदंड 
से दलित वर्ग के सदस्यों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। व्यापक निर्धनता और 
अशिक्षा के शिकार इन लोगों के लिए यह संभव नहीं है कि उनमें से सुयोग्य 
सदस्य तुरत मिल सकें, बजाए इसके कि उनकी संख्या बढ़ाई जाए। उनकी बड़ी 
संख्या मे वे प्रभावहीन व्यक्ति ऊची जातियों के हिंदुओं के चापलूस होंगे। विभिन्‍न 
वर्गो के प्रतिनिधियों के बीच सीटों के पुनर्वित्तारण का जो प्रयत्न किया जा रहा 
है, वह स्थाई नहीँ हो सकता और पुनरीक्षण का प्रावधान अवश्य होना चाहिए | 
परतु हम सोचते हैं कि इस समय हमारा प्रस्ताव पर्याप्त है खासतौर से विभिन्न 
श्रेणियों के आरक्षण रो यह आशय नहीं है कि वे अनारक्षित सीटों पर लिए ही 
न जाए | 

(5) 

साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तावित सवैधानिक सुधारो के संबध में भारत सरकार 
के पत्र से अश 

35 - दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व - दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए 
कमीशन द्वारा दिए गए सुझावों की प्रांतीय सरकारों द्वारा काफी आलोचना हुई 
है | प्रत्येक प्रांत के लिए दलित जाति की परिभाषा करने की कठिनाई संभवतः 
इस वर्ग की नामजदगी की अपेक्षा विशेष प्रतिनिधित्व की योजना में अतर्निहित 
Ë | परतु कमीशन के प्रस्तावो में इस विशिष्ट सशय के काम को प्रांतीय गवर्नर 
पर छोड़ दिया गया है किं वह दलित वर्ग के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों 
को प्रमाणित करे और उस प्रतिनिधित्व का अनुपात निर्धारित करे। कमीशन में 
सुझाव है कि प्रातों के चुनाव क्षेत्र की समस्त जनसख्या में दलितवर्ग की जनसंख्या 
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के अनुपात का तीन चौथाई संरक्षण देना अनुचित रूप से अधिक हो सकता है | 
सयुक्त प्रात की सरकार ने हिसाब लगाया है कि इस प्रांत में कमीशन के प्रस्ताव 
के अनुसार प्रांतीय विधानमंडल. के लिए इस समुदाय के एकमात्र नामजद सदस्य 
के स्थान पर कम से कम चालीस सदस्य आएगे। दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व की 
पूरी समस्या पर मताधिकार समिति को सावधानी से विचार करना है और इस 
स्तर पर हम केवल यहं स्पष्ट कंर दैना चाहते है किं हमारे विचार से उन वर्गो 
के लिए सर्वोत्तम ढग से उचित प्रतिनिधित्व सुरक्षित किया जाना चाहिए। यद्यपि 
उसी समुदाय में विचारों में मतभेद है परतु तब भी हाल ही में दलित वर्गो के 
संगठनों की जो संभाएं हुई हैं उनमें पृथक निर्वाचन में ही विश्वास व्यकत किया 
गया है। 
(6) 

लोथियन (मित्ताधिकार) सामेति 1932 के निवेश-पदी से अंश 

३ - आपके मालूम है कि वर्तमान निर्वाचन पद्धति में प्रांतीय काउंसिल में 
पहुंचने वाले सदस्यों को चुनने के लिए भारतीय प्रांतों की जनसंख्या के त्तीन 
प्रतिशत से कम लोगों को मताधिकार प्राप्त है और यह स्पष्ट है कि इस समिति 
की मताधिकार व्यवस्था में अधिकांश जनता तथा समुदाय के महत्वपूर्ण वर्ग 
विधानमंडलों में अपने प्रतिनिधि भेजने से वंचित रह जाते हैं। उत्तरदायी संघीय 
सरकार का सिद्धात कुछ आरक्षण और सुरक्षाओं के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा 
स्वीकार कर लिए जाने पर यह तय किया गया है कि गवर्नर शासित प्रात 
उत्तरदायी शासित यूनिट बना दिए जाए, जौ अधिकतम असभव स्वतंत्रता का उपभोग 
कर सकें और बिना किसी बाहय हस्तक्षेप तथा बिना किसी का सहारा लिए स्वतत्र 
रूप से यह आवश्यक है कि चुनाव को इतना विस्तृत किया जाए कि जिन 
विधानमंडलों को यह उत्तरदायित्व निभाना है, उनमें जनसाघारण ट्टारा अपनी 
आवश्यकताओं तथा विचारो को प्रकट करने से वे वंचित न रह जाए। 

सभा की बैठको मे विभिन्न मुद्दों पर हुई बहस से स्पष्ट है कि नए सविधान 
में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व क॑ लिए समुचित प्रबंध किए जाए तथा प्रतिनिधित्व 
के लिए नामंजदगी की व्यवस्था को बेहतर नहीं समझा गया है। जैसा कि आपको 
मालूम है, इस विचार पर मतभेद है कि क्‍या दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन 
प्रणाली अपनाई जाए और आपकी कमेटी की जाच पड़ताल इस प्रश्‍न के निर्णय 
में क्या योगदान करे। मताधिकार द्वारा जिसकी आप सिफारिश करे सामान्य 
मतदान मे अस्पृश्य कहा तक मताधिकार प्राप्ण कर सकेगे। दूसरी ओर, इस बात 
पर निर्णय देना है किं दलित वर्ग क॑ लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर देने अथवा 
उन प्रातो मे जहा वे अधिक सख्या मे है और जनराख्या का विशिष्ट और पृथक 
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अंग है आपकी कमेटी मताधिकार का विस्तार उन तक करने की समस्या पर 
छानबीन करें और वे तथ्य प्रस्तुत करे, जिससे दलित बर्गो के लिए पृथक निर्वाचन 
के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त हो सके | 

x A x 

(7) 
भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल लाड लिनलिथिगो द्वारा दिनांक 17 

अक्तूबर, 1939 को जारी किए गए वक्तव्य सै अंश 

a x > 


यदि ब्रिटिश सरकार यह मान लेती है कि जव भावी संघीय भारत सरकार 
बनाने की योजना पर विचार किया जाएगा और स्वर्गीय भारत मंत्री दारा 
पार्लियामेंट में दिए गए आश्‍वासन को, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, कार्यान्वित 
करने का समय आएगा तो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए इस बात 
पर पुनर्विचार करना आवश्यक होंगा कि 1935 के एक्ट में वर्णित योजना कहां 
तक उपयुक्त होगी। 

ईस समय मुझे ब्रिटिश सरकार ने यह कहने के लिए प्राधिकृत किया है कि 
विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वे विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों, मारत की 
पार्टियों और अन्य वर्गों तथा भारतीय राजाओं के साथ परामर्शं करेंगे ताकि 
वांछनीय सशोधन करने मे उनका भी सहयोग प्राप्त किया जा सके | 

(8) 

भारत सचिव लार्ड जेटलैंड द्वारा हाउस आफ लार्डस में 7 नवंबर 1939 को 
जारी किए गए वक्तव्य से अश 

"काग्रेस ने फिर वही नीति अपनाई है और उस पर कायम है कि भारत में 
कई प्रजातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक हँ और अभी यह प्रश्न अप्रासंगिक है और 
काग्रेस का सदैव वह विचार रहा है कि भारतीयों द्वारा स्वयं अपना संविधान निर्माण 
कर उसके माध्यम से अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा की जाएगी, 
जो उन्हें स्वीकार्य होंगे। 

ब्रिटिश सरकार के लिए इस स्थिति को स्वीकार करना संभव नहीं है। ब्रिटिश 
सरकार जो बहुत समय से भारत से सम्बद्ध रही है और यह उसका दायित्व है 
जिससे पिंड छुड़ाना उसके लिए असभव है और वह यह भी नहीं कर सकती 
कि भारत के भावी संविधान के स्वरूप में कोई रूचि न ले। सबसे बड़ी बात 
यह है कि भारत की सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों का गवर्नर जनरल से जो विचार 
विमर्श चल रहा है, निरंसदेह उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिट्रिश 
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सरकार को भारत से अपना प्रभुत्व हटा लेना चाहिए। यह भारतीय जनता के एक 
बड़े माग को स्वीकार्य नही होगा | 
x x< x 
(9) 

मारत मॅ वायसराय और गवर्नर जनरल. लार्ड लिनलिथगों द्वार ओरिएंट क्लब 
gag में 10 जनवरी, 1940 को दिए गए भाषण से अश 

किसी भी संवैधानिक योजना कै निर्धारण में भारत की एकत्ता को बनाए रखने 
के विचार से हम मारतीय देशी रियासतों को नहीँ भूल सकत्ते। यहा के 
अल्पं-संख्यकों के दावों पर भी जोर दिया जा रहा हे। 

इन अल्पसंख्यकों में से केवल दो का हीं नाम लेना पसद करता हूँ - वे 
हैं बड़े अल्पसंख्यक मुसलमान और अनुसूचित जातियां, इन अल्पसंख्यकों को पहले 
भी गांरंटियां दी गई हैं ओर स्थिति यह है कि उनके हितों की सुरक्षा की जाए 
और आगे भी उस गारटी का आदर किया जाना चाहिए | 

x x< x 
(10) 

श्री एल एस.एमरी, भारत सच्तिव द्वारा हाउस आफ कामस में 14 अगस्त 1940 
को दिए गए भाषण से अंश 

कांग्रेस नेताओं ने ब्रिटिश भारत में उच्चकोटि की संस्था बनाई हैं, जिसमें 
भारत के राजनीतिक तंत्र का सचालन करने कै लिए काफी क्षमता है | असल 
में भारत के राष्ट्रीय जीवन में वह सभी मुख्य तत्वों की ओर से बोलने का दावा 
करती हैं हालांकि उन्होंने अलग से मागें रखी हैं, इससे हमारी समस्याएं बहुत 
बढ़ गई हैं। यह सही है कि सख्या बल से वह भारत की सबसे बडी अकेली 
पार्टी है, परतु भारत क मिले - जुले समाज में महत्वपूर्ण वर्गो ने उसके दावों 
का खंडन किया है कि केवल गिनती को ही आधार न माना जाए, वरन्‌ भावी 
भारतीय राजनीति में उन्हें पृथक संवैधानिक तत्व समझ कर विचार किया जाए। 
उन प्रमुख वर्गो में मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा समुदाय है। उनका कहना है किं 
भौगोलिक दृष्टि से बना निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमत से निर्वाचन का संविधान सभा 
दवारा गठित संविधान रो वे सहमत नही होंगे | वे संविधान निर्माण संबंधी विचार 
विमर्श में संख्या बल सिद्धात्त पर सहमत नहीं हैं और अपना अलग अस्तित्व बनाए 
रखने का दावा करन्ने हैं। सही बात दूसरे बड़े समुदाय अनुसूचित जातियों पर 
लागू होती है, जो अनुभव करते हैं कि श्री गांधी के प्रयत्नो के बावजूद हिंदुओ 
की प्रतिनिधि काग्रेस से वह अपने को बिल्कुल अलग समझते ET 


X. > x< 
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(11) 


भी ayay aa aa द्वारी हाउस आफ कामंस 3 23 अप्रैल 1941 
को दिए गए भाषण से अंश 


भारत के भावी सविधान का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं वरन्‌ स्वयं 
भारतीयों हारा किया जाना चाहिए। भारत का भावी संविधान अनिवार्य रूप से 
भारतीय ही होना चाहिए। वह संविधान भारतीय आवश्यकताओं, उसकी परिस्थितियों 
तथा उसकी परपराओं के अनुरूप हो। आवश्यक शर्त कंवल यह है कि संविधान 
स्वय आपने आप मे तथा सविधान निर्मात्री सस्था का गठन मारत कं सभी प्रमुख 


वगो की सहमति से होना चाहिए | 


x x x 


(12) 


भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल. लार्ड लिनलिथगों द्वारा 8 अगस्त 
[प्र को जारी किए गए वक्तव्य से अश 


दो मुख्य मुद्दे उभर कर सामने आए है | इन दोनो मुद्दों पर ब्रिटिश सरकार 
ने मुझे स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। पहला मुद्दा भावी संवैधानिक 
स्वरूप में अल्पसख्यको की स्थिति से सबधित्त है। मारत की शांति और कल्याण 
के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार अपने वर्तमान दायित्वो को ऐसी शासन व्यवस्था 
को हस्तांतरित नहीं कर सकती, जिसमें भारत कै राष्ट्रीय जीवन में शक्तिशाली 
बहुसख्यक द्वारा अल्पसख्यको के अधिकारो को अस्वीकार किया जए| नही वे 
ऐसी सरकार के इन तत्वो के अत्याचारों को सिर झुका कर सहते रहेंगे। 
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घित्व के विरूद्ध वितरण पर माटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 
और साइमन कमीशन के विचार 


(1) 
मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 
भारतीय संवैधानिक सृधारों पर माटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से अंश 
x x x 


163 - यह प्रस्तावित किया जाता है कि महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व 
चुनाव द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए। इसका संकेत उस चुनाव व्यवस्था से 
है, जो मुसलमानों से संबंधित है, जिन्हें आम चुनावों में इसी प्रकार मतदान 
करने की अनुमति नहीं दी गई है जैसा कि उनके अपने चुनावों में। इस प्रकार 
की सुविधा कुछ अन्य समुदायों को न मिल पाने का उल्लेख किया है | जैसा 
कि पंजाब में सिक्खों को यह सुविधाएं नहीं दी गई हैं, जो मुसलमानों को मिली 
है। योजना बनाने वालें लोग भी इससे सहमत थे और उन्होंने विभिन्‍न प्रांतों 
में विशेष मुस्लिम चुनाव क्षेत्र आरक्षित करने के लिए सीटों के अनुपात का प्रस्ताव 
भी प्रस्तुत किया था। हमें यह ज्ञात नहीं हो सका कि समझौत्ता वार्ता के बिना 
किस आधार पर सीटों की सख्या ज्ञात की गई। सभी प्रांतों में यहां तक कि 
मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी पृथक निवर्चिन सिद्धांत का प्रस्ताव किया गया है और 
जहां भी उनकी संख्या कम है, उनकी संख्या से अधिक मौजूदा प्रतिनिधित्व के 
अनुपात्त से बढ़कर सीटें देने की सलाह दी गई है। साथ ही लगभग सभी 
मुस्लिम संगठनों ने इस बात पर जोर दिया कि अनुपात और बढ़ाया जाए। इस्त 
पर एतराज हो सकता है कि अब इसके बाद यदि अन्य कोई समुदाय पृथक 
प्रतिनिधित्व की माग करता है, तब उसे गैर-मुस्लिग सीटों से कटौती करके 
ही दिया जा सकता है और हिंदुओं तथा मुसलमानों के विचारों में इस बात 
की सहमति की संभावना नहीं है कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए। इसलिए 
हम अपनी पर्याप्त व्याख्या के अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व 
बनाए रखने पर अपनी अनुमति सुरक्षित रखते हैं, जबकि हम यह निश्चित न 
कर ले कि इसका अन्य पर क्या परिणाम होगा। हम योजना बनाने वालों की 
इस ब्रात रो सहमत हैं कि मुसलमानो को उनके अपने विशेष चुनाव क्षेत्रों में 
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तथा सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों दोनों में मतदान करने का अधिकार नहीं होना 
चाहिए और हम मुस्लिम लीग की इस सहमति का स्वागत करते हैं कि मौजूदा 
व्यवस्था का पुनरीक्षण किया जाए।' 
(2) 
भारतीय साविधिक आयोग की रिपोर्ट खड दौ से अंश 
मुस्लिम सीटों की संख्या 


8५ - अब हम विभिन्न प्रातीय काउसिलों में मुस्लिम सदस्यों को सीटों के 
अनुपात के प्रश्‍न पर विचार करेंगे | 


जैसा कि हम पहले ही कह चुके है, लखनऊ पैक्ट में हिंदुओं और मुसलमानों 
के उस सुलहनामे को शामिल किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक प्रांत में 
मुस्लिम संप्रदाय के लिए निर्वाचित सीटों का अनुपात स्वीकार किया गया है और 
उसकी शर्ते वही होंगी, जो वर्तमान प्रातीय विधामडलो मे लागू हैं। उस समझौते 
को दोनो पक्षो ने ही स्वीकार नही किया, क्योंकि वे प्रतिनिधित्व का आघार निष्पक्ष 
रखना चाहते है और उनकी जो विरोधी मावनाएं उमर कर सामने आई हैं, उसका 
ऊपर पैराग्राफ 70 में उल्लेख किया गया है। यह आशा की जाती है कि दोनो 
समुदाय स्वय किसी पारस्परिक समझौते पर पहुंचने के लिए नए सिरे से प्रयत्न 
करेंगे। परंतु उन दोनों में समझौता न होने तक यह मान कर कि पृथक निर्वाचन 
का सिद्धांत ही बरकरार रहना चाहिए, दूसरों को इसका निर्णय लेना पडेगा । हमारा 
अपना विचार है कि 8' में से 6 प्रातों मे मुसलमान अल्पसख्यकों की मौजूदा 
स्थिति के विचार से और उन 6 प्रातो मे अल्प-सख्यक मुसलमानो की कमजोर 
स्थिति के कारण उनके हितों को ध्यान में रख कर वहां मुसलमानों के पक्ष में 
प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति को बहाल रखा जाएगा | इस प्रकार वहां सामान्य 
निर्वाचनों हारा (यूरोपियन सामान्य निर्वाचन क्षेत्रो को छोडकर) मरी जाने वाली 
सीटो का अनुपात अभी की तरह निश्‍चित किया जाएगा। परतु इससे बढ़ कर 
मुस्लिम प्रतिनिधित्व की गारटी का दावा किया गया है, जो ऊपर पैराग्राफ 70 
में मुसलमानों को अब जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उस प्रतिनिधित्व की पूरी 
सुरक्षा का दावा किया जाने लगा है और साथ-साथ यह भी दावा किया जाने 
लगा है कि बगाल और पजाब में जनसख्या के आघार पर सीटों का अनुपात 
उनके लिए सुरक्षित किया गया है | अब पृथक निर्वाचन द्वारा उनकी जनसख्या 
के अनुपात में सीटों की संख्या बढाई जाए। इससे इन दोनों प्रातों में सामान्य 
निर्वाचन क्षेत्रों में उनका निश्चित और अपरिवर्तनीय बहुमत निश्‍चित हो जाएगा | 


Lo mi mia नहीं है। 
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हम अभी इस हद तक नहीं जा सकते। दोनों समुदायों के बीच कोई और आम 
सहमति न होने तक इन 6 प्रांतो में समानता पर बंगाल और पंजाब के मौजूदा 
निर्धारण को मिला कर देखने से बराबरी आ जाएगी। 


मुसलमानों को € प्रांतों में, जो लाभ प्राप्त है, उन्हे जारी रखना गलत सिद्ध 
होगा। पंजाब में मुसलमानों को सिखों और हिंदुओं का विरोध होने पर भी बहुमत 
मिलेगा और बंगाल में तो वे बिना प्रचार ही जीत जाएंगे। दूसरी ओर यदि 
पारस्परिक सहमति से बंगाल में पृथक निर्वाचन समाप्त भी कर दिया जाए ताकि 
उस प्रांत में प्रत्येक समुदाय इतनी सीटें पा सके जितनी कि जो उन्हें संयुक्त 
चुनाव में चुनाव प्रचार से मिल जाएं, तो उन € प्रातो में जहां मुसलमान 
अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अपनी मौजूदा स्थिति बनाए रखने से वंचित नहीं किया जा 
सकता था। इसी प्रकार पंजाब में यदि मुसलमान, सिख और हिंदू तीनों समुदाय 
संयुक्‍त निर्वाचन के लिए तैयार हो जाते और इस प्रकार मुसलमानों को जो सीटें 
मिलती उन्हें जोड़ कर 6 प्रातौ में उसी अनुपात में सीटें देने पर विचार कर 
सकते हैं, जितनी उन्हें पृथक निर्वाचन से मिल जातीं। 

हमारी यह अंतिम सलाह है, जिसमें वास्तव में दो मांगों में से जो माग 
मुसलमान अपने हित में ठीक समझें अपनाए क्योकि हम इमानदारी के तौर पर 
पृथक निर्वाचन समाप्त करना चाहते हे और व्यावहारिक रूप में दूसरी ही व्यवस्था 
चाहते है । 
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क्रिप्स प्रस्ताव 


भारतीय नेताओं से वार्तालाप के लिए घोषणा का प्रारूप 


मारत क॑ दौरे पर आए सर स्टैफर्ड क्रिप्स द्वारा भास्तीय नेताओं से वार्तालाप 
के आधार पर ब्रिटेन सरकार के युद्धकालीन मंत्रिमंडल ने इस प्रश्न पर जो निष्कर्ष 
निकाला है, उनके सुझावों को स्वीकार किया जाए या नहीं यह जनके उसी 
वार्तालाप पर आघारितत होगा। 


ब्रिटिश सरकार द्वारा इस देश के लोगों और मारतीयों की भावनाओं पर विचार 
करने के उपरांत तथा भादी मारत के संबंध में किए गए वादों को पूरा करने 
के लिए बहुत ही स्पष्ट और ठोस आधार पर ऐसे कदम उठाए जाएं, जिनसे भारत 
मे स्वायत्त शासन की स्थापना यथाशीघ्र की जा सके | हमारा उद्देश्य ऐसे नवीन 
संघीय मारत की स्थापना करना है जिसका युनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र उपनिवेश 
का संबंध रहेगा और अन्य अधिराज्यों के समान सम्राट के प्रति उनकी समी अर्थां 
में समान रूप से राजमकिति बनी रहेगी और अपने आंतरिक तथा विदेशी मामलों 
में किसी भी प्रकार के हमारे आधिपत्य में नहीं इहेंगे। 
इसलिए ब्रिटिश सरकार निम्नलिखित प्रकार की घोषणा करती है :- 
(अ) विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद शीघ्र ही मारतवर्ष के लिए नए 
सविधान का निर्माण करने के लिए एक निर्वाचित संस्था का गठन 
किया जाएगा । 
(ब) जौसा कि नीचे उद्धत किया गया है, इस व्यवस्था में भारतीय 
राज्यों को भी संविधान निर्माती सस्था में शामिल किया जाएगा। 
(स) ब्रिटिश सरकार वायदा करती है कि वह संविधान को स्वीकार 
करेगी और वह निम्नांकित शर्तों के आधार पर बनाया जाए :- 
(1) ब्रिटिश भारत का कोई प्रात्त जो नए सविधान को स्वीकार 
करने के लिए तैयार न होकर, अपनी मौजूदा संवैधानिक स्थिति कायम 
रखना चाहे, तो उसमे उसके निर्णयानुसार बाद मे विलय की व्यवस्था 
होनी चाहिए। अपना सघ में विलय न करने वाले ऐसे प्रांतों के विषय 
मे ब्रिटिश सरकार द्वारा नए सविधान में भारतीय संघ से अन्य प्रातो 
को समान दर्जा दिया जाए। 
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(2) ब्रिटिश सरकार और सविधान निर्मात्री संस्था के मध्य समझौते 
के तौर पर हस्ताक्षर हों। इस संधि से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों 
कै हाथ में पूर्ण सत्ता सौपने से सबघित उठने वाली समस्याओं 
का निदान होगा, वंशानुगत धार्मिक समुदायों और अल्प संख्यकों की 
सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए वायदों कं अनुसार संघि 
में प्रावधान किया जाएगा परतु भारतीय संघ की शक्तियों की शर्तं में 
भविष्य में राष्ट्र कुल के अन्य सदस्य देशों के बारे में कोई शर्त नहीं 
होगी। इस विषय में वह स्वयं फैसला करें। 


कोई भारतीय राज्य संविधान को स्वीकार करें या न करें नई 
परिस्थिति में उससे हुई संधि का पुनरीक्षण करने की आवश्यकतां 
पड़ेगी । 

(द) विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले प्रमुख समुदायों के भारतीय 
नेता अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था पर जब तक सहमत्त नहीं हो जाते 
संविधान निर्मात्री सस्था निम्न प्रकार की होगी :- 


प्रांतीय चुनावों के परिणाम मालूम होने के तुरंत बाद प्रांतीय 
विधानमंडलों के निचले सदन की पूरी सदस्यता एकल हतस्तांत्तरणीय 
मतदाता मंडल की प्रणाली से समानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
द्वारा संविधान निर्मात्री समा का चुनाव करेगी। इस नई संस्था में 
सदस्यों की संख्या मतदाता मंडल की संख्या का 1/10 भाग होगी | 


भारतीय राज्यों को उनकी संपूर्ण जनसंख्या के अनुपात में अपने 
प्रतिनिधि भेजने के लिए निमंत्रित किया जाएगा, णैसा कि ब्रिटिश भारत 
के संपूर्ण प्रतिनिधि को है और उन्हें वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो 
ब्रिटिश भारतीय सदस्यों को प्राप्त होंगे | 

(ई) ऐसे कठिनाई के समय में जैसा कि अभी भारत में है और 
जब तक कि भारत का नया सविधान नही बन जाता, ब्रिटिश सरकार 
के लिए आवश्यक हो जाता है कि देश के शासन और भारत की सुरक्षा 
और नियंत्रण रखने के उत्तरदायितव का वहन करें और भारत के 
सैनिक और भौतिक संस्थानो का उत्तरदायित्व मारतवासियों के सहयोग 
से भारत सरकार वहन करे और भारत के प्रमुख वर्गों के नेताओं, जो 
कि सभी" काउंसिलों में प्रतिनिधियों के रूप में हैं, उन्हें ब्रिटिंश सरकार 
राष्ट्रकुल और संयुक्त राष्ट्र में भाग लेने के लिए निमंत्रण देती है। 
इस प्रकारं वे मावी स्वतंत्र भारत की मूलभूत्त आवश्यकताओं तथा 
समस्याओं को हल करने के योग्य हो सकेंगे। 
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क्रिप्स प्रस्तावों का विरोध 


क्रिप्स प्रस्ताचों के अस्पृरश्यों पर प्रभाव के विषय में डा. बी.आर. अम्बेडकर का 
बयान - 


युद्धकालीन मंत्रिमंडल के प्रस्तावो से अचानक ब्रिटिश सरकार की मंशा स्पष्ट 
हौ जाती है। ये प्रस्ताव वही है, जिनकी ब्रिटिश सरकार ने कभी अल्पसंख्यक 
अघिकारों का अतिक्रमण बता कर निंदा की थी। यह म्यूनिक भावना है, जिसका 
सारतत्च है, एक की बलि चढ़ाकर दूसरे को जीवन दान देना। यह वही भावना 
है, जों अब प्रस्ताव कै रूप में लिपिबद्ध होकर आई है। ऐसी सूचना मिली है 
कि अमरीका और अंग्रेज लोग भारतीय लोगों से क्षुग्य हैं. जिससे वे भारत की 
संवैधानिक प्रगति से संबंधित ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को पसंद नही करते 
और सर स्टेफर्ड क्रिप्स के मिशन को विफल करना चाहते हैं। अमरीकी लोगो 
का रूख तो समझ में भी आता है, परतु अंग्रेज लोग और सर स्टॅफड क्रिप्स 
तो सारी स्थितियों को अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा प्रत्तीत होत्रा है कि यह भलीभति 
नहीं सोचा गया है कि वे प्रस्ताव, जो अब ब्रिटिश सरकार की ओर से आए ह, 
वही हैं जिन्हें कुछ ही महीने पहले ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल व्यर्थ कह कर निंदा 
ही नहीं की वरन्‌ अस्वीकार कर चुकी है। जिन्हे इसका अहसास है वे इन्हे 
संवैधानिक प्रगति का सबसे बदसूरत रूप ही कहेंगे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने पूर्व 
घोषणाओं के विपरीत अचानक बदल दिया है। प्रस्ताव तीन भागों में विभाजित 
किए जा सकते .हैं। (1) एक संविधान समा बनती है, जिसे भारत के लिए सविधान 
बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। इस सभा को पूरा अधिकार होगा कि बहुमत से 
जो निश्चित करें उसी के अनुसार संविधान बनेगा। (2) नया संविधान भारत के 
सभी वर्तमान प्रांतों के लिए नहीं होगा, बल्कि केवल ऐसे प्रातो के लिए होगा, 
जो इसे अपनाना चाहेंगे। इसलिए प्रातों को यह छूट दी गई है कि वे नए संविघान 
में शामिल हो अथवा उससे बाहर रहें। यह जनमतसंग्रह पर छोड़ दिया गया है, 
इससे साधारण बहुमत का फैसला मान्य होगा। (३) संविधान समा को ब्रिटिश 
सरकार से एक संधि करनी पडेगी। संधि में प्रांतीय धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा 
के लिए प्रावधान किए जाने हैं। ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद ब्रिटिश 
सरकार की प्रमुसत्ता समाप्त हो जाएगी और संविधान समा द्वारा निर्मित संविधान 
लागू हो जाएगा | 


संक्षेप में ब्रिटिश सरकार की यह योजना है | 





परिशिष्ट 5] 


संविधान सभा के संबंध में किया गया प्रस्ताव नया प्रस्ताव नहीं है। विश्व 
युद्ध आरभ होने पर ऐसा प्रस्ताव लाया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटिश 
सरकार ने काग्रेस क॑ उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। संविधान सभा 
कै संबंध मे हाउस आफ कामस में 14 अगस्त 1940 को लार्ड एमेरी ने कहा 
शा -= 


"काग्रेस नेताओं ने एक अच्छे ढंग का संगठन बना लिया है, जिसमें 
भारत के राजनीतिक तेत्र का संचालन करने की काफी क्षमता है। 
असल में भारत के राष्ट्रीय जीवन में जैसाकि कांग्रेस समी मुख्य तत्वों 
की ओर से बोलने का दावा करती है और उन्होंने अलग से मांगें 
रखी हैं, इससे हमारी समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। यह सही है कि 
संख्या-बल से वह भारत की अकेली सबसे बड़ी पार्टी है, परंतु भारत 
के मिले-जुले समाज में महत्वपूर्ण वर्गो ने उसके दावौं का खंडन किया 
है। केवल गिनती के आघार पर ही उन्हें अल्पसंख्यक न मानां जाए, 
वरन्‌ मावी भारतीय राजनीति में उन्हें पृथक संवैधानिक तत्व समझ कर 
विचार किया जाए। उन प्रमुख वर्गो में मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा 
समुदाय है। उनका कहना है कि भौगोलिक दृष्टि से बने निर्वाचन क्षेत्रों 
मे बहुमत से निर्वाचित संविधान सभा द्वारा गठित संविधान से सहमत 
नहीं होंगे। वे सविधान निर्माण संबंधी विचार विमर्श में सख्या-बल 
सिद्धात पर सहमत नहीं हैं और अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने 
का दावा करते हैं। यही बात दूसरे बड़े समुदाय अनुसूचित जातियों 
पर लागू होती है, जो अनुभव करते है कि श्री गांधी प्रयत्नो के बावजूद 
हिंदुओं की प्रतिनिधि काग्रेस से अपने को अलग समझते हैं। 


भारत के वायसराय द्वारा 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार की और से 
अल्पसंख्यकों कै लिए की गई निम्नलिखित घोषणा को और स्पष्ट करते हुए लार्ड 
एमेरी ने निम्नलिखित घोषणा जारी की थी :- 


"दो मुख्य मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। इन दो मुद्दों पर ब्रिटिश 
सरकार ने मुझे स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। पहला मुद्दा 
भावी संवैधानिक भारत की शाति और कल्याण के लिए अपने वर्तमान 
उत्तरदायित्वों को ऐसी शासन व्यवस्था का हस्तातरित नहीँ कर 
सकता, जिसमें भारत के राष्ट्रीय जीवन में शक्तिशाली बहुसंख्यक द्वारा 
अल्पसख्यकों के अधिकारों को अस्वीकार किया जा सके | ऐसी सरकार 
में वे तत्व अपने को सम्मिलित नही. करेंगे | 
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दुबारा ?3 अप्रैल 1941 को श्री एगेरी ने संविधान सभा की माग के संदर्भ 
पे निम्नलिखित्त बयान जारी किया :- 


"भारत के भावी संविधान का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा न करके 
भारतीयों को अपने आप करना चाहिए। भारत का मावी सविधान 
आवश्यक और मूल रूप सो भारतीय संविधान होना चाहिए जो भारतीय 
स्थितियों और भारत के लोगों की आवश्यकत्ताओं के अनुसार बनाया 
जाना चाहिए। केवल आवश्यक शर्त यह है कि सविधान अपने आप 
में और संविधान सभा, जौ इसका निर्माण करे उसमें भारत के राष्ट्रीय 
जीवन कें सभी मुख्य वर्गो की आम सहमति के लोग हों | 


संविधान सभा के संबंध में ब्रिटिश सरकार की ओर से ऐसे संकल्प प्रस्तुत 
किए गए थे, जो अब गान लिए गए हैं। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा 
पेश की गई शी। ब्रिटिश सरकार ने उस मांग को भी अस्वीकार कर दिया था। 
इसा के संबंध में लार्ड एमेरी ने हाउस आफ कागंस गें । अगस्त 1940 को कहा 


जा. :-- 


दुबारा 23 अप्रैल 1941 को हाउस आफ कामंस में उन्होने अपने भाषण में 


"जिसे कांग्रेस राज्य अथवा हिंदू राज्य कहा जाता है, उससे संभावित 
खतरे की प्रतिक्रिया में मुसलमानों की ओर से पाकिस्तान की मांग 
करना हिंदू और मुस्लिम राज्यों के लिए अलग-अलग राज्य करके 
मारत को तोड़ना होगा। मैं आज ऐसी पेधीदा स्थिति पर कुछ नहीं 
कह सकता । ऐसी योजना परं मेरी कठोर आपल्तिया है और अतिवादी 
स्वरूप से मैं सहमत नहीं । मेरी टिप्पणी है कि स्थाई अल्पसंख्यकों की 
समस्या का हल किए बिना उसे सीमित क्षेत्र में धकलना होगा | 


इसका फिर जिक्र किया और निम्नलिखित विचार रखे :- 


"मैं अभी तथाकथित्त पाकिस्तान योजना के मार्ग में आने वाली भारी 
और व्यावहारिक कठिनाइयों कँ विषय में कूछ नही कहना चाहता और 
न भारतीय इतिहास की 18वीं शताब्दी के दुर्भाग्यपूर्ण इत्तिहास की और 
वापस जाने की आवश्यकत्ता समझता हूं। देशों का दुखद अनुमव आज 
हमारी आंखों के सामने है, इसमें भारत की मूलभूत एकता दूटने के 
भयानक खतरे छिपे हुए हैं। यह सब होते हुए भी भारत में ब्रिटिश 
सरकार ने एकता पैदा की जिस पर हमें गर्व है | 


संविधान सभा और पाकिस्तान के संबंध में केवल एक वर्ष पहले ब्रिटिश 
सरकार के ये विचार थे। 
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यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान समा का प्रस्ताव कांग्रेस का हृदय जीतने 
कै विचार से लाया गया है जबकि पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग को खुश 
रखने वाला प्रस्ताव है। परंतु ये प्रस्ताव दलित वर्ग के विषय में क्या कहता है? 
संक्षेप में, इनके हाथों मे हथकड़ी और पावों में बेड़ी डाल कर उन्हें हिदुओं की 
सौप दिया गया है। वे हिंदू उन्हें कुछ नहीं देगे - रोटी के बदले पत्थर मारेंगे, 
कँयौँकि संविधान समा का गठन दलितं वर्ग कै साथ विश्‍वासघात के सिवाय और 
कृछ नहीं है। इसमें कुछ संदेह नही कि संविधान समा में दलितों की क्या स्थिति 
होगी और संविधान सभा में राजनीतिक कार्यक्रम क्या होगें? संविधान सभा में 
दलित का कुछ भी प्रतिनिधित्व नहीं होगा, क्योंकि इस प्रस्ताव में सांप्रदायिक कोटा 
निश्चित नहीं किया गया है। यदि उसमें हमारे कुछ प्रतिनिधि लिए भी जाते हैं, 
तो वे स्वतंत्र होंगे और न उनका स्वतंत्र निर्णायक मत होगा। पहली बात तो 
यह कि दलित वर्ग के प्रतिनिधि वहां निस्सहाय अल्पसंयक के तौर पर होंगे | दूसरी 
बात यह कि संविधान सभा के सभी निर्णयों में सर्वसम्मति की आवश्यकता नहीं 
समझी जाएगी । किसी भी समस्या को हल करने के लिए बहुसंख्यक दल का बहुमत 
काफी है। उसका सवैधानिक महत्व कुछ भी हो इसका कोई महतव नही। स्पष्ट 
है कि इस व्यवस्था से संविधान समा में दलित वर्ग की कोई सुनवाई नहीं होगी | 
तीसरी बात यह कि ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आघार पर समानुपात की वर्तमान 
व्यवस्था, जिसके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना है। इसके आधार 
पर सवर्ण हिंदुओं का वास्तविक अधिकार होगा कि वे दलितो के प्रतिनिधियों को 
नामित करें । वे प्रतिनिधि सवर्ण हिंदुओं के पिट्ठू होंगे | चौथी बात यह कि संविधान 
सभा ऐसे कांग्रेसियों द्वारा भरी जाएगी, जो बहुमत से अपने कार्यक्रम लागू करेंगे। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री गांधी द्वारा दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए 
किए गए प्रयत्नों के बारे में चाहे कुछ भी क्‍यों न कहा जाए, संविधान में दलितों 
के लिए भारत के राष्ट्रीय जीवन में प्रथक अस्तित्व देने जैसे किसी भी प्रकार 
की राजनीतिक गान्यत्ता देने के सर्वथा विरूद्ध है। ऐसा होने से संविधान समभा 
में बहुसंख्यक्क दल अपने बहुमत से अस्पृश्यों के उन सभी सरक्षणों पर पानी फेर 
देगा, जो उन्हें वर्तमान संविधान में प्राप्त है। जो भी व्यक्ति सविधान सभा की 
इन बातों को समझेगा वह यह स्वीकार करेगा कि ब्रिटिश सरकार के इन प्रस्तावों 
में दलित वर्ग के लोगों को भेडियौ के सामने फेंक दिया गया है। यह कहा जा 
सकता है कि संविधान सभा दलितों का संवैधानिक संरक्षण का अधिकार देने से 
इंकार करेगी, उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा में संधि की व्यवस्था 
रखी -है उसका उददेश्य दलितों के हितों का ध्यान रखना है। समझौते के इस 
प्रस्ताव से यह स्पष्ट नहीं होता कि संधि में ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार के 
संरक्षण को समझौते में शामिल करने का निश्चय किया है। यह महत्वपूर्ण विषय 
है. क्योंकि प्रस्ताव को लेकर ब्रिटिश सरकार और दलित्तों के बीच मतभेद हों सकते 
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हैं कि नए संविधान में उनके सरक्षणों की क्या प्रकृति होगी, कितनी मात्रा और 
क्या उपाय होंगे? समझौते के विषय में दूसरा और महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि 
समझौते के पीछे कितनी बाध्यता होगी? क्या संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान 
एक अंग के रूप में होगा? जिसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान होगा कि जो 
प्रावधान संधि के विरूद्ध होंगे, उन्हें रदद किया जा सके? कथा यह संधि दो 
सरकारों, भारतीय राष्ट्रीय सरकार और ब्रिटिश सरकार के मध्य केवल संधि समझी 
जाएगी? यदि समझौता उपरोक्त पहली शर्त के अनुसार होता है, तो वह देश 
के कानून कें रूप में होगा और उस पर भारत सरकार की पैघानिक बाध्यता होगी। 
यदि यह संधि दूसरी शर्त पर होती है तो यह देश का कानून होगा। वह स्वीकृति 
राजनीतिक बाध्यता होगी। तब वह संधि राष्ट्रीय सरकार द्वारा निर्मित्त संविधान 
को ऐसे प्रावधान का उल्लघन नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी ही बात स्वतंत्र 
आयरिश के बारे में है, जो एक अधिराज्य नहीं है। इस संघि की बाध्यता राजनीतिक 
बाध्यता ही होगी। यह स्पष्ट है कि ऐसी बाध्यता का प्रयोग इस पर निर्भर करता 
है कि सरकार किस प्रकार की होगी और लोकमत कैसा होगा। इस तथ्य पर 
विचार करने से दो प्रश्न उठते हैं : (1) सधि की शर्तों को लागू करने के लिए 
ब्रिटिश सरकार के पास कौनं से करार होंगे? (2) क्‍या ब्रिटिश सरकार अपने उन 
ससाधनो से भारतीय राष्ट्रीय सरकार को सघि से बाधे रख सकेगी? पहले प्रश्‍न 
का उत्तर यह है कि इसके दो उपाय होगें, युद्ध या व्यापारिक युद्ध। जहां तक 
सैनिक शक्ति के साधन का प्रयोग करने की बात है, ब्रिटिश सरकार को तब 
भारतीय सेना उपलब्ध नहीं होगी। वह पूर्णतया भारतीय राष्ट्रीय सरकार को 
हस्तांतरित कर उसके नियंत्रण में कर दी जाएगी। इसलिए समझौते को लागू 
करने के लिए ब्रिटिश सरकार के पास यह साधन भी नही रह जाएगा | यह असंभव 
हैं कि ब्रिटिश सरकार समझौते को लागू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सरकार 
को विवश करने के लिए अपनी सेना मेजेगी। व्यापार युद्ध छेड़ना संभव नहीं है। 
यह आत्मघाती नीति है और आयरिश फ्री स्टेट के साथ भूसपत्ति की वसूली को 
लेकर हुई लडाई के अनुभव से स्पष्ट है कि वणिको का देश इस पर अपनी 
स्वीकृति नही दे सकता, चाहें वह उन्ही क॑ हित में क्‍यों न हो? इसलिए संधि 
एक बेजान फार्मूला बन जाएगी। ब्रिटिश सरकार ने ये प्रस्ताव यह समझ कर भेजे 
है कि भारतवासी इन प्रस्तावों का स्वागत करेंगे। परंतु न तो ब्रिटिश सरकार और 
न सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के पास इसका स्पष्टीकरण है कि वे इस प्रकार के प्रस्ताव 
को कयौं भेज रहे हैं, जिनकी भर्त्सना करते हुए कुछ ही महीने पहले उन्होंने रद्द 
कर दिया था। एक वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि वे सविधान सभा 
की स्वीकृति नही देंगे क्योंकि वे अल्पसख्यको के लिए पीडादायक होगी। अब वही 
ब्रिटिश सरकार अल्पसख्यको को दबाने और सविधान सभा की स्वीकृति देने के 
लिए तैयार हो गई है। एक वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि वे पाकिस्तान 
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बनने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करना भारत को टुकड़ों में बाट देना 
होगा। आज वे भारत का विभाजन करने के लिए तैयार हो गए हैं। महान ब्रिटिश 
साम्राज्य ने कैसे विवेक खो दिया है। उनका स्पष्टीकरण केवल इतना ही है कि 
युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार घबरा कर ऐसा कर रही है। वे प्रस्ताव गफलत 
के परिणामस्वरूप लाए गए हैं। कितना बडा आतंक है जिसने ब्रिटिश सरकार को 
झकझोर दिया। इसी से स्यष्ट होता है कि काग्रेस और मुस्लिम लीग की मांगे 
क्या हैं और उन्हें इन प्रस्ताचों के जरिए क्या सुविधाएं दी गइ ह? काग्रेस की 
मांग थी कि संविधान सभा केवल बहुसंख्यक मत के आघार पर संविधान का निर्माण 
करे । दूसरी ओर जब वायसराय ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार अल्पसंख्यकों 
को काग्रेस के उत्पीडन की भागीदार नही बन सकत्ती। सभी वर्गो में काग्रेस कार्य 
समिति में ?? अगस्त 194) की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया था= 


"समिति इस बात पर खेद प्रकट करती है कि यद्यपि काग्रेस ने किसी 
अल्पसंख्यक समाज को कभी भी उत्पीडित करने की बात नही सोची 
'और न ब्रिटिश सरकार से इसके संबंध में कुछ कहा, उसकी निर्वाचित 
प्रतिनिधियों हारा सविधान समा के माध्यम से बनने वाले सविधान की 
मांग की गलत व्याख्या करके अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मुद्‌दा उठा 
कर भारतीयों की प्रगति में रोडा अटकाया है। 


कार्य समिति ने इसके साथ और जोड़ दिया :- 


"काग्रेस ने प्रस्ताव किया है कि संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय के हितो 
की पूरी रक्षा की जाएगी और इसके सम्बद्ध अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों 
से समझौता किया जाएगा।' 


इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस ने भी ऐसी माग नहीं की थी कि अल्पसख्यकों 
के अधिकारों का फैसला संविधान सभा के कार्यक्षेत्र में शामिल किया जाए। तब 
भी ब्रिटिश सरकार ने केवल साधारण बहुमत्त के आधार पर इन अल्पसख्यक के 
अधिकारों पर निर्णय देने का अतिरिक्‍त अधिकार दिया। पाकिस्तान के सबध गे 
भी इसी प्रकार का रूख स्पष्ट होता है । मुस्लिम लीग ने यह मांग नहीं की थी, 
कि पाकिस्तान की माग फौरन मान ही ली जाए। मुस्लिम लीग ने जो माग की 
शी. वहं इतनी ही थी कि सविधान फा अगला पुनशीक्षण करते समय मुसलमानों 
को पाकिस्तान का प्रश्‍न उठाने से रोका न जाए। वर्तमान प्रस्ताव इसरो भी एक 
कदम ओर आगे बढ गए और मुरिलिम लीग कौ पाकिस्तान बनाने का अधिकार 
दे डाला। वें संवैधानिक प्रस्ताव है। इन प्रस्तावो की मंशा है कि भारत मे गृह 
युद्ध छिड़े, जिसमें हिंदू. मुसलमान, सिख और दलित लोग दिल खोल कर भाग 
ले। फिर भी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने ब्रिटिश रारकार से राय ली अथवा बिना राय 
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लिए बहुसंख्यक दलों तथा अल्पसंख्यक दलों में इस प्रकार का मत्तमेद उत्पन्न 
कर दिया है। बहुसख्यक दल ये हैं, जिनकी सलाह लेना आवश्यक है| अल्पसंख्यक 
दल वे हैं, जिनकी सलाह के अवसर समाप्त कर दिए गए। यह नया पक्षपात 
है। अभी तक किसी पूर्व घोषणा में ब्रिटिश सरकार अथवा वायसराय ने ऐसा नहीं 
किया। अब तक की घोषणाओं में यही कहा गया था कि राष्ट्रीय जीवन गें प्रमुख 
दलों की सलाह लीं जाए। 


जहां तक दलित वर्गों का सबंध है, मुझे नहीं मालूग कि किसी भी धोषणा 
में दलित वर्ग को मुसलमानों की अपेक्षा निचला दर्जा दिया गया हो। उदाहरणार्थ 
में वायसराय द्वारा 10 जनवरी, 1941 को बम्बई में दिए गए माषण से निम्नलिखित 
उद्धरण प्रस्तुत करत्ता हू, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि दलितवर्ग और मुसलमानों 
को एक सा दर्जा दिया गया है : 


"अल्पसख्यको के दावे बराबर जारी हैं। उनमें से मुझे केवल दो 
अल्पसंख्यक दलों का उल्लेख करना है। वे दो बड़े अल्पसंख्यक हैं 
मुसलमान और अनुसूचित जातियों के लोग - अल्पसंख्यकों को पहले 
भी गारंटिया दी जा चुकी हैं, सही बात तो यह कि उनकी सुरक्षा की 
गारटी दी जाए और जन गारटियौं को बनाए रखा जाए ।[' 


यह द्वेषात्मक पक्षपात्तमूलक प्रस्ताव, जो आब लाया गया उन अल्पसंख्यकों के 
साथ विश्‍वासघात का द्योतक है. जिनकी स्थिति इस पक्षपात से निचले दर्जे की 
हो गई है | संवैधानिक दृष्टि से इससे देश में शासन के प्रति अलगाव और बेवफाई 
फैलना अवश्यंभावी है। अब ब्रिटिश सरकार को इस पर विचार करना है कि इस 
प्रयत्न से उन लोगों की मित्रता पर विजय पाना है, जो पहले से ही किसी के 
हो चुके हे । ऐसा करके वे अपने वास्तविक मित्रों को खो देंगे। इन प्रस्तावों से 
ब्रिटिश सरकार तोत्ताचश्म दिखाई पड़ती है। जिन प्रस्तावों की वह निदा कर चुकी 
है और उन्हे अल्पसरब्यक अधिकारो के लिए आक्रामक बना चुकी है, अब उन्हीं 
को पेश करना यह प्रकट करता है कि उसने शक्तिसंपन्न के आगे घुटने टैक 
दिए है। यह म्यूनिक भावना है जिसका भावार्थ है अपने बचाव में दूसरे की बलि 
दे दैना। यादि ब्रिटिश सरकार सत्य और न्याय के लिए नहीं लड़ सकती और 
अपने वचन का पालन नहीं कर सकती, तो अधिक अच्छा होगा कि चुप लगा 
जाएं। इससे कम से कम वे अपना सम्मान तो बचा लेंगे | 


परिशिष्ट १५7 
परिशिष्ट - 10 
लार्ड वेवल और श्री गांधी के मध्य पत्र-व्यवहार - 1944 


1 - 15 जुलाई 1944 को त्री गाघी की ओर सो वायसराय को लिखा गया पत्र 
` Wa मित्र, 
मैने न्यूज क्रानिकल के संपादक श्री गेल्डर को, जो बयान दिया था, अब 
भारतीय अखबारों गे छप गया है | निस्संदेह आपने उस पत्रिका की अधिकृत प्रतियों 
को देखा होगा। मैंने प्रेस से कहा था कि वे पहले आपको दिखा दिए जायें परंतु 
श्री गेल्डर ने निस्संदेह उसे पहले ही छाप दिया, इसके लिए मुझे अफसोस है। 
तब भी मेरे 17 जून 1944 के पत्र से यदि आप मेरा एक अनुरोध भी मान लेते, 
तो यह प्रकाशन कुबडे को लात रास आ जाने के समान होता | 
भवदीय, 
ह. (मो.क.गाघी)” 
2. 22 जून 1944 कौ वायसराय का गाधी जी को उत्तर 
ˆ प्रिय श्री गाधी, 
आपके 1५ जुलाई के पत्र के लिए घन्यवाद। मैंने श्री गेल्डर को आपके द्वारा 
दिया गया साक्षात्कार और बाद में आपका स्पष्टीकरण देखा। हैं इस समय उस 
पर कोई खास टिप्पणी नहीं कर सकता, सिवांथ इसके कि मैं अपने पहले ua 
को दोहराऊ | यदि आप मुझे निश्चित और रचनात्मक नीति भेजेंगे, मैं उस पर 
प्रसन्नता से विचार करूगा | 
भवदीय 
É. (qas) 
†, गाक्षी जी का वायसराय को दिनाक 27 जुलाई, 1944 को लिखा गया पत्र 
"प्रिय मित्र 
मुझे आपके 2? जुलाई के पत्र से निराशा हुई. परतु मै निराशा में भी काम 
करता रहता हू। रह मेरा ठोस प्रस्ताव है। 
मै कार्यसमिति को यह घोषणा करने की राय देने कै लिए तैयार हू कि इस 
बदली हुई परिस्थिति मे अगस्त 1942 के प्रस्ताव के आतर्गत चलाया जा रहा 
सविनरु अचज्ञा आदोलन न चलाया जाए और पिश्‍व युद्ध में सरकार को पूरा 
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सहयोग दिया जाए। परतु शर्त यह है कि तुरंत भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा 
की जाए और केद्रीय विधान सभा के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए। 
इस शर्त के साथ कि विशव युद्ध के दौरान मौजूदा हालत में सैनिक कार्यवाही 
होती रहें | परतु उसका आर्थिक बोझ भारत्त पर न डाला जाप | यदि ब्रिटिश सरकार 
किसी प्रकार का समझौता करना चाहती है, तो पत्र व्यवहार के स्थान पर 
मित्रता-पूर्वक वार्तालाप होना चाहिए। मै आपके हाथों में हू। जब तक तनिक भी 
सम्मानजनक समझौते की आशा दिखाई पड़ेगी, मैं प्रयास करता रहूंगा। 
पिछले पत्र के बाद मैंने हाउस आफ लार्डस मे लार्ड मस्टर का भाषण पढ़ा | 
हाउस आफ लार्डस मे उन्होंने जो कुछ सक्षेप में कहा वह स्पष्ट रूप से मेरे 
प्रस्ताव के अनुरूप है। यह सक्षिप्त भाषण पारस्परिक मित्रतापूर्ण वार्तालाप का 
आधार बन सकता हे | 
आपका विश्‍वासपात्र 
ह. (मो.क.गाधी)* 
4 — वायसराय का श्री गांधी को दिनांक 15 अगस्त 1944 का उत्तर 
ˆ प्रिय श्री गांधी, 
» आपके 27 जुलाई के पत्र के लिए धन्यवाद | आपके प्रस्ताव है:- 
(1) कि आप कार्य समिति को सलाह इन सूरतों पर देंगे 
(अं) कि बदली हुई परिस्थितियों के विचार से अगस्त 1942 के प्रस्ताव 
के अंतर्गत चलाया जा रहा सविनय अवज्ञा आंदौलन नहीं चलाया जाए। 
(ब) यह कि युद्ध काल मे काग्रेस के साथ पूरा सहयोग करें, बशर्ते 
(2) कि ब्रिटिश सरकार (अ) तुरत भारतीय स्वतत्रता' की घोषणा 
करें और (बि) इस शर्त पर कंद्रीय विधान सभा क प्रति उत्तरदायी 
राष्ट्रीयं सरकार की स्थापना की जाए कि विश्‍व सुद्ध के दौरान सैनिक 
कार्यवाहिया ज्यो कि त्यो चलती रहे, परतु उनका आर्थिक बोझ भारत 
पर न॑ डाला जाए | 
ब्रिटिश सरकार बहुत चाहती है कि भारतीय समस्याओं कौ हल करने के लिए 
कोई उचिते समझौता किया जाए। परतु विचार चिमर्श के बाद आपके द्वारा लाए 
गए प्रस्ताव स्वीकार्य नही है, और यदि आपने हाउस आफ कामस मे श्री एगैरी 
के इसी 2४ जुलाई के बयान को पढ़ा हो, तो आपको इसका अहसास हो जाएगा। 
वे प्रस्ताव वैसे ही प्रस्ताव है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अप्रैल 1942 
मै सर स्टॅफर्ड क्रिप्स के सामने किये थे और ब्रिटिश सरकार ने ठीक उन्हीं कारणों 
के आधार पर उन्हें अस्वीकार कर दिया था जिन कारणो पर पहले अस्वीकार किया 
था | 


परिशिष्ट 353 


३. सभी विवरणों को विस्तार से फिर घ्यान में लाए बिना मै आपको याद 
दिलाना चाहता हुं कि ब्रिटिश सरकार ने उस समय यह स्पष्ट कर दिया था किः- 


(अ) युद्ध समाप्त हो जाने के बाद बिना शर्त भारत को स्वत्तत्रता दिए 
जाने का प्रस्ताव बाद में सशर्त कर दिया गया था कि मारत के राष्ट्रीय 
रंगमंच पर प्रमुख दलों द्वारा सविधान | पर सहमति और ब्रिटेन 
के साथ सघि की जाएगी। 


(ब) यह कि विशव युद्ध के दौरान सविधान मे किसी प्रकार का 
ऐसे परिवर्तन करना सभव नहीं है, जिसका अर्थ, जैसा अपने सुझाया, 
यह हो कि राष्ट्रीय सरकार कंद्रीय समा के प्रति उत्तरदायी है। 


इन शर्तों का मुख्य उद्देश्य था कि दलित वर्ग जैसे जातीय और 
धार्मिक अल्पसंख्यकों के हिंतों की सुरक्षा के अपने कर्तव्य को पूरा 
करना तथा भारतीय राज्यो कं साथ सांधे करना । 


4. उपरोक्त शर्तों पर ब्रिटिश सरकार ने अंतरिम सरकार में भाग लेने के 
लिए भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया था, जो वर्तमान संविधान के अनुसार 
चलेगीं। मैं स्पष्ट कर देना चाहत्ता हूं कि जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता 
और नया संविधान लागू नहीं हो जाता ब्रिटिश सरकार एवं गवर्नर जनरल देश 
की सारी ब्रागडोर अपने पास ही रखेंगे। जहां तक युद्ध व्यय में भारत के हिस्से 
की बाते है, ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार के मध्य तय होना जरूरी है और 
मौजूदा वित्तीय प्रबंध इन दोनों में किसी एक को करना होगा। 


5. यह स्पष्ट है किं आपने जो सलाह दी उस पर इन परिस्थितियों में वार्तालाप 
करने से कोई लाम नही है। हालाकि यदि हिदुओ, मुसलमानों और प्रमुख 
अल्पसंख्यकों के नेता वर्तमान संविधान के अधीन अतरिम सरकार की स्थापना मे 
सहयोग करने के लिए इच्छुक हों, तो मुझे विशवास है कि इससे कुछ अच्छी प्रगति 
का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसी अत्तरिम सरकार के बनने से पहले हिंदुओं, मुसलमानों 
तथा प्रमुख दलो के मध्य एक आम समझौता हो जाना चाहिए कि किस सिद्धात 
पर नया सविधान बनाया जाए। वह आम समझौता भारतीयों को ही करना है। 


जब तक सभी भारतीय नेता इसं समय मतभेद की अपेक्षा एक दूसरे के और 
नजदीक नहीं आ जाते, तब तक मै इसके संबंध मे कुछ नही कर सकता | मै 
आपको स्मरण कराना चाहूगा कि अल्पसख्यको की समस्याए आसान नही है। ये 
समस्याएं वास्तविक है और सहिष्णुता और पारस्परिक समझौते से हल की जा 
सकती है | 


6. विश्‍व सुद्ध समाप्त हो जाने के बाद अंतरिम सरकार का कार्यकाल कितना 
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होगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि नए संविधान की रचना में कितना समय लगता 
ë | भारतीय आपस में समझौता कर सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं 
तो मैं नहीं समझता कि संविधान बनाने की प्राथमिक कार्यवाही क्‍यों न आरंभ कर 
दी जाए। सविधान बनाने के सिद्धांत पर यदि उन नेताओं में सर्वमान्य समझौता 
हो जाता है, तो युद्ध समाप्त होने के बाद अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करने 
की आवश्यकता नडी है। इस दिशा मे प्राथमिक उत्तरदायित्व भारतीय नेताओं का 
ही है। 


आपका विश्वासपात्र 
(g) qaq 
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परिशिष्ट - 11 
अनुसूचित जातियों की राजनैतिक मागें 


मद्रास में 23 सितंबर 1944 को राय बहादुर एन शिवराज वी.ए., बी.एल., 
एम्‌ एल.प्‌. की अध्यक्षता में भारतीय परिगणित जाति सघ की कार्य समिति की बैठक 
में नए संविान में अस्पृश्यों के हितों के सरक्षण के संबंध में पास किए गए 
संकल्प | 
संकल्प संख्या - 1 
विषय :- अनुसूचित जातियों के पृथक अस्तित्व को मान्यता देना | 


भारतीय परिगणित जाति संघ की कार्यसमिति को ज्ञात है कि भारत मॅ कुछ 
अखबार आरोप लगा रहे है कि 15 अगस्त 1944 के श्री गांधी के पत्र के उत्तर 
में वायसराय ने जो बयान जारी किया है कि अनुसूचित जातियों का भारत क 
राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण और पृथक अस्तित्व है और मारत के भावी संविधान 
बनानें के संबघ में इन अनुसूचित जातियों का भागीदार होना आवश्यक शर्त है, 
क्रिप्स प्रस्तावों मे ब्रिटिश सरकार द्वारा परिभाषित स्थिति से उठना है। यह समिति 
इस प्रकार कै प्रोपेगेंडा पर विरोध प्रकट करती है ओर इस अवसर पर बहुत ही 
खासतौर पर जोर डाल कर यह बता देना चाहती है कि अनुसूचित जातियों का 
भारत के राष्ट्रीय जीवन मैं पूर्णतया अपना पृथक अस्तित्व है और क्रिप्स प्रस्तावों 
के अर्थों में सिखों तथा मुसलमानों की अपेक्षा वे अधिक घार्मिक अल्पसंख्यक हैं। 
कार्यसमिति बतला देना चाहती है कि लार्ड वेवल ने श्री गाधी को अपने पत्र 
में जो कुछ लिखा है, आरंभ से ही ब्रिटिश सरकार का वैसा विचार रहा है। इसे 
1917 में घोषित कर दिया गया था, जब मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार करने 
वालों ने भारत में उत्तरदायी सरकार के साथ-साथ राजनीतिक पर्दापण का लक्ष्य 
बताया था और बाद में ब्रिटिश सरकार ने सम्मेलन में अनुसूचित जातियों क॑ पृथक 
अस्तित्व और पृथक निर्वाचन की पुष्टि कर दी थी और वहीं पुष्टि संयुक्त संसदीय 
समिति गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 में हिंदुओं से बिल्कुल भिन्न अल्पसख्यक 
के रूप में की गई थी। इसलिए कार्यसमिति को यह कहने में कोई संकोच नहीं 
है कि ब्रिटिश सरकार फे अपनी नीत्ति से दूर हटने के आरोप का यह झूठा और 
गंदा प्रोपेगडा है और यह समिति ऐसे प्रचार को अनुसूचित जातियों के शत्रुओं 
पर छल-कपट से उनके संवैधानिक संरक्षणों फे यथोचित दावों को नाकाम करने 
का कार्य समझती है और भारतीय राजनीतिक नेताओं और मुख्यतः हिंदू नेत्ताओं 
को बता देना चाहती है कि अस्पृश्यों और हिंदुओं के मध्य शांति और सद्भाव 
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के हितो को ध्यान में रखते हुए तथा भारत के राजनीतिक लक्ष्य को तीब्र गति 
से प्राप्त करने के लिए इस लक्ष्य को अगीकार करें। 
संकल्प संख्या - 2 
विषय : अनुसूचित जातिया एव संविधान के संबध में ब्रिटिश सरकार द्वारा की 
गई घोषणा | 
भारतीय परिगणित जाति संघ की कार्य समिति हाल ही गे ब्रिटिश सरकार 
द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करती है, जिसमे कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार 
अन्य किन्ही दलों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों को भी स्वतंत्र मारत के 
सविधान में भागीदार होने के लिए अत्यत्त आवश्यक और महत्वपूर्ण दल मानती 
है और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए पूर्व आवश्यक शर्त मानती 
है। इसके साथ-साथ कार्य समिति का ध्यान काग्रेस त्तथा देश की अन्य राजनीतिक 
सस्थाओं के उस रवैये की ओर दिलाना चाहती है, जो ब्रिटिश सरकार की इस 
घोषणा को यथार्थ और विश्‍वसनीय घोषणा नहीँ मानते और जब तक बहुसंख्यक 
समुदाय इसे बहाना मानते हैं, सत्ता हस्तांतरण को स्थगित रखने का यह 
बहुसंख्यकों की अनुसूचित जातियों से समझौते की अनिच्छा ऐसे आरोपों को 
निराधार मानती है और ब्रिटिश सरकार से अनुरोध करती है कि ब्रिटिश सरकार 
इस प्रकार के संदेह की कोई गुजाइश नही छोड़े तथा स्पष्ट करे कि वह हर 
हालत में अपनी घोषणा पर अटल रहेगी। 
संकल्प सख्या - ३ 
विषय : सवैधानिक सरक्षण 
कार्य समिति घोषणा करती है कि जब तक निम्नलिखित बातें पूर्ण नहीं की 
जाती, तब त्तक भारत के लिए कोई भी संविधान अनुसूचित जातियों को स्वीकार्य 
नहीं होगा : 
(अ) इसमें अनुसूचित जातियों की सहमति हो। 
(ब) इससे अनुसूचित जातियों के बिल्कुल पृथक अस्तित्व की 
मानयता स्वीकार की जाए | 
(स) इसमें निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रावधान लिए 
जाए : 
(1) अनुसूचित जातियों की माध्यमिक, विश्वविद्यालय तथा उच्च 
स्तर की शिक्षा के लिए प्रांतीय एवं केंद्रीय सरकारों के बजट में 
धनराशियां निश्चित की जाएं। 
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(2) चकबदी आयोग के माध्यम से अनुसूचित जात्तियो को अलग 
बसाने के लिए सरकारी भूमि का कुछ भाग आरक्षित किया जाए। 

(3) अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं, उनकी जनसंख्या तथा 
उनके महत्वपूर्ण अस्तित्व के अनुसार, निम्नलिखित संस्थाओं में उनका 
प्रतिनिधित्व निश्चित किया जाए :-- 

(क) विधान सभाओं में। 

(ख) कार्यपालिका मे 

(ग) नगर पालिकाओऔ और स्थानीय निकायों में। 

(घ) सरकारी नौकरियों में। 

(ड) लोक सेवा आयोगो मैं। 


(4) उपरोक्त प्रावधानों को मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी जाए, 
जिससे विधान समाएं अथवा कार्यपालिंकाएं, इनसे संशोधन करने या 
इन्हें बदल डालने के लिए सक्षम न हों। 


(५) भारत सरकार अधिनियम 1935५ की घारा 156 के अंतर्गत 
नियुक्त किए जाने वाले महालेखापरीक्षक के स्तर के अधिकारी की 
नियुक्ति के लिए प्रावधान किया जाए, जो उपरोक्त मौलिक अधिकारों 
के कार्यान्यवन की समीक्षा करे ओर उसे उन्ही सूरतो मे हटाया जा 
सके, जिन सूरतों में सघीय न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। 


संकल्प संख्या - 4 
विषय : सांप्रदायिक समझौते | 


भारतीय परिंगणित जाति संघ की कार्य समिति, जो सांप्रदायिक समस्या को 
शीघ्र हल करना चाहती है, हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य समझौत्ता कराने के 
लिए श्री गाधी और श्री जिन्ना के बीच चल रही गुप्त समझौता वार्ताऔं की भर्त्सना 
करती है। कार्य समिति का विचार है कि सांप्रदायिक समझौते का ऐसा खडित 
स्वरूप प्रत्येक दशा में हानिकारक है। यह इसलिए हानिकारक है कि इससे अन्य 
समुदायों में यह सदेह उत्पन्न होता है कि उनके हितों को हानि पहुचाने क॑ लिए 
दो समुदायों में बेइमानी की साठगांठ हो रही है। यह देश के सामान्य हित में 
भी हानिकारक है, क्योंकि इसके द्वारा एक वर्ग विशेष की दूसरों से अलग करके 
विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया जा रहा है, इसके सरक्षण की दृष्टि से नहीं बल्कि 
प्रतिष्ठा की हैसियत से दर्जा दिया जा रहा है, जौ सभी के लिए समान अधिकार 
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के सिद्धांतों की दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है, चसकी निंदा की जानी चाहिए । कार्य 
समिति को आश्चर्य है कि श्री गांधी जौ सार्वजनिक जीवन में गोपनीयता का सदा 
विरोध करते रहे हैं, अपने स्वयं के सिद्धांत को तिलांजलि देकर हिंदू-मुस्लिम 
एकता के नाम पर गोपनीय कूटनीति में दाखिल हो गए। यह समिति इस बात 
पर बल देती है कि सांप्रदायिक प्रश्न के समाधान की प्रक्रिया पर जिसमें सबको 
उचित तथा समान न्याय मिल सके, विचार किया जाना तभी संभव है, जब सभी 
वर्गों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सबकी मांगों पर सार्वजनिक रूप से विचार 
विमर्श हो। 


सकल्प सख्या - ५ 
विषय : संविधान समीक्षा 


भारतीय परिगणित जाति संघ की कार्य समित्ति का यह विचार है कि मारत 
के वर्तमान संविधान (भारत सरकार अधिनियम 19३५) में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व 
से संबंधित प्रावधान किसी स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित नहीं हैं। समिति को लगता 
है कि जो व्यवस्था इस समय है उसके अनुसार कुछ अल्पसंख्यक समुदायो को 
उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जबकि अन्य अल्पसंख्यकों 
को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व उनके ऐतिहासिक 
एवं सैनिक महत्व के आधार पर दिए गए दावों के कारण दिया गया है। समिति 
ऐसे दावों को मान लेना अन्य अल्पसंख्यकों के हितों के विरूद्ध मानत्ती है, और 
उन्हे सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श के विरूद्ध मानती है. जो भारत 
का लक्ष्य है और उन्हें कदापि सहन नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में समिति 
इस विषय पर ध्यान दिलाना चाहती है कि विशेष रूप से चुने गए अल्पसंख्यकों 
को माटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर साइमन कमीशन में रदृद कर दिया गया था। 
कमेटी मांग करती है कि चूंकि भारत का भावी संविधान भारतीयों के लिए होगा, 
इसलिए संविधान बनाते समय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यवस्थाओं में ऐसा संशो६ 
न किया जाए, जिसे सभी अल्पसंख्यकों को समानता के सिद्धांत पर अधिकार 
मिल सके | 

सकल्प संख्या - 6 

विषय : विधान सभाओं तथा कार्यपालिकाओं में प्रतिनिधित्व। 

भारतीय परिगणित जाति संघ की कार्य समिति चाहती है कि यह स्पष्ट तौर 
पर बल देकर कहा जाए कि प्रतिनिधित्व के मामले में अल्पसंख्यक समुदायों के 
बीच पक्षपात सहन नहीं किया जाएगा और प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडलों और 
प्रांतीय तथा केंद्रीय कार्यपालिका में उसी आधार पर प्रतिनिधित्व निश्चित किया 
जाए और वही सिद्धांत लागू किया जाए, जो मुसलमानों पर लागू हो। 
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संकल्प संख्या - 7 
विषय :; मतदान पद्धत्ति। 


भारतीय परिगणित जाति संघ की कार्यसमिति का विचार है कि भारत सरकार 
अधिनियम के अंतर्गत हुए पिछले चुनावों के अनुभवों से सिद्ध हो गया है कि सयुक्त 
निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुनाव लड़ने कै कारण अनुसूचित जातियां विधान 
सभाओं में अपने सही एवं प्रभावशाली प्रतिनिधियों को भेजने के अधिकार से वंचित 
रही है और उसमें सवर्ण हिंदुओं को अनुसूचित जातियों में ऐसे सदस्यों को 
नामजद कर भेजने का अघिकार मिला था, जो सवर्ण हिंदुओं की ही कठपुतली 
बनने को तैयार रहते थे। इसलिए इस समिति की यह पुरजोर माग है कि सयुक्त 
निर्वाचन प्रणाली तथा सुरक्षित सीटों की प्रणाली समाप्त कर अस्पृश्यों के लिए 
पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए। 


संकल्प सख्या - 8 
विषय : कार्यकारी सरकार का स्वरूप | 


भारतीय परिगणित जाति संघ की कार्य समिति इस तथ्य की ओर संकेत करना 
चाइती है कि बहुसंख्यक समुदाय के हाथों में केवल धन संपत्ति, व्यापार एवं उद्योग 
ही नहीं है, वरन्‌ राज्य का सारा प्रशासन ऐसे बहुसख्यक समुदाय द्वारा नियंत्रित 
किया जा रहा है, जिसके सदस्यों ने पदों पर तथा छोटे-छोटे पदों पर एकाधिकार 
जमा रखा है। यह समिति इस स्थिति को अल्पसंख्यकों के हितों के लिएं बहुत 
बड़ा खतरा समझती है, क्योंकि इससे बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यकों पर पूरा 
आधिपत्य जमाने का अधिकार मिलता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 
कार्यकारी सरकार के संबंध में, जो सवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उनसे ऐसी 
खतरनाक शवित्तं को प्रोत्साहन मिला है, जिसके अंतर्गत विधान सभाओं में 
अल्प-संख्यकों की भावनाओं की परवाह किए बिना सरकार बनाने का अधिकार 
मिल जाता है | 

यह समिति समझती है कि जब तक इनका कोई और विकल्प नहीं निकलता, 
तब तक शासन की संसदीय प्रणाली तो अपनानी ही पड़ेगी। यह समिति ऐसे 
संसदीय मंत्रिमंडल के पूर्णतया विरूद्ध है, जिसमें कार्यकारी अधिकार खुद-ब-खुद 
बहुसंख्यक समुदाय को मिल जाए, ऐसी व्यवस्था मै सभी अधिकार बहुसंख्यक 
समुदाय में निहित हो जाएंगे और बहुसंख्यकों की सत्ता और सुदृढ़ हो जाएगी, 
जिससे अल्पसंख्यकों को खतरा पैदा होगा। कार्यसमित्ति इस निष्कर्ष पर पहुंची 
है कि संसदीय मंत्रिमंडल व्यवस्था मारतीय परिस्थितियों से मेल नहीं खाती, 
इसलिए इससे भिन्न व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके अनुसार कार्यकारी सरकार 
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अल्पसंख्यकों में सुरक्षा एव विशवास की भावना बनाए रख सके। इसलिए कार्य 
समिति इस बात पर बल देती है कि सभी प्रातीय तथा केंद्रीय सरकारों में 
कार्यकारी सरकार का निम्नलिखित ढंग से गठन किया जाना चाहिए :- 

(1) सरकार में प्रधानमत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण सामान्य समुदाय तथा 
अल्पसंख्यक समुदायों से संविधान द्वारा निर्धारित अनुपात में लिए जाएं। 


(2) सामान्य समुदाय से लिए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रीगण का 
निर्वाचन पूरे सदन द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत से किया जाए। 


(३) अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले मत्रीगण विभिन्न अल्पसंख्यक 
समुदायों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत से चुने जाए | 

(4) सरकार के मंत्रीगण विधान समाऔ के सदस्य ही हों, जो प्रश्‍नों के उत्तर 
देंगे, मतदान में माग लेंगे तथा बहसों में भाग लेंगे | 

(S) सरकार में मंत्री का कोई स्थान खाली होने पर उस स्थान की पूर्ति मूल 
नियुक्ति के नियमों के अनुसार की जाएगी । 

(6) सरकार का कार्यकाल विधान सभा के कार्यकालं के बराबर तथा साथ-साथ 
समाप्त होगा | 

संकल्प सख्या - 9 

विषय : सरकारी सेवाएं । 


यह वाछनीय है कि कोई भी सरकार व्यक्तियों की नहीं, वरन्‌ कानून की 
सरकार हो और उसका संचालन कानून के अनुसार हो, परतु इस तथ्य की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती कि सरकारी तत्र का संचालन व्यक्तियों द्वारा ही होता है। 
ऐसी दशा में सरकार चाहे अच्छी हो अथवा बुरी, उस सरकार का निष्पक्ष और 
निरपेक्ष होना बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि सरकारी तंत्र का 
संचालन करने वाले व्यक्ति किंस सीमा तक निष्पक्ष न्यायप्रिय तथा निरपेक्ष है। 
भारतीय परिगणित जाति संघ की कार्य समिति की यह धारणा है कि इस वर्तमान 
शासन व्यवस्था से, जो जातिवादी, सकुचित मनोवृत्ति, न्याय भावना विहीन तथा 
अनुसूचित जातियों से घृणा करने वालों के द्वारा नियंत्रित एवं संचालित हो 
अस्पृश्यों की सुरक्षा, न्याय अथवा सहानुभूति कभी नहीँ हो सकती। इसलिए कार्य 
समिति यह मांग करती है किं संविधान द्वारा इस बात की पुष्टि अवश्य कर दी 
जानी चाहिए कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों को उसी अनुपात में 
आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए. जिस अनुपात में मुस्लिम समुदाय को स्वीकार 
किया जाए। 


संकल्प संख्या - 10 
विषय : शिक्षा के लिए प्रावधान | 
मारतीय परिगणित जाति संघ की कार्य समितिं अनुभव करत्ती है कि जब तक 
अनुसूचित जातियों के लोग प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचने के योतय नहीं 
हो जाते, तब तक अनुसूचित जातियों को वहीं मुसीबतें उठानी पंड़ेंगी, जो अन्याय 
और अपमान सरकार और जनता द्वारा आज तक उन पर किया जाता रहा है। 
इसीलिए कार्य समिति अनुसूचित जातियों में उच्च शिक्षा के प्रसार को नितात 
आवश्यक और महत्त्वपूर्ण समझती है। परंतु इस बात से इंकार नहीं किया जा 
सकता कि ऐसे उच्च स्तर की शिक्षा गरीब अनुसूचित जातियों के वश की बात 
नहीं है। इसलिए समिति यह आवश्यक समझती है कि अस्पृश्यों को उच्च शिक्षा 
के साधन सुलभ कराना राज्य का दायित्व माना जाए. जो इस काम के लिए 
वित्तीय व्यवस्था करें। यह समिति मांग करती है कि संविधान द्वारा प्रांतीय सरकारों 
तंथा केंद्रीय सरकार पर यह दायित्व निश्चित कर दिया जाए कि वे अनुसूचित 
जातियों की उच्च शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष बजट में एक निश्चित घनराशि विशेष 
रूप से नियत करे और इस मद को प्राथमिकता दी जाए। 
संकल्प संख्या - 11 
विषय : अनुसूचित जातियों की पृथक बस्तियां | 
भारतीय दलित संघ की कार्यसमिति का विचार है कि :- | 
(अ) जब तक अनुसूचित जातियों कें लोग इस दयनीय दशा मे कि 
हिंदू गांवों के बाहर तिरस्कृत लोगों की भांति रहने पर विवश हैं 
जहां उन्हें अपनी जीविका का कोई साघन प्राप्त नही होता और हिंदूओं 
की अपेक्षा बहुत कम संख्या में हैं, वे अस्पृस्य ही बने रडेंगे और सदैव 
हिंदुओं के आतंक और दमन के शिकार होते रहेंगे तथा स्वत्तत्र जीवन 
निर्वाह न कर सकेंगे | 
(ब) सवर्ण हिंदुओं के दमन और अत्याचार, जिनमें स्वराज के बाद 
ओर बढ़ोतरी हो जाएगी, उनसे अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए 
तश्चा उनके पूर्ण विकास के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान 
की जाए और अस्पृश्यता निवारण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। समिति 
यह मांग करती है कि भावी संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए 
जाए:- 
(1) अनुसूचित जातियों को हिंदुओं क॑ गावो तथा अपने वर्तभान 
गांवों से हटा कर स्वतंत्र रूप से हिंदुऔ से अलग बसाया जाए। 
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(2) अनुसूचित जातियों की नई बस्तियां बसानै के लिए संबिधान 
द्वारा एक आवास आयोग का निर्माण करने की व्यवस्था की जाए | 

(3) समस्त कूषि योग्य सरकारी भूमि तथा और भी भूमि जो कृषि 
योग्य बनाई जाए उपरोक्त आयोग को दे दी जाएं जिस पर अभ्पृश्यों 
की बस्तियां बसाई जा सकें। 


(4) अनुसूचित जातियों को बसाने की योजना को पूरा करने के 
लिए संविधान द्वारा उपरोक्त आयोग को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के 
अतर्गत निजी मालिकों से नई भूमि प्राप्त करने ओर खरीदने का 
अधिकार दिया जाए। 

(५) संविधान में यह व्यवस्था की जाए किं केंद्र सरकार आवास 
आयोग को इस कार्य के लिए कम से कम पांच करोड़ रुपये प्रतिवर्ष 
स्वीकार किया करेगी | 

| संकल्प संख्या - 12 

मारतीय परिगणित जाति संघ की कार्य समिति सर्वसम्मति से डाबी.आर. 
अम्बेडकर के नेतृत्व में अपना पूर्ण विशवास प्रकट करती है और उन्हें यह अधिकार 
प्रदान करती है कि कार्य समिति तथा अनुसूचित जातियों की ओर से वह 
यथा-समय तथा आवश्यकतानुसार अन्य राजनीतिक दलों अथवा उनके नेताओं से 
बातचीत करें | 


प्रान्त 


मद्रास 
प्रश्चित्तर 
सीमा प्रात 
उड़ीसा 
पज़ाब 


पट पिपल्लौडा 


सिन्ध 
यूती 
Tu 
बिहार" 


छोटा नागपुर 


मध्यप्रान्त”" 
बरार 
आगरा 
अवध 
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ब्रिटिश राज्य कै प्रातों में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या का 
सम्प्रदाय के अनुसार विभाजन 



















मुसलमान अनुसूचित भारतीय सिक्ख 
जातिया | इसाई 
जनसंख्या | प्रति | जनसंख्या | प्रति जनसंख्या जन 
शत m | 
| | 
583693 शून्य | - (0-15 
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1020473343 0.03 
501631 2.3 
0306525 0.03 
16340151 (0.04 
10849840 0.04 
16813584 तीर 
168726 š 
917939 1.8 
49341810 418 | 0.001 
1038067 w - 1.9 
8728544 1238171 | 14.2 232 | 0.003 
8417819 124861: 4.4 13.2 
5767 ** [7.4 

#219221 1916341 4.5 0.7 
55020617 11717158 | 213 0.4 
29६502935 | 79344863 26.9| #919744 | 13,9| ३2454६३| 1| 4155147 l 
7887382) 4168470| 14.4| 1919619|13.6 12651|0.0+| 3204 | 0.01 
7516349 547844 7.3} 420760] 5.६0. 12047) 0.2) 1060091 0.1 
1370871) 448528) 3.4 2350536 | 17.91 42135) 09.3) 12766] 0.1 
3604866] ३३१५1६७ 9343  691577|19.2 6125] 0.2 2230 | 0.05 
40%06147| 6231062] 15.21 AMIARO3| 19.6] 120549| 0.31 226096] 0.5 
|4114470] 2105745 15.5). 3698355126.22] 1077810.081 63491 0.05 
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रिशिष्ट 13 
भारतीय राज्यों में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या का 
सम्प्रदाय के अनुसार विभाजन 


























राज्य और 

एजेसियां 

असम 725655 

बलूचिस्तान 346251 |97.2 

बड़ौदा 7855010] 223610 | 7.8 210794) 8.1 0,02 
बंगाल 2144879| 372113 [17.3 | 26०7११६ j 28 | 0.001 
मध्य प्रांत 7506427] 439850 | 5.9 | 1077009 13.7 | 0.04 
छत्तीसगढ़ 4050000] 28773 | 483132| 11.9] 0.01 
कोचीन | 1422875] 10988 | 7.71 14119| 9.9 
दक्षिण एव | | 
PER 2785473) 182036 | 6.5] 306898 11.0 | 6| 22 | 0.00 
गुजरात 1458702) 56000 | 3.9| 55204] 3.3 0.01 
ग्वालियर 4006159] 240903 | 6.0 | = 0.06 
हैदराबाद 16338534| 2097475 |12.8 | 2928048 | 17.9 | 0.03 
कश्मीर एवं | 

अन्य जांगीरे । 4021616] 3073340 7264] 1134164] 2.38 1.6 
नट्टास 498754 OPES GD) का 6.18 | | - 
मैसूर 7379140] 485230 | 6.6 | 1405067] 19.2 8580 | 1.3 269 | 0.04 
पश्चिमोत्तर | 

सीमा प्रांत 46267| 29068 ५7.7 शून्य| - 9.] 
उड़ीसा । 3023731| 14355 [0.47 | 352088 | 11.6 | 0.005 
पंजाब | 

(पहाडिया] 1090644 46678 | 4.3} | 2387741 21.9 | 1.6 
राजपुताना 13670708 | 12978411 | 9.5 | Gi = 0.6 
सिक्किम | 121520 83 0.07 7610.06 ~ 
ट्रांवनकौर 6070018) 434150 | 7.7 | 395952| 6.5 š 
यूपी, 982470] 273625 29] 152927|16.5 | 0.08 
वेस्टर्न इंडिया | sosse) 6440122] 35४038) 7.3 39 | 0.005 





योग 90857901 | 12659593 |11.9 | 88५2380| 9.7 13.1 ॥526146 | 1.7 
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सीटों एवं मतदान संख्या के सम्बन्ध में अनुसूचित जातीय 
निर्वाचन क्षैत्रों का प्रांतवार विवरण 


परिशिंष्ट चौदह — (1) मद्रास, (2) बम्बई, (3) बंगाल, (4) यू पी. (5) पजाब, 
(6) बिहार, (7) सीपी एवं बरार, (8) असम, (9) उड़ीसा | 


1, मद्रास 





13318 





54012| 7461 | i4 
अमालांपुरम 36163] 23110 x 50 
कोकानाडा १1184 | 12066 24 
इल्लौर 45452] 11463 15 
बादर 71६27) 13314 17 
alma 678s1| 10885. ió 
गृडूर O 35094 7436 11 
FEN 74497] 10630 i4 
पैनूकौडा 54864 | 11396 21 
बेल्लारी 63092] 9232 15 
कुर्नूल ५३687 | 13433 25 
Dini 6350 12 
घिगरूपेट 46237] 19366 2 
तिरुवल्लूर 57079) 211033 37 
रानीपैट 53673| 10370 ।9 
तिरुवन्तमलाई 67861] 16705 75 
टिडिदानम GBs] 19500 31 
चिदप्दरम GRTII| 19947 79 
तिकोवयलूर 758741 22986 it) 
तजौर | THAT | 14718 | 19 
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निर्वाचन क्षे निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार की सख्या निर्वाचन क्षेत्र मै 
का नाम सीटों की संख्या | नतदाताओं की संख्या 
| | अनुसूचित जातीय 
मतदाताओं का 
सामान्य की 
x तुलना में प्रतिशत 
| 8B 
मन्नारगुडी 26 
अर्यालूर 19 
पालानों 19 
सत्तर 12 
कोंडूलपटट्टी 2! 
पोल्लांची 1? 
नामककल 34 
कुडाएुर 75 
नालापुरम 27 
७ तिक क |ॐ [अ | = | ॥ na 
11. बम्बई 
| की की M 
बम्दई नगर उत्तर | | 
तथा बम्बई जिला | 9880 16 
Ta नार i- | 
कूला एव परेल 10486 15 
खेडा जिला 6231 7 
सूरत जिला | 3929 | ` 
घाना दस्षिण 3 2263 5 
अहमद नगर दाक्षिण 4 4814 13 
Ti amèn gå 7 4842 9 
नासिक पाडिचन 7 8881 70] 
पूना 'पश्‍चिम 4 7206 17 
सतारा उत्तर प 6692? | 12 
शोलाएर उत्तर पूर्व ñ 6741 | 19 
बेलगाव उत्तर 12439 75 
बीजापुर उत्तर 7525 18 
कोौलाबा जिला वीन 5 
इत्नांगिरी उत्तर 196] | 


| r= 





| 766750 100748 | 13.13 


Ů ë ë क = = ॥ M — — = - == s umaasrs r — 
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11. बंगाल 


निर्वाचन क्षेत्र 
का नाम 


वर्दमान मध्य 
वदमान उत्तारर्पाशिचिम 
वीरभूमि 
मिदनापुर-मध्य 
आरय़ाम बनाम 
कमघटल 

हुगली पूर्वोत्तर 
हावडा 

चौबीस परगना 
दक्षिण पूर्व 

चौदीस परगना 
उत्तर पश्चिम 
नदिया 

मुर्शिदाबाद 

जैस्मौर 

खुलना 

मालदा 

दीनाजपुर 
जलपाईगुड़ी बनाम 
सिलीगुडी 

TR 

बौगरा बनाम पढन 
डाका पूर्व | 
मैमन सिंह पश्चिम | 
ima सिंह पूर्व 
फरीदपुर 

बाकर 

दक्षिण प्रतिचम 
तिउेरा 


(m b. p à b बळा ms 






निर्वाचन क्षेत्र गे 
मतदाताओं की सख्या 


54657 | 


68739 
31459 
16749 
29745 


१974६ | 
73346 | 





३7895 


+1 
Jl 
35 
y4 
26 


24 
35 
33 


128 


58 
19 
25 
85 
lil 
74 
346 


60? 
320) 
76 
95 
81 
70 
110 


161 
4] 


76,87 
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[४. सयुक्त प्रात 








निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र मै 
का नाम मतदात्ताओं की सख्या 
| अनुसूचित जातीय 
मतदाताओं का 
सामान्य की 

तुलना में प्रतिशत 
| 8 
लखनऊ नगर 4 73 
कानपुर नगर ) 4 29 
आगरा नगर ) 4 12 
इलाहाबाद नगर l 3 24 
सहारनपुर जिला ? ? |4 
बुलंदशहर जिला 4 3 14 
आगरा जिला j 4 13 
मैनपुरी जिला 3 4 13 
बदायू जिला 4 4 23 
जालौन जिला 2 4 7५ 
मिर्जापुर जिला 2 | 11 
गौरखपुर जिला 2 : 15 
बस्ती जिला ? l 15 
आजमगढ जिला 1 2 20 
अल्योड़ा जिला 3 l 19 
राय बरेली जिला ) | 78 
सीतापुर जिला } } 42 
फैजाबाद जिला 4 2 27 
गौडा जिला ? | 16 
बाराबकी शिला 4 3 
करक na 

५. पंजाब 

I 4 | | + | S Š 1 R 
दक्षिण पूर्व गुड़गाव | 4 | IT| WU ID 
करनाल उत्तर | l 4 i २3२74 7698 12 


अप्बाला व शिमला I I 5 j 25818 7611 | 28 
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निर्वाचन क्षेर निर्वान क्षेत्र मे. उम्मीदवारों की संख्या | निर्वाचन क्षैत्र मे 








का नाम सीटों की संख्या मतदाताओं की सख्या 
अनुसूचित जातीय 
मतदाताओं का 
सामान्य कौ 
तुलना मैं प्रतिशत 
| शि 
होशियारपुर पश्चिम 42 
=r 114 
लुधियाना एव 
फिरोजपुर 6 
अमृतसर व 
स्यालकोट 25 
लावलपुर व झग 27 
15.16 
] ñ 
पूर्वी gm 2 2 16 
दक्षिणी गया 2 l 28 
नवादा 3 ) 25 
पूर्व मध्य शाहबाद 4 l 19 
पश्चिम गौपालगज़ 3 | l3 
उत्तर बेतिया ? l 13 
पुर्व मुजफ्फरपुर सदर 2 15 
दरभगा सदर 3 1 9 
दक्षिण पश्‍चिम 
समस्तीपुर ५ 
दक्षिण सदर मुगर I5 
मधेपुरा 6 
दक्षिण-पश्चिम पूर्णिया 7 
गिरिडीह बनाम छतरा Il 
उत्तर पूर्व पल्लामू ३0 
m | 7? 
[s m 
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शा. सी.पी. एवं बरार 


निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में | 
wH नान 






अनुसूचित जातीय 
मतदाताओं का 
सामान्य की 
तुलना में प्रतिशत 
l 
नागपुर नगर 
नागपुर उमेर 
हिंगनघाट वद्धा 
चान्दा ब्रह्मपुरी 
छिन्दचारा सोसर 
जबलपुर पाटन 
सागर खरई 
दमोह हट्टा 
नरसिंहपुर गडारयारा 
रायपुर 
वलौदा बाजार 
विलास पुर 
मुगेली 
gri 
भंडाश सकॉली 
एलिघपुर दरियापुर 
मिलघार-| | |] 
अकौला बालापुर ] 
l 
l 





यवतमाल दरवा 
चिखली मेहकर 





| l 


VI. आसाम 


TOT 1] 
कामरूप सदार 

(सामान्य) दक्षिण 2 | 2 | 4 17501 1203 7 
नवगाव पूर्वोत्तर | 

[सामान्य] d | 3 4 13173 1825 | 14 
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निर्वाचन क्षेत्र में 
मतदाताओ की सख्या 


जौरहट पत्तर 
शुनामगंज सामान्य 
हयीवगज बनाम 
(सामान्य) 
करीमगज पूर्व 
(सामान्य) 


सिल्वर (सामान्य) 10 


sl 121 |> ह 
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अनुसूचित जातियों के लिए प्रांतवार सुरक्षित सीटों के चुनाव के 
सम्बन्ध में विवरण। 


परिशिष्ट पंद्रह - (1) मद्रास, (2) बम्बई, (3) बंगाल, (ॐ) यूपी, (५) पंजाब, 
(6) बिहार, (7) सी.पी. एवं बरार, (8) असम, (9) उड़ीसा | 


टिप्पणी: कालम सख्या 8 में दिये गयै आकड़ो के अतिरिक्त सभी आंकडे. 
वास्तविक हैं। कालम संख्या 8 कै आंकडे गणना पर आघारित हैं, क्योंकि 
वास्तविक आकडे उपलब्ध नही हो. सके। ये आकड़े अनुसूचित जाति 
मतदाता और हिन्दू मतदाताओं के प्रतिशत के कल्पित आकलन पर 
आधारित हैं। यह कल्पित आकलन कितना सही है, इस विषय में कुछ 
कहना सम्मबं नहीं है। 








!, मद्रास 
निर्वाचन क्षेत्र | चुनाव | सफल | सफल उम्मीदवारों कै मतों | असफल | कुल पड़े 
का नाम लड़ा गया। उम्मीदवारों का चिमाजन उम्मीदवारों | अनुसूचित 
अथवा | का पार्टी | को प्राप्त | जाति 
चुनाव टिकट मतों की नत 
नहीं हुआ जाति | सख्या 
मद्रास शहर | निर्विरोध | गैर कांग्रेसी 3 i " = z 
(दक्षिण मध्य) | 
चिकाकौल | चुनाव | कांग्रेस | 2380 | 5259 | 7639 | 4036 | 6416 
लड़ा गया | | | | 
आमलापुरन - 9742 | wa| 9742] 5523 | 29111 
कोकोनाडा निर्विरोध हि " s = š " 
एल्लौर चुनाव i 7532 | 6796 |14328 | 4848 | 12380 
लड़ा गया. | 


बान्दर ” ; 9935 | शून्य | 9935 | 2004 | 18393 
ऑगोल | “ a 6513 | शून्य | 6513 | 3807 | 11973 
गुडूर “| 4293 | 344 | 4637 4778 । 9072 

344 

शून्य 

शून्य 


कुडप्पाह * | * | 884 8628 | 4047 | 12331 
4731 1749 9601 
0 | 8124 


पेनूकों डा ही. ` 4731 


बेल्लारी , हे k हे 4019 4019 | 9 


379 


चुनाव 1 सफल | सफल उम्मीदवारों के मत्तों | असफल | Tš 


लड़ा गया| उम्मीदवारों का विभाजन 











yia चुनाव 13164 
लड़ा गया. 
तिरुत्तनी 8128 
चिंगलैंपुट 22852 
तिरुवल्लूर ह | 17247 
रानिपैट | ॐ 8296 
तिरुवन्नमलाई " 12696 
टिडिवनम 12480 
चिदम्बरम निर्विरोध | गैर कांग्रेसी ~ 
तिरुक्कोविलूर | चुनाव | 16090 
लड़ा गया 
तन्णोर निर्विरोध | | ~ 
मन्नारगुडीं | चुनाव 2294 । x 10590 
लड़ा गया 
अरिवालुः | त 1208 | 100 9967 
पलानी || > ” | 1469 | 12084 
सत्तूर ° . शुन्य | 6980 
कोइलपटटी , 4199 5010 
पोल्लाची s | 9703 शून्य i 15244 
नामाकल : 8141 | | 11358 
कुंडापुर ° ` | 1425| शून्य | 11673 
मालापुरम | “ | 7154 | शून्य 2606 | 10148 
अनुसूचित जातीय मतों का योग जो 126152 _ कुल योग 321616 
कांप्रैस उम्मीदवारों ने प्राप्त कियै। कांग्रेस sayan? A na किं) ° I C t _ 
अनुसूचित जातीय मतो की संख्या 321616 _ 
अनुसूचित जातीय मतों की संख्या जो कांग्रेसी उम्मीदवारों को प्राप्त हुये 126152 


अनुसूचित जातीय मत जो गैर कांग्रेसी उम्मीदयारों को प्राप्त हुये 195464 
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II. बम्बई 





नगरीय जिला 


बम्बई शहर 8494 

(भाईकुला 

तथा परेल) 

कैरा जिला | | 4 

सूरत जिला चुनाव 913 | शून्य | 7 12101 
लड़ा गया | 

थाना दक्षिण Ff | F006 

अहमद नगर 6499 

दक्षिण 

पूर्वी खानदेश 10846 

पूर्व 

नासिक प | 18472 

पूना पश्चिम | 9512 

सतारा उत्तर 11243 

शोलापुर उत्तर 9303 

पूर्व 

बेलगांव उत्तर 36979 

बीजापुर उत्तर 11965 

कोलाबा जिला 10761 

रतनागिरि 8614 

उत्तर | 

अनुसूधित्त जातीय मतों का योग जौ 12971 171047 

कांग्रेस उम्मीदवारों को मिले 

अनुसूधित जातीय मर्तो की सख्या ''' ज़क्ा 

अनुसूचित जातीय मतों की संख्या जौ कांग्रेसी उम्मीदवारों को प्राप्त हुये 12971 


अनुसूचित जातीय मत जो गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों को प्राप्त हुये __158076_ 


परिशिष्ट 


बर्दवान मध्य 


बर्दवान उत्तर 
पश्चिम 

वीर wfs 
बांक्रा पश्चिम 
मिदनापुर मध्य 


आराम बताम 
घाटल 


हुंगली उत्तर 
पूर्व 

हावडा 

चौबीस फरगना 
दक्षिण पूर्व 
चौबीस परगना 
उत्तर प्रश्चिम 
नांदिया 
मुर्शिदाबाद 
जैपोर 

खुलना 


माल्दा 
दीनाजपुर 
जलपाईगुड़ी 
बनाम 
सिलीगुडी 


चुनाव 
जड़ा गया 


निर्विरोध 
चुनाव 


लड़ा गया। 


गैर काग्रैसी 


कांग्रेसी 
गैर कांग्रैसी 
कांग्रेसी 


गैर काँग्रेसी 


काँग्रेसी 


गैर कांग्रेसी 


काग्रेसी 


| गैर कांग्रेसी 


833 
5100 
1851 
1171 


1638 


10473 
7289 


(१6 


5219 
2529 
20198 
16575 


पा, बंगाल 


32662 | 


2229 


16244 


7261 
12212 


शून्य 


4501 | 


शून्य 
शून्य 


शुन्य 


शून्य 
शून्य 


शून्य 


शून्य 
शून्य 

15 
शून्य 
शून्य 
शून्य 


शून्य 


शून्य 


32383 


3332 | 


4833 


J60] 
1851 


1171 


[638 | 


10373 
7289 


| 14964 | 


5219 | 
2529 | 
20213 | 


16575 


32662 


2229 


16244 
7261 


12212 





84.8 
1838 
1733 

869 


1613 


5986 
745 


2361 


8967 
2129 
11946 
20307 


1413 


19513 


381 


द 
17918 
9388 


|8876 
69348 


16124 


11305 


11764 


14380 
27791 


20987 


20957 
10522 
३2] ३4 
76887 


21364 


। 4919] 
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निर्वाचन क्षेत्र | चुनाव 

























































































का नाम लड़ा गया 
खषा 
चुनाड 
= 
R चुनाद शून्य | 11914 93632 
लड़ा गया 
बौगरा बनाम 10502 शून्य | 10502 27054 
पना . 
ढाका पूर्व | ॥7413 | शून्य न | 2 | 30869 
मैमन सिंह : 11822 | शून्य | 11862 | 8987 | 21025 
पश्चिम 
मैमन सिंह पूर्व 10720 | शून्य | 10720 | 16509 | ३1530 
फरीदपुर | 27342 | शत्य | 27342 | 57699 | 97608 
2592+ | शून्य | 25924 | 8017 | 29673 
बाकरगंज z 10515 | शून्य | 10515 | 18801 | 26526 
दक्षिण परिचम 
तिप्पैरा 19388 | शून्य | 19388 | 8017 | 29673 
अनुसूचित जातीय मतों का योग जो 539664 | योग 68 
कांग्रेस उम्मीदवारों को मिले। 
अनुसूचित जाति के मत्तों की संख्या 684443 
अनुसूचित जाति क मत्तौ की संख्या जो कांग्रेसी उम्मीदवारों कौ प्राप्त हुये 59746 
अनुसूचित जाति के मत जो गैर-कांग्रेसी-उम्मीदवारों को प्राप्त हुये 624797 
1४. संयुक्त प्रांत 
bh) l > 
लखनऊ नगर | चुनाव कांग्रेसी 1910 | 2327 | 4237 | 40 6002 
लड़ा गया 
कानपुर ` f 4483 | 4901 | 9384 | 1301 3784 
आगरा शहर | * : 1018 | 4389 | 5407 | 3132 | 4150 
इलाहाबाद | ` i 385 | 9285 | 9670 | 4037 | 4422 


शहर 


परिशिष्ट 












निर्वाचन क्षेत्र | चुनाय 
का नामे लडा गया 
अथवा 
चुनाव 
l 

सहारनपुर 
जिला लड़ा गया 
बुलन्दशहर | 3853 
जिला | 
आगरा जिला | और कांग्रेसी | 1851 | 
मैनपुरी जिला कांग्रेसी | 2317 
बदायू जिला कांग्रेसी [557 
जालौन जिला > 3791 
मिर्जापुर जिला| निर्विरोध 
गोरखपुर जिला. चुनाव g 2762 

लड़ा गसा| | 
बस्ती जिला | निर्विरौध - 
आजमगढ़ चुनाव 949 
जिला लड़ा गया 
अल्मोड़ा जिला| निर्विरोध | गैर काग्रेस्ती 
रायबरेली जिला. ` | 
सीतापुर जिला। चुनाव | कांग्रेसी | 12535 

| लड़ा गया 
फैजाबाद जिला ५771 
गौडा जिला | निर्विरोध । गैर काँग्रेसी | = 
बाराबंकी चुनाव | कांग्रेसी 8026 
जिला लड़ा गया | | 


काँग्रेस उम्मीदवारी को A _________________1.------ 
अनुसूचित जातीय मतों की संख्या 


अनुसूचित जातीय मतों की संख्या जो कांग्रेसी उम्मीदवारों को प्राप्त हुये 
अनुसूचित जातीय मत जो गैर कांग्रेसी उम्मीदयारों को प्राप्त हुये 


अनुसूचित जाति फे मतों का योग जो 52609 








4400 6228 
1851 | 5550 
3349 6748 
1557 9070 
179] 12428 
2762 4954 
943 9256 

| 12535 20000 
5771 13848 
8026 | | 18458 
132180 

132180 

s2609 


_ 79571_ 
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५. पंजाब 
निर्वाचन क्षेत्र | चुनाव ` सफल | सफल उम्मीदवारों के मतों | असफल | कल पड़े 
का नामें | लड़ा गया। उम्मीदवारों का विभाजन उम्मीदवारों | अनुसूचित 
अशवा | का पार्टी | — को प्राप्त । जाति 
चुनाव | टिकट हिन्दू | यॉग । मतो की | मत 
नहीं हुआ === —- मते. । संख्या 
दक्षिण पूर्व निर्विरोध " a Ë 
गुडगाव 
करनाल उत्तर | चुनाव 3777 
लड़ा गया 
अम्बाला एव i 10960 
शिमला 
हो शियारपुर 11701 
पश्चिम 
जलधर 20347 
लुधियाना ए 16481 
फीरोजपुर 
अमृतसर एवं 
स्यालकोट 
लायलपुर 5860 
एवं झग 
अनुसूचित जातीय मलों की संख्या 69126 
अनुसूचित जातीय मतों की संख्या जौ कांग्रेसी उम्मीदवारों को मिले शून्य 
अनुसूचित जातीय मत जो गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों को प्राप्त हुये 69126 


VI. बिहार 
! 3 | # | $ | & | š 


पूर्वी बिहार चुनाव । गैर काग्रेसी | 2471 wal 2471 519 | 5445 


लङा गया 

दक्षिण गया | निर्विरोध | काग्रेसी 

नवादा चुनाव | 3079 | शून्य | 3179 | 1629 | 10449 
AM a 

पूर्व मध्य निर्विरोध | गैर कांग्रेसी _ | = - 


शाहाबाद 


परिशिष्ट 


निर्वाचन क्षेत्र I 
का नाम 


पणय 
गौपालगंज 
उत्तर बेतिया 


पूर्वी मुजफ्फर 
पुर सदर 


काग्रेसी 


दरभंगा सदर 

दक्षिण पूर्व 

समस्तीपुर 

दक्षिण सदर है 
मुगैर 


माधेपुरा 


चुनाव 
लका गया! 


दक्षिण पश्चिम | 
पूर्णिया 


गिरडीह 
ITA- 


उत्तर पूर्व 
पालामऊ 


चुनाव 
| लड़ा गया 


मध्य मनभूमिं गैर काग्रेसी 
अनुसूचित जातीय मतों का योग जो 
कांग्रेस उम्मीदवारों को कांग्रेस उम्मीदवारों को मिले ______________________ 
अनुसूचित जातीय मतों की संख्या 


अनुसूचित जातीय मतों की संख्या जो कांग्रेसी उम्मीदवारों को मिले 
अनुसूचित जातीय मतों की संख्या जो 7र कांग्रेसी उम्मीदवारों कौ प्राप्त हुये 


385 










70 | 1770 
2040 3709 
1465 6884 4091 
2539 2539 s 479 
8654 | योग 30841 

30841 
8654 


22187 
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VI. ofo एवं बरार 


निर्वाचन क्षेत्र | चुनाव सफल | सफल उम्मीदवारों के मतौ | असफल | कुल पड़े 





को नाम । लंडा गया | उम्मीदवारों का विभाजन उम्मीदवारों | अनुसूचित 
| अथवा | का पार्टी | - | को प्राप्त | जाति 
चुनाव टिकट | अनुसूचित। हिन्दू | योग । मतो की | मत 
नहीं हुआ जाति 
ll Se d tl ae s 1 2 Pa 
नागपुर शहर | चुनाव |गैर कांग्रेसी | 7796 | शू 1787 9088 
| लड़ा गया | | 
नागपुर x i 3667 | शून्य | 3667 | 2774 6323 
हिगन घाट 2964 262 | 3226 | 3093 | 2964 
र्घा 
चांदा ब्रह्मपुरी 5133 | शून्य | 5133 | 1764 | 5590 
छिंदवाड़ा am 1477 शून्य | 1477 । 4035 4400 
जबलपुर पाटन 473 | 2071 ) 2430 | 1198 1671 
सांगर खुराई 2986 | “शून्य | 2756 | 1417 | 5147 
दमोह हट्टा 3056 | 259 | 3315 958 | 4014 
नरसिंहपुर 1023 95 | 1118 | 480 | 1503 
गदरवारा 
रायपुर 3856 | शुन्य | 3876 | 133? | 9361 
बलोदा बाजार | 8113 | त्ुन्य | 8113 | 44५1 | 17551 
विलाभ्पुर | 1900 | शून्य | 1900 | 18655 | 15348 
मुंगेली 5357 | शून्य | 5357 | 4730 | 14045 
जगीर 2411 | शून्य | 2441] 3299 | 17188 
द्ग -| -| -| -| - 
भंडारा सकोली| चुनाव गैर कांग्रेसी | 7916 | शून्य | 7916 | 5197 | 10309 
एलिचपुर 1697 | शून्य | 1697 | 3086 | 2532 
दरियापुर 
मैलघाट 
अकोला 1823 | शूष्य | 1823 | 1726 | 3203 





| सफल उम्मीदवारों के मतों 
का विभाजन 





अनुसूचित जाति मतों का योग जो. 19507 134861 


कांग्रेस उम्मीदवारों को मिले। 


अनुसूचित जाति के मतों की सख्या 134861 
अनुसूचित जाति के मतों की संख्या 'जो कांग्रेसी उम्मीदवारों को प्राप्त हुये 19507 


अनुसूचित जाति कँ मतौ की संख्या जो गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों को प्राप्त हुयै 115354 


नपा. आसाम 















नवगाव उत्तर 






(पूर्व) सामान्य 

जोरहाटं R28 
(उत्तर) सामान्य 

सुनाम गंज = 
सामान्य 

हबीगंज (उत्तर) | 10356 
सामान्य 

करीमगंज | 10252 
(पूर्वी) सामान्य 

सिल्वर सामान्य | 2254 
अनुसूचित जातिय मतों की कुल संख्या 5320 योग 27757 
A eda aant m A __________________ 

अनुसूचित जाति के मतो की संख्या 27757 
अनुसूचित जाति के मतों की संख्या जो कांग्रेसी उभ्मीदवारो को प्राप्त हुये 5320 


अनुसूचित जाति के मतौं की संख्या जो नैर काग्रेसी उम्मीदवारो को प्राप्त हुये 22437 
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४. उड़ीसा 
सफल उम्मीदतारों के घल | 





निर्वाचन क्षेत्र | चुनाव 








का नाम लड़ा गया | उम्मीदवारों | का विभाजनं 

| अथवा ee 

| चुनाव अनुसूचित्त| हिन्दू. | योग 

नहीं हुआ | जाति | मत 

E कि के के. 5 

उत्तरी कटकं _ 
पूर्वी जयपुर 4808 
उत्तरी पूर्वी 3755 
सदर 
पूर्वी बारगढ़ _ 
पश्चिमी मदर 5049 
असका सुराडा 973 
अनुसूचित जातीय मतों का योग जौ 14585 
कांग्रेस उम्मीदवारों को प्राप्त हुए 
अनुसूचित जातीय मतों की संख्या 14585 
अनुसूचित जातीय मतों की संख्या जो कांग्रेसी उम्मीदवारों को मिले ५४78 


अनुसूचित जातीय मतों की संख्या जो गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों को प्राप्त हुयै 8707 


परिशिष्ट 389 
परिशिष्ट 16 


वेवल योजना 


स्वेतपत्र जिसमें भारत सरकार से संबंधित ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव 
का उल्लेख था और भारत सचिव द्वारा दिनाक 14 जून्‌ 1945 को 
संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 


1. फील्ड मार्शल विस्कांउट वेवल के भारत भ्रमण के दौरान (ब्रिटिश सरकार 
से) बहुत सी समस्याओं का अध्ययन किया और उन पर वाद-विवाद किया - 
मुख्यतः भारत की वर्त्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई | 


2. सदस्यगण जानते होंगे कि मार्च 1942 मे जब से भारत के लिए ब्रिटिश 
सरकार ने घोषणा की है, भारतीय सवैधानिक समस्या के हल करने की दिशा 
में कोई प्रगति नहीं हुई । 


3. जैसा कि उस समय कहा गया था कि भारत की नवीन संवैधानिक व्यवस्था 
का निर्माण करना ऐसी समस्या है जिसे केवल भारतीयों को स्वय अघने आप में 
वहन करना है। 


4. भारत के लिए नये सवैधानिक समझौते का हल निकालने में ब्रिटिश सरकार 
हमेशा भारतीयों की सहायता करने के लिए उत्सुक रही है, परन्तु इसे भारतीयों 
की इच्छा के विरूद्ध उनपर स्वायत्त शासन लागू करने में मतभेद हो सकता है। 
ऐसा करना सभव भी नही है। हम ऐसे समय में उन पर ऐसी जिम्मेदारी नहीं 
लाद सकते जबकि हम भारतीय मामलों से ब्रिटिश नियत्रण हटा रहें हैं। 

5. मुख्य संवैधानिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। मार्च 1942 को की 
गई घोषणा भी उसी स्थिति में है। ब्रिटिश सरकार अब भी आशा करती है कि 
भारत के राजनीतिक नेतागण ऐसे समझौते पर पहुचेंगे, जिससे भारत की भावी 
और सुदृढ सरकार का गठन हो सके 

6. ब्रिटिश सरकार भारत की राजनीतिक गुत्थियों को सुलझाने के लिए सभी 
सभव योगदान करने की इच्छुक है। जब तक वह गुत्थी नहीं सुलझ जाती, तब 
तक राजनीतिक ही नहीं, वरन्‌ सामाजिक एव आर्थिक प्रगति रुकी रहेगी। 

7. जापान के विरूद्ध छिड़े युद्ध तथा युद्ध समाप्ति के बाद की योजना का 
बोझ भारतीय प्रशासन पर बहुत अधिक पड़ गया है, जिससे राजनीतिक दबाव 
काफी बढ़ गया है। 


४. वह सब कुछ जो कृषि एव औद्योगिक प्रगति के लिए भारत के किसानों 
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तथा सामज के प्रत्येक वर्ग के लिए नितात आवश्यक है, तब तक नहीं किया 
जा सकता, जब तक कि प्रत्येक समुदाय और वर्ग का खुले दिल से सहयोग 
नही मिलता | 

9, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने विचार किया है कि वर्तमान संविधान के अंतर्गत 
इस अतरिम समय में भारतवासी अपने भविष्य के संविधान की रचना के लिए. 
जो परामर्श देना चाहें वह दें, जिससे मुख्य समुदायों एवं पार्टियों में अधिक 
पारस्परिक सहयोग हो सके और वे एक दूसरे के अधिक नजदीक आ सकें और 
सम्पूर्ण भारतीवासियों को लाभ पहुंच सके। 


10. ब्रिटिश सरकार कोइ ऐसा परिवर्तन नहीँ लाना चाहती, जो भारत कै प्रमुख 
समुदायों के हितों के विरूद्ध हो। परन्तु इस अतरिम समय में ब्रिटिश सरकार 
यह चाहती है कि यदि भारत के प्रमुख दलो के नेतागण अपने परामर्श देने पर 
सहमत हो जाते हे और जपान से जो युद्ध चल रहा है उसे सफलत्तापूर्वक समाप्त 
करने मे उनका सहयोग मिल जाता है, तो ब्रिटिश सरकार इस दिशा में कुछ 
और कदम जठायेगी | | 


11. इस उद्देश्य के लिए वायसराय की कार्यकारिणी के गठन में महत्व पूर्ण 
परिवर्तन किये जायेंगे। वर्तमान कानून में केचल 1933 के संविधान के नौवें 
परिच्छेद कं अतिरिक्त बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किये ऐसा करना संभव 
है। उस परिच्छेद में यह प्रावधान है कि वायसराब की कार्यकारिणी के सदस्य 
वे हों, जो कम से भारत में ब्रिटिश सरकार के शासन में 10 वर्ष सेवा कर चुके 
हों। मैं जो प्रावधान सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं, उसके लिए भारतीयों की सहमति 
मिली हुई है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उस नौवें परिच्छेद में संशोधन 
करना होगा। 


12. यह प्रस्तावित किया जाता है कि एक्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन 
किया जाये और इसके लिए वायसराय भविष्य मे कार्यकारिणी का गठन करने 
के लिए भारतीय राजनीतिक क्षेत्र. के नेताओं में से प्रातों तथा केन्द्रो मे ऐसे अनुपात 
में उनके सदस्यों को नामजद करें, जिसमें प्रमुख समुदायों के प्रतिनिधित्व के 
साथ-साथ मुसलमानों तथा सवर्ण हिंदुओं के प्रतिनिधित्व में समानता बनी रहे। 

13. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वायसराय महत्वपूर्ण पार्टियों और प्रमुख 
भारतीय राजनीतिक नेताओं की अशवा उन नेताओं की, जो अभी हाल में प्रांतों 
में प्रधानमंत्री रह चुके हैं ओर इसके साथ-साथ जो विशेष अनुभव प्राप्त अधिकारी 
हैँ, उनकी एक समा ब्रुलायेंगे उस सभा के सम्मुख वायसराय यह प्रस्ताव रखना 
चाहते हैं कि उपरोक्तानुसार सभा में निमंत्रित सदस्यों में से वायसराय की 
काउंसिल के सदस्य नियुक्त किये जायेगे। इसमे वायसराय सदस्य चुनने में स्वतत्र 
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14. इस व्यवस्था के अनुसार वायसराय की काउंसिल के लिए जो सदस्य 
चुने जायेंगे, वे जापान के विरूद्ध छिड़े युद्ध मे विजय प्राप्त करने के लिए निस्सदेह 
खुले दिल से सहयोग करेगे | 


।5. वायसराय तथा कमाडर-इन-चीफ के अतिरिक्त एक्जीक्यूटिव के सभी 
सदस्य भारतीय होंगे। यह उस समय तक नितांते आवश्यक है, जब तक किं भारत 
की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार पर है। 


16, इन प्रस्तावो में जो कुछ कहा गया है भारतीय राज्यों और ब्रिटिश सरकार 
के संबंधों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

17. ब्रिटिशं सरकार की ओर से इन प्रस्तावों को भारतीय नेताओं के सामने 
रखने के लिए वायसराय को अधिकृत किया गया है। ब्रिटिश सरकार को विश्वास 
है कि भारतीय नेतागण इससे सहमत होंगे। इस योजना की सफलता इस बात 
पर निर्भर करती है भारत में लोग इसे कितना स्वीकार करते है और अंतरिम 
व्यवस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में भारतीय राजनीतिक नेतागण किस हद तक 
सहयोग करते हैं। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो जाती, वर्तमान व्यवस्था को 
चालू रखना ही ठीक होगा। 


18. यदि इस प्रकार का सहयोग केन्द्र में मिल जाता है, निस्संदेह उसका 
प्रभाव प्रातो पर भी पड़ेगा, जिससे उन प्रातों में फिर से उत्तरदायी सरकार बनाने 
में मदद मिलेगी, जिनमें बहुसंख्यक दल ह्वारा समर्थन वापस ले लेने से अधिनियम 
1935 की धारां 9३ के अतर्गत गवर्नरो ने सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। यह 
आशा की जाती है कि सभी प्रातो में सरकारें प्रमुख दलों के सहयोग पर आधारित 
होगी. जिससे साम्प्रदायिक भेदभाव दूर होंगे ओर मंत्रीगण प्रशासन पर अपना ध्यान 
केंद्रित कर सकेंगे | 

19. यदि ये प्रस्ताव मान लिंगे जाते है. तो आगे चलकर ब्रिटिश सरकार कैवल 
एक यह परिवर्तन लायेगी। 

20, वह यह कि (जनजातीय क्षेत्र एवं सीमांत के मामलों को जहां पर भारत 
की सुरक्षा का प्रश्‍न है. उसके अतिरिक्‍त) जहां तक ब्रिटिश इंडिया का सम्बन्ध 
है, वायसराय की कार्यकारिणी के भारतीय सदस्यों के हाथौं में विदेशी मामले सौंप 
दिये जायेंगे और देश के बाहर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्वासपात्र 
प्रतिनिधि नियुक्त किय जायेंगे | 

21. इस्त योजना में भारतीय नेताओं की स्वीकृति एव सहयोग से उन भारतीयों 
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को तुरन्त भारतीय मामलों की दिशा में केवल योगदान करने का अवसर ही न 
मिलेगा वरन यह भी आशा की जाती है कि सरकार में उनके सहयोग के अनुभव 
से नवीन संविधान की संरचना का मार्ग प्रशस्त करने में उनमें पारस्परिक सहमति 
भी हो सकेगी। 


22. इस प्रश्‍न का गहन अध्ययन करने के बाद ब्रिटिश सरकार सोचती है 
कि जो योजना सामने रखी गई है, वर्तमान संविधान के अंतर्गत ही काफी प्रगति 
लाई जा सकती है .., . . 


23, ब्रिटिश सरकार अनुभव करती है कि सभी ओर से सदइच्छा एवं सहयोग 
होना आवश्यक हैं । ये प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय लोगों के संयुक्त प्रायास 
से स्वायत्तशासी भारत की और बड़न का एक कदम हो सकता है। और भारत 
को अच्छी स्थिति मे शक्तिशाली बनने तथा अन्य समी राष्ट्रों के समकक्ष गौरवान्वित 
करने में सहायक हो सकता है | 

(2) नई दिल्ली में दिनांक 14 जून 1945 को महामहिम वायसराय हारा दिया 
गया भाषण 


वर्तमान राजनीतिक स्थिति एव भारत की पूर्ण स्वायत्ता के लक्ष्य की ओर 
भारतीयो को आगे बढ़ने की दिशा में सहायक होने कै लिए जो प्रस्ताव बनाये 
गये है, भारतीय राजनीतिक नेताओं के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ब्रिटिश सरकार 
ने मुझे अधिकृत किया है। इस समय इन प्रस्तावों पर भारत सचिव संसद में स्थिति 
स्पष्ट कर रहे हैं। इस घोषणा द्वारा उन प्रस्तावों को आपके सामने स्पष्ट करना 
है और इसके पीछे सरकार का क्या विचार है. ओर किस ढंग से इन प्रस्तावों 
को लागू करना है यह स्थिति भी स्पष्ट करनी है। 


संवैधानिक समझौते को लागू करने के लिए यह प्रयत्न नहीं किया जा रहा 
है। ब्रिटिश सरकार को आशा थी कि भारतीय पार्टियों में नेतागण साम्प्रदायिक 
समस्या, जो एक बड़ा रोडा है, को हल करने की दिशा में किसी समझौते पर 
स्वय सहमत हो जायेंगे. परन्तु यह आशा पूरी नहीं हुई । 


इस समय भारत को बडी समस्याएं हल करनी है, जिसके लिए समी दलों 
के नेताओं के सामान्य सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए यैं ब्रिटिश सरकार 
के समर्थन के साथ भारत के केंद्रीय एवं प्रातीय स्तर के सभी नेताओं को नई 
एक्जीकयूटिव काउसिल का गठन करने के लिए उनके साथ परामर्श करने के 
लिए मै आमंत्रित करता हूं। नई प्रस्तावित काउसिल में सभी प्रमुख समुदायों के 
प्रतिनिधि होंगे ओर हिन्दुओं तथा मुसलमानों का अनुपात में प्रतिनिधित्व होगा। यदि 
काउसिल का गठन ही जाता है. तो वह काउसिल वर्तमान सविधान के अतर्गत 
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कार्य करेगी | परन्तु यह पूर्णतया भारतीय कांउंसिल होगी | केवलं वायसराय और 
कमांडर-इन-चीफ को छोडकर, जो युद्ध सदस्य क॑ रूप में अपनी स्थिति बनाये 
रखेंगें। यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि विदेशी मामलों का विषय, जो अभी 
तक वायसराय के पास था, जो अब काउंसिल के भारतीय सदस्यों को सौंप दिया 
जाये | 


ब्रिटिश सरकार का एक और प्रस्ताव है वह यह कि भारत में अन्य उपनिवेशॉ 
के समान ब्रिटिश हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाये, जो भारत में ग्रेट ब्रिटेन के 
व्यापारिक एव अन्यथ हिती के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें । 


आप देखेंगे कि इस नई गठित एक्जीक्यूटिंव काउंसिल से स्वायत्त शासन का 
मार्ग प्रशस्त होगा | वह काउंसिल अधिकाश रूप में भारतीय होगी और बह पहला 
अवसर है कि वित्त एव गृह सदस्य अब भारतीय होगे और अब तो भारत के 
विदेशी मामलो का प्रबध्च भी भारतीयों के हाथ में होगा। गवर्नर जनरल अब 
राजनीतिक नेताओं के परामर्श से सदस्यों का चुनाव करेंगे, तथापि उनकी नियुक्ति 
पर ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति अवश्य ली जायेगी । 

बह काउसिल वर्तमान सविधान के अतर्गत कार्य करेगी और गवर्नर जनरल 
के अपने संवैधानिक नियंत्रक अधिकार कै क्रियान्वयन पर कोई प्रश्‍न नहीं उठाया 
जा सकेगा, परन्तु अनावश्यक रूप से ऐसे अधिकार का क्रियान्वयन नही किया 
जायेगा | 

मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि इस अंतरिम सरकार के गठन से अंतिम रूप 
से संवैधानिक समझौता नहीं हो जायेगा | 

इस नई एक्जीक्यूटिव काउंसिल के ये मुख्य कार्य होंगे :- 

प्रथम तो यह कि जापान के साथ छिड़े युद्ध का पूरी शक्ति के साथ सामना 
कर उसे पूर्णतया पराजित करना। 

दूसरे, यह कि युद्ध समाप्ति के बाद सभी दिशाओं में प्रगति करने के लिए 
ब्रिटिश सरकार को उस समय त्तक चलत्ते रहने दिया जाये, जब तक कि नया 
स्थायी सविधान सर्वसम्मति से लागू नहीँ कर दिया जाता। 

तीसरे, यह कि सरकार के सदस्यों को यह विचार करना संभव होगा कि 
ऐसी सामान्य सहमति के प्राप्त करने का क्या रास्ता निकाला जाये। 

यह तीसरी समस्या बहुत सहत्वधूर्ण है। मैं इसे पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता 
हू कि न तो मैंने और न ब्रिटिश सरकार ने लम्बी अवघि के हल की अनदेखी 
कर दी है ये वर्तमान प्रस्तावं लम्बी अवघि के हल को और आसान कर देंगे। 
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मैंने ऐसी काउंसिल का गठन करने के लिए अच्छे तरीके सोच रखे हैं और 
वायसराय लॉज नै इसके लिए मुझे परामर्श देने के लिए निम्नलिखित को निमत्रण 
देने को मैंने निश्चय किया है। 


वे लोग जो इस समय प्रातीय सरकारों में प्रधानमंत्री हैं अथवा धारा 93 के 
अंतर्गत अब प्रांतों में प्रधानमत्री के पद पर है | 


कांग्रेस पार्टी के नेता और सेंट्रल असेम्बली के मुस्लिम लीग के डिप्टी लीडर, 
काउंसिल आफ स्टेट में कांग्रेस पार्टी के नेता और मुस्लिम लीग के नेता, नेशलिस्ट 
पार्टी कै नेता और असेम्बली में यूरोपीयन ग्रुप के नेत्तागण | 


श्री गांधी और श्री जिन्ना जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेता हैं। 


राय बहादुर एन. शिवराज अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि कं रूप मे और 
सिक्खों के प्रतिनिधि कै रूप मे मास्टर तारा सिह। 


इन महानुभावो को आज निमंत्रण पत्र दिये जा रहे है और यह प्रस्तावित किया 
जाता है कि 25 जून को शिमला में, जो दिल्‍ली की अपेक्षा अधिक ठंडा स्थान 
है वहा एक सभा के लिए एकत्र हो। 


मुडे विश्‍वास है कि सभी निमंत्रित महानुभाव सभा मे भाग लेकर मेरी सहायता 
करेंगे। भारत के भावी समझौते की ओर प्रगति के इस प्रयत्न क॑ लिए मेरा तथा 
उन सभी नेताओं का महान उत्त्तरदावित्व | 


यदि सभा सफल हो जाती है. तो मुझे आशा है कि केन्द्र में हम नई 
एकजीक्पूटिव काउंसिल का निर्माण करने के लिए सहमत हो सकेंगे। मैं यह भी 
आशा करता हूं कि इससे मत्रालयों को प्रथम कार्य करना सभब हो सकेगा और 
प्रातो में सवैधानिक अधिनियम की घारा 93 के अतर्गत मिली-जुली सरकारे बनाना 
सभव हो सकेगा। 


यदि दुर्भाग्यवश बैठक असफल हो जाती है, तो हमे फिलहाल उस समय तक 
आपना कार्य करते रहना है, जब तक किं सभी दलो के लोग पास-पास नह 
आ जातें। वर्तमान एक्जीक्यूटिंव काउंसिल, जिसने भारत के लिए ऐसा मूल्यवान 
कार्य किया है कि यदि अन्य व्यवस्थाओं पर सहमति नहीं हो पाती, तो यही 
काउंसिल अपना कार्य करती रहेगी। 

परन्तु हमें पूरी आशा है कि यदि सभी दलीय नेता गण आपस मे तथा मेरे 
साथ ईमानदारी से समस्याओ का हल निकालने का प्रयत्न करेगे तो सभा मे हमे 
सफलता अवश्य मिलेगी। मैं उन्हें विशवास दिला सकता हू कि इस प्रस्ताव क॑ 
पीछे सभी ब्रिटिश नागरिको तथा यूनाइटेड किगडम के नेताओं की भारत को उसके 
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लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करने की सदडच्छा छिपी हुई है। मुझे विश्‍वास है कि 
लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह कदम नहीं, वरन सही पथ पर एक बड़ी छलांग है। 


मुझे यह स्पष्ट कर देना है कि यह प्रस्ताव केवल ब्रिटिश इडिया को प्रभावित 
करेंगे और उनसे ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व के संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं 
होगा। 


ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति और अपनी काउंसिल से परामर्श करने के बाद 
कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य, जो अभी नजरबंद हैं, उन्हें तुरन्त मुक्त कर देने 
के आदेश दै दिये गये हैं। मेरा प्रस्ताव है कि वे लोग जो 1942 में तोड़फोड़ 
की कार्यवाही के कारण नजरबंद हैं, नई केन्द्रीय सरकार की यदि स्थापना हो 
जाती है तो अंतिम निर्णय लेने के लिए उस पर तथा प्रातीय सरकारी पर जोर 
दिया जाए] 

केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के नए चुनावों के लिए उचित समय पर 
वाद-विवाद सभा में ही किया जायेगा। 


अंत में मुझे यही कहना है, किं यदि हम प्रगति करना चाहते हैं, तो विशवास 
एव सदभावना का वातावरण बनाना नितांत आवश्यक है। भारतीय इतिहास के इस 
नाजुक समय में ब्रिटिश नागरिकों एवं भारतीय नेताओं को सदबुद्धि एवं समझदारी 
तथा उनके कार्यकलाप पर इस महान देश और उसकी करोड़ों जनता का भाग्य 
निर्भर करता है | 


भारत के वीर सैनिक प्रशसा के क्षेत्र में जितने ऊंचे स्तर के इस समय है, 
पहले कैभी नहीं थे। देश के कोने-कोने से आये अस्पृश्य सैनिकां को धन्यवाद 
देता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय सभाओं में भारत के प्रतिनिधियों की राजनीतिक जागरूकता 
उमर कर ससार के सामने आई है। भारत की खुशहाली की डोर प्रगति करने 
के उत्साह के लिए जो सहानुभूति सबके मन में आज है पहले कमी नहीं थी। 
परन्तु यह सब आसान काम नहीं है इस इतनी शीघ्रता से नही किया जा सकता 
है। हमें बहुत कुछ करना है ओर तमाम चढाव-उत्तार एवं खतरों का सामना करना 
है। समी क्षेत्रों में कुछ बातों को साफ कर देना और भुला देना है। 


जहा तक मेरा संबध है. मै भारत कै भविष्य में उसके महान बनने में विश्‍वास 
करता हूं, मै आप सभी लोगों के सहयोग और सदभावना कौ आकाक्षा करता हू 


(3) गाधी जी का बयान 


वायसराय की घोषणा सुनते ही मैंने महामहिम वायसराय का ध्यान इस ओर 
आकर्षित करते हुए तार भेजा कि काग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मेरी अभी कोइ 
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मान्यता नहीं है। यह कार्य कांग्रेस अध्यक्ष से संबंधित हैं अथवा कांग्रेस उस अवसर 
पर सभा लेने के लिए किसी को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्‍त करें | 


मैंने पहले कई वर्षो रो अनिधकृत रूप में एक सलाहकार के तौर पर कांग्रेस 
का काम किया है। जनता को याद होगा कि मैं उसी अनधिकृत के रूप में कायदे 
आजम जिन्ना के साथ वार्तालाप के लिए गया था और अब ब्रिटिश सरकार से 
बात करने के लिए मैं अन्य कोई स्थिति नहीं स्वीकार कर सकता | 


वायसराय की घोषणा का एक पहलू मेरे मन में खटकता है और गैं समझता 
हूं कि प्रत्येक राजनीतिक हिंदू को यह बात खटकेगी। मै सवर्ण हिंदू के संदर्भ 
से कहना चाहता हू। मेरा दावा है कि राजनीतिक अर्थो में कोई भी आदमी 
सवर्ण हिंदू नहीं है। कांग्रेस को ही लीजिए, जो भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता 
की लड़ाई में सारे देश का प्रतिनिधित्व करती रही है, उसने अपने को कास्ट 
हिंदू* नहीं कहा। वीर सावरकर अथवा डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी जो हिंदू 
महासभा से सबंधित हैं, सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या बिना 
जाति-पाति का मेदभाव किये, वे सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते है? क्या 
वे हिदुओ में अस्पृश्यो को शामिल नहीं मानते? क्या वे स्वय अपने आप को सवर्ण 
हिंदू होने का दावा करते हैं। मैं आशा करता हूं कि ऐसी बात नहीं। समस्त 
राजनीतिक हिंदू यहां तंक कि आदरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय भी जो 
जातीय भेद में विशवास करते हैं, वह भी अपने आपके सवर्ण हिंदू कहना स्वीकार 
नही करेंगे, क्योंकि इससे अन्य हिंदुओं के अलगाव की झलक दिखाई पड़ती है। 
हिदू घर्म में आधुनिक विचार धारा सभी जातीय मेदभावो को समाप्त करने की 
है और हिदू समाज में इस प्रकार क॑ प्रतिक्रिया वादी हैं। इसलिए मैं केवल यही 
आशा कर सकता हू कि वायसराय ने पूर्णतया नासमझी में इन शब्दों का प्रयोग 
किया हे। मैंने उन्हें इस विचार से दोष मुक्त करता हूं कि सभी हिंदू समाज 
की ग्राहयता नही समझते। गैं इस बात पर इतना अधिक ध्यान न देता, परन्तु 
वास्तव में ध्यान इसीलिए दिया कि वायसराय का ऐसा शब्द प्रयोग राजनीतिक 
हिदू मस्तिष्क के सचेतन स्थान पर प्रहार करता है। प्रस्तावित सभा से बहुत 
लाभप्रद कार्य हो सकते है, बशर्ते कि राजनीतिक तोड़फोड़ की भावना से मुक्त 
हो निस्सदेह सभी आमत्रिते महानुभाव सयुक्त रूप से भारत के वांछित लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे न कि भारतीय समाज के अनेक वर्गा के प्रतिनिधि 
के रूप में। 


इसीलिए मैने भूलाभाई-लियाकत अली समझौते को देख लिया है जिसके 
विषय में मैं समझता हूं कि थह वायसराय सम्मेलन का आधार है। श्री भूलाभाई 
देसाई कं प्रस्तावों में ऐसी झलक नहीं है जो वायसराय के प्रसारण में मौजूद 
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थी। मुझे इसमें कोई सकोच नहीं जो भूमिका मैंने श्री भूलामाई देसाई को सलाह 
देकर निभाई, जब उन्होंने मुझसे परामर्श किया था। जैसा कि मैं समझता हू श्री 
मूलाभाई देसाई के प्रस्ताव ने मुझे प्रभावित किया कि वह साम्प्रदायिक टकराव 
रोकने की दिशा में है और मैने उन्हें आश्वस्त किया कि मै कार्यसमिति के सदस्यौ 
को समझाऊगा और उनके प्रस्तावों के स्वीकार करने के कारण बताऊगा ओर 
मुझे इसमें संदेह नही कि यदि दोनों पक्ष अपने क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व करें 
और उनका साझा लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता हो तो ठीक बात बन सकती है। 


मैं यही समाप्त करता हूं और कार्यसमिति आगे कारवाई करेगी। यह बात 
कांग्रेस के सदस्यों पर करती है कि वे लम्बित मामलों पर अपना विचार 
प्रकट करें | 
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